दो शुब्द 


यह पुस्तक भारतीय विश्वविद्यालयों के राजनीति-ब्रिजान विषय के बी० ए6 
के छात्रो के लिए लिखी गई है। इसमे इग्लेंड, सयुक्तराज्य अमेरिका, फ्रास, 
स्विट्जरलेंड तथा सोवियट रूस के वत्तमान विधानो का अध्ययन प्रस्ठुत किया 
गया है । दन विधानो का अध्ययन श्राज के ससार में विशेष महत्वपूर्ण है, 
तुलनात्मक राजनीति विज्ञान के विद्यार्थियो के लिए, तो यह परमावश्यक है । 
अपने इस प्रयत्न भे हम लोगो ने उल्लिखित राज्यो की शासन-प्रणालियो का 
अधिक से अधिक स्पष्ट तथा विस्तृत विवरण देने का प्रयत्न किया है । हम आशा 
है कि हमारे पाठक विभिन्न विधानों के मूलभूत तत्वों के इस विवेचन तथा 
तुलनात्मक विश्लेषण को विशेष रुचिकर पाएँगे । 


इस अध्ययन की कुछु अपनी विशेषताएँ है। प्रथम, प्रत्येक राज्य के 
बैवानिक विक्रास का विस्तृत वर्णन तथा विवरुण टिया गया है और इसे प्रस्तुत 
करते हुए. इस ओर विशेष व्यान दिया गया है कि विद्यार्थियों की रुचि इस 
बेधानिक विकास के अन्तिम परिणाम को जानने के लिए उत्तरोत्तर बढ़ती जाय । 
द्वितीय, प्रत्येक विधान की मूलभून विशेषताओं तथा प्रमुख विशेषताञ्रों का विस्तृत 
रूप से विश्लेषण किया गया है । अन्तिम, हम लोगों ने विभिन्न देशों की शासन 
व्यवस्थाओं की विभिन्न संध््याओं को रूपरेखा तथा कार्यप्रणाली को भी स्पष्ट करने 
का प्रयास किया है। इस विवेचना मे हमने राज्य-व्यवस्था के प्रत्येक ज्षेत्र--कार्य- 


कारिणी, धारासभा तथा न्याय-प्रणाल्री तीनो में ही तुलनात्मक अध्ययन को प्रश्नय 
व्र्या है । 


जहाँ तक इस पुस्तक मे प्रस्तुत किए गए तथ्यों का प्रश्न है उसके सम्बन्ध 
में हम अपने को किसी प्रकार मौलिक नहीं कद्ट सकते और हम लोगों ने अपने 
देश तथा अन्य देशों मे लिखे गए अच्छे ग्रंथों का भल्ली प्रकार उपयोग किया है | 
स्मारा प्रयास यह रहा है कि विभिन्न विधानो का अध्ययन विद्यार्थियों के लिए 
सरल, स्पष्ट तथा बोधगम्ब हो जाय । इसमें हमे कहाँ तक सफलता मिली है इसका 
निर्णय तो वे ही करेंगे जिनके लिए यह पुस्तक लिखी गई है। 


हम अपने पाठको के विशेष अनुगहीत होंगे, विशेष रूप से उन प्राध्यापको 


( $£ ) 


के जी विभिन्न कॉलेजों श्रथवा विश्वविद्यालयों में इन विधानों को पढा रहे हैं; 
यदि वे हमे पुस्तक की लेखन शैली तथा विषय के विवेचन के सम्बन्ध में अपने 
सुझाव मेज सकें । उनके सुझावों का उपयोग इस पुस्तक के दूसरे सत्करण के 
समय हम भल्ली प्रकार करेंगे | 

इस पुस्तक को प्रस्तुत करने में हम अपने सहयोगियों डा० विश्वनाथ मिश्र 
तथा प्रो० इकबाल नारायण श्रीवास्तव से विशेष सहायता मिली है। इन्होंने 
इसकी पाएडलिपि पढकर इसकी भाषा तथा शैल्ली को सुधारा है, अतएवं हम 
इनके विशेष आभारी हैं | 


--लेखक 
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इंगलेण्ड के शासन-विधान का विकास 
इंगलैरड की राजनीतिक सस्थाओं का विकास और उनका संगठन तथा शासन 


(३+>>++ ++ ९५3००. 


विधान का इतिहास लगभग तेरह-चोदह शताब्दियों का इतिहास है। पाँचवीं शताब्दी के 
मध्य में एंग्ल, सेक्‍्सन एवं जूद अंग्रेजों की पिक्‍्ट एवं स्काट लोगों से रक्षा करने के 
लिए आये । इन नये लोगों का आना ब्रिटेन की संस्थाओं में सारी परिवर्तन का कारण 
बना और एक नवीन सम्यता का प्रादुर्भाव हुआ, जो बहुत श्रंशों तक कैल्ट एवं रोमन 
राजनीतिक, सामाजिक एवं घामिक संस्थाओं से प्रभावित थी | इसके उपरान्त इंगलैण्ड में 
कई छोटे-छोटे राजनीतिक सगठन बने । ये छोटे-छोटे राज्य परस्पर लड्ा करते थे। 
किन्तु ये संगठन स्थायी न होते ये । इसी काल में थैग्नस ([]0९7729) नामक लडाकू 
जाति की उत्पत्ति हुईं | थैग्नूस लोग राज्य में जागीरदारों के समान रहते थे और युद्ध 
काल में राजाओं की सहायता किया करते ये । 


छुठी शताब्दी के अन्त में इगलेरड में ईसाई मत का प्रभाव आरम्भ हुआ जिसके 
कारण एक उच्च कोटि की सम्यता की स्थापना हुई और अंग्रेजों के जीवन में चहुत दी 
महत्वपूर्ण परिवतन हुआ । ईसाई घम समस्त यूरोप का धर्म था और इस कारण इगलेण्ड 
, यूरोपीय राजनीतिक सगठन के समीप आगरा । इस समय इंगलेणड में वेसेक्स, मशिया 
और नौर्थम्त्रिया तीन प्रश्न राज्य थे। ८४७१ ई० के डेनिस आक्रमण के फलस्वरूप 


इंगलैंस्ड मे एक प्रभावशाल्ली राज्य स्थापित हुआ । 

£7) . चामेन-ऐेजिवन (00४70५7॥ 78०९१) योग 

सेक्सन राजाओं ने सम्पूर्ण इंगलैंए्ड को संगठित करने में कोई विशेष कार्य नहीं 
किया । १०६६ ६० में विज्ियम आफ, नारमंडी (ए7॥40 ०६ ९०४४४४०४) 
ने इंगलैएड के राजनीतिक इतिहास में. एक नये काल की स्थापना की । उसने सेक्सन 
जागीरदारों की जायदाद अथवा सम्पत्ति लेकर अपने साथियों में बाँट दी। चर्च 
((7घ:८४) को भी उसने अपने ही आधिपत्य में रक्खा। विज्ियम की मृत्यु के 
उपयन्त कुछ निर्बंल राजा हुए. जिनके कारण शजनीतिक व्यवस्था में बडी गडबडी पैदा 
हुईं। क़िसु शक्तिशाली हैनरी द्वितीय (76०7ए 7--54-89) फिर से उस 
ख़ोई हुई शक्ति को, जिसे विलियम ने संगठित किया था, प्राप्त कर सका | 


(२) 


हे क्यूरिया रेजिस (0५४३ ९८४१४) तथा मेग्नम कन्लीलियम 
(/9970प9)३ ( ०ए0शथाप्राग) के कार्य 


कैसा भी प्रमावशाली, परिध्रमी एवं चतुर राजा क्यों न हो, वह इतने विस्तृत राज्य 
के कार्य को अकेला नहीं कर सकता । इसलिए सरकारी कार्य को सुचारु रूप से गति 
देने के लिए अथवा राज्य की नीति के निर्धारण के लिए. मेग्नम कन्सीलियम झौर 
क्यूरिया गेजिस नामक दो सस्याएं थीं। 


फैनम कन्‍्सीलियम की सदस्यता कछु विशेष व्यक्तियों, जैसे बब्े-बढ़े पादरियों, जागीर- 
दारों, सरकारी पदाधिकारियों एबं बुद्धिमानों तक ही सीमित थी। यह सभा वष में तीन 
था चार बार बैठा करती थी । इसका कार्य राज्य के कार्यों को देखना, कानून बनाना श्रीर 
पुराने काननों में संशोधन करना था। दूसरी समा क्यूरिया रेजिस के सदस्य मुख्यतः 
राजकुटुबी ही होते ये। सजा किसी मी मामले में इस सभा का मत ले सकता था । 


संक्षेप में यह कहां जा सकता है कि नामन एऐजिवन काल (०0॥7987 27॥8- 
८९।0 ९८८००) में चाहे शक्तिशाली राजा रहे हों श्रथवा निनेल सभी, ने राज्य कार्य 
राज्य के प्रप्तुख व्यक्तियों के सहयोग से ही किया । ॥॒ 

हे मेग्नाकार्टा (१०४०8 (४४४--96 & ए,) 

_ इस काल में राज्य की शक्ति साधारण जनता के हाथों मे न थी। बड़े-बढ़े जागीरदारों 
एज पादरियों ने राजा को अपने प्रभाव में कर रक््खा था और राज्य का कार्य उन्हीं के 
मतानुसार होता था। इसऊी प्रतिक्रिया स्वरूप श्रान्दोलन हुआ और राजा को जनता के सही 
अधिकार प्रदान करने पर बाघ्य किया गया | १११५ ६० में प्रजा को राजा की ओर से 
मिलने वाले इन्हीं अधिकारें के समूह को मैग्नाऊार्स कहते हैं.। इस चार्टर के अनुसार यह 
निश्चय हुआ ऊफि हर व्यक्ति चाहे वह घनी हो अयवा निधन, न्याय की दृष्टि में समान है । 
यदि कोई श्र (280) या जैरन (3970॥) साधारण जनता पर व्यर्थ ही शआपत्ति 
लावा है तो उसे न्यायालय से उचित दड प्राप्त होगा तथा हर नागरिक को यह अधिकार 
होगा कि वह न्यायालय में पहुँच सके एव न्याय प्राप्त करे । _प्रोफेसर एडेम्स (2/:0/ 
५49778) मैग्नाफार्ण की महत्ता का वर्णन करते हुए कद्दते हैं कि इस चार्टर द्वारा 
दो मिद्धान्त निर्धारित हुए । प्रथमत राजा या सरकार का यह कर्तव्य दे कि वह मैग्नाकार्य 
में दिये हुए नियमों का पालन करे और दूसरे यदि किसी भी समय राजा या सरकार के 


क्मंचारी जनता को इन अषिकारों से बचित करते है तो प्रजा को ऐसी सरकार के समाप्त 
पर देने का प्रा अधिकार दे 


मैग्नाकार्य द्वारा स्वीकृत अ्रधिकारों से प्रोत्साहित हो प्रजा ने और भी श्रधिकार प्रात 


५ ( है ) 
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बर्तन हुआ । वह नावालिंग अवस्था में सिहासनारूढ़ हुआ था, अतः राज्य-काय के 
सुचारु रूप से सचालन के लिए एक सभा पनाई गई । हेनरी के बालिग होने पर भी इस 
सभा ने अपने अधिकार नहीं छोड़े ओर राज्य के हर कार्य से वह अपनी राय बराबर देती 
ही रही | यही सभा बाद मे प्रिबी कौंसिल (2॥ए५ (0ए7८ा) कहलाई जाने खगी। 
कुछ दिनो बाद देनरी ने अपने विदेशी साथियों के मत से ऐसे कार्य किये कि देश के 
बैरनों (3270॥9) ने उसका बडा विरोध किया । १२६८ ६० में आकसफो्ड ((0४- 
£070) नगर में एक बडी सभा बुलाई गई जो मेंड पार्लियामेन्ट (४80 2478- 
77८70) के नाम से जानी जाती है । 


बैरन मैड पार्लियामेन्ट मे प्रस्तावों को पास करके राजा को उन्हीं के अनुसार कार्य 
करते पर बाध्य करते थे | इस पालियामेन्ट ने यह निश्चय किया कि पन्द्रह व्यक्तियों की 
एक सभा हो जिसमे कुछ पादरी हो। और कुछ जागीरदार और यह सभा सरकारी कार्य 
में राजा को राय दे, हर तीन साल के बाद पार्लियामेन्ट बुलाई जाय जिसमे १५ सदस्यों 
के अतिरिक्त राजा बैरनों के १२ प्रतिनिधि ओर नियुक्त करे | 


हेनरी न १२६१ ई० में मेंड पार्लियामेंट के प्रस्तावों को नहीं माना। इसके 
फलस्वरूप बैरनों ने साइमन डी मान्टफोट (57707 96 )[0706070) के नेतृत्व 
मे आन्दोलन किया ओर अन्त मे १९६५ ई० मे साइमन ने एक पालियामेन्ट बुलाई 
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जिसमे बढ़े-बढ़े शहरों के प्रतिनिधि आये ।_ यह श्रग्रेजी इतिहास में प्रजाउन्‍्त्रीय युग का 
प्रथम काय था | 


एडवड प्रथम के शासन काल में कई राजनीतिक सुधार हुए । १२७५ ६० में 
स्टेट्यू 2 आऊ वेस्ट मिनिस्टर (5(४&प८८ ०६ ए४८४६४॥४॥४६८८१) पास किया गया 
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जिसने भूमि का लगान निश्चित किया और एडबर्ड ने पार्लियामेन्ट में प्रजा के प्रतिनिधि 
घुने जाने को स्वीकृति दी । १२७९ ई० में मोट्मेन का कानन (92०५९ ०६ )/07- 
7020) पास किया जिससे पादरियों को किसी मरणासन्न व्यक्ति की सम्पत्ति को 
जबरदस्ती चच के नाम कराने के अधिकार से बचित किया गया । एड़बड प्रथम का 
सत्रसे महत्वपूण काय १२९५ ई० में एक पार्लियामेन्ट बुलाना है जिसमे पादरियों, कुलीन 


व्यक्तियों एवं साधारण नागरिकों के प्रतिनिधि आये । यह कहा जा सकता है कि अपनी 


तरद की यद्द विशेष महत्वपूर्ण पार्लियामेन्ट थी ओर इसमें लगभग हर स्थान से प्रतिनिधि 
अये थे । 


१३७८ ई० में शतवर्षीय युद्ध प्रारम्भ हुआ और इस कारण बहुत से राजनीतिक 
घुधार हुए | इस समय से पहले सभी प्रतिनिधि चाहे पादरी हों व लाड अथवा साधारण 
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नागरिक, एक ही कमरे में बैठ कर विधि निर्माण करते ये । किन्तु अर पादरी एवं जागीर- 
ढर आदि एक कमरे में बैठने लगे और साधारण जनता के प्रतिनिधि दूसरे में । यहीं 
से अग्रेजी राजनीतिक इतिहास में दो धारा समाओं का काल प्रारम्भ होता है। पहली 
सभा, जिसके सदस्य पादरी एव जागीरदार ही थे, द्उस श्राफ लाड स (7009८ 0६ 
[.,0:0%) कहलाई और दूसरी सभा जो साधारण जनता के प्रतिनिधियों द्वार बनी थी, 
हाउस आफ कामस्स (००४८ ०६ (:००॥7079) के नाम से विख्यात हुईं। १३७७ 
ई० में पालियामेन्ट के ये दोनों णह ठीक प्रकार से कार्य करने लगे ) 


एडवड तृतीय के श्रन्तिम काल में कामन्‍्स णह (र40056 ०६ ५0०7777009) 

ने तीन विशेष अधिकार प्राप्त ऊिये-- ( १) इस गृह की सम्मति के बिना कोई भी कर 
अवैध है, .( २) हर कानन के पास करने में दोनो ग॒द्ों की सम्मति श्रनिवाय है और 
(३ ) कामन्स गृह को यह अधिकार है कि वह सरकारी त्रुध्यो को जान सके और उनमें 
यथोचित सशोधन फरे | राजनीतिक अथवा वैधानिक काये में इस समय यह परिवर्तन इस 
लिए आवश्यक हुए, ऊि घोर युद्ध हो रह था और राजा को धन पाने की स्वीकृति 
पालियामेन्ट से ही मिल्न सकती थी । प्रइस कार राजा की शक्ति का हास हुआ और 
पालियामेन्ट के प्रभुत्व में छृद्धि, मुख्यतः पालियामेन्ट में भी कामन्स गह को दूसरे ग्रह की 
श्रपेक्षा विशेष महत्व मित्ला । 
... दयूडर काल (4"40/ १८7700)--१४८५ ६० से इगलैरड में ट्यूडर काल 
का आरम्भ होता है। इस काल का प्रथम राजा देनरी सम (र्त८०४ए भगत) था। इसने 
श्रौर इसवी मृत्यु के उपणत हेनरी श्रष्टम (#7९7+४ए एप) ने भी राजा की शक्ति को 
यदाने का भरसक यत्न किया । इन राजाओं ने वैरनों की शक्ति को समाप्त करने के लिए, 
सभी प्रयत्न किये | यही नहीं, हेनरी अधष्टम ने तो अपनी पत्नी के तल्लाक के मामले में पोष 
(९००८) से भी कगडा मोल लिया श्रोर शगलेण्ड के चर्च को रोम के चर्च से श्रत्ग 
किया । इन राजाओ्रों के बाद और भी कई राजा हुए। किन्तु ट्यूडर काल में सबसे 
महत्वपूर्ण रानी एलिज़ावेथ थी। इसने धार्मिक झगडों में बीच का मार्ग अहण किया और 
राजा की शक्ति (९०५४) 7०८४) को विशेष चल दिया । रानी एलिज़ाबेय का काल 
इगलेण्ड के इतिहास में स्वर्णयुग के नाम से प्रसिद्ध है । इस समय इ्गलैण्ड का जहाजी 
बेटा बहुत दृढ हुआ, व्यापार की विशेष उन्नति हुई और देश के बाहर अनेक स्थानों मे 
ध्यापारी कम्पनियों की भी स्थापना हुई | रानी एलिजाबेथ के शासन काल मे ही भारत में 
भी अग्रेजो को व्यापारी कम्पनी की स्थापना की स्वीकृति मिली थी। 

स्॒शर्ट काल (9४६7४ ??६४०६)--जेम्स प्रथम से इगलैण्ड की इतिद्वास में 
मये युग जी स्थापना हुई । जैग्स प्रथम ड्यूडर राजाआ की भोति शक्तिशाली होना चाइता 


( + ) 


था और राजाओं के देविक अधिकार वाले सिद्धान्त (2!ए76 रिह्ठ0: ०६ 45785) 
मे विश्वास करता था। उसके अनुसार, “राजा की शक्ति का खोत ईश्वर है! राजा 
अपनी शक्ति ईश्वर से प्रात करता है न कि प्रजा से ! वह यह भी सोचता था, राजा के 
श्रधिकार श्रसीमित होते है. और राजा अपने कार्यों के लिए प्रजा के प्रति उत्तरायी नहीं 
होता । कोई भी यदि राजा का विरोध करता है तो बह राज्य के नियमी का उल्लघन करता 
है |? इन विश्वासों के कारण जेम्स प्रथम और पालियामेन्ट में बड़ा मतभेद हुआ। जेम्स 
प्रथम ने धामिक मामलों में बड़ा हस्तत्लेप किया। अतः प्रजा से वह महान अ्रपकीर्ति 
को प्राप्त हुआ | उसकी तो इच्छा ही थी कि पार्लियामेन्ट के मत के बिना ही राज्य-का्य 

और १६११ ई० से १६१४ ई० तक उसने बिना पालियासेन्ट घुलाये कार्य किया। 
१६१४ ६० मे पार्लियामेन्ट की बैठक हुई, किन्तु मतमेर के कारण वह समाप्त कर दी गई 
और फिर छुः साल तक उसने पार्लियामेन्ट के बिना ही काय किया | इस प्रहार जेम्स प्रथम 
ने सदा यही चाद्या कि पार्लियामेन्ट उसके मातहत रहे क्योंकि उसका विश्वास था कि राज्य 
का उत्तरदावित्व राजा पर है न कि पा्लियामेन्ट पर | 29 


जेम्स प्रथम की मृत्यु के उपरान्त उसका पुत्र चाह्से प्रथम सिहासनारूढ़ हुआ | 
राज्य सम्बन्धी कार्यों में उसका भी विश्वास अपने पिता के समान ही था। किसी भी 
दशा में पालियामेन्ट का हस्तक्षेप उसे सह्य नहीं था। किन्तु धन के व्यय की स्वीकृति के 
लिए, उसे इच्छा न होते हुए. भी पालियामेन्य बुलानी होती थी । 


इन सभी कारणों से प्रजा म बडा असन्तोष हुआ और उसने पूर्व स्वीकृत मैग्ना- 
फार्य के आधार पर पिटरीशन आफ राइट्स (८७६07 ०६ ऊफै8॥68) अर्थात 
अधिकारों का प्रार्थना पन् कप उसकी स्वीकृति के लिए रखा | इस प्रार्थना 
पत्र में मुख्यतः ये माँगे थी । / राजा पालियामेन्ड की स्वीकृति के बिना कोई कर नहीं 
ल्ञ्गा रा ओर किसी भी व्यक्ति से उसकी इच्छा के विरुद्ध धन कर्ज में नहीं _माँग 
सकता, द्वितीय राजा किसी भी व्यक्ति को मनमाने ढंग से गिरफ्तार नहीं क़र सकता; तौसरे 
राज्य में माशल ला (१४:0४! [.,9ए9) न लगाया जाय श्रोर चौथे जा के अधिकार 
और उसकी स्वतन्त्रता पूरूपेण राज्य के नियमों के अनुसार सुरक्षित हो | 


राजा को वाध्य होकर पियीशन आऊ राइद्स (?€पा०9 ० रिह्ठ009) 

को स्वीकार करना पडा, किन्तु चाल्स प्रथम पार्लियामेन्ट के सह्योग से काम नहीं करना 
घाहता था। उसने राज्य की सेना को पार्लियामेन्ट के विरोध मे खड़ा करना चाहा | इन 
संत कारणों के फलस्वरूप देश मे गहयुद्ध की स्थिति बनी और अन्ततः चाह्स प्रथम का 
१“ बुध हुआ | उसके देहान्त के पश्चात्‌ कुछ दिन क्रामत्रेल ने राज्य किया, पर्तु १६६० ई० 
में चाल्स प्रथम का पुत्र चाल्स द्वितीय ((॥9॥]८5 ]) गद्दी पर चेंठा । उसके समय 
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में १६७६ ६० से एक महत्वपूर्ण कानून पास हुआ जो देनियस कापस एक्ट (7780228 
८०:००७ /८०) के नाम से जाना जाता है। इसने यह निश्चित किया कि बदी होने 
पर कोई भी मनुष्य न्यायालय में अपनी पेशी माँग सकता है और न्यायालय से अपने बन्दी 
होने का कारण पूछ सकता है। चाल्स द्वितीय भी अपने अत्तिम दिनों में उसी प्रकार से 
कार्य करने लगा था जैसे कि उसके प्रव॑ंज स्ठुअर् काल के अन्य राजाओं ने किया था | 
किन्तु वह अधिक दिनों तक जीवित न रह सका और उसकी मृत्यु के उपरान उसका भाई 
जेम्स द्वितीय (]३7729 7!) गद्दी पर बैठा। जेम्स द्वितीय भी राजा के सम्पूर्ण एवं 
अ्रसीमित श्रधिकारों वाले सिद्ध।न्व मे ही विश्वास रखता था और यही कारण है कि उसके 
शासन काल मे पार्तियामेन्ट सदैव असतुष्ट रही । १६८७ और १६८८ ई० मे उसने 
दो ऐसे कानून जारी किये जो चर्च के अविकारों में हस्तक्षेप करते थे। इससे पार्लिया- 
मेन्ट में बडा ज्ञोम हुआ ओर उसने जेम्स द्वितीय के दामाद विल्ियम आफ शओरेन्ज 
(९७॥॥४४7 ० 0:2728०) और उसकी स्त्री मेरी (0४०79) को इ गलैण्ड के 
राज्य को समालने के लिए. निमन्त्रित किया | यह समाचार पाकर जेम्स २३ दिसम्बर, 
१६८८ ई० को देश से भाग निकला | 


२२ जनवरी, १६८९ ई० को पालियामेन्ट की बैठक हुई श्रोर उसने जेम्स तथा मेरी 
को इंगलेएड का राज्य सौपा। इस पालियामेन्ट ने त्रिल आफ राइट्स (9॥ ०६ 
(2॥५७) को भी पास किया | यह ओंग्रेजों के अधिकारों का तीसरा महत्वपूण चार्टर है। 
इस बिल में जेम्स द्वितीय के अवैध कार्यों का वर्णन किया गया जैसे अनुचित करों का 
लगाना, शान्ति के समय में भी पालियामेन्ड की स्वीकृति के त्रिना बडी सेना बनाये रखना 
तथा अ्रपराधी सिद्ध होने से पूर्व ही जुर्माने वसूल करना व सम्पत्ति जब्त करना आदि-आदि | - 
इसी बिज्ञ ने विलियम एवं मेरी को राज्याधिकारी बनाया और यह निश्चित किया कि भविष्य 
में कोई भी राजा पोप से सम्बन्ध नहीं रखेगा और न उसका पक्त ही लेगा । 


१७०१ ६० में पालियामेन्ट ने एक्ट झ्राफ सेटिलमेन्ट (8८६ ०६ 8८७४८- 
7८70) पास किया जिससे यह निश्चित हुआ कि यदि रानी ऐन ((0ए८९४७ 
2५770) के कोई सन्तान न हो तो उनकी मृत्यु के बाद इंगलैणड का राज्य हैनोवर की 


राजकुमारी सोफिया (?77९८४४ 309॥8 ०६ ४00४५४७) और उसके उत्तरा 
घिसारियों। को मिलेगा । 


राजनीतिक दलों का प्रारम्भ 


गृत्युद्ध के कारण देश और पार्लियामेन्ट में ठो दलों का निर्माण हुआ | एक दल 
तो उन लोगों का था जो चाल्स प्रथम (0097८४ ) के समर्थर ये और स्टुअर्ट काल 
की निरकुशता ऊे पक्ष में थे। दूसरा दल उन लोगों का था जो राजाओं के दैविक अधिकार 


हट 


( ७) 


के सिद्धान्त के विरोधी ये और स्टुअ> काल की तानाशाही प्रवृत्ति को नष्ट कर देना चाहते 
थे | गहयुद्ध की समाप्ति के साथ कुछ दिनों के लिए इन दो दल्लों का मतभेद कम होता 
हुआ प्रतीत हुआ किन्तु जेम्स द्वितीय के काल में फिर ढलबन्दी प्रारम्भ हो गई | जो लोग 
(0]05008 रि८ए०प६००) के पक्ष में थे वे हिगए (१४४7४) कहलाये। ठोरी 
दल्न के लोगों ने विलियम तृतीय के वध करने का यत्न किया और चाहा कि जेम्स द्वितीय 
पुनः सिंहासनारूढ हो । किन्तु इस चेष्य में वे असफल रहे । विलियम तृतीय के शासन 
के प्रारम्भ में पालियामेन्ट में हिग दल का बहुमत था, किन्तु विज्ियम ने दोनों दलों की 
सहायता से मन्त्रिम्डल बनाया । कुछ दिनों के पश्चात हिस दल का ही मत्त्रिमएडल 
बना | श्र: इससे भी यह स्पष्ट हो गया कि पारलियामेन्ट में बहुमत रुखने वाले दल का 
ही मन्त्रिमण्डल बनेगा । 

हिंग दल वालों का यह विश्वास था कि राजा का यह परम कर्तव्य है कि वह 
पार्लियामेन्ट की इच्छानुसार कार्य करे । इसके ठीक विपरीत ठोरी दल् वाले राजाओं के 
हैविक अधिकार वाले सिद्धान्त में विश्वास करते थे । यही कारण हैं कि इस दल की 
सदस्यता कुलीन व्यक्तियों तथा पादरियों तक ही सीमित थी | 


हेनोवर काल (धक्ा०्श 207०4) की शाप्न-व्यवस्था-- एक्ट श्राफ सेटिलि 
मेन्ट (0८६ 0६ 5८७८४४८०/) के अनुसार १७१० ई० में जाज प्रथम राजा हुए | 
इनके काल्न में मन्त्रिमएडल के अधिकार विशेष रूप से पुष्ट हुए। जा्ज प्रथम न दो 
अंग्रेजी बोल्न ही सकते थे और न समझते ही थे, श्रतः विवश होकर उन्हें राज्य का कार्य 
मल्जिमए्डल के सुपुदं करना पड़ा। देखा जाय तो यह एक बड़ी ही साधारण घटना 
थी, किन्तु इसका परिणाम बहुत महत्वपर्ण हुआ । राज्य शक्ति अब पूणु॑तया मन्त्रिमएडल 
के हाथों में चली गई। जाज प्रथम की पहिली पारलियामेन्ट का नेता टाउनसेण्ड 
('0फन7६९००) था | इस समय पालियामेन्ट ट्रेनियल एक्ट (फरढग9) 0८ 
694 8. 70.) के अनुसार तीन साल के लिए चुनी जाती थी, किन्तु सत््‌्‌ १७१६ ई० 
में पार्लियामेन्ट ने सैप्यीनियल एक्ट (8०७०६८॥॥॥०७) ४८४) पास किया जिसने उसकी 
अवधि तीन साल से बढ़ा कर सात साल कर दी । 


“.. वालपोल (7 /7०/९) इंगलेरड का ग्रथम प्रधान मन्त्री---१७२१ ई० में चाल- 
पोल ने अपना मन्त्रिमण्डल बनाया और स्वयं वित्तमन्त्री (5६ [,070 ०0६ प+८४- 
ध्याए बाते (76 (97८८]०४ 0 ६6 >5८॥€पु०्८०) बना। उसने 
राज्य की नीति का निर्घारण किया, अपने सहयोगी मन्ियों के कार्यों की देखभाल 
की और इंगलैएड के प्रथम प्रधान मनन्‍्त्री की तरह से कामन्‍्स यह ([्र००७८ ० 


 ज 


( ८) 


(०7०78) का नेतृत्व किया। १७४२ ई० में कामन्स गह में जब इनको हार 
हुई,तो इन्होंने पद त्याग किया। इगलैए्ड के राजनीतिक इतिहास में यह एक श्रमृूतपृ३ 
घटना थी जिससे यह निश्चित हो गया कि मख्तिमस्डल उसी दल का बन सकता दै 
जिसे हाउस आफ कामस्स के अधिकांश लोगों का मत प्राप्त हो । राजा की अंग्रेजी शान 
सम्ब्स्वी श्रनभिजता के कारण वालपोल् प्रधान मन्त्री के अधिकारों को विशेष रूप से हृढ 
करने में सफल हो सका । 


केविनट (८४०॥02८) द्वारा राज्य संचालन का प्रारम्भ 


कैपिनेट का प्रारम्भ सही रूप से हैनोवर वश के राजा जा्ज प्रथम और जाज 
द्वितीय के समय से होता है | इनके शासन काल में मन्त्रमए्डल ने ही वस्त॒तः राज्य 
की हर नीति को निर्धारित किया और सरकारी कार्यों को गति दी। जाजे तृतीय जब 
गद्दी पर बैठा तो उसने फिर से उस खोयी हुई शक्ति को, जो मन्त्रिमए्डल के हाथों में 
जा चुकी थी, प्रा करना चाह । किन्तु राजा की ओर से इस प्रकार हस्तक्षेप अ्रत्र मन्त्रि 
महल को असक्य या कारण कि लगभग ३० वर्षों से वह स्वाधीनताप्रवंक कार्य कर रहा 
था । इसी के फलस्वरूप राजा और हिंग दल में बडा मतभेद रद्द और अ्रन्तत टोरी दल 
के नेता लाड नार्थ (,070 २०:४७) की विजय हुई और सन्‌ १७७० ई० में वे 
इगलैण्ड के प्रधान मनन्‍्न्री बने । पस्तु इन्हीं के काल में अमरीकी उपनिवेशों 
(27767088 (:०]0728) ने अपनी स्वतन्त्रता के लिए सम्राम किया और सफलता 
भी प्राप्त की । इन उपनिवेशो के श्रेग्रेजी राज्य से निकल जाने के कारण दोरी दल्ल की 
द्वार हुई और हिग दल फिर थ्रागे बढा । अमरीका के इस स्वातन्त्य संग्राम (एढ ० 
[7069८४4८7८८) का सबसे बडा प्रभाव यह हुआ कि जाज तृतीय ने राजा के 
विकारों को हृढ करने का खवप्न छोड दिया और वह भी मब्िमडल के सहयोग से कार्य 
करने लगा । 
शध्वीं शताब्दी के वैधानिक सुधार 
दवीं शताब्दी का युग इगलैण्ड के इतिहास में एक महतत्त्वप्र्ण स्थान रखता है 
क्योंकि इसी काल में इगलेस्ट के अन्दर सही प्रजातन्त्र सरकार की स्थापना हुई और 
अनेऊ वैधानिक सशोवन जिये गये जिनके द्वारा इगलैण्ड की केन्द्रीय तथा स्थानीय 
सग्फारे लोकतन्त्रीय सिद्धान्तों के आधार पर सगठिंत की गईं । 
१९वीं शताब्दी के वैवानिक सुधारों का विशेष कारण यह है कि उस समय यूरोपीय 
६ जिनीतिक व्यवस्था में एक महत्वपूर्ण परिवतन हो रहा था| फ्रेंच क्रान्ति (फल्यटा) 
०४० ४४०४) के कारण यूरोप में एक नये थुुग का श्रीगणेश हो रहा था। समाज 


... के झन्दर एक ऐसी मद्दान्‌ क्रान्ति का बीजागेपण हो चुका था जिससे प्रेरित हो साधारयु 


( ९ ) 


जनता उतने ही अधिकार चाहती थी जितने कि जागीरदारों, कुलीन व्यक्तियों एवं 
) पाद्रियों को प्राम थे । दूसरा कारण यह भी था कि इस युग में उद्योग धन्धों एवं कल 
व मशीनों की बड़ी उन्नति हुईं। इस समय से पहले पार्लियामेन्ट केवल कुलीन व्यक्तियों 
की ही सभा थी । मताधिकार ((र/76 (०0 ५४०८८) अल्पसंख्या तक ही सीमित था 
श्रौर जो थोड़े से प्रतिनिधि पालियामेन्ट में आते भी थे वे पुरानी त्रस्तियों का ही प्रति 
निधित्व करते ये अर्थात्‌ श्रौद्योगिक क्रान्ति ([7वैए/77४ रि०ए०ए४०7) के 
कारण जिन नये-नये नगरों व बस्ततियों का निर्माण हो गया था, पार्लियामेन्ट में उनका 
२) प्रतिनिधित्व नहीं था । तीसरे, इस काल में इगलेण्ड में कई बड़े-बढ़े राजनीतिश एवं 
दाशनिक पैदा हुए जिनमें जेसरिमी बेन्थम (]०:८४०ए 867।09॥70), जान स्डुअट 
मिल (]०07 $£०४४ ५४) और कौबिट (७००७०८८) आदि के नाम विशेष 
उल्लेखनीय हैं | इन व्यक्तियों के राजनीतिक दशन का भी बडा ही व्यापक प्रभाव हुआ | 
जनता में अपने राजनीतिक, सामाजिक एवं आर्थिक अधिकारो के प्रति जाग्रति उत्पन्न हुई । 


/टरे२ ई० का गअरथम वधानिक सुधार (70758 /२८/०४ 46 ० 4882 
“. 20.)---इस कानून के अनुसार तीन विशेष परिवर्तन हुए । प्रथमतः २ हजार से कम 
'. जनसख्या वाले बरों (070708]9) के लिए यह निश्चित हुआ, कि _उनका पारलिया- 
) . मैट में प्रतिनिधित्व नहीं होगा। दूसरे, .अधिक लोगों, को, मताधिकार आप्त हुआ। 
“सभी ऐसे लोगों को जो १० पौंड प्रतिवर्ष किराया देते थे अथवा जो ५० पौंड प्रतिवष 
के देने वाले पटछ्ेदार या असामी थे,_ मतदान, का अधिकार मिल गया |” तीसरे 
2 निर्वाचन के ल्विए उचित नियम बने जिससे कि निर्वाचन समय में होने वाली घूसखोरी 
एवं भुष्यचार दुर हो सकें | अतः १८३१२ ई० के इस प्रथम वेधानिक सुधार के द्वारा 
कामन्स गृह का संगठन प्रजातन्त्रीय सिद्धान्तों पर हुआ और साधारण जनता को ययोचित 
प्रतिनिधित्व प्राप्त हुआ । 
इस सुधार के बाद चार्टिस्ट मूवमेंट (87079: //०ए८४०८॥४) चला | इसके 
समयकों की माँगें थीं कि हर व्यक्ति को चालिग होने पर मत देने का अधिकार मिले, 
पालियामेन्ट की अवधि एक वष की हो, सभी निर्वाचन क्षेत्र जनसख्या की दृष्टि से समान 
हों, मत प्रदान बैलट (39]0/) द्वारा हो, पार्लियामेन्ट की सदस्यता के लिए अर्थ तथा 
सम्पत्ति आदि की योग्यता अनिवायय न हो तथा पार्लियामेन्ट के सदस्यो को वेतन मिले | 
लित्ररल (./9८॥2]) एवं कन्जवेंटिव ((०078८7ए०६ए८) दोनों ही दलों ने 
चार्ट्स्ट की मॉगो का विरोध किया, किन्तु एक माँग को छोड़कर अर्थात्‌ पार्लियामेन्ट की 
अवधि १ वर्ष हो, सभी मांगे शनेः-शनेः पूरी हो गई | 


/द$७ है० का द्वितीय वैधानिक चुघार (7#6 ,४४८०ाहे 272९/०7६७ 46 


8, 


८० 2862 4. 70.)--इस एक्ट के अनुसार मताधिकार ओर विस्तृत किया गया जिससे 
अधिऊ से अधिक जनता के प्रतिनिधि पार्लियामेन्ट के सदस्य हो सरके। जिन बरों 
(807००९)०) की जनसख्या कम होती जा रही थी उनका प्रतिनिधित्व समाप्त कर दिया 
गया और पार्लियामेन्ट की ये जगह नई बस्तियों को दे दी गईं । इस एक्ट के द्वारा अल्प- 
सख्यकों ()(70776728) को भी पार्लियामेन्ट में स्थान मिला । 


१८८9 ई० का तीसरा वेघानिक सुघार (7४6 7॥वें उरर्श[शक 460 रथ 
7882 44 70)-.. इस ऐक्ट के अनुसार नगर में रहने वाले श्रमिक लोगो को भी 
मताधिकार दिया गया | १८८५ ई० में फिर से निर्वाचन क्षेत्रों का बैंटवारा हुआ और यह 
निश्चित किया गया कि अ्रधितकतर निर्वाचन ज्षेत्रों से केवल एक-एक सदस्य ही पार्लियामेन्ट 
में जाये | केवल २९ नगर ए से रहे जहाँ से १ से अधिक प्रतिनिधि चुने जा सकते थे.। 
आक्सकोर्ड एवं कैम्बिज विश्वविद्रालयों से मी दो-दो प्रतिनिधि पार्लियामेन्ट में जा 
सकते थे । 


इन वैधानिक सुधारों के अतिरिक्त स्थानीय सरकारों के सुधार के लिए. मी बहुत से 
कानून बने | १८२४ ई० मे म्यूनिसिपल कार्पोरेशन्स एक्ट (]४घ7ाए७७ए४ (०0790- 
ए४079 /८४) पास हुआ जिसने मेयर्स (/५ए०४७) एल्डस्मैन (॥0०:7९॥) 
श्रोर बॉसिल्स (८०007०![078) को विशेष अधिकार दिये। श््प्प ई० में लोकल 
गवनमेंट एक्ट (,0८४| (50ए८४707८7६ ८४) पास हुआ जिसके अनुसार 
काउन्टी कॉसिलूस ((०पाए ५0००७४८॥४) जिसमें प्रजा के प्रतिनिधि होते थे 
स्थापित की गई। १८९४ ६० में एक दूसरा लोकल गवेनमेंट एक्ट पास हुआ जिसने हर 
एडमिनिस्ट्रेविय काउन्डी (#तंशाग्राशाद्राए2 (०घ४ए) को दो भागों में बाँट 
दिया और दर भाग के लिए प्रजा की चुनी हुई एक समा स्थापित की गई । 

इन बैधानिऊ सुधारो के अतिरिक्त बीसवीं शताब्दी मे होने वाले वैवानिक मुघारों 
का विवग्ण आगे शिया हुआ है । 


दूसरा अध्याय _ 
अड्गरेजी शासन विधान की. विशेषताएँ 


इंगलेर्ड के शासन विधान के विक्रास को अध्ययन करने से उसमे अनेक विशेष- 
एँ ज्ञात होती हैं। जैसा कि प्रथम श्रध्याय_ में वणन किया गया है, इंगलेण्ड का 
जनीतिक इतिहास कई शताव्दियों में त्रिखश हुआ है । इस का श्र यह हो जाता है 
अग्रजों ने किसी एक समय में बैठ कर अपने विधान को कोई निश्चित रूप प्रदान 
हीं किया जेसा कि अमरीका के कुछ लोगों ने १७८७ ई० में फिल्लाडेल्फिया (2]990८- 
/) में बैठ कर अ्रपना विधान निश्चित किया जो कि १७८९ ई० में कार्यरूप में 
रेणत हुश्रा । इसके पश्चात आवश्यकतानुसार श्रमरीकी शासन विधान में २१ संशो- 
न भी किय गये। अपने देश मे भी खतंत्रता-प्राप्ति के उपरात विधानपरिपद द्वारा 
'धान का निर्माण हुआ है । किन्तु इगलेश्ड के विधान के निर्माण के लिए. कोई ऐसा 
य नहीं हुआ अतः अगरेजी शासन विधान की प्रथम प्रमुख विशेषता उसका क्रमिक 
कास (ए0[०७0797ए (50७४) ही है । 


इंगल एड का शासन विधान अनेक विधियों का समूह है--यदि रूस के शासन 
धान का ज्ञान प्राप्त करना हो तो रूस का १९३६ ई० का विधान पढ कर वहाँ की राज्य 
णाली एव राज्य व्यवस्था के विषय में जाना जा सकता है। किन्तु इंगलेण्ड के विधान 
| जान प्राप्त करने के लिए समय-समय पर निर्मित अनेक विधियों का अध्ययन आव- 
क हो जाता हे और ऐसा करने पर भी विधान का पूर्ण स्वरूप राजनीति के विद्यार्थी 
सम्मुख नहीं आ सकता । शासन विधान सम्बन्धी अनेक विधियों ((+0॥8:70009- 


| 59/0७/८७) मे से निम्नल्लिखित मुख्य हैं :--- 


) मेस्‍्नाकार्टा (९१५ (0920० (५४7/८)--इस विधि द्वारा राजा के अधिकार कुछ 
म किये गये जिसके फलस्वरूप बैरनों और पादरियों के अधिकार सुरक्षित हुए । इसके द्वारा 


हैं भी निश्चित हुआ कि यदि राजा कोई कर लगाना चाहता है तो वह नेशनल कौसिल 
५४7004 (.००॥८९॥) द्वारा स्वीकृत होना चाहिए और पच्चीस बेरनों की एक 
त्रभी बना दी गई जो यह देखती थी कि मेग्नाकार्य के अनुसार किस सीमा तक कार्य 
रह है। 


9 पिटीशवब आफ राइट्स (7१९४४४0% ०/ 78४5 ; 7628)---इसके अनुसार 
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मैग्नाकार्य से प्राप्त किये हुए अधिकारों की माँग फिर रखी गई और राजा को पार्लियामेन्ट 
की स्वीकृति के बिना कोई भी कर ढगाने का अधिकार नहीं दिया गया । इस विधि द्वारा 
यह भी निश्चित हुआ कि कोई भी च्यक्ति बिना कारण बतलाये तथा परीक्षा व विचार 
किये भनदी न किया जाय । 

हैवियत कार्पस एक्ट (77०8९८६४ (००:४७ 4०; 7679)--इस कानून 
के द्वारा कोई भी बदी न्यायालय के सम्मुख उपस्थित हो सकता था, अपने बदी बनाये 
जाने का कारण पूछ सकता या तथा न्याय प्राप्त कर सकता था । 

इन वैधानिक विधियों के अतिरिक्त अन्य भी विशेष अधिनियम हैं--- 

दी ऐक्‍्ट श्राफ सेटिलमेन्ट (706 ८६ ० $८८ी०श८॥ ; उ7०7) 

दी सिप्टीनियल ऐक्ट ([06 $6८9(८#माशे हल ४ 7776) 

फाक्स का लिब्रैल ऐक्ट (70708 7॥9]८ 0८६ ; 7792) 

दी रिफाम्स ऐक्ट्स (70९ 7२८६०५0 /८६४ ; 7832, 7867, 7884) 


जे लता छो 


दी म्यूनिसिपल कार्पोरेशन्स ऐक्ट (९ )/एशाटाएश 007907%0॥8 
2८६ ३ 7835) 


दी पालियामेन्यरी ऐड म्यूनिसिपल इलैक्शन्स ऐक्ट (० एश्वातशाएला- 
पाए 2ाव (पारएश 8]९८७०७४ 0८६ ; 7872) 

दी जूडीकेचर ्क्ट्स (396 ]ए्रदाटक्षणा6 ९०४ ; 7873-70) 

दी लोकल गव्नमेन्ट ऐक्ट्स (पप्र८ ],.०८॥ 50ए९८:०ए८आ /८8: 
7888, 7849 2700 37929) 

-दी पालियामेन्ट ऐक्ट (6 एकश्यााट॥६ 0८६: 7977) 

टी स्िजेन्देशन आफ दी पीपुल ऐक्ट (एफ ॥6ए+०४८आश्रा0ा ०६ 
(9९ 9८००८ ॥८६ ; 7978) 

_डक्त व्शित अधिनियम विशेष विधियों के अन्तर्गत आते हैं | बरो्मी (800079) 
ने अग्रेजी शासन विधान वी इस प्रमुख विशेषता को इस प्रकार रेखाबद्ध किया है--- 
“अंग्रेजो ने अपने शासन विधान के मिन्‍न मिन्‍न भागों को वहीं छोड दिया जहाँ इतिह्टास 
की लरर ने उन्हें ज्ञाकर डाल दिया । उन्होंने इस बात का प्रयत्न नहीं किया कि इन टुकड़ों 
यो एफ स्थान पर इक्द्चा कर लिया जाय या उनका वर्गीकरण किया जाय और यदि कोई 
रा पढ़े तो उसे प्रश कर लिया जाय । मूल लेखों के अन्वेपको व परीक्षकों को इस 
उिपरे हुए, विधान मे कोई सद्दाग नहीं मिज्ञता। जो आलोचक भूलो की ओर डँगली उठाने 
के लिए व्यप्न है। उन्दे पर्याप्त सामग्री मिल सकती है, व जो सिद्धान्ती विरोधी नियमों को 
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घिक्‍्कारने के लिए उत्सुक हों उन्हें भी कोई भय नहीं, उन्हें मी अपनी उत्सुकता पूरी 
करने का इस विधान में पूरा अवसर प्राप्त हो सकता है। इन्हीं भूलों व विरोधों से 
सुखमयी असम्बददता, उपयोगी असगतिय , रक्षा करने वाले विरोध सुरक्षित रखे जा 
सफते है । उनका मानव सस्थाओं भ सुरक्षित रहना भी अहेठुक नहीं है क्योकि प्रथम तो वे 
प्रकृति में ही चतमान हैं, इसके अतिरिक्त इनके होने से सामाजिक शक्तियों को क्रियात्मक 
होने का पूरा अवसर प्राप्त होने के साथ ही साथ अपनी मर्यादा को उल्लंघन करने का साहस 
नहीं होता, न उन्हें यह अवसर मिलता है कि सारे सामाजिक मन्दिर की नीच हिला दे । 
अंग्रेजों ने अपने वैधानिक लेखों को बखेर कर जो लाभ , प्राप्त किया है उस पर उन्हें. 
अभिमान है और थे सतक रहे हैं कि विधान को एक स्थान पर एकत्रित व सुसम्बद् 
क्रइसलाभम को खो न वियाजायू#.. हम 
(छ्) इंगलेसुड का । का पिधान_अलिखित है--- यद्यपि समय-समय पर इंगलेण्ड 
में अनेक वेधानिक अधिनियमों का निर्माण हुआ, किन्तु इन सबके अध्ययन से भी 
इन्नलेण्ड के विधान का पूरा ज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता। कारण यह है कि बहुत सी 
वैधानिक चातें अंग्रेजी राजकीय समाज को परिपायी, रीति-रिबाजों ((07ए८४॥४079) 
आदि में निहित दे। उक्त वर्णित विधियों के अनुसार तो शासन-व्यवस्था का सचालन 
अनिवाय है ही, इसके अतिरिक्त श्गल्ेण्ड में शताब्दियो से अनेक ऐसे वैधानिक रीति 
रिवार्जों एवं परिपाटियों का विकास हुआ है जिनका प्रभाव वैधानिक अधिनियमों से किसी 
प्रकार भी कम नहीं है। ये वेधानिक रीति रिवाज एवं परिपावियाँ लिखित रूप में प्राप्त 
नहीं हैं अर्थात्‌ पार्लियामेन्ट द्वारा वे किसी विशेष समय में स्वीकृत नहीं हुई हैं। कुछ 
इस प्रकार की परिस्थितियों का निर्माण हुआ जिनके अ्रतर्गत उनका जन्म हुआ, कुछ समय 
तक उनके अनुसार कार्य होता रहा है और तत्पश्चात्‌ उन्होंने स्थायी रूप अहण कर 
लिया। श्राज भी ये रीति रिवाज उतना ही महत्व रखते है जितना कि कोई लिखित 
अथवा पालियामेन्ट द्वारा खीकृत अधिनियम (0०) । 
विधान की परिपाटियोँ एवं रीति रिवाज 


कन आअचओ “5. जऑन्‍ऑकअि+ कल + 


((-00ए९900079 0०६ +06 (+00807000707) 


प्रोफेसर डायसी (70. ॥0८८9) ने वैधानिक रीति-रिबाजों एवं परिपाटियों के 
विषय में इस प्रकार लिखा है--“ये वे सिद्धान्त या व्यावह्यरिक नियम हैं जो यद्यपि राजा, 
मंत्रियों और दूसरे शासन पदाधिकारियों के काय का नियत्रण करते हैं, यर वास्तव में 
वे कानून नहीं हैं।* अर्थात्‌ वैधानिक परिपायियों का अंग्रेजी विधान में एक 
5 स्वत 07 एावटए९5५ जापती, (0एशी धारएए 7९एपे३६८ दर 0ापंताताए एजावेघर+ 


रे धीद (एचछ7, ए चिवा५ 05, थाप्रे ज ०पीरदा फटाइ0णा8 पापा धार (०050000, घा० ॥0 
हा 5(९0९55 िक्त5 ४६४ ४2 (2९८५) है 
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महत्त्वपूर्ण स्थान है। इन परिपादियों (८०00४०7४०४७9) और शासन सम्बन्धी 
अधिनियमों (४०६७) में केवल यह अन्तर द्वे कि प्रथम अलिखित हैं आर, द्वितीय 
लिखित | किन्तु दोनों क॑ न शि पक सना एवं महत्ता समान ही है। इन वैधानिक रीति रिवाजों 
एव परिपाटियों का भी इतिहास बडा पुराना है। जिस प्रकार से समय समय पर वेधानिक 
अधिनियमों का निर्माण हुआ वैसे द्वी परिषाटियाँ सी आवश्यकतानुसार बनती चली गई 
ओर आज भी उनकी दइद्धि रुकी नहीं हे । 


जा 

विधान की कुछ प्रमुख प्रथाएँ. (0००9५०९७०४४००७) ये हैं---राजा को वर्ष में एक 

चार पार्लियामेन्ट की बैठक श्रवश्य ही बुलानी चाहिए, पालियामेन्ट के दोनों णहों द्वारा पास 
हुए किसी भी ल (8॥) को राजा श्रवश्य ही स्वीकार करेगा और कार्य रूप में परिणत 
करायेगा यद्यपि पार्लियामेन्ट ने इस विपय सम्बन्धी कोई भी कानून नहीं बनाया है, किंतु 
महारानी ऐन ((१४८८४ ै४०7८) की मृत्यु के बाद से कसी भी बिज्ञ को राजा ने 
अस्वीकृत नहीं किया हे । यही कारण है कि यह कहा जाता है कि महारानी ऐन को झत्यु 
के साथ ही निपेधु शक्ति का भी अन्त हो गया हैं (४८६४० ॥8 28 तै€७० 288 (१प८८॥७ 
0776), कामन्‍्स शहद के 'बहुमत वाले दल का नेता दी इज्शलेण्ड का प्रधान मन्त्री होगा, 
कामन्स णह का विश्वास खो देने पर प्रधान मन्नी को मन्त्रिमण्डल सहित त्याग पत्र देना ही 
पड़ेगा, किन्तु एक दशा ऐसी भी है जब कि प्रधान मत्री राजा से कामन्स गद् (7008९ ०६ 
(.०४४7079) के बिलयन (0,880[00709) की प्रार्थना कर सकता है यदि वह यह 
सममता है क्लि देश का उसकी नीति (2०८९) में विश्वास है। प्रार्थना की स्वीकृति 
के उपरान्त नये चुनावों के फलस्वरूप पुन कामन्स णह का सगठन होता है और उसकी 
नीति को जिसके कारण हाउस के विज्लयन की भ्वश्यक्रता हुई थी, फिर से पार्लियामेन्ट 
के सम्मुख रखा जाता है। यदि वह स्व्रीकार हो जाती है तो प्रधान मन्तरी अपने मन्त्रि- 
मणटल सहित पद पर बना रहता है अन्यथा नहीं। मन्त्रिमए्डल की बैठक में सभापति का पद 

राजा मुशोमित नहीं कर सऊता--समापतित्व प्रधान मन्त्री करेगा और उसकी अनपस्थिति 
म' अन्य कोई मन्त्री, आदि । उक्त वर्शित एबं अन्य रीति रिवाज यद्यपि, जैसा कि पहले 
ही लिखा जा जुफ़ा है, लिखित रुप में प्रात नहीं है, किन्तु ऐसा होते हुए भी वे श्रग्नेजी 
शासन बिपन के मूलभूत सिद्धान्त (मिप्रातेश्या८टतातं ऐपाग्रटा0।८७) हैं और 

विधान से उनकी प्रथकता का श्र होता है अग्रेजी विधान के वर्तमान स्वरूप का पूर्ण अत । 


आय ग्रश्न उठता है कि इन अमुख वेधानिक रीति-रिाजों एब प्रयाओं ((००॥- 
शशा(078 ०६ (0८ (०750६प7४००) के पीछे कैसी भी कामूनी शक्ति न होते 
हुए भी उनका पालन क्‍्ये आवश्यक हे ओर क्यों होता है तथा अंग्रेजी विधान 
उनका इतना सट्ल क्यों हैं ? इसका प्रथम मुख्य कारण है उनकी उपयोगिता श्रर्थात्‌ 
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यदि उनके अनुसार का ये न किया जाय तो समस्त वैधानिक ढोँंचा छिन्न विच्छित्न हो 
जायगा । उदाहरण स्वरूप कामन्स णह् में बहुमत वाले दल का नेता ही प्रधान मन्त्री 
होता है? इसो वैधानिक प्रथा को लीजिए। यदि इस प्रथा का भन्ञ होता है 
और बहुमत वाले दल के नेता के अतिरिक्त अन्य किसी दल का नेता प्रधान 
मन्त्री बनता है तो ऐसी दशा में मन्त्रिमए्डल कितने दिनों काय कर सकता है! 
मन्जिमए्डल की हर नीति पार्लियामेन्ट द्वार अस्वीकृत दी होगी। इस से इस व अन्य 
प्रथाओं की उपयोगिता का भल्ली प्रकार ज्ञान हो जाता है। दूसरे, जनमत भी प्रथाश्रों के 
सदैव पक्ष में है । इन वेधानिक प्रथाओं के द्वारा जनता एवं पालियामेन्ट ने जिन अधि- 
कारो को प्राप्त किया है और उन्हें सुरक्षित किया है. उनका छिन जाना भारी विप्लव का 
ही कारण बनेगा। उदाहर्णतया शताब्दियों से राजा द्वारा निषेध शक्ति (५८६०) का 
उपयोग नहीं हुआ है और अब यदि कोई राजा इस शक्ति का उपयोग करना चाहे तो 
उसकी यह चेष्टा बडी क्राति का निमन्त्रण है। इन्हीं कारणों से ये प्रथाएँ कानन के समान 
ही है और उससे भी अब्रिक महत्व रखती हैं | इनमें परित्रतन एकमात्र जनमत द्वारा ही 
सम्भव है। 


(६) इ'गलेरड का शाप विधान लचीला (77८४४४7९) है--प्रलिखित शासन विधान 
का अत्यधिक लचीला होना स्वामाविक ही है। इसके अतिरिक्त एकात्मक शासन विधान 
(09778४ए (८०४४४।प/707) अधिकाश में ल्चीले ही होते है। इब्नलेण्ड के 
विधान के लचीले होने का यह अर्थ है कि वहाँ की पार्लियामेन्ट साधारण नियम के समान 
ही सरल ढंग से वैधानिक नियम ((५07900॥07व ,39) में सशोधन कर सकती 
है | लिखित विधान रखने वाले राज्यो में वेधानिक सशोधन ऐसी सरलता से सम्भव व हो 
है। उद्ादरणतया अमरीका का लिखित विधान है | इस कारण वहाँ वैधानिक संशोधन के 
लिए, एक विशेष प्रणाली के अनुसार कार्य करना होता है | इद्नलैए्ड की सर्वशक्ति सम्पन्न 
पार्लियामेन्ट लाड स ग़ह अथवा राजा के पद (0728979) को वैसी ही सरलता एव 
सुगमता से समाप्त कर सकती है जैसे कि किसी साधारण नियम को बनाती व विगाडती है। 
इससे यह स्पष्ट है कि वैधानिक नियमों के बनाने या त्िगाडने के लिए किसी मुख्य प्रणाली 
एवं नियमो की आवश्यकता नहीं है । १९४७ ई० का भारत की स्वाधीनता सम्बन्धी ऐक्ट 
(4४6 ॥7047 7706967067८८ ८ ०६ 9+7) केवल दो दिनों में पास 
हो गया | इससे स्पष्ट है कि इ गलैरड का विधान अधिक लचीला है श्रथवा उसे सुगमता 
से बदलती हुई परिस्थितियों के अनुसार व्यवस्थित किया जा सकता है | 


(5) इगलर॒ड़ का विधान एकात्मक (077/८7%) है--एकात्मक शासन विधान का 
अर्थ है कि राज्य की सम्पूण शक्ति केन्द्रीय सरकार में केन्द्रीमत है। इसके टीक विपरीत 
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सथात्मक राज्यों में विधान द्वारा केन्द्रीय एवं स्थानीय सरकारों की शक्ति एबं उनके 
अधिकार निश्चित कर दिये जाते हैं और दोनों सरकारें अपने प्रथक प्रयक क्षेत्रों में स्वाधीन 
होती है। इगलैण्ड की सरकार एकात्मक (77979) होने के कारण वहाँ की 
पार्कियामेन्ट की विधायिनी प्रभुता अत्यधिक ऊँची है | राज्य की पूर्ण शक्ति लखन में 
केन्द्रीमत है श्रौर इस केन्द्रीय सरकार ने राज्य व्यवस्था के कुशल सचालन के लिए देश 
को काउन्टीज (20५४४४८४) तथा बरों (8070०९॥७) आदि अनेक राजनीतिक भागों 
में विमक्त किया है। इन स्थानीय राज्यों ([,०८४| (590ए८४४०८०/५७) की शक्ति 
सम्पूर्ण नहीं है तथा उन्हें केन्द्रीय सरकार के नियत्रण में ही कार्य करना द्वोता है कारण 
कि ब्रिश्शि पार्लियामेंन्ट सर्वोच्च शक्ति-सम्पन्न है | 


(4) इगलेंएड का पालियामेन्ट्री (?८7:८07८/वा.9) विधान्--पार्लियामेन्टरी शासन 
प्रणाली (287877९0087ए (50ए८४ँ॥7८४४) का दूसरा नाम मन्त्रिपरिषद शासन 
प्रणाली (09906: (50ए८:०7४८॥।) भी दै। इस प्रणात्री की उत्पत्ति एव विकास 
इगलैण्ड की अपनी देन है अथवा राजनीतिक इतिहास में इगलैण्ड का यह सबसे महत्वपूर्ण 
योग है। नाममात्र के लिए तो राज्याधिकारी राजा ही है, किन्तु वास्तव में शासन सम्बन्धी 
पूण अधिकार ब्रिटिश कैतिनेट (8708॥ (८७०४6) के हाथों में ही है । इगलैण्ड 
की मन्त्रिपरिषद प्रणाल्ली के मूल सिद्धान्त ये हैं--प्रथमतः व्यवस्थापिका सभा में राज- 
नीतिक दलों की उपस्यिति आवश्यक है । कार्यकारिणी समा (7>८८०६४८) का निर्माण 
व्यवस्थापिका सभा की बहुमत वाली पायें में से ही होता है। द्वितीय, कार्यकारिणी समा 
में थोड़े से व्यक्ति होतें हैं जो कि कैबिनेट के सदस्य कहलाते हँ। ये सभी मन्त्री अपने 
कार्यों के लिए. कामन्‍्स ईद (70४४८ ०६ (४०0770099) के प्रति उत्तरदायी होते है। 
कामन्स ग्रह का विश्वास खो देने पर मन्त्रिमणडल को त्याग पत्र दे देना होता है। राज्य 
की नीति को निर्धारित करने का कार्य इसी का है। मत्रिपरिषद्‌ का नेता प्रधान मंत्री कहलाता 
है। प्रधान मत्री का मुख्य कार्य अपने सहयोगी मन्त्रियों में राज्य के कार्यों का विभाजन करना 
ओर उनके कार्यों की देख-भाल करना तथा नियन्त्रित करना है । तीसरे, मत्रिमण्डल सयुक्त 
उत्तरदायित्व (]07६ ि८०४००४४॥०॥77५) के सिद्धान्त के अ्रनसार कार्य करता है) 
हर मत्री यद्यपि एक या दो सग्कारी विभागों की नीति को निर्धारित करता है, फिन्तु हर विभाग 
के काय का उत्तरदायित्व हर मत्री के ऊपर होता है । किसी एक मन्‍्न्री के विरुद्ध श्रविश्वास 
के पसताव (४०८८ 06 70 (.0700८7८८) पास के होने का अथ होता है कि पूर्ण 
मस्जिपरिषद स्वाग पत्र देगा । चोये, गजा के हर कार्य के लिए प्रिटिश मन्त्रिपरिपद (छ8- 
(१50 (.०077८0) ही उत्तरदायी है । इसी से कद्य जाता है राजा कोई गलत कार्य 
नहीं करता ५उद्यतक्‍ा [सह "४0 00 90० फाः0्तसहर 


विज. 


जा 
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) इंगलेए्ड के शासन विधान में निबेन्ध शासन (7२४/४ ०/ 7:६४) की महत्ता-- 
ह गलेण्ड मे नागरिकों के अधिकार किसी एक पत्र में लिखे हुए नहीं हैं. तथा बहुत 
से श्रधिकारों के विषय में किसी भी ऐक्ट (१८) में वन नहीं किया गया है। ऐसा 
होते हुए भी सभी नागरिक समान राजनितिक, सामाजिक एवं धामिक अधिकारों का 
उपभोग करते हैं। इन सारे अ्रधिकारों का खोत निन्रेन्ध शासन (०८ ०र्ग 7.9 9) 
ही है। प्रो० डायसी के अनुसार निर्तन्ध शासन के तीन मूल सिद्धान्त हैं-- 


प्रधमतः-- “यह कि किसी व्यक्ति को दंड नहीं दिया जा सकता या उसे शारी- 
रिक्र कष्ट व साम्पत्तिक हानि नहीं पहुँचाई जा सकती जब्र तक कि उसने किसी कानून को 
नहीं तोड़ा है और उसका यह अपराध राज्य की साधारण अदालतों के सामने विधि 
पूर्वक निर्णोत नहीं हुआ है ।” 


इसका यह अथ्थ है कि किसी व्यक्ति के श्रधिकारों में अनावश्यक हस्तक्षेप नहीं किया 
जा सकता और सरकार मनमाने ढग से ब्रिना किसी निश्चित कारण के किसी व्यक्ति को 
दण्डित नहीं कर सकती | 

_ दूसरै--“कोई भी व्यक्ति चाहे व किसी भी पद श्रथवा मर्यादा के हो, कानन की 
दृड्टि मे समान है। प्रत्येक नागरिक राज्य के सावंजनिक विधि निबन्धों के आधीन है व 
सावजनिक न्यायाल्यो के अधिकार क्षेत्र के वशवर्तों है। यह अंग्रेजी शासन प्रणाली 
की एक महत्वपूर्ण विशेषता है। यूरोप के अन्य किसी देश में ऐसी व्यवस्था नहीं 
है। यूरोप के उन देशों में जहाँ विशेष प्रशासन न्यायालयों (॥१00807800ए८ 
(००१४७) की स्थापना की गई है वहाँ साधारण जनता एवं सरकारी कर्मचारियों के 
अपराधों पर प्रथकू प्ृथक्‌ न्यायालयों में विचार किया जाता है। प्रो० डायसी ने निन्र 
शासन (रिए८ ०६,9 9) की महत्ता प्रदर्शित करते हुए. लिखा है--“हमारे यहाँ 
प्रत्येक कमंचारी, प्रधान मत्री से लेकर कान्सटेब्रिल और करनसंग्रहकर्ता तक, अरने अवैध 
कार्यों के लिए उतना ही उत्तरदायी है जितना और कोई नागरिक |” 


तीपरै--निम्न्ध शासन यह निश्चित करता रहता है कि “अंगरेजों के शासन 

विधान सम्बन्धी सिद्धान्त न्यायालयों द्वारा समय-समय पर--- जब-जब विशिन्‍्र श्रमियोग 

उनके सम्पुख उपस्थित किये गये और उन्होंने साधारण व्यक्तियों के अधिकारों को 
| निश्चित किया है” 

इससे यह स्पष्ट होता है कि इज्ञलेण्ड में निर्बन्ध शासन के अनुसार समस्त 

च्यक्ति चादे धनी हो अथवा निर्धन, उच्च पदाधिकारी हों अथवा साधारण श्रमिक, विद्वान 

हों वा अशिक्षित, समान न्याय प्रणात्ञी के अधिकार में हैं। “जो व्यक्ति सरकार 


के अग हैं वे मन चाहा नहीं कर सकते, उन्हें पारक्षियामेन्ट के बनाये हुए नीति-निब॑न्धों 


( शए८ ) 


के अनुसार दी अ्रपनी शक्ति के उपयोग करने की स्वतज्ञता है ।? यदि कोई भी राज्य क्म- 
चारी अथवा पदाव्रिकारी श्रपने अधिकार की सीमा से बाहर चाता है, तो वह भी सावारण 
न्यायालय द्वारा ही ठडित किया जायेगा और न्याय सम्बन्धी नियम सी साधारण दोगे। 
इज्लैण्ड में कार्यकारिणी के अधिकार पर निबन्ध शासन (रिए० ०६.9 फ) 
का सदा नियन्त्रण रहता है, परन्तु चीसवी शताब्दी के प्रारम्भ से कुछ ए सा देखा जा रहा 
है कि निर्व॑न्य शासन के ग्रति पहले की अपेक्षा आदर तथा महत्ता कम द्वोती जा रही है । 
प्रो० डायसी (१70 0८ए) का भी कहना है कि अब “राजनीतिक व सामाजिक 
उद्दे श्यों की प्रात्ति के लिए. अवैव साधनों का उपयोग करने की प्रवुत्ति बटती जा रही है ॥” 
इसऊा कारण यह है कि प्रथम तो जब किसी राज्य कर्मचारी पर साधारण न्यायालय में 
मुकदमा चलता है और अपरादी सिद्ध होने पर उसके लिए किसी शथ्रार्थिक दड की योजना 
होती है तो यह आयिक क्षति राज्य कर्मचारी को स्वय नहीं वस्न्‌ राज्य को बहन करनी होती 
है। इस से राज्य कर्मचारी श्रपने उत्तरदायित्व के प्रति पूर्ण जागरुक नहीं रहने पाता 
क्योकि बह समझता है कि उसके द्वारा किये गये अपराध की जिम्मेदारी राज्य स्वय अपने 
ऊपर ले लेगा और इस प्रकार वह स्वय सुरक्षित रह सकेगा | दूसरे, अ4 ऐसा भी देखा 
* ज्ञा रह है कि पार्लियामेन्ट ने सरफारी कमचारियों को न्याय सम्बन्धी अनेक अधिकार दे 
दिये दें। उदाइस्णतया १९०२ ई० के शिक्षा सम्बन्धी कानून के अनुसार_एज्यूक्रेशनल 
कमिश्नर _(7000॥80007 ८07र78870707) को एसे ही अ्रधिक अधिकार मिल 
गये ६। १९१० ई० का अर्थ सम्बन्धी कानून तथा १९११३ १९१२ ई० के नेशनल 
इन्योरेन्स ए क्‍्ट्स (90079) [708978॥८6 /५८४७) ने इन विभागों के सरकारी 
कर्मचारियों को न्याय सम्बन्धी अनेक अधिकार दे दिये है। १९११ $० के पालियामैन्ट 
ऐक्ट के अनुसार कामन्स णद्द के स्पीकर (5७०८॥६८४) को एक महत्वपूर्ण अधिकार प्राप्त 
हुआ है जिसके अनुसार कामन्स गृह द्वारा पास किये हुए, किसी ब्रिल को स्पीकर अर्थ 
सम्सन्‍्धी व्िल (५०0९०ए 9॥])) का प्रमाण पत्र (2८7//:8/2) दे सता है और 
उसके दस अधिकार ऊफे विगेव स्वरूप किसी भी न्यायालय में अमियोग नहीं चलाया जा 
सकता । टससे यह स्पट है कि राज्य कर्मचारियों को जो इतने बिस्तृत स्वविवेकी अधिकार 
(2/$८ए८(०ँ१४ए 209८४) दिये गये हू उनसे नि्न्ध शासन (किपएा८०ा 
7.4७) का महत्व बहुत कम हो गया है। तीसरे, हु गर्लेंड मे अब यह प्रदृत्ति भी देखी 
जाती ६ ९ सग्फारी फ्मचारियों को अपने विभागो से सम्बन्धित अधिक से अधिक न्याय 
समनन्‍्वी श्रधिसार प्रात होते जा रहे है जिसके फलस्वरूप न्यायाधीशों के अधिकारों का 
नेत्र सीमित होश जा रद्या है और बहुत सीमा तक ये कर्मचारी अपने विभागों मे न्याय की 
व्यवस्था सूप ही करते है। “इस प्रकार ड्गलैण्ड में ऐसी प्रणाल्री का प्राहु्भाव हो 
रहा ई जे। किसी क्षण भी व्यक्ति के लिए, जनता के लिए व राज कर्मचारियों के लिए 
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अन्यायकारी सिद्ध हो सकती है। सिद्धान्तो में एकरूपता नहीं रह गई है क्योकि निम्रन्ध 
शासन का स्थान इधर-उधर के अनियमित सिद्धान्तो ने ले लिया हैं ।”? 

(५) हू यलेणड के विधान में राजनीतिक दलों (22007८4/! /%765) की 
विशेषता--क्रिसी भी पार्त्रियामेन्टरी शासन विधान में राजनीतिक दल की प्रणाल्री 
(?४६ए $ए8८४)) का बढ़ा महत्व है कारण कि कार्यकारिणी सभा ((५००॥76) 
के निर्माण के लिए व्यवस्थापिका सभा में अनेक राजनीतिक दल्लो के लोगो का होना 
परमावश्यक हैं मम्त्रिमएडल का निर्माण अधिकतर बहुमत रखने वाले दल से ही होता 
है। इ गलैएड की राजनीतिक दल प्रसाली का इतिहास भी पर्यात प्राचीन है। १७ वी 
शताब्दी से ही इ गलैश्ड के इतिहास में राजनीतिक दल्ो का उत्थान देखा जाता है जैसा 
कि पहले अध्याय भे वर्णन किया गया है। रह युद्ध के काल मे ही देश मे दो दक्को का 
निर्माण हो गया था। एक इल उन लोगो का था जो राजा के ढैबिक अ्रधिकार के 
सिद्धान्त (2077० रिए्ठए६ ० ए॥789) के समर्थक थे और राजा का हर कार्य 
व अविकार उनकी दृष्टि म उचित ही था। दूसरा दल उन लोगों का था जो राजा के 
समृर्ण एवं ग्रसीमित अधिकारों के विरोधी थे । शनेः-शने: इन दोनो दलो ने अपनी शक्ति 
बढ़ाई और ग्लोरियिस रिवोल्यूशन के डपरास्त देश में हिगर (९४४४) एव दोरी 
(7०77) दलों की स्थापना हुईं। काल्मान्तर मे ये द्वी दोनो दल क्रमशः लिव्ररख 
(!.40८४४) एव कन्ज़वेटिव्‌ ((09४८:ए०८०८) दल्लो के नाम से प्रख्यात हुए। 
बहुत समय तऊइ गलैश्ड के राजनीरिक इतिहास मे ये ही दल काय करते रहे । चीसवी 
शताब्दी के प्रारम्भ मे लेबर (,80005) पारी नामक तीसरे दल की स्थाउना हुई । 
इन तीन विशेष दल के अतिस्क्ति रेडिकल्स (१009$), दोमरूलसे (70706 
8७)६४9) यगूनियनिस्ट्स ((770999) अ्रथवा _कृम्यूनिस्ट ((-099000980) 
आदि अन्य छोटे दल भी है। द्वितीय विश्व-युद्ध ( ९४०7१ ९७५४) की समाप्ति 
के उपरान्त लेबर पार्य (!,४००७॥ 72977ए) देश की सबं-प्रमुख पार्टी के रूप में 
सम्मुख भाई ओर आज कामन्स रणह में इसी दल का बहुमत है और लेनर कैत्नीनेट ही 
इज्लेड में काये कर रही है। 

इ गलैण्ड मे निस्सन्देह इन राजनीतिक दलों का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। वह 
की दल प्रणाल्ली फ्रास की दल ग्रणाल्ली के समान नहीं है, अपितु उसका सगठन सुहढ 
आधारों पर हुआ है। यही कारण है कि पार्लियामेन्ड मे सदैव दो ही पार्टियों की प्रसुता 
रही है । इस समय भी कन्जवेसिव पार्ट बहुमत में है और कामन्स णद का दसरा प्रमुख दल 
लेबर पार्ट है, लिवरतुस (.792725) की सख्या बहत ही कम है । यह उचित भी है 
कारण कि पाजियामेन्ट्री सरकार का कुशल सचाल्नन बस्तु): दो ही दलो द्वारा समव है | 

इन तीन दलों का निर्माण निम्नलिलित सिद्धान्तों पर हुआ हैः-- 


( २० ) 


लेबर पाटी_(7.49०फरा' 247 77)-- लेबरपार्य इन्नलैस्ड की सबसे प्रभावशाली 
राजनीतिक पाये है। इस पार्यो का निर्माण समाजवादी सिद्धान्तों पर हुआ है | यह दल 
पूँ जीवाद के विरोध स्वरूप कार्य करता है। इसका प्रमुख उद्देश्य द्रव्य का समान 
वितरण है | अर्थात्‌ देश की बडी बडी आ्राथिक योजनाश्रों जैसे खानें (१(769) रेलवेज़ 
(६०॥ ४०५४) तथा बेंक्स (897|:9) आदि का राष्ट्रीयकरण करना, साधारण जनता 
तथा श्रमिकों के जीवन स्तर (5६870%70 ०६ ,0॥78) को उठाना, पूंजीवादी वर्ग 
की आय पर अ्रधिक से श्रधिक कर लगाना और बस्तुतः यह पार्टी तो इस बग के उच्च 
व्यक्तियों के प्रति पौंड में से १६ शिलिंग तक कर रूप में ले लेना चाहती है, विश्व- 
शान्ति के उपायों को खोजना तथा, साम्राज्यवाद की समातति आदि लेबर पाया को विमिन्न 
योजनाएँ है जिन्हें वह कार्य रूप में परिणत करने के लिए, सतक है। इसी पायी के 
शासन काल में इद्लैण्ड पी राष्ट्रीय एवं श्रन्तर्राष्ट्रीय नीति में बढ़े ही महत्वपूर्ण परिवर्तन 
हुए है। बैंकों का राष्ट्रीययर्ण हो ही चुका है श्रौर निकट भविष्य में खानें (0/॥768) 
भी राज्य की ही सम्पत्ति हो जायेंगी। भारत, बर्मा एवं सीलोन इत्यादि उपनिवेशों को 
स्वतत्रता प्रदान करने का श्रेय भी इसी दल को है | 
कुन्नवेटिव पार्टी (000$८:ए३४४ए८ ?47ए)--लैबर पार्य के बाद 
कन्जवैटिव पार्टो का ही देश मे मुख्य स्थान है। १९वीं तथा २०वीं शताब्दी में भी इसी दल 
का विशेष थ्रभुत्व रहा,दै। “कन्जवेटिज्म के सारभूत तत््व उन सस्थाओं में जिनका यह 
समर्थन करती है अथवा इसके प्रगति सम्बन्धी इशिकोण में मिलेंगे। सामाजिक सस्थाश्रों में 
फन्‍्जवेटिव दल वाले लोग राजा, रा्रीय एकता, ईसाई धर्म सघ, एक शक्तिशाली शासक वर्ग 
श्रौर वैयक्िक सम्पत्ति फो राज्य के हस्तक्षेप से स्वतत्रता, इन सब बातों के समर्थक है |” 
इन लोगों की राट्रीयता की भावना बड़ी सकुचित और सकीर्ण रही है | उनकी दृष्टि में इग- 
लैएड और उसकी सभ्यता द्वी सर्वश्रेष्ठ हे और ससार के अन्य देश इस दृष्टि से बहुत ही 
हीन है। यही कारण है कि ससार मे ब्रिटिश साम्नाज्यवाद ध्याप्त रहा है श्रौर इन्नलैए्ड को 
गर्व था कि उसके साम्राज्य में सूर्य कमी अत्त नहीं होता । “इस दल के लोगों का 
विश्वास है कि उनकी जाति सत्र जातियों में श्रेष्ठ है। यहाँ तक कि युद्ध में मित्रराष््रं 
की जातियों को भी वे अपने वबरात्र स्थान नहीं देते । उन्हें श्रपनी राजकीय संस्थाओं 
एव परम्पणाशो की उत्तमना पर भी बडा विश्वास और गये है। उनकी धारणा है कि 
उनसी जाति को ईश्वर ने दूसरे लोगो को, उनकी इच्छा के विरुद्ध भी, सभ्य बनाने के 
निए भेजा दे। व अपने इस कार्य को सम्पादित कर्ने मे हिंसा व राक्षसी करता 
का भी उपयोग करने से नहीं हिचकते । देश की रक्षा आर उसको महान बनाने वाली 
यर्तों की प्रशसा द्वार ऊँचा उठाने में उनकी यह राष्ट्रीय भावना व्यक्त हुआ करती है। 
मच्चन बनाने से उनका अभिग्राय गठ की सासारिक समृद्धि और सामरिक शक्ति को 
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बढ़ाने से ही होता है न कि आत्मोन्नति से' * *' "। साम्राज्य तो इनका जीवन है क्योकि 
साम्राज्य से जाति के उस सामर्थ्य का निर्देश होता है जिससे वह दूसरों पर अपनी प्रभुता 
बढ़ाने में सफल होती है और इस सफ्लता को वे भारी श्राध्यात्मिक उन्नति का पर्यायवाची 
समभते है |” # 

कम्जवँटिव दल के इन सिद्धान्तों से यह सिद्ध होता हैं कि इस पाटो का लक्ष्य 
सदेव साम्राज्य की सीमा को अधिक से अधिक बढ़ाने का रहा हैं और अन्तर्र.ीय राजनीति 
में इस पार्टी के लोग सदा ब्रिटेन को सर्वप्रमुख स्थान देने के पक्ष भे रहे है | प्रथम महायुद्ध 
के उपरान्त जो लीग आफ नेशन्स (,८४४०८ ०६ )२४६099) की स्थापना हुई 
उसका लक्ष्य विश्व शान्ति की रक्त था किन्तु कन्जवेटिव दल के समर्थका का दृष्टिकोण इस 
साधन के भी हारा अन्तर्राट्रीय राजनीति को पूणतया अपने अधिकार में रखना था । 


कम्जवँटिव दल्ल के लोग सदा एक शासक वर्ग के पक्तुपाती रहे कारण कि इनका 
यह विश्वास है कि समाज के कुछु ही व्यक्ति इस कोटि के होते है जो राज्य कार्य का 
सुचाद रूप से सचालन कर सकते हैं ओर इसी कारण इनका यह विश्वास हैं कि 
मताधिकार सम्पूर्ण समाज को श्रात्त नहीं होना चाहिए वरन्‌ इसकी प्राप्ति के लिए, 
सम्पत्ति और विद्या आदि की ऊँची योग्यता अनिवाय है | लाडूस एट (फ्रि००४८ ० 
,0:08) में सद्ग कन्जवेंटिव पार्य का ही प्रभुत्व रहा है। व्यक्तिगत सम्पत्ति में राज्य 
की ओर से कोई भी हस्तक्षेप इस दल के लोगो को बहुत खलता है । इस दल के सदस्य 
इंगलैए्ड के बड़े बढ़े पं जीपति तथा उद्योगपति है और इस कारण से अधिकाश प्रेस 
(?/८४४) भो इसी दल के आधीन होकर इसी को राष्ट्रीय एवं श्रन्तर्राद्रीय नीति को 
प्रसारित करते हैं । 

लिवर पार्टी ((४9४/०/ 2०779)-इश्गलेंड की तीन प्रमुख पार्टियों में 
लिवरंल पार्टों का ध्धान सबसे नीचा है | यद्यपि इसका जन्म लेबर पार्टी से बहुत पहले 
कम्जवेटिव पार्य के साथ-साथ ही हुआ है। इस दल का उद्देश्य “नये अनुभव के प्रति उदा- 
खा और मुक्त विकास का समर्थन है?” । इंगलैएंड मे इस पार्दी का जन्म रिफार्मेशन मूवमेंट 
(८६0:78007 )[0४८४7८7४) के कारण हुआ। उस समय देश में राज- 
नीतिक एवं धार्मिक विषयो पर लोग खतन्‍्त्र विचार रखने के पक्ष मे थे और धार्मिक मामलों 
में राज्य के हस्तक्षेप के विरोधी थे । राजा का धर्म ही प्रजा का भी धर्म हो ऐसा उन्हें 
माननीय नहीं था । राजा के देविक अधिकार के सिद्धान्त में इस दल के लोगों का विश्वास 
नहीं था। १६८८ $० के ग्लोरियस रिोल्यूशन (5]080प09 +ि९८ए०]७०9) में 
इन्ही लोगो का प्रमुख हाथ रहा है। वे सदा राजा की शक्ति को कम करने एवं पार्तियामेन्ट 





“एत्न्‍० फाइनर--थ्योरी एण्ड प्रेक्टिस आफ साडर्न गव्नमेंट्स? प्रथम भाग प्रष्ठ ६१७ । 


( र३ ) 


व जनवा के अधिकारों को विशेष वल्न देने के समथक रहे हैं | १९ थी शताब्दी के लोग 
वैवानिक सुधारों का श्रेय इन्ही को है | लिवरल दल का विश्वास रहा है कि राज्य से पूर्ण- 
व्यक्ति अधिक महत्व रखता है। व्यक्ति में ही सुजन शक्ति प्रेरणा आदि का आविर्माव 
होना है और व्यक्ति अपने अनुसमव के आधार पर ही दूसरो के अनुभव को सत्य मानता 
है | इस सय सप्टि का अन्तिम उद्देश्य अधिक से अधिक सख्या में पूर्श-व्यक््तियों 
की उत्पन्त करना है । व्यक्ति अपना जीवन कैसा बनाये इसका निर्शय वे नहीं कर सकते 
जिनके हाथ में शासन शक्ति है, पर व्यक्ति स्व्य ही अपने बिविक से इसका निश्चय कर 
उसे अगीकार करेगा क्योंकि कोई भी निश्चयपूर्वक यह नहीं कह सकता हरि अमुक ज्ञान 
या अनुभव श्रधिक सत्य है, थ्रधिक सुरर है ओर अधिक कल्याणकारी है | जब ऐसा है 
तो सत्य की खोज की आशा इसी में हे कि सत्र को समान अवसर दिया जाय मिससे बे 
अपने विचार प्रग कर सके और अपनी निहित शक्ति का विकास कर सके | इस स्वतत्नता 
पर केवल इतना ही नियत्रण हो जितना इस स्वतन्त्रता की रक्षा के लिए. नितान्त आवश्यक 
द्दो 2 


यह सत्य हैं कि लिबरल दल अपनी राष्ट्रीय ओर जातीयता में विश्वास करता रहा 
है, पर्तु उनका विश्वास ऊन्जर्वेस्वि दल की सकीर्णता के दोप से बचा रहा | इस 
दल का भी विश्वास रहा है कि उपनिवेशों को शने.-शने. स्वाधीनता प्रदान की जाय। इस 
दल की उदार भावना के फन्‍बरूप केनाडा, आस्ट्रेलिया और दक्षिणी अफ्रीका को 
डोमीनियन स्टेट्स (20॥70॥07 50200०७७) दिया गया। व्यापार एबं उद्योग वर्स्या की 
उन्नति को प्रोत्साइन देना, गवायत शासन के अविकारों को विस्तृत करना और पार्लिया- 
मेन्ट की अधिक से अधिक लोगो वी प्रतिनिधि सभ्था बनाना आदि-अआादि इस दल की विमिन्र 
योजनाएँ ह्‌। इस दल्ल की सदस्यता मुख्यनः बुद्धि वर्ग एवं मध्य वर्ग के लोगो की ही रही 
है। यही कारण है फ्रि लाड स ग्रह मे इस दल के लोग नितान्त ही न्यून मात्रा में रहे 
हैं श्रीर कामन्स रह में उनका अधिक प्रभुत्व रहा है। 

गजनीति के विय्रार्वी के लिए इगलैण्ड के शासन विधान की ऊपर वर्शित सभी 
विशेषताएँ विश महत्व की ह जिनके पूर्ण अध्ययन के निना इज्नलेण्ड के विधान की महत्ता 
एब़ उपयोगिता का प्र्ण जान नहीं हो सकता । झागे के अध्यावो का अध्ययन काते समय 
इन प्रमुप लक्षण को ध्यान में सपना परमावश्यक है | 


हसन फाइनर--- अओरी एण्ड प्रेक्सिस आऊ मार्डन गवर्नसेटसः प्रवम नाय 
प्रृष्ट ३२३ | ् 


तीसरा अध्याय 


ब्रिटिश राजा 

अधिकार एक महत्ता--आज के युग में संसार में पूर्णतया प्रजातस्त्र को भावना 
व्याम है और प्रायः सभी देशों में कार्यकारिणी का प्रधान जनता द्वार चुना हुआ व्यक्ति 
होता है | उदाहरणतया समुक्तराष्ट्र अमरीका ((7॥0९0_ 508068 0६ /70९4८2) 
का सर्वोच्च राषध्याधिकारी व्यक्ति प्रेसीडेन्ट (27८४१0८70) है जिसे जनता ४ वर्षो के 
लिए चुनती है। फ्रॉप्त के लोकपालित राज्य की भी सम्पर्श प्रभुता प्रजा के द्वारा चुने 
हुए प्रेसीडिल्ट को मिलती है जिसके काबे की अवधि ७ वर्ष है। भारत के नवीन 
विधानानुसार यश्षँ नी राष्ट्रपति के पद का निर्माण हुआ दे। ऐस।! होते हुए भी विश्व 
के प्रजातन्त्री राज्यों में सर्वोच्च स्थान रखने वाले ब्रिटेन में राजा का पद्‌ बराबर चला 
आर रहा है। कहने के लिए. राजा के अधिकार उतने ही विस्तृत है जितने कि पहले 
फिसी समय में रहे है, किन्तु वास्तविक स्थिति यह है कि अब इन अधिकारों का स्वामी 
राजा न्‌ होकर क्ाउन (०४0ज़7) है। 


क्डत ही 


किंय_( राजा ) और काउन ((/०७॥) का सेद--ह गलैण्ड के विधान मे 
गजा का श्र उस व्यक्ति से है जो सम्पूर्ण राज्य का अधिकारी हैं| अंग्रेजी समाज में 
राजा का बडा महत्व है । सभी व्यक्तियो की दृष्टि में वह मह्यन्‌ आदर का पात्र है। 
परन्तु क्राउन का तात्पय एक संस्था ([780000007) से हैं और ब्रिटेन का राजा इस 
संस्था का स्वामी होता है। किंग ओर क्राउन का भेद इस उतक्ति से स्पष्ट हो जाता है 
“राजा मर गया है, राजा चिरायु हो” (वाह 78 तंटबत; 40708 4ए2 ८ 
४१४६४) इसका अर्थ है कि राजा का एक व्यक्ति की इृष्टि से अ्रन्त शे गया हे, परल्तु 
राजा की संस्था अर्थात्‌ क्राउन (८70७7) सदैव बनी रहे । राजा की मृत्यु क्राउन के 
अधिकारों एवं उसकी शक्ति पर किसी प्रकार भी प्रभावपृण सिद्ध नहीं होती, केबल उस 
संस्था अर्थात्‌ क्राउन के स्वामी का परिवतन हो जाता है। “कऋ्राउन' सर्वोच्च कार्यकारिणी 
सत्ता है ओर उसके अधिकारों का उपभोग किंग अपने मज्ियो की सलाह से करता है [”?% 


अंग्रेजी शासन विधान सम्बन्धी किसी भी पुस्तक के अध्ययन करने पर क्राउन के 
असीमित अधिकार दृष्टि के सामने आर जाते हैं। उदाहरण॒तया क्राउन न्याय का खोत है, 


# डॉ शर्मा-- “प्रमुख देशो की शासन प्रणालियों” ४ 


( २४ ) 


राज्य की प्रमुख कार्यकारिणी सत्ता है, वृह सभी राजकर्मचारियों की नियुक्ति करता है, राज्य 
की जल, थल एव वायु सेना उसी के अधिकार में है। वह अन्तर्राष्ट्रीय राजनीतिक एवं _ 
व्यापारिक संघियाँ करता है । अपराधियों को क्षमा करता" है औ्ौर पार्लियामेन्ट को बुलाता 
और विलयन करता है। ये सभी श्रषिकार अंग्रेजी राजा के भी अधिकार हैं, किन्त राजा 
स्वविवेक ([08८78000) से इन्हें कार्यरूप में परिणत नहीं करता वरन्‌ उसे मत्रि- 
परिषद्‌, जोकि फामन्स गह के प्रति उत्तरदायी होती है, के आजानुसार कार्य करना होता 
है। साधारणतया अंग्रेजी विधान के श्रध्ययन से राजा और क्राउन के अधिकार समान 
ही प्रतीत होते हैं और पाठक इस भूम में हो जाता है कि फ्रिंग ( राजा ) और क्राउन 
(०7097) एक ही व्यक्त के, जो कि राज्य का अधिकारी है, दो नाम हैं। किटठ 
वालविक बात यह है कि क्राउन जे कि एक सध्त्या है उसका स्वामी राजा ((९॥798) होता 
है और इस कारण क्राउन (८६० छा) के सभी अधिकारों एव उसकी शक्ति का राजा 


नम 


के ही नाम से उपभोग होता है । 


ओँग्र जी विधान में राजा की महानता--अग्रेजी राज्य और समाज मे राजा का 
एक महत्वप्रणं स्थान है । साधारण रूप में देंखा जाय तो अंग्रेजी बिवान में राजा को 
सवोच्च अ्रधिकार प्रदान किये गये है । पालियामेन्ट द्वार पास फ़िया हुआ हर कानून 
राज्य में तमी लागू होगा जब्र कि राजा ने अपनी स्वीकृति देते हुए उस पर हस्ताक्षर 
कर दिये हों, मन्त्रिपरिपद के सभी मन्‍्त्री राजा के ही मन्त्री कहलाते हैं और राज्य के सारे 
न्यायालय उसी के न्यायालय है। किन्तु ये सभी अधिकार केवल सैद्धान्तिक ही हैं। 
व्यवहार में यदि देखा जाब तो राजा हर कार्य मन्त्रिमए्डल की आजानुसार सपादित 
करता है। इसी से कहा जाता है कि राजा एक जीवित रबर की मुहर है (हट 8 
2 ]।ए॥09 एपफह-शब्गाए ) 


अंग्रेजी क्राउन एक पैतृक (८८८०॥४४।ए) सध्था है तथा राज्य के उत्तराधिकारी 
का निश्चय पालियामेन्ट अपने पास किये हुए. उत्तराधिकार सम्बन्धी नियमों छारा करती 
है। वर्तमान उत्तराधिकार के नियमों; का पार्लियामेस्ट ने १७०१ ई० में निमांण किया 
था। स्तेप मे यह कहा जा सकता है कि इस ऐकट द्वारा यद निश्चित हुआ था कि 
इगलैण्ड के राज्य-सिहासन को सुशोमित करने वाला व्यक्ति हेनोबर वश की राजकुमारी 
सोफिया (2?277८८६५ 507०77४ ०६ न४707८४) का उत्तराधिकारी होगा | 
साधारणतया शजा की मृत्यु के उपरात राज्य-सिहासन का पद उसऊी ज्येप्ठ सतान चाद्दि 
पुत हे व पुत्री के ही प्राम होता हू । प्रत्येक नया राजा राज्यतिलक समारोह ((:0:009- 
घ0॥ (८ाटा१07%) ऊे साथ सिंद्यासन अहण करता है। इस समय राजा को एक 
शपथ लेनी द्वोती दे कि वह सदैव प्रजा के दिन मे ही कार्य करेगा | 


( रैंप ) 


१६८९ ई० तक राजा का व्यक्तिगत खच राज्यकोष से प्रथक नहीं था, किन्तु धीरे-धौरे 
ऐसी प्रथा का निर्माण हुआ कि वेतन के रूप में कुछ निश्चित धन उसे ठिया जाने लगा। 
श्रत्र॒पालियामेन्ट प्रति बरष चार लाख सत्तर हजार पौंड राजा के निजी व्यय के लिए. 
स्वीकृत करती है । इसके अतिरिक्त राजा की अपनी सम्पत्ति होती है जिसे किसी मी समय 
बैचने अथवा और सम्पत्ति खरीदने आदि का उसे अधिकार होता है। शुजा की ज्येष्ठ 
सृन्तान व अन्य सुत्तानों के व्यय के लिए भी पार्लियामेन्ट एक निश्चित घन-राशि स्वीकृत 


करती है ।.- ्भ« 
राजा के अधिकार -- राजा के अधिकारों को अध्ययन करने पर बात होता है कि 
साधारणतया आ्राज भी उसके उतने ही व्यापक अधिकार है जितने कि पद्रहची अथवा 
सोलहवो शताब्दी में थे । आज भी इंगलैण्ड का राजा सर्वोच्च कार्यकारिणी सत्ता है और 
इसी कारण वद राज्य की व्यवस्थापिका सभा सम्बन्धी, न्याय सम्बन्धी, कार्य कारिणी सम्बन्धी 
एव सेना सम्बन्धी सभी कायों का खोत है । बैगहों- (822०॥०() ने महारानी विक्थेरिया 
के अधिकारों की चर्चा करते हुए कहा है--“महारानी सेना भड्ढ कर सकती थी, सारे राज- 
कर्मचारियों को उनके पद से बचित कर सकती थी. सारे जहाजी बेढे या जहसेना 
सम्बन्धी सारी सामग्री बेच सकती थी, कानंबाल (८०7ज्»!) के त्याग से शान्ति के 
लिए. सधि कर सकती थी और ब्रिडैनी (8:07:007ए) पर विजय प्रातति के लिए, थुद्ध 
छुंड सऊती.थी। वह इगलेएड के हर नागर्कि को, चाहे वह स्त्री हो व पुरुष, पियर (?८८।) 
प्ना सकती थी। अंग्रेजी राज्य के हर पेरिश (938) को विश्वविद्यालय मे परिणत कर 
सकती थी, सभी अपराधियों को क्षमा प्रदान कर सकती थी | एक शब्द में यह कहा 
श सकता था कि वह देश की राजनीतिक व्यवस्था को उलटयलट कर सकती थे, किला 
अनुचित युद्ध व साथि से सारे राष्ट्र की अपकीति कर सकती थी और गज््य को सारी 
जल एवं धल सेना को भग करके उसे अन्य राष्ट्रो के सामने पगु बना सकती थी” | जहाँ 
तक विधानानुसार राजा के अधिकारों का सम्बन्ध हैं बैगहोट (392८॥00७ ने ढीक ही 
कट्टा हैं। यह ठीक हैं कि विधान के अनुसार महारानी इन सभी कार्यों को कर सकती 
थ्री। परुत्तु.यदि रानी. इन अधिकारों क| प्रयोग स्वविवेक ([08८72(07) से करती तो 
दूसरे ही ट्रिन उसे राज़मुकुट का त्याग करना होता | वस्वुतः व्यावहारिक रूप से देखा 
जाय तो राजा के हर कार्य के लिए मन्न्रिपरिषद की पूर्व स्वीकृति अनिवार्य है। मन्रियों के 
हस्ताक्षर के बिना राजा का कोई भी कार्य तैध नही है। अंग्रेजी राजा व्यक्तिगत कार्यों 
में भी परणंतः खतत्र नहीं है। महाराजा एडबर्ड अष्य्म (86४४० जा) को 
श्रीमती सिम्पसन_ (8, 5॥777907) से विवाह करने के कारण _राज्यसिहासन का 
'ग करना पडा कारण कि प्रालियामेन्ट इस राजकीय विवाह (१0ए०] )७॥। १20) 

के विरोध-में थी | यह प्रक्षरश सत्य व 
ड 


जन 


घटना इस उक्ति को अक्षरश सत्य कर देतो है हि राजा जीविन 


( श६ ) 


खर की मुहर मात्र है | सक्तेप में राजा के कार्यकारी एव कार्यकारी विधायी, न्याय॑ सम्बन्धी 
श्रधिकारों का इस प्रकार वर्णन किया जा सकता है -- 


(0 काय कार्रिणी सम्बन्धी अधिकार--राजा सर्वोच्च कायकारिणी सत्ता हैं। फ्रास 
के प्रसिद्ध शजनीतिक दाशनिक माँ (१0728097८४) ने इच्नलेश्ड के शासन 
विधान के विषय में लिखा है कि इगलेए्ड म अधिकारों के पायक्य (56727४0०॥ 
० ?09४८४७) के सिद्धान्त पर काय होता है अर्थात्‌ विधि निर्माण सम्बन्धी, कार्य 
कारिणी एव न्यायकारिणी शक्ति सरकार के प्रथक पृथक अगो में विभाजित हुई होती है । 
उसके अनसार ब्रिव्श राजा सर्वोच्च कार्यकारिणी सत्ता की तरह से काय करता है, किन्तु 
वस्तुत ठेखा जाय तो अधिकारों का पार्थक्य (५८ए०४:७॥07 ० ?0फ०८१७) केवल 
सिद्धान्त मात्र में ही है कारण कि पार्लियामेन्ट हो हर प्रकार से सर्वश्रेष्ठ स्थान की अ्रधि- 
कारी है | ब्रिटिश क्राउन पार्लियामेन्ट द्वारा प्रदत्त अधिकारों का ही उपभोग करता है अर्थात्‌ 
राजा को मन्निपरिपद के आज्ञानुसार कार्य करना द्वोता है और यह मन्त्रिमए्डल अपने 
सभी काया के लिए, कामन्स णद्द के प्रति उत्तरदायी है | 


थे राजा प्रधान मन्‍्त्री की नियुक्ति करता है और उसकी अनुमति से मन्रिपरिषद के 
अ्रन्य मन्त्रियों की भी नियुक्ति करता हैं। राजा के इस प्रमुख अधिकार से यह मूम हो 
जाना स्वाभाविक है ऊ्ि प्रधान मन्‍्त्री के पद *की स्थापना पूर्णतया राजा के हाथो में ही 
हैं। यथार्थ भ राजा को मन्त्रिपरिषद बनाने के लिए. कामन्‍्स ग्रह में बहुमत रखने वाले 
दल के नेता को नि्मन्त्रित करना होता है। मन्त्रिमरडल के समी मत्री कहने के लिए राजा 

के अन्तर्गत ही काय करते हैं, किन्तु वास्तव में वे उसी समय तक काय कर सकते है जब 
तक कि वे कामस्स यह ([707४८ ०६ (:07778079) के विश्वास के पात्र है। अ्रतः 

यह स्पष्ट हो जाता हैं कि राजा स्ववित्रेक से न तो किसी व्यक्ति विशिष को मन्त्रिपद प्रदान 

(6, ही कर सकता हे और न ही उसे किसी पद से वद्धित कर समता है। इसके अतिस्त्ति 

राज्य के अ्रन्य बड्ढे चढ़े कमचारियों जेसे फमात्डर इन-घीफ ((०0॥7870 ९॥-४- 
(0९0), ऊँची श्रदलतों के न्यायाधीश (]प6868 ०६ ॥76 8) (०प८४७) 
तथा राजदूत आदि के पढे की नियुक्ति भी राजा ही करता है । किन्तु इन संत नियुक्तियो 
ऊ लिए भी मन्त्रिपग्पिद की प्रधै स्वीकृति अनिवाय है । 

(टी कायनारिणी सम्बन्धी हर कार्य राजा के ही नाम से होता हैं| इसी कारण गज्य के 
सभी ऊमचाग्यिो वी नियुक्ति उसी के नाम से होती है और राज्य की प्रणु राजनीतिक 
व्यम्था या नियस्त्रण भी वहीं कग्ता है । जैसे अन्य गज्यो की कामकारिणी के सर्वाल्च 
“पति अपने अपने गय्य की जल, थल एव बायु सेना के ऊमास्टर-इन चीफ होते इ चैंसे 
हो डद्लेगट का राजा भी इस पढ के सुशोभित फ्सताहं। 
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कसी भी देश व राज्य से युद्ध छेडने व सत्खि करने का मी राजा को अधिकार हैं, 
किन्तु इसके लिए पार्लियामेन्ट की स्वीकृति आवश्यक है, कारण कि युद्ध सम्बन्धी व्यय की 
मजूरी पालियामेन्ट ही देती है । 


(्श्रग्नेजी राजा को व्यक्ति विशेष को पदवी देने का भी अधिकार हैं। उदाहरुणतया 
पियसे (८८३४५) का बनाना, नाइटहुड (₹078॥#7000) की पदवी देना वथा 
किसी विशेष कारण से किसी व्यक्ति को पेन्शन (267807) देना आदि उसी के 
अधिकार है, किन्तु यहों यह स्मरण रखना चाहिए कि राजा का यह अधिकार तथा उक्त 


वर्शित सनी अधिकार नाम मात्र के लिए ही हैं और सदेव इन सभी का उपभोग मत्रि- 
परिषद के मतानुसार होता है | 


() राजा के विधायी अधिकार - ब्रिटिश क्राउन_ राज्य को सर्वोच्च कार्यकारिणी सत्ता» 
मात्र ही नहीं बरन्‌ वह राष्ट्र की व्यवस्थापिका समा का भी एक अंग है । प्रति वर्ष पार्किया- () 
मेन्ट को बुलाना राजा का एक आवश्यक कार्य है । यद्यपि इस विषय सम्बन्धी अग्रेजी विधान 

में कोई अधिनियम नही है, किन्तु राष्ट्र के बजट को पास करने व सेना सम्बन्धी व्यय 

की स्वीकृति के लिए प्रति वर्ष पार्लियामेन्ट की बैठक बुलाना नितान्त आवश्यक हो जाता 

है । पार्लियामेन्ट की सामान्य अवधि के उपरान्त राजा कामत्स गृह का बिलयन भी करता 
है जिससे नये चुनावों द्वारा राज्य की नई व्यवस्थापिका सभा का निर्माण हो। इसके अति- 
रिक्त यदि राजा यह सममता है कि राष्ट्र का कामन्‍्स यह की नीति में विश्वास नहीं रहा. 
है तो ऐसी दशा में भी वह इस सभा का विज्ञयन कर देता हे। प्रत्येक सेशन 
($८४४07) के प्रारम्भ, में राजा राज्य सम्बन्धी नीति पर अपना वक्तत्य देता है ४2) 


/$$% 


किन्तु इन सभी अधिकारों का अध्ययन करते समय यह स्मरण रखना परमावश्यक है 
कि राजा इन कार्यों को स्वविवेक (/08072:07) से नहीं करता है। पार्लियामेन्ट की 
बैठक का समय अथवा उसके विल्यन की दशाओं का निश्चय राज्य के मत्रिमण्डल द्वारा 
ही होता है । यहाँ तक कि राजा का वक्तव्य भी उसके स्वतंत्र विचारों की अभिव्यक्ति नहीं 
होती । प्रधान मन्त्री स्वय राज्य की नीति के अनुसार राजा का वक्तव्य तैयार करता है, 
और राजा का कार्य केवल उस वक्तव्य को पढना मात्र ही है | 


लगमंग ढाई सौ वर्ष प्र॒व राजा ल्वय पार्लियामेन्ट की बेठक का अध्यक्ष होता था, किंद॒ 

श्रव॒ वह केवल सेशन के प्रारम्भ व अन्त में ही पार्लियामेन्ट म उपस्थित होते है और अब 

कुछ ऐसा देखा जाता है कि इन अवसरों पर भी राजा साधारणतया उपस्थित नहीं होते | 
पार्लियामेन्ट द्वारा पास किये हुए. सभी बिलों पर राजा की स्वीकृति (8४४८०८) ४ 

श्रावश्यक है; किन्तु राजा का यह कार्य केवल नाम्रमात्र के लिए ही है। स्वीकृति देते 


( र८ ) 


समय राजा बिल्ों के पढने का भी कष्ट नहीं करता कारण कि वह समझता है कि उनका 
उत्तख्ायित्व मसम्त्रिपरिषद पर है। शिष्यचार के नाते प्रधान मत्री किसी मदत्तप्रण नीति के 
निर्धारण के समय राजा से परामश करता है। किन्ठु ऐसी स्थिति में मन्त्रिमएडल एजा के 
किसी भी मत को मानने के लिए बाध्य नहीं क्रिया जा सकता, यद दूसरी बात है कि उसकी 
उपयोगिता समझ कर वह राजा के मत का आदर करे । अत, स्पृष्ट है कि क्राउन की संस्था 
का वास्तविक स्वामी राजा न होकर, मन्त्रिपरिषट ही है । अर्थात्‌ राजा के सभी अधिकारों 


का व्यावहारिक महत्व कुछ भी नहीं है, राज्य के सभी कार्यों के प्रति मन्त्रिमण्डल दी 
उत्तरदायी है | 


(६ राजा के न्याय सम्बन्धी अधिकार--सावारणतया यह कहा जाता है कि न्याय 
सम्मन्धी सभी कार्यों का लोत राजा है । राज्य के सारे न्यायालय राजा के ही नाम से कार्य 
करते है । न्यायाधीशों की नियुक्ति राजा ही करता है और उन्हें उनके पढ़ से ब्युत करना 
भी उसी का अधिकार है। न्‍्यायावीशों की नियुक्ति के नियमों को गजा ही निश्चित 
करता है तथा नये न्यायाल्ये। का स्थापन मी उसी के नाम से होता है । किन्तु त्यायाधीशो 
की नियुक्ति बन्तुन. मन्त्रिमए्डल द्वारा ही होती है और वे उसी दशा में अ्रपने पद से 
बचित किये जा सकते है जब कि पालियामेन्ट के दोनों शहद इसके पक्ष में हों। नये न्याया- 
लयों का स्थापन, न्यायत्षेत्र ([५:90॥000079) में परिवतेन, न्यायाधीशों की सख्या 
बंदाना अथवा कम करना, तथा उनके पढ की अवधि का निश्चय करना आदि न्याय 
संगठन सम्बन्धी सभी अविकार राजा और क्राउन (९7588 & (४०कतए) के न होकर 
पार्णियामेन्ड के ही हैं अर्थात्‌ अधिकारों के पार्यक्य वाले सिद्धान्त के आधार पर मन्ति 
परिषद न्याय व्यवस्था भे इस्तक्ञेप नहीं कर सकती । राजा को_ अपराधियों के क्षमा करने 


का विशेषाधिकार (?7८४०72/ए८) है किन्त होम सेकेट्री (7007८ 52८४८४७४ए) 
ही टसे कायरूप में परिणुत करता है । 


(65) राजा और चच ? ((#४/८४)--लगभग ४४० वर्ष पूर्ष ऐक्ट आक सुपरिमेंसी 
(2५८६ ०६ $५०:८०॥०८) के द्वारा रोम के चर्च से इगलैण्ड के चर्च को प्रथक कर 
दिया गया जिसके फलस्वरूप ब्रिटिश राजा ही अपने देश के च्चे का म्वामी चना | अन्र 
' राजा ही सारे पादरियों की नियुक्ति करता है, किन्तु उन्हें नियुक्त करने में मल्त्रिपरिपढ 
का द्ाथ रहता है। १९१९ ई० के चर्च आफ इगलेण्ड एसेम्बली ऐक्ट ("४०४८७ 
0 #एशा200 23 5४८ए०।ए५ (?०ह०:५) ८) के अनुसार पार्ियामेन्ट ने 
चच सम्बन्धी अधिकारों को अधिक सीमा तक इज्नलैण्ड के चर्च की नेशनल एसेम्बली 


(2४०८074] :/)5४८॥70[9) के स॒पुद कर दिया, किन्धु अत्र भी ऐसे सभी कार्यों 
में काउन ही सर्वोच्च सत्ता है । 


( २६ ) 


राजा की सत्ता क्‍यों ?--अग्रेजी राजनीतिक इतिहास के अ्रध्ययन से यह प्रतीत 
होता है कि क्रमशः राजा की शक्ति का हास हो रहा है और क्राउन के श्रधिकार विशेष 
पुष्ट होते जा रहे है। ऐसी स्थिति मे साधारणुतया यह कहद्य जा सकता दे कि अधिकार- 
विद्दीन राजा के पद की आवश्यकता ही क्या हे! अर्थात्‌ जेसा कि पिछुले प्रृष्ठो में वणन 
किया जा चुका है कि राजा के सभी अधिकारों का उपभोग वस्तुतः मन्त्रिमण्डल ही करता 
है, ऐसी दशा मे अच्छा यही होता कि मन्त्रिपरिषद के अधिकारों का विधान में विशद 
एव स्पष्ट वर्शन होता और प्रधान मत्री सर्वोच्च का्यकारिणी सत्ता की भाँति कार्य करता । 
किन्तु अंग्रेजी विधान मे ऐसा नहीं पाया जाता और राजा का पद्‌ बराबर चल रहा हे। 

0 इसका प्रथम प्रमुख कारण रूढ़िवादी स्वभाव ही है अर्थात्‌ श्रग्रेज जाति सहज ही मे 
अपनी सस्थाओ में परिवतंन करने की विरोधी रही है इसी कारण वह राजा के पढ को, जो 
अंग्रेजी बेघानिक व्यवस्था मे लगभग १ हजार वर्ष से चला आ रहा है, समाप्त कर देने 
के पक्त में नहीं है । किन्तु स्वभाव मात्र के ही आधार पर राजा का पद नदी बना हुआ है; 
उसकी सत्ता के श्रन्य व्यवह्रिक कारण भी है-- 

(2) प्रथमतः, पालियामेन्टरी सरकार के सुचाद रूप से सचालन के लिए एक 
प्रमुख कार्यकारिणी सत्ता (रार्ट 95०८ए४ाए८ |८०४०) का होना नितास्त 
आवश्यक है | यह व्यक्ति अमरीका अथवा फ्रॉस के प्रेसीडेन्ट की माँति ऐसा 
हो जिसके कार्य की अवधि व्यवस्थापिका सभा की चंचलता ([79496 'ए४४ए5८) 
से प्रभावित न हो। इस स्थिति मे इंगलेण्ड का प्रधान मन्त्री जो पार्तियामेन्टरी 
सरकार में कार्यकारिणी का प्रमुख वास्तविक अधिकारी है इस नाम मात्र के पद 
(2५४०7१॥४) ॥7८205079) को ग्रहण नहीं कर सकता | श्रुतः यह स्पष्ट है कि 
इस पढ को सुशोभित करने के लिए. राजा हो अथवा लोकतन्त्रीय सिद्धान्तों पर चुना 
हुआ अन्य कोई व्यक्ति | यदि यह व्यक्ति, सयुक्तत राष्ट्र अमरीका के प्रेसीडेस्ट 
के समान ह्वोता है तो इसका भ्रर्थ हो जाता है कि इब्नलैश्ड के मन्न्रिमए्डल के अधिकारों 
का अन्त हो जायगा तथा कामन्स ग्रह की प्रधानता (5097८॥४४८ए) को भी ठेस 
पहुँचेगी कारण कि ऐसी दशा मे प्रेसीडेन्ट को विस्तुत अधिकार प्रदान करने होंगे | 
किन्तु अंग्रेज लोग सेकड़ों वर्षों से पालियामेन्टरी सरकार के आदी हो गये हैं और 
वे कायकारिणी को सदेव कामन्स गह के नियन्त्रण मे ही कार्य करते हुए. देखना चाहते है 
अर्थात्‌ वे कमी भी अमरीका के समान व्यवस्थापिका समा के कार्यों मे कार्यकारिणी का 
हस्तत्ञेप नहीं चाहेंगे । इसके अतिरिक्त यदि राजा के स्थान पर फ्रॉस के प्रेसीडेन्ट के 
समान किसी व्यक्ति का निर्वाचन किया जाता है तो ऐसी दशा में नाममात्र का ही परि- 
बतन होगा कारण कि फ्राँस का प्रेसीडेन्ट क्िन्हीं वास्तविक अधिकारों का उपमोग नह्दीं 
करता और उसके भी अधिकार वात्तव में मन्त्रमिए्डल के ही अधिकार होते हैं। अत; 


६ कै.) 


अच्छा यही है कि पेतृक राजा प्रणाली ([८॥८१॥४ए <0285797) ही चलती 
रहे | 
5) तीसरे, इज्ञलेस्ड के अधिकारविहीन राजा से यह नहीं समर लेना चाहिए. कि उसका 

पद प्रणातया निरंथक है अथवा वह किसी भी उपयोग का नहीं है। एक सन्त्रिमए्डल 
के त्याग पत्र देने व दूसरे मन्त्रिमएडल के पद ग्रहण करने को अ्रवि में इक्नलैस्ड का राजा 
वास्तविक कार्यकारिणी के अधिकारी की भाँति काय करता है । इसके अतिरिक्त वह एक 
निष्पक्ष व्यक्ति के समान यह देखता है कि राज्य का कार्य नियमानुसार ठीक प्रकार से चल 
रहा है अथवा नहीं | उदाहरणतया जाज पश्यम (5८०:22८ ५) ने आथले एड सम्बन्धी 
प्रश्न पर राज्य के राजनीतिक दलों के मतमेद को सुलझाने मे एक महत्वप्रणं योग दिया । 
(४, चौथे, इगलैएड का राजा सारे श्ग्रेजी साम्राज्य की एकता का प्रतीक (8 ४ए॥770!] 
0 [धाए८74) एज) है, वह ऑग्रेजी राज्य के विमिन्‍न उपनिवेशों जैसे कैनाडा, 
शआस्ट्रेलिया, दक्षिणी अफ्रीका आदि को सयुक्त करने वाली एक लडी है | सभी उपनिवेश 
यद्यपि अपनी अ्रलग श्रल्वग राज्य व्यवस्था रखते हैं, किन्तु सभी अ्रपने को अंग्रेजी राजा के 
अधीन समभते हैं | श्रत स्पष्ट है कि यदि राजा के पट की समामि की जाती है तो ये 
उपनिवेश एक चुने हुए व्यक्ति के प्रति राजमक्ति प्रदर्शित नहीं कर सकते । 

श्रन्त में राजा अंग्रेजी समाज का एक प्रमुख व्यक्ति होता है और यही कारण है कि 
बह सभी के आदर का पात्र है। समाज के हर क्षेत्र में राजा का एक आदश व्यक्तित्व 
है । इसके अतिरिक्त राजा लोकतत्त्रीय सस्‍्थाओं के विकास में अब बाधक सिद्ध न होकर, 
उनकी बृद्धि को प्रोत्साहन ही देता है । वह देश के च्च का भी प्रमुख है और यदि राजा 
के पद का अ्रन्त कर विया जाय तो देश का अन्य कोई निर्वाचित व्यक्ति वतमान राजा 
के समान राज्य एवं चर्च (5६88८ & (:४॥ए७:८॥) दोनों के स्वामित्व पद्‌ को सुशोमित 
नहीं कर सकता | 

राजा के पद की महानता इससे और भी स्पष्ट हो जाती है कि अमी तकन तो 
गजनीतिकडाशनिकों ने और न किसी राजनीतिक दल ही ने उसके पद्‌ को भग 
करने का कोई विशेष रूप से उद्योग किया । यहाँ तक कि लेबर पार्टी जो रिपग्लिकेन 
शासन ब्यवम्या (९८एप४७८७॥) में विश्वास रखती हे, बह भी राजा के पद की 
ममाति के पत्न में नहीं है। रूब्वादी (2005८:ए४८४८) अग्रेनी समाज ने यद्यवि 
लाइस ग्रद (00०४८ ०६ ],0709) के प्रति अपनी निष्ठा खो दी है और यह 
सम्भव हे कि भविष्य में यह णद राजनीतिक व्यवस्था में रहे ही नहीं, किन्तु पेतक राजा के 
प्रति उनऊे शादर में कोई अन्तर नहीं हुआ है और यह पद्‌ वरावर चला ही आ रहा है 
तया यद्दी सभावना है कि राजा का पट सदैव बना ही रहेगा | 





। चोथा अध्याय 
ब्रिटिश मंत्रिपरिषद 
इगलैणए्ड की वैधानिक व्यवस्था में मनत्रिपरिषद्‌ प्रमुख स्थान की अरधिकारिणी है 
और वास्तविक रूप में सारे राज्यकार्य का सचालन इसी के हाथों में हैं । लाड मैंकाले 
([,070 ४३८४० ०ए) के शब्दों मे--“मंत्रिपरिषद्‌, वास्तव मे, दोनों शहों के प्रमुख 
सदस्यों को एक कमेटी हे ।_ इसकी नियुक्ति राजा कर्ता है, परन्तु ये सदस्य पूरणतया वे 


राजनीगिश होते है जो सदैव कामन्स यह के बहुमत दल के विश्वास के पात्र हैं। इन्ही 
सदस्यों में शासन के सभी विभागों का कारय विभाजित होता है ।” 


५ मत्रिपरिषद्‌ का विकास 


वर्तमान मत्रिपरिषद्‌ का इतिहास नामन काल के क्यूरिया रेजिस (0७० १८६।४) 
से प्रारम्म होता है। क्यूरिया रेजिस एक छोटी सी सभा थी जो राज्य के सभी कार्यों मे राजा 
नियुक्ति राजा स्वय अपनी इच्छा से ही करता था। ये लोग बहुधा उच्च मर्यादा एवं कुलीन 
बर्ग के होते थे और प्रायः सभी पालियामेन्ट के भी सदस्य होते थे । 

ट्यूडर एवं रुअर (7०00: & 5:००7/) काल मे क्यूरिया रेजिस का स्थान 
एक अन्य _ शक्तिशाली सभा-प्रिवी-कसिल (?7एए ८०७४८) ने लिया। श्रनेक 
कमेसियों के द्वारा प्रिवी कॉसिल ने शासन व्यवस्था के सप्री विभागों के कार्यों को पृर्णतया 
अपने ही नियन्त्रण में रखा । इस सभा के सदस्य पालियामेन्ट के प्रति उत्तरदायी न होकर 
राजा के प्रति ही उत्तरदायी थे। शनेःशनें: कोसिल की संदस्यता में वृद्धि हुई और 
अन्ततः इसका इतना विकास हुआ कि राजा को एकमत प्राप्त होना कठिन हो गया श्रर्थात्‌ 
शासन संम्बन्धी विषयो पर इन कोसिलस में बडा मतसेंद रहता था। इसके झलस्वरूप राजा 
को परामश के लिए सभा के कुछ प्रमुख व्यक्तियों को बुलाना होता था, अर्थात्‌ प्रिवी कीसिल 
की विस्तृत समा में एक छोटी समिति का निर्माण हुआ जे। राज्य के नितान्त समीप थी और 
चाल्स द्वितीय के शासन काल में यही समिति “केवल (७७०) के नाम से प्रख्यात हुई | 





राज्य सम्बन्धी मामलो मे प्रिवी कीसिल का हस्तत्षेप एवं राजा की दृष्टि मे उसका एक 
उच्च,स्थान पालियामेन्ट को रचिकर नही था और कामन्स गृह के सदस्य कौसिलर्स को अपने 
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ही नियन्त्रण में रखना चाहते थे। पालियामेन्ट का यह भी विचार था कि यदि किसी 
कौसिलर के परामश के फलस्वरूप राज्य के कार्य में कोई अ्रव्यवस्था उत्पन्न होती दै तो 
इसका उत्तरदाग्रित्व उस विशेष-मत्री अर्थात्‌ कोंसिलर पर ही है न कि राजा पर | १६७९ ई० 
में राजा के अत्यल विश्वसनीय मत्री डैन्त्री (0979) पर पालियामेन्ट ने उसके एक 
अनुचित कार्य के कारण दोपारोपण किया | यद्रपि महाराजा चाल्स द्वितीय ने पार्लियामेन्ट 
के विरुद्ध हर प्रकार से उसकी रक्षा करनी चाही, कित्तु वह असफल रह। और अन्ततः 
पालियामेन्ट ने उसे दोषी ठहराया और दड भी दिया। इस घटना ने यह सिद्ध कर 
डिया कि हर कोसिलर राजा का अपने मत प्रदान के लिए स्वय ही उत्तरदायी है | यद्यपि 
साधारण दृष्टि से देखा जाय ता यह एक मुख्य घटना न थी, जिन्‍्तु कैबिनेट शासन में 
इसका एक महत्यप्र्ण परिणाम हुआ | कॉसिल के सदस्यों की नियुक्ति निश्सदेह राजा के ही 
शथा मे थी ऊिन्तु उनके कार्यों पर पालियामेन्ट अपना नियन्त्रण रखना चाहती थी, अर्थात्‌ 
पालियामेन्ट का यह विचार था कि राजा उन्हीं व्यक्तियों को राजमत्री बनाये एव उनका 
परामश ले जो कामन्स गह के विश्वास पात्र हो। प्रास्म्म में पार्कियामेन्ट अपनी इस 
चेष्टा म सफल न हुई कारण कि चार््स प्रथम, चाल्स द्वितीय तथा जेग्स द्वितीय ने इस 
सिद्धान्त के अनुसार मत्रियो की नियुक्ति नहीं की। किन्तु १दष्य्य ई० की क्राति के 
फल्लघवरूप विलियम तथा मेरी ने गज्य सिंहासन अहण किया ओर उनके शासन काल में 
प लियामेन्ट के इस मम्तव्य की पूर्ति हुई अर्थात्‌ ये नये शासक ऐसे मन्त्रियों की नियुक्ति 
के पक्न में थे जो पालियामेन्ट के मतानुसार कार्य करें| 


परन्तु फैतिनेट के संगठन में होने वाले इन सभी परिवतनों से पाठक को यह नहीं 
समझे लेना चाहिए कि प्रिवी कीसिल राज्य व्यवस्था से समाप्त हे गयी । यह समिति 
थ्राज भी शासन पद्धति में एक स्थान रखती है । 


प्रिवी कॉपिल--श्स समय प्रिवी कीसिल के लगभग ३५० सदस्य है जिनमें 
फेल्टखरी श्रोर याक के मुख्य पादरी एवं लन्वन का पादरी, उच्च तथा विश्राम प्राप्त 
(१८४॥:८०) ल्यायाघीश प्रमुख पियर्स (2८८४५) जिन्हानें देश श्रयवा विदेश में 
उच्च सग्फारी पड अहण किये ह, थोड़े से मुख्य उपनिवेशों के राजनीतिण, विज्ञान, कला 
थ्रादि उदार विद्यात्रा के कुछ प्रमुस जाता तथा समी विश्ञाम-प्राप्त एवं वर्तमान राज- 
मत्री डते €। प्रिवी कीसिल के इन सभी संदल्या को गाइड आआानरेत्रिल (रिहा 
][07०0 5०४८) से पदवी प्राप्त हैँ । 
मत्रिपग्पिठ के अधिकारों ऊे महत्वप्रणु हे! जाने के फलस्वरूप कोसिल की महत्ता 
अत कम हो गई है। साथारणनया जौसिल की बैठों में सारे कीसिल्लस नही घुलाये जाते 


( हे३े ) 


हैं। इस समिति की बैठक अधिक से अधिक मास में दो बार होती है । अधिकाश ब्रैठके 

बर्किषम पैलेस (30८पा78727 ?2]9८८) में होती है और राजा भी उनमें 
सम्मिलित होता है यद्यपि उसका होना अनिवार्य नहीं है। प्रिवी कोसिल का कार्य केवल 
नाममात्र के लिए ही है और यह समिति मन्त्रिपरिषद द्वारा किये हुए कार्यों एवं नीगियों 
पर अपनी स्वीकृति देती हे यद्यपि इसका व्यावहारिक महत्व कुछ भी नहीं है । 


प्रिवी कॉसिल की अनेक कमेट्यों भी हैं और इनमें सब्र से प्रमुख जुडिशियल 
कमेटी (]५१॥८४) ८०7)॥॥77€८) है_ जिसकी स्थापना सन्‌ १८१३ ई के ऐक्ट के 
अनुसार हुई थी। न्याय व्यवस्था सम्बन्धी यह कमेटी एक उच्च न्यायालय की भाँति 
काय करती है | इस नाते इगलेण्ड के आध्ीन राज्यों श्र्थात्‌ डुमिनियनूस तथा कालोनीज 
((00777078 शात॑ ८००[07728) एवं एडमिरेल्टी कोट्स (80प्राशाए 
८०७१४) से न्याय प्राप्त मुक़दमी की अंतिम सुनवाई (7॥79! 8 7८७)) प्रिवी कोसिल 


की जुडिशियल कमेटी में होती है। स्वतंत्रता प्राप्ति से परृव हमारे देश के लिए. भी यही 
सर्वोच्च न्यायालय था | 


१६८८ इं० की क्रान्ति के उपरान्त मंत्रिमंडल का स्वरूप 

जैसा कि पिछुले प्रृष्ठो म॑ वर्णन किया गया है विलियम एव मेरी के शासन काल में 
ही आधुनिक मत्रिमहल ने अपना सही रूप प्राप्त किया अर्थात इस समय वह 
निश्चित हे गया था कि मत्रिपरिषद पालियामेन्ट के मतानुसार कार्य करेगा | राजनीतिक 
दल्लीं का वास्तविक सगठन भी इसी समय से प्रारम्भ होता है | देश में इस समय हिग तथा 
गोरी हो दल कार्य रूप मे थे। तत्कालीन मन्त्रिपरिषद का निर्माण दोनों ही दल्लों के प्रमुख 
नेताओं द्वारा हुआ था। परूतु दो दलों के सहयोग से बना हुआ यह मत्रिमहल सुचारु 
रूप से कार्य न कर सका ओर पारस्परिक मतभेद के कारण राजा को राज्य संब्रधी 
नीतियों एवं कार्यों मु एक मन प्राप्त न हो पाता था। इन्दी असुविधाओं के कारण राजा 
को उसी दल का मन्त्रिपरिषठ बनाना पडा जो कामन्स यह में ब्रहुमत में था और 
इस प्रकार १६९७ ई० मे विलियम ने हिंग दल में से ही अपने मत्रियों की नियुक्ति की, 
कारण कि उस समय यह्दी दल पार्लियामेन्ट में बहुमत में था। विलियम की मत्यु के उपरान्त 
महारानी ऐन ((१४८८॥ ै7॥८) ने भी इसी नीति का आश्रय लिया, यद्रपि महारानी 
स्वय योरी दल से सहानुभति रखती थी। 

हेनोवर काल में मंत्रिपरिषद्‌ू--हैनोवर वश का पहला राजा जाजं प्रथम 
था जो अंग्रेजी भाषा से पूणतवा अनमित्र था। वह न तो अग्रेजी चोल्न ही सकता 


थाओऔर न समझ सकता था। इस कारण णहनीति में उसने कोई विशेष रुचि 
नहीं दिखाई और राज्य का साय कार्य मंजिपरिषद को ही सौंप दिया। जा प्रथम 
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से प्रव राजा ही मत्रिपरिपद का सम्ापतित्व करता था, किन्तु उसने अपनी श्रयोग्यता के 
कारण मस्त्रिमडल की बैठओं में भी जाना छोड दिया और मन्त्री विशेष, जिसे अब प्रधान 
मत्री भी कहते है, ने ही इस पद को सुशोमित किया | बालपोल्ल प्रथम प्रधान मन्त्री था 
जो मल्त्रिपग्पिद का अध्यक्ष भी होगा था और कामन्स ग्रह का नेतृत्व मी करता था। 
लगभग २० वर्ष तक, जिस काल में पहले जाज प्रथम और उनके उपरान्त जाज॑ द्वितीय 
राजा गहे, वालपोल प्रधान मन्त्री की माँति शासन की नीति का प्रण कर्ता-धर्ता रहा | इस 
लम्बे समय तक ऊामन्स खदे के बहुमत दल का उसझी नीति में विश्वास रहा । किन्तु 
१७४२ ई० में बहुमत ठल का विश्वास खो देने पर उसने तुरन्त ही अपना पद त्याग 
दिया । कैव्रिलेट की वर्तमान ऊार्य प्रणाली का पूर्ण श्रेय वालपोल को ही है । उसी ने 
इस प्रथा का निर्माण किया कि राजा प्रधान मन्त्री की नियुक्ति करे और इसके पश्चात्‌ 
मंत्रिपर्षिद के अन्य मत्रियों की नियुक्त प्रधान मत्री की अनुमति से हो । प्रधान मन्त्री के 
नाते वह राजा एवं मत्रिपरिपद के वीच एक मध्यम्थ का कार्य करता था तथा राजा को 
मत्रिपत्षिढ की समी नीतियों एवं उसके कार्यों से भिज्ञ कराता रहता था। वाल्लपोल् ने 
कैबिनेट को सुचार रूप से अपना कार्य करने के लिए. यह भी निश्चित कर दिया था कि 
कामन्स ग्रह मन्त्रिपरिपद्‌ की सभी नीतियों का सर्मथन करता रहे कारण फ़ि मन्च्रिपरिषद्‌ 
बहुमत दल के विश्वास का पात्र होता है और उसका निर्माण भी इसी दल द्वारा होता है, 
अतः बहुमत दुल का कत्त व्य हो जाता है कि वह अपने द्वारा ही बने हुए. मन्त्रिपरिषद 
के पक्ष मे ही सदेव अपना निश्चय दे। 


जाजें तृतीय १७६० ई० मे सिंहासनारूढ हुए,। उन्होंने राष्ट्रनीति की ब्रागडोर 
केब्रिनेट के हाथों. से अपने हाथों में लेनी चाही । किन्तु इस कार्य में वे असफल रहें 
कारण कि इन्ही के समय में अमरीकी उपनिवेशों ने अ्रपनी त्वतन्नता प्राप्ति का समप्राम 
थेडा श्रोर सफलता भी प्राप्त की । इसके उपगन्त क्रमशः मन्त्रिपरिषद प्रणाली का 
विकास होता गया । महारानी विक्योरिया ने भी वालपोल द्वारा निर्धित सिद्धान्तों के अनुसार 
ही शासन व्यवस्वा की और उन्हीं के आधार पर अपने मन्रिमडल को सगठित किया । 
आज मी इ गलेएड का मन्न्रिपरिषद इन्ही पुरानी वैधानिक परिपाटियों के अनुसार कार्य 
कर रहा है। 

इ गलेंड का आधुनिक मत्रिपरिपद--कामन्स गह के चुनाव के उपरान्त राजा 
गद्द के बहुमत दल वाले नेना को मन्त्रिपरिषद बनाने के लिए निमन्त्रि करता है और यही 
नेता प्रधान सन्नी का आसन ग्रहण करता है । प्रधान मन्त्र मन्तििपरिपद्‌ की रचना करते 
समय अपने दल के अन्य प्रमुख नेताओं को मत्रिमटल में स्थान देता है और इस कार्य 
को सपल्न उरते समय वह यह ध्यान रखता है कि मन्मिमडल मे दक्ष के सभी पत्चों फो 


कक 
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उनका यथोचित प्रतिनिधित्व प्राप्त हो | १६३७ ई० के मिनिस्टंस आफ दी क्राउन एक्ट 
(0902: ० (६ 0६0७7 ८०) के अनुसार मत्रिपरिपद्‌ में कम से कम 
लाडर्स गह के तीन सदस्यो का होना अनिवाय है। प्रत्येक मत्री पाियामेट को किसी 
एक गह का सदस्य अवश्य होता है। किन्तु इसका यह श्रर्थ नहीं है कि मंत्री का अपनी 
नियुक्ति के ही समय पालियामेंट का सदस्य होना अनिवाय है। यदि प्रधान मंत्री किसी 
ऐसे व्यक्ति को मल्जिपद प्रदान कर देता है जो पार्लियाम८ का सदस्य नहीं है तो ऐसी दशा 
में उसे व्यक्ति को या तो पीयिर (2८८) त्ना कर ल्लाड्स एह का सदस्य बना धुया जाता 
है अथवा कामन्स गह मे किसी स्थान के रिक्त होने पर चनाव के द्वारा उस ब्यक्ति से 
खत स्थान की पूर्ति करा दी जाती है । 

प्रधान मन्त्री को मत्रिमदल् की रचना करते समय भौगोलिक_प्रतिनिधित्व॒ का भी 


बस ऊना 


ध्यान रखना होता है अर्थात्‌ ऐसा नहीं है कि सभी सत्री केवल इगलंड क्षेत्र का ही 

प्रतिनिधित्व करते हो | इसके विपरीत इगलेंड, स्काटलेंड, वेल्स तथा अलस्टर सभी ज्षेत्रों 
को मल्जिपरिपद में उनका यथोचित प्रतिनिधित्व प्राप्त होता है । 

मजिपरिषद्‌ की रचना में राजा का प्रभाव इस प्रकार देखा जा सकता है फि वह 
प्रधान मन्‍्त्री से किसी राजनीतिज विशेष को मत्रिमएडल में रखने के लिए कष्ट सकता है, 
वह किसी ऐसे व्यक्ति के, जो मत्रिमए्डल में सम्मिलित कर लिया गया है, कैमिनेट 
से प्रथक करने के विषय में मी प्रधान मत्जी से कह सकता है, तथा किसी मन्त्री विशेष 
की अमुक विभाग सम्बन्धी योग्यता की कु आलोचना कर वह प्रधान मस्त्री से उसे 
श्रन्य किसी विभाग का कार्य सौंप देने के लिए कह सकता है। परूठ राजा प्रधान मन्त्री 
को इन सुझावों के अनुसार कार्य करने के लिए बाध्य नहीं कर सकता। प्रवान मन्त्री को 
मत्त्रिपरिषद की रवना में पूर्ण खतन्त्रता प्राप्त है । 

मुन्निमएडल की रचना के उपरत प्रधान मन्त्री मन्त्रियों के बीच राज्य-काय का 
विभाजन ([0800000६009 ०६ ?0:४60॥0) करता है। मन्निपरिषद्‌ के सदस्यों 
की सख्या किसी एक्ट के द्वारा निश्चित नहीं है, कित्तु १९१७ ई० के मिनिस्टस आफ दी 
क्राउन ऐक्ट के अनुसार कैब्रितेट मन्त्री ये कहे जाते हैं :-- प्रधान मन्त्री, अर्थ, मन्त्री, 

» कोष मल्त्री, रह सन्नी, उपलिवेष मन्त्री, विदेश मन्‍्मी, डमिनियन मन्‍्त्री, युद्ध मन्‍्त्री 
वायु सेना मन्त्री, मारत मन्त्री ( किंठु अब भारत की ल्वाधीनता के फलस्वरूप इस मत्री का» 
पद्‌ समाप्त हो गया है.) स्काय्लेंड का मन्‍्त्री, जल सेना सम्रन्धो मन्त्री, व्यापार बोडे का 
ध्यद्, कषि सन्‍त्री, शिक्षा चोड का अध्यक्ष, स्वास्थ्य मत्त्री, श्रम मनन्‍्त्री, यातायात मन्त्री, 

नियामर ((.0070774000) मन्त्री, कॉसिल को लाड प्रेसीडेण्ट, लाड प्रिवीसील 
(050 77४9 $०90), पोर्ट मारूर जनरल, निर्माण विभाग का अ्रथम कमिश्नर और 
पेन्शन मन्त्री (0॥780९॥ 06 ?९०७॥079) | इन समी मन्जियों को पालियामेंट द्वार 


( रे६ ) 


निश्चित ऐकक्‍्ट के अनुसार वेतन मिलता है | यद्यपि सभी मन्त्री अपने-अपने विभागों के 
श्रध्यक्ष होते है. किन्तु मन्त्रि मडल सयुक्त उत्तरदायित्व के सिद्धान्तानुसार कार्य करता है । 


मजिपरिषिद के कार्य--साधास्णतया मत्जिपरिपद्‌ की जैठक अधान मन्त्री के 
वास स्थान, १०, डाउनिंग स्ट्रीट, या कामन्स रह में प्रधान मन्‍्त्री_के कमरे मे, होती 
। सामान्य दशा में केब्रितेट की बैठक सप्ताह में एक बार होती है, परू्ठु विशेष 
यतियों में प्रधान मनन्‍्त्री किसी भी समय मत्रिपरिषद की बैठक बुला सकता है। केपिनेट 
१ बैठक के लिए, कोस्म (0ए०:७०)) की आवश्यकता नहीं है, प्रधान मत्री चाहे तो 
भी मन्त्रियों की अनुपत्थिति में स्त्रय ही काय कर सेकता है । कैबिनेट का कार्य राज्य 
गे सामात्य नीति का निर्धारण करना है। किसी विभाग विशेष की नीति के विषय में 
/धारणतया मल्निपरिषिद में विचार-विनिमय नहीं दो, अपितु उस विभाग से सम्बन्धित 
न्‍्त्री प्रधान मन्त्री से व्यक्तिगतरूप में परामश कर लेता है । 


“राज्य के किसी भी प्रश्न पर सम्पूर्ण मन्त्रिमडल का एकमत होता है और यदि कोई 
उल्ी सामान्य मत से विभिन्न राय रखता है तो उसे त्याग पत्र दे देना होता है । 3 


मल्तरिपरिपद का सर्वप्रमुख कार्य अँग्रेजी राज्य की राष्ट्रीय एवं अतर्राष्ट्रीय नीति जा 
नेर्धासरण करना तथा पर्लियामेन्ट के प्रत्येक सेशन (5८४४09) के लिए, व्यवस्थापक 
कार्यक्रमावल्ली (,८8/9)॥0ए० 708787070८) का निर्मोण करना है। किसी बिल 
की क/मन्स णह के सामने रखने, नये कर लगाने, किसी भी प्रकार की सधि करने आदि 
की सूचना प्रधान मन्त्री सर्वप्रथम मन्त्रिपरिपद को ही देता है । 


मत्रिपरिपद का बिमुखी उत्तरदायित्व द्वोता है | प्रथम तो वह राजा के प्रति उत्तर- 
दायी है, दूसरे मत्रियो का एक दूसरे के प्रति सयुवत उत्तरदायित्व होता है भर अतत« 
पह कामन्स गृह के प्रति उत्तरदायी होता है। यह सत्य है कि समी मत्रियों की 
नियुक्ति राजा द्वारा होती है, किंतु जिस समय तक कोर भी मत्री प्रधन मत्री तथा 
कामन्स गह के विश्वास का पात्र है तन्न तंक राजा उसे उसके पद्‌ से वब्चित नहीं 
फर सकता श्रर्थात्‌ राजा के प्रति मत्री के उत्तरदायित्व का कोई विशेष महत्व नहीं 
है। इतना अवश्य हई ऊ्ि केविनेट द्वाग निर्धारित नीति वी सूचना राजा को मिलनी 
चाहिए । जहों तक मत्रिया के पारस्परिक समधों का प्रश्न है उस विषय से यही 
फहना है कि यद्यपि सभी मत्री अपने अपने विभागों के पूर्ण अधिकारी होते हैं, किंतु 
प्रत्येक विभाग की नीति पूरे मन्त्रिपरिपद की नीति होदी है और इसी कारण किसी भी 
नई नीति का अनुसरण करते समय प्रत्येक मत्री अपने अन्य सहयोगिया से पगमश करता 
है। श्तत, मत्रिपग्पिद कामम्स गृर के प्रति उत्तर्वायी होता है । इस सम्बन्ध भे यद्यपि 
कोई लिसित नियम नही है अर्थात्‌ पालियामेन्ट ने इस विपय सब॒धी कोई ऐक्ट नहीं 





( ३७ ) 


धनाया, किन्तु वैधानिक प्रथा के अनुसार ऐसी ही व्यवस्था चली आ रही है। इसके अति- 
रिक्त पार्लियामेन्टरी सरकार के सुन्दर संचालन के लिए, मंत्रिपरिषद का व्यवस्थापिका सभा 
के प्रति उत्तदायी होना परमावश्यक भी है। श्रतः मंत्रिमंडल उसी समय तक कार्य कर 
सकता है जब तक कामन्स गृह के बहुमत दल का विश्वास उसके पक्ष में हो अर्थात्‌ कामन्स 
गृह को जब उसकी नीति में विश्वास नहीं रहता तो अविश्वास के प्रस्ताव (५०६ ० 
58० (/0000८7८८) के द्वारा कैबिनेट मंग कर दी जाती है । किंतु केश्रिनिट का यह 
विशेषाधिकार है कि जब किसी विशेष नीति के कारण प्रधान मन्त्री की कामन्स यह मे 
पराजय हो, तो ऐसी दशा में यदि प्रधान मन्नी को यह विश्वास होता दे कि सर्व साधारण 
जनता उसके पत्त में है तो वह राजा से कामस शएह के विज्ञयन की प्राथना करता है। नये 
घुनावों के फलस्वरूप कामन्स यह का पुनः निर्माण होता है और फिर से वही नीति णह के 
सम्मुख रखी जाती है ओर यदि बहुमत उसका समर्थन करता है तो प्रधान मत्त्री अपने 
मंत्रिमंडल सहित पद पर बना रहता है, श्रन्यथा मत्रिपरिपद को त्याग पत्र दे देना 


होता है| 


मन्त्रिपरिषदर लगभग २४ व्यक्तियों की एक छोटी सी समिति होती है, किन्तु 
यह भी श्रपना कार्य प्रायः कमेय्यों के द्वारा करती है | इन कमेटियों की रचना किसी 
विशेष नियम के अनुसार नहीं होती, अपितु आवश्यकतानसार समय समय पर प्रधान मन्नी 
परिषद्‌ की कर्मेंटियाँ हिल देते हैं। इन कमेट्यों म॒ साधारणतया दो कमेटियों---अर्थ। 
सम्बन्धी तथा गह सम्बन्धी (#॥7870९ 2700 77077९ 4#9879)--प्रमुख ह्टै 
और स्थायी रूप से काये करती हैं। प्रत्येक कमेटी लगभग चार व्यक्तियों से बनी होती 
है | कमेयियों की रचना करते समय प्रधान मन्‍्त्री का दृश्कोण यह होता है कि अम्ुक 
कमेटी अमुक विषय सम्बन्धी विशेषज्ञ से ही बनाई जाय। कमेटियो द्वारा सुझाये हुए 
निश्चयों की मनिपरिषद स्वीकार कर लेता हैं। कामन्स गृह के सम्मुख रखे जाने वाले 
विशेष बिलों पर भी कब्रेनेंट की कमेटी विचार करती है और अपनी निपुण राय 
देती है। 





मचिमरडल की आन्तरिक समिति--सपूर्ण मन्त्रिपरिपद, जेसा कि ऊपर वन 
किया गया है, लगमंग २५ मम्त्रियों की समिति होती है, किंतु कार्य की शीघ्र कुशल एव 
गुप्त गतिविधि के लिए प्रवान मन्त्री विश्वसनीय एव प्रमावपूर्ण मन्त्रियों की एक अन्तरीय 
परिषद (7906॥ (०7700) बनाता है। प्रचान मन्नी सब प्रथम अतरीय परिपद्‌ मे 
ही परामश कर विशेष मामलो को सम्पूर्ण केतरिनिट के विचाराथ रखता है| मन्त्रिपरिषद 
की अन्तरीय समिति की युद्ध काल मे विशेष आवश्यकता रहती है । प्रथम विश्वयुद्ध (१९१४- 
१८ ) के समय मे प्रधान मन्‍्त्री लायड जाज ([.]0ए0 56८०:६८) ने मन्त्रिमएडल 


जा, 


की इस आतरिक समिति की विशेष उपयोगिता समझी और इसी कारण उसने युद्ध-परिषद 
(५/७४ (900८0) का निर्माण क्या । इस परिषद में थोड़े से प्रभावगर्ण एवं विश्वस- 
नीय मन्त्री ही ये जिससे फ़ि युद्ध काल से प्रत्येक काय शीघ्रता एबं कुशलता से हो सके | 
इसी प्रकार द्वितीय महायुद्ध ८ १९३९-४५ ) के प्रारम्म होते दी इज्ञलेंड के प्रधान मन्‍्त्री 
चेम्बर लेन ((श079८॥ ,27) ने पुन अन्तरीय परिषद्‌ का सगठन किया | 


मब्त्रिपरिपद और सबन्जिमएडल का सेद्‌ :-- मल्िपरिषद ((०७)7०0) से 
तात्पर्य केबल राज्य के मत्रिया की समिति से है, किन्तु मत्रिमएडल (॥7879) में 
एन मन्त्रियों के आपिरिक्ति कई अन्य पठाधिकारी और पार्लियामेटरी सेक्रेटरी (28४॥8- 
ग्राटत90ए 5९८ए८६४८८५) भी सम्मिलित होते है। अतः मस्निपरिषद ((४४०८४) 
में केबल लगमंग २४७ व्यक्ति होते है, किन्तु मन्त्रिमन्डल_ (2५75779) में सब मिला 
कर लगभग ८० व्यक्ति होते हैं। सर सिडनी लो (97 $676ए ॥.0छ) ने 
मत्त्रिपरिपद की आन्तरिक समिति तथा मत्निमण्डल् के भेद का बन करते हुए लिखा 
ह--“श।सन प्रतन्व करने वाली पालियामेट के प्रति उत्तरदायी, पालियामट के सदस्यों मे से 
चुन के बनी हुई हाठस आफ कामन्‍्स से निकट सम्यन्ध रखने वाली, दल प्रणाली पर 
संगठित ओर यशुत्त रूप से मन्रणा करने वाली मत्रिपरिषद के स्थान पर अब हमारे यहाँ 
ऐसी परिपद है जो मम्त्रिमडल नहीं कही जा सकती और ऐसा मन्त्रमइल है जिसे 
मत्निपरियद नहीं कह सकते । परिषद ([907८7 (४०0८) अरब केवल निर्देश करती 
है, भासव नदा करनी, ओर मल्जिमण्डल ने सामूहिक उत्तद्धायित्व के स्थान पर वैयक्तिक 
उत्तरदाग्रिव का भार ले लिया है। अन अन्यरीय परिषद व हाउस आफ कामनन्‍्स का 
सम्मन्ध बडा दूरबता हो गया है और किन्दी बातो में तो परिषद हाउस से बिल्कुल स्वतन्तर 
होकर याव उस्ती है। क्योकि यह परिषद्‌ दल्बन्दी के प्रतिबनन्वों से दूर रहती है और 
श्रपर्न गुव मत्त्रणाओं में देश के तथा सात्नाज्य के उपराष्ट्रो के प्रतिनिधियों को भी 
घुलाती है । और दूसरों श्रनेसो कृतियां के समान यह क्राति मी एक लम्बे क्रमिक 
विकास के फल्लस्थ्रूप हुई है। अन्तरीय परिषद तो पहले से ही थी हालाँकि उसका 
ग्रश्लित्त माननीय नहीं हुआ था। मिम्टर एसक्रिव ने उसको व्यवस्थित रूप देकर मान्य 
फ्र दिया । उन्होने इसके अमात्य गप्त रूप से तोडने में एक जदम और आगगे बढ़ाया 
श्रार श्स परिषद का एक मन्त्री (७८८४८४७४ए) भी नियुक्त कर दिया ॥?!# 


प्रधान सन्त जा नेतत्त - श्८यउण इ० के पूर्च अग्रेजी पिधाव तथा अंग्रेजी शासन 
ब्ययस्था मे सभा मी प्रधान सत्ता शब्द का प्रयाग नहीं हुआ। श्८छए८ ई० की वलिन 
की सनिि में लाड बेन्‍न्‍्म पीजृद (00 8९४८०४०४॥८(०) को फम्ट ला्ड आक 


# प्रमय ठेशों री शासन प्रणानियाँ--टा० शर्मा न 


है ( ३९ ) 


हर मैजस्टीज ट्रेजरी, प्राइम मिनिस्टर आफ इगलेंएड, (छाक ठाव छठ कटा 
ऐ]०४ए१४ पुप९३8पराए, ?76 )१09८४ ० 278)970) के नाम से 
पुकारा गया | १९०६ ई० के ऐक्ट के फलस्वरूप प्रधान मन्त्री की सामाजिक एवं राजकीय 
समारोहों मे एक प्रमुख स्थान मिला | 


श्रग्रेजी मन्त्रिपरिषद में प्रधान मन्त्री का स्थान-समानों से प्रथम्‌ (0780 #ए॥०गढ 
८१०४४) है। वह कामन्स णह की बहुमत वाली पार्य का नेता होता है तथा प्रधान" 
मनन्‍्त्री के नाते अपना मन्निमएडल बनाता है। इस मन्त्रिमए्डल मे वह प्रमुख स्थान का 
अधिकारी होता है, मन्त्रियों के बीच राज्य-कार्य का अनेक विभागों के द्वारा विभाजन 
करना, सभी विभागों के कार्यो का निरीक्षण करना एवं आवश्यक्रतानुसार विभागों के 
मन्त्रियों की अदल बदल करना (रि८४पर्त78 ०६ ॥॥6 (5००॥7०/), प्रधान 
मन्‍्त्री के प्रमुख कार्य हैं। युद्ध कालीन अन्यरीय परिषद की रचना करना भी, जैसा कि 
ऊपर लिखा जा चुका है, उत्ती के अधिकार मे है । 

प्रधान मन्त्री मन्त्रिपरिपद की बैठकों से सभापति का आसन ग्रहण करता है ओर 
आवश्यकतानुसार समय-समय पर अपने सहयोगी मल्जियो को आदेश व निर्देश देता है, 
प्रोत्ताहित करता हैं, चेतावनी तथा मच्रणा देता है। वह मन्तियों के पारुपरिक 
मतमेद्‌ में सामजस्थ उत्पन्न करता है और जब किसी मत्नी को अपने मतानुसार कार्य 
करते हुए, नहीं पाता तो उससे त्यागपत्र मॉग लेता है। प्रधान मन्त्री राजा एवं मन्त्रिमएडल 
को सयुक्त करने वाली एक लडी की भौंति कार्य करता है अर्थात्‌ मन्त्रिमएडल की हर नीति 
से राजा को सूचित करता है। वह राजा से कामन्स गह के विलयन की प्रार्थना करता है | 
राजा को श्रोर से प्रदान की जाने वाली सभी पदवियों एवं आदरपन्नों में प्रधान मन्त्री का 
प्रमुख हाथ रहता हैं। यही नहीं बल्कि राज्य के उच्च कमचारियो, पदाधिकारियों, न्यायाधीशों 
तथा राजदूतों श्रादि की नियुक्ति भी उसी की सलाह से होती है। णह सम्बन्धी सभी 
योजनाओं एबं अन्तर्राष्ट्रीय व्यापारिक व राजनीतिक सधियाँ सी प्रधान मन्त्री के सुझावों 
के द्वारा ही होती है। 

प्रधान मन्त्री के इन विस्तृत अधिकारों के अध्ययन करने पर यह जात होता है कि 

राज्य की सम्पूण नीति अथवा राजकीय व्यवस्था का पूर्ण उत्तरदायित्व उसी पर है। इंग- 
लेड की राज्य-व्यवस्था मे उसका इतना प्रमुख स्थान है कि सारे अग्नेजी साम्राज्य की ही 
नहीं वरन्‌ विश्व भर की दृष्टि में उसका एक सर्वोच्च व्यक्तित्व है | 


मन्तरिपरिषिद की महानता- प्रसिद राजनीतिश रेमजे म्योर (२900599 |शणा।) 
के शब्दों में--“केविनेट राज्ययोत का परिचालन करने वाला पहिया है? (0४७7८६ 
8 (6 9९६४४प8 ज्ञ]०८| ० ६॥6 ४४ए ०६ ४४9/०) कामन्‍्स गह मन्निप्रिषद 
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ही के नेतृत्न मे विधि एव नीति निर्माण का कार्य करता है। विधि निर्माण सम्बन्धी मन्त्र 
परिपद की प्रभुता इस रूप मे देखी जा सकती है कि प्राय, कामन्स गह के सम्मुख प्रस्तुत 
सभी विल सरकारी विल ((५०५४८४०॥॥८७४॥६ 0॥9) ही होते है जो कैबिनेग् के द्वारा 
हाउस में रखे जाते हैं। ये सभी प्रिल हाउस द्वारा बड़ी सुगमता प्रबंक पास हो जाते हैं, 
कारण कि पालियामेट का बहुमत वाला दल अपनी मन्त्रिपरिषद के बिलो व नीतियों का 
आँख मूठ कर समर्थन करता हैं और इसीलिए कैब्रिनेट गह के विरोधी दल्लो की टीका 
र्प्पिणी की किंचित भी परवाह नहीं करती। इसके अ्रतिस्कि कामन्स गह के सदस्य 
कैवतिनेट के हाउस को विलयन करने के विशेषाधिकार से सदा भयमीत रहते हैं और इस 
कारण से कैत्रिने: की नीति का विरोध करने का साहस नही कर पाते । इतना ही नहीं, 
मन्त्रिपरिषद राज्य व्यवस्था के सभी क्षेत्रों, जेसे बजट का निर्माण, उच्च पदाधिकारियों 
की नियुक्ति, अन्तर्राष्ट्रीय सचियों का निश्चय तथा गज्य सम्बन्धी अन्य सभी मामलों में 
सर्वोच्च सत्ता की अधिकारिणी है । विशेषकर युद्ध काल तथा विश्व अशान्ति के समय मे 
ते। मल्तिपरिषद्‌ ही राज्य कार्य की प्र॒एं कर्ता-चर्ता होती है| इन्ही सब कारणों से अग्रेजी 
पन्न्रिपरिषद को कुछ राजनीतिक दाशनिकों ने तानाशाही परिषद के नाम से भी पुकारा है। 


पाँचवाँ अध्याय 


इंगलैंड की स्थायी कार्यकारिणी--दी सिविल सर्विस 
हु (6 एाशो 867४7९९८) 

पिछुले अध्याय मे कहा गया है कि इगलेंड का मन्त्रिमएडल राज्य की सर्वोच्च 
कार्यकारिणी सत्ता है, किन्तु बस्तुतः मन्त्रियों का काये अपने अपने विभागों की सामान्य 
नीति का निर्धारण करना है। इस निर्धारित नीति के अनुसार राज्य व्यवस्था के कुशल 
संचालन के लिए निपुण व्यक्तियों अथवा विशेपज्ों की आवश्यकता होती है, कारण 
कि प्राय: ऐसा देखा जाता है कि मन्त्रिपरिषद्‌ के सदस्थ, जो विभिन्न विभागों के अध्यक्ष 
होते हैं, अपने विभागों के कार्यों का विशेष ज्ञान नहीं रखते। यह हो सकता है कि 
सेना-मन्त्री का पर्व जीवन एक दार्शनिक अथवा पत्रकार के नाते बीता हो या अर्थ-मत्री 
पहले प्रोफेसर या वैरिस्टर की भाँति कार्य करता रहा हो। इस सब का अर्थ यह नहीं 
हो जाता कि मत्री अपने अपने विभागो के कार्यों से प्रणंधया अनभिश् होते है, 
उन्हें राज्यव्यवस्था के सामान्य सिद्धान्तो का अवश्य ही जान होता है, फिर भी शा सन नीति 
के सबंध में दिन प्रति दिन की कार्यवाही करने के लिए विशेपज्ञो की ही आवश्यकता 
होती है । राज्य के इन्हीं निपुण व्यक्तियों एवं विशेषज्ञों को ६गलेंड की स्थायी कार्यकारिणी 
अथवा सिविल सर्विस ((।एश॥| $6:ए7८८) के सदस्यों के नाम से पुकारा जाता है । 

मल्त्रियों एव" स्थायी कार्यकारिणी के सदस्यों का सेद--प्रथमतः प्रत्येक मन्नी ८ 
किसी राजनीतिक दल्ल का सदस्य होता है । इसी नाते वह मत्रिपट ग्रहण करता है तथा 
तब तक इस पद पर बना रहता है जत्र तक उसके ठल्ल का कामन्स यह में बहुमत रहता 
है । इसके विपरीत सिविल सर्विस के सदस्य किसी भी राजनीतिक दल्ल से सबंधित नहीं 
होते । यही कारण है कि मंत्रिमएडल मे होने वाले परिवर्तनों का उन पर कैसा भी प्रभाव 
नहीं पडता, चाहे लेबर मत्रिमंडल (!,890०॥ )४॥77907ए) हो अथवा कन्जवेव्वि 
पार्य (७०0४८+ए७४ए८ ?277ए) की सरकार हो, वे सदेव अपने पद पर बने ही 
<ूते हैं। अतः स्पष्ट है कि सिविल सर्विस के सदस्य स्थायी रूप से राज्य का कार्य करते: 
हैं और अपने अपने विभागों वी मन्नियों द्वारा निर्धारित शासन नीति के सम्बन्ध में दिन 
प्रति दिन की कायबाही करते हैँ । 

गृज़कीय कमचारियों ((ए॥ $67ए०79) की नियुक्ति इगलेंड के सिविल 
सर्विस कमीशन द्वारा निर्धारित नियमों के अनुसार होती है और वे, जैसा कि पहले भी 


सच 
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लिखा गया है, राजनीतिक दलों के कार्या में भाग नहीं लेते श्रर्थात्‌ वे राजनीतिक भाषण 
नही दे सकते, ऊिसी राजनीतिक दल्ल सम्मन्धी कोई पत्रिका प्रकाशित अथवा सपादित 
नहीं कर सकते और न ही किसी दल विशेष के पक्ष में लेख लिख सकते है, जुनावों 
के समय में किसी उम्मीदवार विशेष के पक्ष में प्रचार नहीं कर सकते हैं. तथा किसी पार्दी 
की कमेटी मे सम्मिलित नहीं हो सऊते है । किन्तु इन प्रतिबन्धों से यह नहीं समझ लेना 
चाहिए कि राज्य कर्मचारी मताधिकार से भी बचिंत है। राज्य के सभी चुनावों में वे मत 
प्रगन करने के लिए, प्र्णतया स्वाधीन हैं, ऊिन्तु निर्वाचनों के उपरान्त उनका किसी दल 
विशेष से कोई लगाव नहीं रहता | इस सभी वर्णन से यह स्पष्ट है कि किसी नीति 

विशेष को निर्धारित करने का अधिकार राजकर्मचार्सियों को नहीं दिया गया है, वे केबल 
मन्त्रयों द्वारा निश्चित नीति को कार्य रूप में परिणत मात्र करते हैं। 
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राजमन्त्रियों एवं राजकर्मचारियों में उक्त भेदों के अतिस्क्ति एक प्रमुख भेद यह भी 
है कि मन्त्री यद्यपि राज्य विभागों के अध्यक्ष होते हैं, किन्तु विभागों की कील कॉाटो_का 
उन्हें पर्शतया ज्ञान नहीं होता कारण कि उनका अधिकाश जीवन दल्तऋन्दी में ही बीता 
होता दे और प्रधान मन्त्री उन्हें दल के नेताओं न कि विभागों से सबधित उनकी विशेष 
योग्यता के नाते मन्त्रिमए्डल में सम्मित्षित करता है | इसके अतिरिक्त प्रधान मन्त्री श्रपने 
मन्त्रिमए्डल में आवश्यकतानुसार समय-समय पर परिवतंन करता रहता है जिसके फलस्वरूप 
मन्त्रियों के अन्तर्गत विभागों का परिवतन होता है, इस कारण से भी मन्त्रियों को विमागों 
के कार्यों का विशेष जान नहीं होने पाता । इसीलिए, श्रेंग्रेजी विधान मे मन्त्रियों को 
अनिपुण व्यक्तियो) (3॥720८४१७) के नाम से पुकारा जाता है। इसके ठीक विपरीत 
राजफर्मचागी अपने-अपने विभागो के विशेषज्ञ होते है कास्ण कि गाढ अ्रध्ययन एवं दी 
अनुभव के द्वारा उन्हें विभाग विशेष की नित्य प्रति की कार्यवाहियों में विशेष निपुण॒ता 
प्राप्त हो जाती है अर्थात्‌ छोटे से छोटे कार्य से लेकर वे से बड़े कार्य के विषय में उनको 
पूर्ण ज्ञान रहता है और वे भज्ञी भाँति समझते है कि अ्रमुक नीति के श्रमुक बुरे श्रथवा 
भले परिणाम होगे । इसी निपुणता के द्वारा वे यद समझ पाते हैं कि किस नीति को 
किन योजनाग्रों के दर सफल बनाया जाता है ।। बस्तुतः इन स्थायी राजकर्मचारियों श्रथवा 
पिशेषों के सहयोग के बिना मनन्‍्त्री शासन कार्य को भली प्रकार सपादित कर ही नहीं 
सकते । इससे स्पष्ट है कि शासन व्यवस्था में इन निपुण व्यक्तियों (उड2०:४८४) का 
एक प्रमुस स्थान है | 

उक्त सभी वर्णन के आधार पर कहा जा सकता है कि मनत्रिपरिषद के सदस्य यदि 
शामन को सर्वप्रिय बनाते दे तो गजकमचारी उसे कुशलता प्रदान करते है | यदि मन्त्री 
गम्य मणाली मे प्रजातन्वीय तत्वों का निरूपय करते हू तो राजकीय कर्मचारी उसे व्यव- 
स्थित रूप देते है। अतः शासन प्रबन्ध के सफल सचालन के लिए मत्रिमए्डज्ञ तथा 
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राजकौय कर्मचारियों का भल्ली भांति पारस्परिक सहयोग से कार्य करना परमावश्यक है | 
इसी में प्रजातन्त्रीय शासन की कुशलता निहित है | 

शिविलि सार्वितत का इतिहापत--सिविल सर्विस का इतिहास लगभग २५० वर्षों का 
इतिहास है और इसका सबंध मारतीय ईस्ट इण्डिया कम्पनी (28 4748 
(८००7०४०९) से है। अग्रेजो ने जिस समय भारत में बहुत सी व्यापारिक कम्पनियाँ 
स्थापित की तो उन्हें अनेऊ कर्मचारियों की आवश्यकता हुईं | कम्पनी इन कर्मचारियों को 
बडा अच्छा वेतन देती थी और इसके अतिरिक्त वे निजी व्यापार के द्वारा भी बडी धन- 
राशि सग्रह कर सकते थे | कम्पनी की इस लाभदायक नोकरी के कारण अनेक अंग्रेज 
नवयुवकों की भारत में आने की इच्छा हुईं । यह सर्विस इतनी सर्वप्रिय बन गई कि रिक्त 
स्थानों की अपेक्षा बहुत बडी मात्रा में प्राथना पत्र आने लगे । कम्पनी के अ्रषिष्ठाताओं 
एवं प्रभावपूर्ण व्यक्तियों ने अपने सगे-सत्रधियों को कम्पनी की नौकरी मे लिया | ये समी 
कमचारी विशेष योग्य नही होते ये ओर घनलोलपता मात्र के कारण भारतवष म आते 
थे | इस सभी के फलस्वरूप उच्च पदाधिकारियों ने कम्पनी के प्रबन्धकी को इन अयोग्य 
कर्मचारियों की कार्य सबधी असफलता के विपय में सूचित किया । अ्रतः प्रतनन्धकों ने 
हेलिवरी (02९7 ००७४ए) नामक स्थान पर एक स्कूल खोला_ जिससे कि नवयुवक 
भारत आने से पर्व आवश्यक शिक्षा ग्रात्त कर सके | यह योजना विशेष रूप से सफली 
भूत हुई और अत्र कम्पनी की सर्विस के लिए, इगलैंड के प्रमुख विश्वविद्यालयों के उच्च 
शिक्षा प्राम विद्यार्थी आने लगे जिसके कारण कम्पनी का काय कुशलतावूबक चलने 
लगा और बस्त॒ुतः एक व्यापारिक कम्पनी भारत मे अग्रेजी राज्य स्थापित करने में सकल 
हो सकी । इस सभी का श्रेय इन विशेष योग्यता-सम्पन्न कुशल कर्मचारियों को ही है । 

श्य४३ ई० में ब्रिटिश पालियामेंट ने इन कमचारियों की नियक्ति का अधिकार 

ईस्ट इन्डिया कम्पनी के हाथों से अपने हाथों में ले लिया ओर यह नियम बनाया कि 
प्रतियोगिवात्मक, परीक्षात्रों (0077706/0ए९ 597709/09) में उत्तीर्ण होने 
के उपरान्त ही कोई व्यक्ति कम्पनी की सर्विस प्राप्त कर सकता है। ऐसी दशा में हेलित्ररी का 
स्कूल बन्द्‌ कर दिया गया। प्रतियोगितात्मक परीक्षाओं में बैठने के लिए. एक आय की 
सीमा (026 .777) निश्चित की गई और कोई भी अंग्रेज नवयुवक्र इस परीक्षा 
में सम्मिलित हो सकता था | इस योजना के परिणामस्वरूप बहुत ही योग्य व्यक्ति भारत 
मे नौकरी के लिए, आने लगे तथा राज्यकार्य बडी कुशलता से सपादित होने लगा । 

इंगलड में इस समय तक प्रतियोगितात्मक-यरीक्षा-प्रणाल्री द्वारा राजकर्मचारियों 
फी नियुक्ति नहीं होती थी, अपितु राज्य के सभी पदाधिकारी प्रभावशाली एवं कलीन 
वंशों के व्यक्तियों की सिफारिश के द्वारा नियुक्त होते थे | नियुक्त करने की इस दषित 
प्रणाली के कारण इगलेंड में असन्तोप की भावना का प्रसार हुआ, क्योंकि साधारण 
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व्यक्ति योग्य होते हुए भी राजकीय नौकरी से वचित रहते थे । सुधारकों ने इस बात पर 
विशेष बल दिया कि जो नियुक्ति-प्रणाली मारत में तडी कुशलता से कार्य कर रही है वही 
उनके देश में भी कार्यरूप में परिणत हो। अ्रत्ततः १८७५ ई० में इगलेंड में सिविल 
सर्विस परीक्षा प्रणाली का भ्रीगणेश हुआ और लगभग १५ वर्षों मे ही सारे विभागों के 
कर्मचारियों की नियुक्ति इसी सिद्धातत के अनुसार होने लगी। 


१८३५ ई० के प्रथम मिटिश सिविल सर्विस ऐक्ट के अनुसार जिस नियुक्ति प्रणात्री 
का प्रारम्म हुआ वह कुछ दृष्ययों से दोषपर्णा थी । विभिन्न राजकीय विभागों के अध्यक्षों 
ने अपने अपने विभाग सब॒धी नौकरियों के लिए. प्रथक-प्रथक नियम बनाये थे और उन्हीं 
के अनुसार वे प्रतियोगितात्मऊ परीक्षाएँ लिया करते थे | विभागों के इन विभिन्न सिद्धान्तों 
के कारण एक कर्मचारी एक ही विभाग में कार्य कर सकता था। किन्तु धीरे-बीरे ये त्रुटियाँ 
दूर हो गई और सिविल सर्विस कमीशन का समान सिद्धान्तों पर संगठन हुआ | 


वर्तमान विटिश सिविल सर्वित्त-- इस समय सभी विभागों के राजकर्मचारियों 
की नियुक्ति सिविल सर्विस कमोशन द्वारा आ्रायोजित प्रतियोगितात्मक परीक्षाओं के आधार 
पर शेठी है और श्न परीक्षाओं के लिए सामल्य शिक्षा न कि विशेष शिक्षा का माप 
रखा गया है अर्थात्‌ एक उम्मीदवार को स्वास्थ्य सत्रधी अथवा शिक्षा सम्बन्धी विभागों 
में कल्क का पद ग्रहण करने के लिए. फिसी विभाग विशेष में प्रार्थना पत्र मेजने की 
आवश्यकता नहीं होती, अपितु बह एक सामान्य प्रतियोगितात्मक परीक्षा में बैठता है और 
यदि उच्च स्थान से परीक्षा में उत्तीण होता है तो उसे उसके मनचाहे विभाग में नौकरी 
मिल जाती है अन्यवा सरफार अपनी सुविधानुसार उसे राज्य के किसी भी विसाग मे 
नौकरी दे सकती है। 


उच नौकरियों की परीक्षाओं के लिए परीक्षार्थी को विश्वविद्यालय की ऊँची शिक्षा 
से सम्पन्न होना आवश्यक होता है। इन उच्च पद सम्पत्धी प्रतियोगितात्मक परीक्षाओं में 
सऊल होना पर्याप्त कठिन होता हैं । परीक्षार्थियों के लिए आयु की सीमा चौबीस वर्ष 
है। इसका ग्र्थ यह है कि विटिश सिविल सर्विस की नौकरी करने के लिए, किसी 
नवयुवक को छोटी आयु मे ही नौकरी मे सम्मिलित होना चाहिए जिससे कि वह अपने 
शेप लम्बे जीबन मे उचित अनुभय प्राप्त कर देश की सेवा कर सके और राज्य का उच्च 
से उच्च पठ ग्रहण कर सके | 

2गलेठ में सरमारी कर्मचारी स्थायी कार्यकारिणी के अ्रग होते हे और ६० वर्ष 
की आयु तक शासन-कार्य करते है। इसके ठपरान्त उन्हें राज्य की ओर से पेन्शन 
दी जाती ई ।जर नक ज्वे सचाई, ईमानदारी, निष्पक्षता एव नियमानुसार फार्य करते 
गाते हैं नये नऊे अपने पद से बचित नहीं क्‍्यि जा सकते । पहले ही लिखा जा चुफा है 
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कि उनका किसी राजनीतिक दल से सम्बन्ध नही होता और यही कारण है कि मन्त्रि 
मरडल मे होने वाले परिवर्तनों से वे अछूते रहते हैं । 

ब्रिटिश राज्य-कर्मचारियों की उन्नति एवं पद वृद्धि (27077000/09) साधास्णतया 
इन सिद्धान्तों पर होती है--- प्रथमतः श्रेष्ठता (५०७॥07777) का ध्यान रखा जाता है। 
दूसरे, कर्मचारियों की उन्नति उनके गत पद की योग्यता से भी प्रभावित होती हैं। इसके 
अतिरिक्त कभी-कमी एक पद से दूसरे ऊँचे पद पर पहुँचाने के लिए विभाग विशेष की 
ओर से प्रतियोगितात्मक परीक्षाएँ भी ली जाती है। उच्च पदाधिकारियों की उन्नति सिवित् 
सर्विस कमीशन विमाग सम्बन्धी अध्यक्ष की सिफारिश पर करता है । 


स्थायी कार्यकारिणी के प्रमुख अग, सरकारी कर्मचारियो का, इगलेड की शासन 
व्यवस्था में एक महत्वपूर्ण स्थान हैं। पार्लियामेन्ट द्वारा पास किये हुए अधिनियमों 
(0८८७) के सम्बन्ध में दिन प्रति दिन की कार्यवाही करना इन्हीं का काय है। मन्त्रिमएडल 
ही नहीं पार्लियामेंट के कार्यों में मी उनका महत्वपूर्ण बोग रहता हैं। अर्थात्‌ शासन 
व्यवस्था, अथ सम्बन्धी कार्यों एवं व्यवस्थापिका सभा सम्बन्धी कार्यों, सभी में राज- 
कर्मचारियों की पूरी सहायता होती है । 


(0 शासन व्यवस्था के कार्यो में इन राजकर्मचारियो का बहुत ही बडा द्वाथ रहता है 

क्योंकि मन्त्रियो की अपने विभागो का केवल साधारण ही ज्ञान होता है जबकि ये कर्मचारी 
अपनी नौकरी के लम्बे जीवन एवं अनुभव के कारण विभाग सम्बन्धी सभी कील-कोँटों 
का पूरा ज्ञान रखते है और प्रत्येक मन्त्री इन्ही की सहायता से अपने विभाग सम्बन्धी 
कार्यों का पूर्ण विवरण प्राम करता है। पालियामेन्ट के द्वारा पूछे हुए सभी प्रश्नों का 
उत्तर साधारणतया मन्त्री नहीं दे सकते। अ्रतः ये स्थायी कर्मचारो, जिन्हें नित्य प्रति 
कायवाही करने के कारण बिमाग सत्रधी सभी मामलों की पूरी-यूरी जानकारी रहती है 
मन्त्रियो को इन प्रश्नों का उचित उत्तर बता सकने मे समर्थ होते हैं । इतना ही नहीं, 
बल्कि मन्त्रियो द्वारा पालियामेन्ट के सम्मुख दिये हुए प्रायः सभी वक्तव्य राजऊर्मचारियों 
के ही लिखे हुए होते है । यद्यपि शासन-व्यवस्था सब्नन्धी प्रायः सभी कार्यों का श्रेय राज्य 
मन्त्रियो को ही प्राप्त है, किन्तु वस्तुतः सभी काय' की सफलता इन स्थायी राजकर्मचारियों 
की उचित सहायता मे ही निहित है । 

(9 व्यवस्थापिका सबंधी कार्यों मे सरकारी कंमचास्यों का योग इस प्रकार ऐेखा जा 
सकता है कि प्राय पालियामेन्ट के सम्मुख रखे हुए अ्रधिकाश बिल सरकारी बिल ही होते 
है। ब्रिट्शि कैबिनेट के सवस्य किसी भ्री बिल को पार्लियामेन्ट मे रखने से पूर्व बिल 
सत्रन्धी पूरा ज्ञान इन्ही स्थायी पराधिकारियों से प्रात्त करते है। तत्पश्चातू अपने मत्रि- 
मण्डल की नीति के अनुसार इन सरकारी कमचारियों से बिल का पूरा मसौादा (072£0) 
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बनवाते हैं । यह ठीक है कि जिलों का मसौदा सामान्य नीति ही निर्धारित करती है, 
किन्तु इस कार्य को सपतन करते समय कर्मचारी अपने विशेष ज्ञान के कारण मसौदे में 
बहुत से अपने स्वतंत्र विचार भी सम्मिलित कर देते है। इसके श्रतिरिक्त अधीन अधिनियमों 
(5095079।920८ ॥,८88/8/09) के निर्माण का ९० प्रतिशत कार्य सरकारी कर्म- 
चारी ही सपादित करते दे । यय्रपि ऐसे समी नियमो का पालियामेन्ट के सम्मुख रखा जाना 
अनिवाय होता है, किन्ठु न तो मन्त्रिमष्डल हो उन्हें पूरा-पूरा जानने की चिता करता है 
ओर न पार्तियामेन्ट ही इसमे विशेष रुचि दिखाती है | अतः प्रायः ऐसा देखा जाता हैं 
कि इन अधीन नियमी ($प0070॥79/6 4,८2990709) के द्वारा राजकर्मचारी 
पार्लियामेन्ट से स्वीकृत प्रव॑ नियमों के भी अमिप्राय में महत्वपूर्ण परिवंत्तन कर देते हैं । 
(2) अर्थ सबवी विपयो से इन स्थायी कर्मचारियों का उतना अधिक हाथ नहीं रहता 
जितना कि व्यवस्थापिका सत्रधी कार्यों में, किन्तु तब भी राष्ट्र के वार्षिक बजट 
(8प098०४0) का निर्माण करते समय विभिन्न सरकारी विमागों की आय-व्यय सबंधी 
सूची यह राजकीय कर्मचारी ही कैयिनेट के सम्मुख रखते हैं। उनका इससे भी अधिक 
महत्वपूर्ण कार्य मन्त्रिमए्डल को यह सुझाना है कि किन-किन साधनों एव उपायों के द्वारा 
शआय में वृद्धि हो सकती है जिससे कि राज्य की आर्थिक स्थिति में सुधार हो और श्रर्थ नीति को 
स्थायित्व प्राम हो | अतः उक्त सभी वर्णन से स्पष्ट है कि राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में 
इन स्थायी कर्मचारियों को कितना महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। यही कारण है कि बहुधा 
कह्ा जाता हे कि ब्रिटिश पार्लियामेन्ट मत्रिपरिषद्‌ के आधीन है और ब्रिटिश मन्त्रिपरिषद्‌ 
स्थायी सिविल सर्विस के कर्मचारियों के अधीन होती है। 
ब्रिटिश सिविल सर्विस के साधारण श्रध्ययन से यद्दी ज्ञात होता है कि इस नौकरी 
का सगठन बड़े ही उच्च आधारो पर हुआ हे, किन्तु यदि इसकी वास्तविक कार्य प्रणाली को 
देखा जाय तो यह छुछ दृश्यों से दोषपूर्ण भी प्रतीत होती है। यह ठीक है कि राज- 
, फमचारियों की नियुक्ति प्रतियोगितात्मक परीक्षाओं के द्वारा होती है, ऊिर भी बहुत से उच 
राज्यपदों की नियुक्तियाँ प्रभावशाली एव प्रमुख व्यक्तियों की सिफारिश पर होती है' और 
एक पढ से दूसरे ऊँचे पद की म्ाप्ति मे भी बहुधा योग्यता नहीं वरन्‌ सिफारिश ही कार्य 
५ करती है। दूसरे, इस 4णाली द्वारा कार्य किये जाने में चडा विलम्ब होता है कारण कि 
कोई भी कार्य तत्र तक सपादित नहीं हो सकता जब॒ तक कि वह विभाग के प्रायः समी 
फर्मचारियों से स्वीकृत न हो जाय । तीसरे, इन राजऊर्म॑चारियों को प्राय. अपनी निपुणवा 
एव योग्यता का मिध्या गर्व होता है. जिससे वे सठैय अपने को मत्रिपरियद के सदस्यों से 
ऊँचा हो ममकते दे और साथास्णतवा शासन के समी कायों में अनावश्यक सुझाव 
विया करते है। फ्लखरूप वे अपने रूढियादी स्वभाव (007४९:एव9९ )/८३- 
(9]॥70) के कारण उदार नीतियों के सचोलन में बहुधा वाघक सिद्ध होते है। चौथे, 


( ४७ ) 


७) इन राजकर्मचारियों के कारण सरकार के कार्यों में अत्यन्त विमागीकरण (सि्िलल्ा€ 
[06६92४7000]970) है जाता है. जिसके फलस्वरूप विभागों में परपर अना- 
बश्यक हेष उत्तन्न होता है ओर प्रत्येक विभाग सहयोग को उस भावना, जिसके अनुसार 
मत्रिपरिषद कार्य करता है, को भ्रुला कर अपने को अन्य विभागों से पूर्णतया पृथक रखने 
का यत्न करता है। पारतपरिक सहयोग की इस पवित्र भावना की अनुपस्थिति में राज्यकाय 


का सफल संचालन असम्भव है, कारण क्नि प्रत्येक विभाग का काय दूसरे विमगो के कार्यों 
से सुक्त होता है । 


उक्त सभी आलोचनाओ से पाठक को यह नहीं समझना चाहिए, कि ब्रिटिश सिविल 
सर्विस की कोई महत्वप्र्ण उपयोगिता नहीं है। जैसे कि सिविल सर्विस की महानता का 
वर्णन करते हुए. कहां गया है, अंग्रेजी राज्य व्यवस्था में ये स्थायी राजकर्मचारी निपुणों 
एवं विशेषज्ञ (५5७८:४8) के पद पर है जन्र कि मन्त्रिपरिपद्‌ के सदस्य अनिपुण- 
()४770:८०१) एव. साधारण ज्ञान के व्यक्ति होते हैं और इस प्रकार राजमन्त्रियो की 
अज्ञानता तथा विशेष ज्ञान सम्बन्धी स्यूनता की स्थायी राजकर्मेचारियों (?९४04- 
7८7६ टाशो $6:ए०775) की नियुणता द्वारा पूर्ति हो जाती हैं । 


राज्य-व्यवस्था के.विभिच्र, विभाय--जिस प्रकार से प्रधान मन्त्री राज्य के कार्यों को 
अनेक सन्त्रियों के बीच बाँट देता है और प्रत्येक मनन्‍्त्री एक या दो विभागो का अध्यक्ष 
होत है, उसी प्रकार से राज्य के अनेक स्थायी विभाग भी होते है अर्थात्‌ हन विभागों के 
कमचारियों तथा अध्यक्षो पर मन्त्रिमएडल्ञ मे होने वाले परिवतनों का प्रभाव नहीं पहता | 
विभाग के अधिकाश अध्यक्ष एवं पदाधिकारी ब्रिव्श सिविल्ञ सबिस के श्रेष्ठ कमंचारी 
ही होते है। प्रत्येक विभाग में चहुत से पदाधिकारी तथा क्लक कार्य करते हैं। वास्तव मे 
इन्हीं स्थायी विभागों के द्वारा राज्य-कार्य चलता है श्र्थात्‌ मन्निमए्डल की नीति को भल्ती 
प्रकार कार्य-रूप मे परिणत करना इन्ही का कार्य है। इसी कारण जब पालियामेट किसी 
अधिनियम (0८८०) को पास करती है तो उसी समय यह भी निश्चित कर देती है कि 
किस विभाग के द्वारा उसे कार्यान्वित होना है ! 


राज्य के अनेक स्थायी विभाग निम्नलिखित है--- 


#-- शृह विभाग. (8०४४८ (2//7०५)--यह विभाग जेल, पुलिस, राष्ट्रीय 
शान्ति की व्यवस्था करता है एवं देश के श्रमिकों के आर्थिक तथा सामाजिक जीवन मे 
सुविधाएँ उत्पन्न करता है । 


२-- १९-राप्ट्‌ नीति. सम्बन्धी विभाग ((१07४४2%४ (0//7८९)--- यह विभाग 
अंग्रेजी राज्य का विश्व के अन्य राज्यों से राजनीतिक एवं व्यापारिक सम्बन्ध स्थापित करता 
है। इसी विभाग द्वारा अंग्रेजी राज्य के राजदूतों को आदेश दिये जाते है, अन्तर्राष्ट्रीय सन्धियाँ 


६. हे, .]) 


की जाती हैं, एव अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलनों मे यह ब्रिटिश प्रतिनिधित्व की व्यवस्था करता है। 
वस्तुतः देखा जाय तो इस विभाग के चहुत ही विस्तृत कार्य हैं कारण कि इसका सम्बन्ध 
सपूर्ण अग्रेजी सामाज्य जे है। 

रे-- उपनिवेश सम्बन्धी विभाग ((०7०७८४ 0//7०८)--हस विमाग के 
प्रमुख काय अंग्रेजी सामाज्य के अनेक उपनिवेशों से सबधित है। उपनिवेशों की राज्य- 
व्यवस्था का नियन्त्रण इसी विभाग के अधिकार में है । 


४-- युत्र नीति सम्बन्धी विमाय (गि८/ 00८८)-- यह विभाग विश्व 
अशात्ति के काल में वडा ही महत्वपर्ण काय करता है । युद्ध सम्बन्धी नीति का निर्धारण 
इसी विभाग द्वारा होता है | 
... प-- वायुसेना सम्बन्धी विभाग (487 2/777580)-- यह विसाग वायु 
सेना का नियन्त्रण एवं सगठन करता है तथा उन उपायों को खोज करता है जिनके द्वारा 
यह सेना अन्य राष्ट्री की अपेज्षा विशेष प्रचल रहे | 


$-- जल सेना सवधी विभाग (4०/४7/८7४४ (2//8८८)--इस विभाग द्वारा 
जल सेना का संगठन एव नियन्त्रण होता है। यह विभाग यह भी निश्चय करता है कि 
राष्ट्र को अमुक समग्र में कितनी ओर किस प्रकार की जल सेना (४५४४) की 
आवश्यकता है | 


७-- आपार सवधी विभाग (80474 ०/ 2०4 6८)---इस विभाग द्वारा देश 
की व्यापार संबंधी नीति, जिसका निर्धारण पार्लियामेन्ट ने कया है, कार्य रूप में 
परिणुत की जाती है । 

८-- यातात्रात- सम्बन्धी विभाय (75779 ० 2/495$०077)-- यह 
विभाग सडकों तथा टेलीग्राफ व टेलीफोन का प्रबन्ध करता है। 

६- सुरक्षा सवधी विभाग का सयोजन (77809 [०7 ॥#6 (७० 
0वौ॥रधधाणा ० /20०7८८)--यह विमाग राष्ट्र को अन्य राष्ट्रों के आक्रमणों से 
सुरक्तित रखने की योजनाएं निर्माण करता है | 

?०- शिक्षा सम्बन्धी विभाग (80474 ० #६0/८7/707)-- इस विभाग 
के द्वारा राज्य वी सभी शिक्षा सस्थाओं का नियन्त्रण -होता है और शिक्षा सम्बन्धी नीति 
का सचालन होता है । 

?7-- चुद्ध विभाय सम्बन्धी सामथी एकत्रित करने का विभाग (#हाड7 
श 0) 

[7९-- श्रम सम्बन्धी विभाय (20577 ० 7.६0५॥/)--- इस विभाग के 


( ४९ ) 


+# >> तट कट 
द्वारा श्रमिकों के जीवन-स्तर को ऊँचा उठाने एवं उन्हें अन्य सुविधाएँ प्रदान करने वाली 
योजनाओ्रों का पस्चालन होता है । 


?३--पेन्शन सम्बन्धी विभाग, (॥/7॥78/9 री 7?९ह8०४) 

?9--5ि व्‌ मत्य ससृन्‍्धी विभाग आंधांड/ए 07 4क्वाएकरॉप्रा6 क 
77900469) 

?५--अथे सस्बन्धी विभाग (7/००७४/))--इस विभाग का कार्य बहुत ही 
महत्वपूर्ण है और यह चान्सलर आफ दी एक्सचैकर (0॥870००४ ० ६॥९ 
छ5८॥८००८)) की अध्यक्षता में काय करता है। प्रधान मन्‍्त्री का भी इस विभाग से 
विशेष सम्बन्ध रहता है। इसी विभाग के द्वारा राज्य के अन्य विभागों के आय-ब्यय की 
व्यवस्था होती है और इसी कारण यह विभाग अन्य विभागों के कार्यों पर विशेष नियन्त्रण 
कर सकता है ) 

उक्त सभी विभागों के कार्यालय लन्दन के हाइट हाल (५०॥॥६८ [39])) में 
घ्यित हैं । ४ 
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ब्रिटिश व्यवस्थापिका सभा--पालियामेन्‍्ट 


ब्रिटिश व्यवस्थापिका समा अथीतू पालियामेन्ट के दो ग्रह ((॥५॥7००॥8) हैं 
जिनको लादसे गह ([700४८ ०६ १,0:09) तथा कामन्स गृह (स्ि०प४९ ० (00०- 
ग॥7009) के नाम से पुकारा जाता है | यद्यपि लाइस ग्रह की स्थापना कामन्स एह 
से बहुत पूर्व हुई थी, किन्तु लाडस गृह को पालियामेन्ट का वूसरा ग्रह (56८०0वं 
(.॥8॥7८0) कहते हैं । 

लाइस ग्रह (7०४४४ ० 7/०74४)--श्रेंग्रेजी विधान के विकास का वर्णन 
करते हुए प्रथम श्रध्याय में यह लिखा गया है कि लाड्स णह की उत्पत्ति सेक्सन (587:09) 
काल की वाईटन (ं४।६०७४) समा के पश्चात्‌ हुई थी। इस शह को उस समय मैग्नम 
कनन्‍्पीलियम (४९७७7 (०9्रण्ञाष्प) के नाम से कहा गया । इस समा के 
सदस्य राज्य के कुलीन व्यक्ति अर्थात्‌ बड़े-बढ़े जागीरदार, बैरन (387079) एय़ उच्धकोटि 
के पादरी हुआ करते ये । 

कमी-कभी लाड्स ग्रह को पीयर्स गृह (7009८ ०६ ?८८३७) के नाम से भी 
सयोधित किया जाता है, परन्तु ऐसा कहना ठीक नहीं है, कारण कि लाड्स णह के सभी 
सदस्य पीयस नहीं होते और न सारे पीयर्स ही इस गह के सदस्य होते हैं। उदा- 
दस्णतया आयरलेंड एव स्काय्लैंड के सारे पीय्स लाडर्स गह के सदस्य नहीं है। 
इसके अतिरिक्त बहुत से पादरी जो इस ग्रह के सदस्य हैं, पीयर नहीं हैं। अंग्रेजी विधान 
में पीयरस का एक महत्वप्र्ण व विशेष स्थान रहा है। बहुत ही प्राचीन काल से पीयस 
बनाने का राजा का एक विशेषाधिकार रद्दा है। यदि इगहोंड के इतिहास का अ्रध्ययन 
किया जाय तो यह ज्ञात होगा कि समय-समय पर इगलैंड के राजा ने इग्लैंड के 
मद्ान व्यक्तियों को पीयर का पद प्रदान किया | 
५. . गधारणतया पीयर शब्द का अर्थ समान! (8व4०्थ) है और प्रारम्भ में 
अंग्रेजी विधान के इतिहास में इस शब्द का प्रयोग इसी भावना के अनुसार किया गया 
था अर्थात्‌ इस शब्द से राज्य के प्रमुख जागीरदारों (छि्ात४ ॥८४87॥8-॥- 
(८९) का बोध होता था, किन्तु जैसे-जैसे बढ़े और छोटे वैरनों का भेद बढ़ता गया, 
यह शब्द केवल उच्च चैरनों की ओर सकरेत करने के लिए ही प्रयुक्त हुआ। इन्हीं बढ़े 
जागीरारों का लदस ग्रद (१0०५४९ ०६ 4,0709) के विकास से विशेष योग रहा है| 


१४ दीं शताब्दी के अन्त तक वे सभी चैरन जिन्हें राजा पार्लियामेन्ट की बैठकों मे निमन्त्रित 
करता था, पीयर्स ही समझे जाते थे | 


पीयरेज (?८८:४९८) एक पेत्रिक सस्‍था है और एक पीयर की मृत्यु के उपराब्त 
उसका ज्येष्ठ पुत्र इस पद का अधिकारी होता है । १७०७ ३० के इज्ञलंड और स्काटलेंड 
के सयोग (07907) के पूव इ गलेंड के सभी पीयर लाड स गह में बैठते थे और स्काट- 
लण्ड के पीयर स्कीचिस द्वितीय गृह (500६080 ए9[6४ ०४४८) मे, किल्त सयोग 
के फलस्वरूप यह निश्चित हुआ कि इगलेड के सभी पीयर लाड्स गृह के सदस्य होगे, 
पर स्काट्लेंड के केचल १६ पीयर लाड्स गह मे वहाँ के पीयरो का प्रतिनिधित्व करेंगे | 
इसी प्रकार आयरलेंड से भी केवल १८ पीयर आयरलेड के पीयरो का लड़स गह में 
प्रतिनिधित्व करते हैं | नये पीयरो का निर्माण वतमान काल में राजा किसी भी समय और 
किसी भी सीमा तक प्रधान मन्‍्त्री की सलाह से कर सकते है। मन्त्रिपरिषट के सदस्य भी 
क्रिसी वक्ति को पीयर का पद प्रदान करवाने के लिए प्रधान मन्त्री से प्तिझ्ारिश करते 
है। कभी-कभी स्तियो को भी ये पठ प्रदान किये गये है, किन्तु वे कभी भी लाडसे गः 
की ब्रैठको मे सम्मिलित नहीं की गई । किसी भी व्यक्ति को पीयर के पढ से त्यागपत्र देने 
का अधिकार नहीं है । यदि क्िप्ती पीयर की मृत्यु के समय उसके ज्येष्ठ पुत्र की आयु २१ 
वर्ष से कम होती है, तो ऐसी दशा में उसे पीयर का पद तो प्रदान कर दिया जाता है 
किन्तु वह लाडसे गृह की वैठक मे सम्मिलित नहीं हो सकता । 


अग्रेजी विधान में पीयर के पढ् को प्रद्मान करने की कुछ परिपाटियों हैं जैसे प्रायः 
समी विश्राम प्राम (१८६:८०) प्रवान मन्त्री एवं कामन्त गृह के स्पीकरों को पीयर बना 
दिया जाता है। इसी प्रकार से प्रायः उन मत्रियों का भी जो बहुत समय तक इस पद द्वारा 
राज्य की उच्च सेवा करते रहे है, पीयर का पद दे दिया जाता है। किन्तु इन परिपाटियों 
के होते हुए भी वर्तमान युग में प्रधान मन्त्री एवं मन्त्रिपरिषद के सदस्यों का ही व्यक्ति 
विशेष को पीयर बनाने में प्रमुख हाथ रहता है | 


लाइस गृह की रचना---लाड्स गह के सदस्या को दीन वर्गों मे विभाजित किया 
जा सकता है। अ्रथमतः वे लाड्स जो कि पैतृक लाड्स होते है | इस वर्ग के लाडर्स 
राजवश के ही व्यक्ति होते हैं। येसत्र ब्यूक ([90[:०) या मारक्यूस ()(५:व७८४४) 
या अल (247) या वाईकाउन्ट (ध।८००7५) अथवा वैरन (39007) होते है | 
दूसरे, वे लाइस जो पैतृक ल्ार्ड (२०४ ॥6:८१॥८०ए [.,0:09) नहीं होते । ये 
लाड स्काट्लेंड के वे १६ पीयर है जिनको स्कास्लेंड की प्रत्येक पार्लियामेन्ट अपने पीयरों 
मे से चुनती है। इसके अतिरिक्त आयर्लेंड के २८ पीयर भी इसी वर्ग के अस्तर्मत आते 
है। आयलंड के भेजे हुए लाडस गह के शन सदस्यों को जीवन मर के लिए चुना 
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जाता है अर्थात्‌ वे अपनी मृत्यु के समय तक लाडर्स गृह के सदस्य रहते है. ) किन्द 
पैतृक लाडों के समान इनके ज्येष्ठ पुत्र लाडस समा के सदस्य नहीं हो सकते । तीसरा 
वर्ग आजीवन ला्डों (0./० ],0708) का है। इस वग में २६ धर्माधिकारी लाड 
(!,0०70 $.777:09]) और ६ लाड्स आफ अपील-इन-अआर्डिनरी (!,0798 ०0 
00८०)-॥0-070॥725ए) होते हैं। धर्माधिकारी लाडों में केन्टरमरी और याक के 
दो महापादरी तथा २४ अन्य पादरी सम्मिलित हैं। इसके अतिरिक्त ६ लाड्स आफ 
अपील-इन-शआरार्डिनरी वे व्यक्त होते हैं जो कम से कम १५ वर्ष तक बैरिकर अथवा 
स्यायसम्बन्धी उच्च पदाधिकारी रहे हों। अपील के इन ला्डों की नियुक्ति राजा प्रधान 
मन्‍्त्री की राय से करता है और वे पालियामेन्ट के दोनों गृहों के मत से ही अपने पद से 
वचित किये जा सकते हैं। ये ६००० पौंड प्रति वर्ष वेतन के रूप में पाते हैं और 
आजीवन इस पद को सुशोभित करते हैं। 


लाड् यह के सदस्यों के विशेषाधिकार एवं करतंव्य--इन सदस्यों को अ्रेग्रेजी 
विधान द्वारा अनेक विशेषाधिकार प्राप्त हैं। गृह के सेशन (5८४४॥07) के दिनों में 
इनको भाषण की पूर्ण स्वतन्त्रता प्रदान की गई हे । इसके अतिरिक्त वे इस काल में बदी 
भी नही किये जा सकते। १२१६ ई० के ग्रेट चार (07९90 (.७४६६८४ ०६ 727$) 
के अनुसार पीयर्स को एक यह भी विशेषाधिकार दिया गया है कि राज्य के साधारण 
न्यायाहृयों मं उन पर मुकदमा नहीं चलाया जायेगा, वरन्‌ उन पर अपने अ्रन्य लाडड 
साथियों के न्यायालय में ही मुकदमा चलाया जायेगा | किन्तु यदि वे किसी दुराचार के 
फारण श्रपराधी सिद्ध होते है, तो ऐसी दशा मे राज्य के साधारण न्यायात्षयों में ही उनके 
श्रपराध की परीक्षा (779) की जायेगी | 


पीयर सस्था के सदस्यो की पालियामेन्ट सम्बन्धी चुनाव म भाग लेने का अधिकार 

नही है, किन्तु आयलेंड के बे पीयर जो इ गलैण्ड के लाड्स गह (0४४९ ०६ 
,0:48) के सदस्य नहीं होते, इस प्रतिबन्ध से मुक्त हैं। आयलैंड के पीयरों के सम्बन्ध 
भे कुछ यह भी देखा गया है कि इन लोगों के ज्येष्ठ पुत्रों ने श्रपने पिता के जीवन में तो 


फामन्स गह की सदस्यता की, परल्‍्तु पिता की मृत्यु के उपरान्त पीयर पद को ग्राप्त होते ही, 
उन्हें कामन्स ग॒दद की सदस्यता छोडनी पडी | 


लाइूस यह की बैठक वेस्टमिनस्टर (१४/८६४४४78:८:) के सुन्दर, कलात्मक 
हाल (१9]]) में होती हे और इस गह के सेशन (5८४४07) कामन्स ग्रह के सेशनों 
के साय ही चलते है, किन्तु ब्रिव्शि पालियामेन्ड के ये दोनों गद् परथक-पूथक स्थगित 
(>प]0077) किये जा सऊते €। लाड्स गह की चैठकों का सभापतित्व ला्ड चान्सलर 
(074 (॥87८८!०7) करता है| इस प्रमुख व्यक्ति की नियुक्ति राजा प्रधान मन्त्र 


है 
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के मत से करता है। लाड्स शह की बैठक प्रायः नियमित रूप में मंगलवार, बुधवार तथा 
गुरवार को ही होती है | बैठके प्रायः दो घन्टे तक चलती है और बहुत कम सख्या 
में लार्ड बैठकों में सम्मिलित होते हैं | ऐसा देखा गया है कि किसी महत्वपूर्ण विषय के 
न होते पर केवल तीस वा चालीस लाडर्ड ही बैठक में शरीक होते हैं ओर किसी बिल से 
सम्बन्धित वाद-विवाद भी प्रायः बढ नीरस द्ोता है (| राजनीतिक दृष्टिकोण में ये लोग 
रूढ़िवादी ही होते है श्रौर अधिकतर विषयों म॑ एह की साम्य राय ही रहती है । 


लाडसे गृह के प्रमुख काये _ 
ल्ार्डर्स यह के तीन प्रमुख कार्य हैं जो कामन्स यह (079४ ०0 (७०४॥8079) 
के कार्यक्षेत्र के बाहर है अरिथमतः इस गृह के सदस्य एक न्यायालय की भाँति अपने 
साथियों (लटक जे पक | किन्तु श्रव यह कार्य कोई विशेष महत्व नहीं 
रखता , यह गृह दीवानी एव फौजक्षरी (0 & (.07777797) के कुछ विशेष 
मुकदमों पर पुनविचार करने के लिए, अग्रेजी सामाज्य का सर्वोच्च . न्यायालय है| किन्तु 
इस कार में लाड्स 'गह के सभी सद॒स्यो का योग नहीं रहता । अन्ततः यह गृह कामन्स गृह 
(90४४९ ०६ (०४४४०७७) द्वार दोषारोपित व्यक्तियों के.अपराधों की परीक्षा करता 
है। इस विशेषाधिकार का बहुत ही प्राचीन इतिहास है और गत काल में इसका बड़ा 
ही महत्वपूर्ण स्थान रहा है, किन्तु चत्तमान युग में इस अधिकार ने अपनी महानता खो 
“दी है, कारण कि पार्लियामेन्ट किसी भी पदाधिकारी को उसके पद से वंचित कराने की 
8. मन्निपरिधद से प्रार्थना कर सकती है और इसके फलस्वरूप तुर्त ही वह अपने पद से 
हटा दिया जाता है। अतः ऐसी दशा में लाइस गृह के इस तीसरे विशेषाधिकार का 
कोई महत्व नहीं रह जाता है । 
लाइसे ग॒ृह के व्यवस्थापिका सभा सम्बन्धी कार्य 
लाड्स रह के विधि निर्माण सम्बन्धी कार्यों का अध्ययन दो भागो में किया जाना 
चाहिए । प्रथमतः १९११ ई० के पालियामेन्ट ऐक्ट से पूव उसके अधिकार और दूसरे 
इस ऐक्ट के श्रनुसार उसके काय । 


१९११ ६० के पालियामेन्ट ऐक्ट के पास होने से पूव श्रर्थ बिल (0769 
87) के अतिरिक्त श्रन्य सारे बिल लाड्स णद् मे प्रस्तावित हो सकते थे | जहाँ तक 
बिलो की अस्वीकृति का प्रश्न है, इस यह को सभी बिल्ली को चाहे अर्थ बिल ही क्यों न 
हो, अस्वीकृत करने का अधिकार था अर्थात्‌ एक ऐक्ट बनने से पूर्व बिल्ल पर कामन्स यह 
की स्वीकृति के साथ-साथ लाड्स गृह की भी स्वीकृति अनिवाय' थी। लाइ्स गृह 
कामन्स गृह द्वारा पास किये हुए. सामान्य ब्रिलो में सशोधन भी कर सकता था। 
कभी-कभी यह य्रह कामन्स गुह द्वारा स्वीकृत सरकारी ब्रिलों को भी श्रस्वीक्ृत 
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कर देता था जिसके फलस्वरूप प्रधान मन्‍्त्री को कामन्‍्स गह का विलयन करना पडता था। 
ऐसी दशा में नये चुनावों के द्वारा पुनः कामन्स गृह की रचना होती थी, और फिर वही 
बिल कामन्स गृह स्वीकृत करता था । लाएं के सम्मुख रखा हुआ यह बिल प्राय. उनके 
द्वारा स्वीकार ही हो जाता था। 


११०९ ई० मे पार्लियामेन्ट के दोना गहो के बीच एक बडा मतभेद उत्तन्न हुआ | 
इस समय लायड जाज (.0ए0 0८०१०) अर्थ मन्त्री के पद पर थे। इन्होंने कुछ 
नये करे की योजना का प्रस्ताव कामन्‍्स गह के सम्मुख रखा, जिसे उसने स्वीकार कर लिया, 
परन्तु लाडर्स गह ने इस बिल को स्वीकार नहीं किया और साथ ही निम्न गृह (०८7 
[0०४७) द्वारा स्वीकृत अन्य जिल्लो को भी रद कर दिया । परिणाम स्वरूप प्रथम गृह 
(909: (॥४7॥7०८॥) में बडा असन्तोष फैला और १९१० ई० में कामन्‍्स गृह का 
विलयन हुआ | नये ग॒ह ने पहले बिल्लो पर पुनः अपनी स्वीकृति दी, जिसके कारण लाडों 
को भी विवशत, स्वीकृति देनी ही पडी। इस सभी अब्यवस्था ने कामन्स गृह को 
लाडों का घोर विरोधी बना दिया और उसने यह निश्चय किया कि लाड्स गह के 
अधिकारों को समाप्त ही कर दिया जाय जिससे समय कुसमश्र कामन्स गृह के विलयन 
की श्रावश्यकता न हो अर्थात्‌ विधि निर्माण सम्बन्धी कार्यों मे कुलीन लोगों का निरथंक 
हलक्षेप न हो। इसीलिए, १६११ ई० मे पार्लियामेन्ट ने एक महत्वपूर्ण एक्ट बनाया 
जो पालियामेन्ट ऐक आफ १९११ (रिक्राश्ल्या: ॥८६ ०६:977) के नाम 
से प्रसिद्ध है “-- 
ः स्धा ई० का पालियामेन्ट ऐक्ट--इस एऐंक्ट की प्रमुख घाराए निम्नलिखित 

हैं: 

“#क्योकि यह आवश्यक है कि .पालियामेन्ट के दोनो आगारो के सम्बन्धित को 
नियमित कर दिया जाय )”? 

“और क्योकि वर्तमान हाउस झआाऊ लाडर्स के स्थान पर पैतृक श्रधिक्रार के बजाय 
लोकनत्रात्मऊ आधार पर एक द्वितीय आगार (#7009८) की स्थापना का विचार जो इस 
समय चल रहा है, तुरन्त नहीं कार्यान्वित किया जा सकता ।”? 

“और क्योकि ऐसे नये द्वितीय आगार के बनने पर उस नये आगार के अधिकारों की 
परिमाया और मर्थाड स्थिर करनी होगी, पर यह बॉछुनीय है कि द्वाउस आफ लाडस के 
अधिकारे की मर्यांद' का प्रावधान इस एक़ट मे जैसा किया गया है, कर दिया जाय |? 

४इमलिए यह व्यवस्था की जाती है कि १-- (अर ) यदि कोई मुद्रा 
विययक (+07८ए 8) हाउस आफ कामस्स से पास होकर हाउस आफ लाडसे के 

में कम से कम एक मास पदले भेज दिया गया हो श्र 


( ५५ ) 


वह विधेयक इस प्रकार पहुँचने से एक मास के भीतर बिना संशोधन के पास न किया 
जाय, दो वह विधेयक हाउस आफ कामन्स का कोई विपरीत आदेश न होने पर, संम्राट 
के सम्मख उपस्थित किया जायेगा और समाठ के सम्मति सूचक हस्ताक्षर होने पर वह 
विधेयक ऐक्ट वन जायेगा चाहे हाउस आफ लाइस ने उस विधेयक पर अपनी सम्मति 
नभीदीहो। 


(तर) मुद्रा विधेयक वह सावजनिक विधेयक है जिसमे स्पीकर के मत से वही 
प्रावधान हैं जो आगे वर्णन किये हुए सत्र या इनमें से किसी एक विपय से सम्बन्ध 
रखते हों--कर का लगाना, तोडना, माफ करना, अदल्लनना या सुज्यवस्थित करना, ऋण 
चुकाने का भार या किसी दुसरे व्यय का भार एकत्रित कोष पर, या पार्तियामेन्ट से दिये 
हुए. घन पर डालना, ऐसे व्यय में कमी या वृद्धि करना या विल्कूल समाप्त कर देना, 
सार्वजनिक धन का दान, पर्यादान डगाहना, सुरक्षित रखना और उसका हिसात्र रखना, 
दहिसात्र की जॉच कराना, किसी ऋण को प्रत्याभूति (50927276८८) बढ़ाना या उस 
ऋण का चकाना, या इन सत्र विषयों से सम्बन्धित कोई कायवाह्दी करना | इस धारा में, 
धकरः, सावजनिक “धन” और ऋण! से स्थानीय संस्थाओं के 'कर', घन” ओर ऋण 
से अ्रमिप्राय न समझा जाय। 


( स ) जत्र कोई मुद्रा-विधेयक हाउस आफ लाइस के लिए या सम्राट की सम्पत्ति 
के लिए भेजा जाय तो उस पर स्पीकर का प्रमाण लेख होना चाहिए कि वह मुद्र। विधेयक 
है। इस प्रकार प्रमाणित करने के पू्े, स्पीकर यदि सम्भव हो तो निर्वाचन समिति द्वारा 
प्रति सन्न के आरम्भ में नियुक्त सभापतियों में से दो व्यक्तियों से सम्मति लेगा । 


२--( अर ) यदि कोई सार्वजनिक विधेयक (जो मुद्रा विधेयक न होया जो 
पालियामेन्ट की अवधि ४ वर्ष से अधिक न वढाता हो ) हाउस आफ कामन्स में लगा- 
तार तीन सत्रों में पास हो जाय ( चाहे एक ही पार्लियामेन्ट मे या दूसरी मे ) और बह 
हाउस आए लाडस के सत्र के समाप्त होने से एक मास पूर्व भेजा जाकर वहाँ उन 
सत्रों में से प्रत्येक सत्र मे रद्द हो जाय तो वह विधेयक हाउस आफ ल्ाड्स मे तीसरे 
सन्न में रद होने पर और हाउस आफ कामन्स के विपरीत आदेश न होने पर सम्राट के 
सम्मुख सम्मृति के लिए प्रस्तुत किया जायेगा और सम्मति मिलने पर ऐक्ट बन जायगा, 
चाहे हाउस आफ लाड्स ने उसे स्वीकार ही क्यों न किया हो | पर यह प्रावधान लागू 
न होगा यदि उन तीनों सन्नों में से कामन्स के पहले सत्र के द्वितीय चाचन (56८०8 
१६४०।7९) के पश्चात्‌ कामन्स के तीसरे सत्र तक जब यह विधेयक पास हुआ हो 
३२ वष का समय न बीता था | । 


( वे ) जम उपयु क्त धारा के अनुसार विधेयक सम्राट के सम्मुख प्रस्तुत किया 


( ५६ ) 


जायेगा तो उसके साथ कामसन्स के स्पीतर का प्रमाण-पत्र होगा कि इस धारा के प्राव- 
धानों की प्रर्ति हो चुकी है । 


( स ) दवउस आफ लाइसे में यदि विधेयक त्रिना संशोधन केया ऐसे सशोधनों 
के साथ जो कामन्स ने मान लिये हों, पास न हो तो वह रह किया समझा जायगा । 


(द ) कोई विधेयक वही समझा जायेगा जो पहले हाउस आफ लाड्स में मेजा 
गया था, यदि वह पहले विधेयक से मिलता-जुलता हो या उसमें स्पीकर से प्रमाणित ऐसे 
परिवतन हों जो समय के बरतने के कारण आवश्यक हो गये हो या जो हाउस श्राफ लाडूसे 
द्वारा किये हुए सशोधनों को मिज्षाने के लिए. किये गये द्वो | और यदि हाउस शआ्रफ लाडस 
ने ऐसे सशोधन अपने तीसरे सन्न में कर दिये हों जो कामन्स को स्वीकार हों तो वे 
स्पीकर द्वारा प्रमाणित होकर उस विधेयक में शामित्न कर लिये जायेंगे जो विधेयक समूट 
की सम्मति के लिए प्रस्तुत किया गया हो । 

पर हाउस आफ कामन्स यदि उचित समझे तो अपने दूसरे और तीसरे सत्र में पास 
होने पर अन्य दूसरे सशोधनो का बिना उनको विधेयक में शामिल्न किये हुए, सुझाव कर 
सकता है, और ये सुकाव किये हुए सशोधन द्वाउस आऊ लाडर्स में विचार के लिए रक्खे 
जायेंगे और वहाँ स्वीकृत होने पर ये सशोधन वे सशोधन सममे जायेंगे जो हाउस आफ 
लाइर्स ने किये हो और कामन्स ने स्वीकार कर लिए हो। परन्तु हाउस आऊ कामन्स के 
इस अधिकार-प्रयोग से इस धारा के कार्यान्त्रित होने पर कोई प्रभाव न पड़ेगा, यदि हाउस 
श्राफ लाइस इस विवेयक को रद्द कर दे । 

३--इस ऐक्ट के अनुसार स्पीकर का प्रमाण-पत्र अन्तिम समझा जायेगा और 
कोई न्यायालय उस पर विचार न कर सकेगा | 


४ हक दे 

७--सन्‌ १७१६ के सैल्लेनियल ऐक्ट के अन्तर्गत पार्लियामेन्ट की महत्तम अवधि 
के ७ वर्ष के स्थान पर ५ वर्ष कर दिया जाय । 

८--यह ऐक्ट पालियामेन्ट ऐक्ट १९११ के नाम से पुकारा जाय |? 


उक्त लिखित १९११ ६० के पालियामेन्ट ऐक्ट (2?३४87767॥ ४८) की 
प्रमुख बाराग्रों के अध्ययन से यह स्पष्ट होता है कि इस ऐक्ट के द्वारा लाड़स गह के 
श्रधिकार बहुत सीमित कर ठिये गये | प्रथमत इस अधिनियम (१८० ने यह निश्चित 
कर दिया कि श्थ सम्बन्धी बिल के कामन्स गह द्वारा पास किये जाने पर एक मास के 
अन्दर वह बिल ऐक्ट चन ही जायगा, हाउस आ्राफ लाडर्स ने चाद्दे अपनी स्वीकृति दी ही क्यों 


डा> शर्मा--प्रमुख देशों की शासन-्रणालियाँ! 


( 3७ ) 


म हो । दूसरे कामन्स गृह द्वारा स्वीकृत किसी बिल के स्वभाव को निश्चित करना अर्थात्‌ 
वह बिल मुद्राविषेयक दे अथवा नही, स्पीकर का अधिकार हो गया और इस सम्बन्ध में स्पीकर 
का निर्णय अन्तिम निर्णय समझा जाता है। तीसरे, लगातार तीन सत्रों (9०४9079) 
में कामन्‍्स ग॒ह द्वारा स्वीकृत कोई अमुद्रा विधेयक (]07-7076ए शी) ऐक्ट बन 
जायेगा, चादे लाडस गदह की सम्मति उसके पक्त में हो या न हो, किन्तु “यह प्रावधान 
लागू न होगा यदि उन तीन सत्नों में से कामन्‍्स के पहले सत्र के द्वितीय वाचन (56९०7 
३८४०॥४६) के पश्चात्‌ कामन्‍्स के तीसरे सत्र तक जब यह विधेयक पास हुआ हो, २ वर्ष 
कासमय न बीता हो ।”७ अन्त: इस ऐक्ट द्वारा यह भी निश्चित हो गया कि पार्लियामेन्ट 
की अवधि ७ वर्ष न होकर ५ वर्ष रेगी, किन्तु आवश्यकता होने पर पालियामेन्ट स्वय अपनी 
अवधि बढ] सकती है। इसी प्रावधान के फलस्वरूप प्रथम विश्व-महययुद्ध के कात्न में 
पार्तियामेन्ट ने अपनी अवधि ८ वर्ष कर दी थी। 


लाड्से ग॒ह की सुधार सम्बन्धी योजनाएँ, 


यद्यपि १९११ ई० के पार्लियामेन्ट ऐक्ट ने लाड्स गह के अधिकार बड़े सकुचित 
बना दिये थे, फिर भी इस गह के सुधार की चर्चा बरावर चल्नती ही रही | 


-श्राइस कमेटी के सुझाव 


ब्राइस कमेटी ने लाडस गह के सुधार के लिए १९१८ ई० में दो विशेष सुझाव 
खखे-- प्रथमतः, इस गह के सदस्यो की सख्या जो लगभग ७०० है, कम करके 
फेवल ३२७ कर दी जाय, इन सदस्यों में से एक तिहाई सदस्य पीयर सस्थ। (/?९८:०४८) 
में से निर्वाचित किय जायें और शेष सदस्य कामन्स गह द्वारा चुने जायें । “इस चुनाव 
के लिए कामन्स के सदस्यों को १३ प्रादेशिक भागों (१८४०7४ 9ए4907) 
में बाँट कर प्रत्येक भाग से अपनी निश्चित सख्या को चुनने का काम दे दिया जाय |”? 
दूसरे, लाड्स गृह की अवधि १२ वर्ष की हो और हर ४ वर्ष के पश्चात्‌ उसके एक 
तिद्ाई सदस्य बदलते जायें । इन दो प्रमुख सुझावों के अतिरिक्त ब्राइस समिति ने और 
भी कई छोटे-छोटे सुझाव रखे । उदाहरणतया दोनों आगारों के मतभेद होने पर उस 
विवादास्पद विषय को एक कमेयी के सुपुर्दं कर दिया जाय जिसमें प्रत्येक आगार के ३० 
सदस्य हों । किन्तु यह सभी योजना कार्य रूप मे परिणुत नहीं हो सकी कारण कि इंगर्लेंड 
के रूढिवादी समाज में इसका काफी विरोध रहा | 


१६२६ ई० के केव (८४४०) और क्लेरैन्डन के सुकाव--१९२९ ई० में लाई 
फेव (,070 (४५८) ने ज्षाडर्स गृह के सुधार की योजना रखी जिसके अनुसार वह 


# अब यह अवधि २ वष से घटा कर १ वर्ष कर दी गई है ) 
घट 


( प्८ ) 


लाडसे गद की कामन्स गृह की अपेक्षा अधिक प्रभावशाली बनाना चाहता था। किन्तु 
>5 
इस सुभाव का बडा विरोध हुश्रा और यह योजना असफल रही | 


इसके उपरान्त द्सिम्बर सम्‌ १९२९ ई० में लाड क्लैरैन्डन (!,074 (]876॥- 
१07) ने ल्ला्स गृह के सुधार सम्बन्धी दूसरा प्रस्ताव रकखा | इस प्रस्ताव का अ्रमिप्राय 
यह था कि पार्लियामेन्ड के दोनों गुहों में सहयोग की भावना का जन्म हो और इस प्रकार 
व्यवस्थापिका सम्बन्धी कार्य ठीक प्रकार से हो। ला क्लैरैल्डन ने यह मी सुझाव रखा 
कि लाड्स गृह की रचना में मी कुछ परिवर्तन किये जायें | उदाहरणुतया उसमें १५० ऐसे 
सदस्य हों जिनका निर्वाचन पीयर सस्था के द्वारा हो और अन्य १५० पीयर की नियुक्ति 
राजा करे | इन नियुक्तियों को करते समय राजा मन्त्रिपरिषद के मतानुसार कार्य. करे । 
तथा लाडस गह में विभिन्न पार्टियों के उसी अनुपात में लाड रहें जिस अनुपात में उनका 
कामन्स गृह में प्रतिनिधित्व है । इन लाडों को राजा हर नयी पार्लियामेन्ट की रचना के 
समय मनोनीत करे । ल्ाड क्लैरैन्डन का यह भी मत था कि इन सब्र लाडों के अतिरिक्त 


राज। कुछ व्यक्तियो को आजीवन-पीयर बनाये । किन्तु यह सुझाव भी कागज मात्र पर ही 
रह गया। 


१६३३ $०८ का लाड सेलिजबरी का सुक्ाव 


१६३३ ई० के अन्त में लार्ड सैलिजबरी ([,070 59]99%07) ने ल्ा्स 
गृह के सम्मुख इस गुह् के सुधार के सम्बन्ध में एक त्रिल रक्‍्खा | इस ब्रिल करे द्वारा 
सैलिजबरी लाड्स गृह को अधिक सीमा तक एक प्रजातन्त्रीय स्वरूप देना चाहते ये। 
उनका बद्द विचार था कि मुद्रा विवेयकों की स्वीकृति से अन्तिम अधिकार प्रजा हारा 


निर्वाचित व्यक्तियों का ही हो | इसके अतिरिक्त सभी अन्य विधेयक भी जनमत के 
मिद्धान्तानुसार ही पास हों । 


लार्ड सेलिजबरी ने इस सुधार विधेयक के द्वारा लाडर्स गह के सदस्यो की सख्या 
को कम करके केवल ३२० रखना चाहा । जैसा कि ऊपर लिखा गया है, लाइर्स गृह के 
अधिकाश सदस्य पैत॒क अधिकार वाले सिद्धान्त पर ही पीयर बनते थे--इस परम्परा का 
भी सैलिजयरी ने निर्वाह करना चाह्य और इसके अनुसार ल्ाड्स ग॒द्द में १५० ऐसे ही 
पीयरे को रुपने की योजना की | इसके अतिरिक्त उनके अ्रनुसार १५० ऐसे सद्स्य हों 
जो कि पीयर-सम्था (?९८८:०४८) से सम्बंधित न हों तथा शेप सब्स्य रायल पीयस 
(0४० ७८९८:७) लप्लाइस (५७ 3.0509) व कुछ धर्माषिकारी हों। 


१९११ ई० के पालियामेन्ट ऐव्ट द्वार प्रदत्त स्पीकर के मुद्रा विधेयक सम्बन्धी 
प्रमाण-पत्र देने के झधिकार को भी ल्ञार्ड सैलिजबरी समाप्त क्र देना चाहते ये। उनके 


क्चु 


( ४९ ) 


श्रनुसार यह का दोनों गहो की एक सम्मिलित समिति कोर्सोपा जाना चाहिए श्रर्थात्‌ यही 
समिति यह निर्णय करे कि अमुक बिल मुद्रा विधेयक है अथवा नहीं । उन्होंने अपने मिल 
में यह भी रक्खा कि यदि हाउस आफ लाडस द्वारा कोई विधेयक तीन वार पूण बहुमत 
(8 ०४०0!०४6 १४]०४ए) से अस्वीकृत हो जाय, तो ऐसी दशा में कामन्स गह 
का विज्ञयन कर दिया जाय और नये कामन्स गृह का निर्माण हो जिसके सम्मुख उस 
अस्वीकृत विल् को रखा जाय । इस नये कामन्स गुह की स्वीकृति प्राप्त कर लेने के उपरान्त 
वह विधेयक हाउस आफ लाडसे में जाये त्रिना ही पास समझा जाय | किन्तु ल्ाड सेल्ि 

जबरी की भी योजना सफल न हो सकी | 


उक्त बर्णित प्रमुख योजनाओं के अतिरिक्त समय-समय पर लाड्स गृह के सुधार 
के लिए अन्य भी कई सुझाव रक्‍्खे गये जिससे कि इसका अप्रजातन्त्रीय स्वरूप बदला जा 
सके । 

लाडसे गह का संगठन 

लाडस गद की बेठकों में लाड चान्सलर ([,070 (987८८ ०४) सभापति 
का आसन ग्रहण करते हैं। छ्ाड चान्सलर मन्त्रिपरिषएः का भी एक प्रमुख सदस्य 
होता है। यह अनिवाय नहों है कि लाड चान्सलर होने के पूव से ही कोई व्यक्ति पीयर ह। 
यदि कोई ऐसा व्यक्ति इस पद पर नियुक्त कर दिया जाता है जो पीयर न हो तो राजा 
उसे इस पद के ग्रहण करते ही पीयर की पदवी प्रदान कर देते हैं। लाडइस गह की 
बेठकों को सुचार रूप से चलाने का उत्तरदायित्व ज्ञाड चान्सल्र का ही है। थदि 
किंसी प्रवधान के पक्त एवं विरोध में बराबर मत होते है तो ऐसी दशा में लाड चान्सलर 
को अतिरिक्त मत (८४$६02 ४०६८) प्रदान करने का अधिकार नहीं है, अर्थात्‌ वह 
प्रावधान पक्तु एवं विरोध में समान मत रखने के कारण रद्द हो जाता है । 


लाडे चान्सलर लाड्र्स गृह का समभापतित्व करते समय बूल सैक (००) 
५००) नामक आसन को ग्रहण करता है । इसका अभिप्राय यह है कि वह एक निम्न 
कोटि के आसन को गंहण करता है। लाड्स गृह की प्रत्येक बेठक की गणपूरक सख्या 
(२०००7) केवल तीन है, किन्तु सामान्य अवसरो पर प्रायः लगभग चालीस सदस्य 
उपस्थित होते हैं। बादविवाद के समय लाड अपनी वार्तालाप मे लार्ड चान्सल्तर को 
सकेत न करके ( साधारणतया वक्ता किसी मी सभा में बोलते समय सदैव अध्यक्ष अर्थात्‌ 
सभापति की ओर सकेत करते हुए, माषण देता है ) परे गह को सफेत करते है । 

लाइस गृह की अनेक समितियाँ भी होती है जो इस गह के सम्मख उपस्थित 


विभिन्न विधेयकों (8/][5) की परीक्षा करती है। इन समितियों का समापतित्व लाडड 
चान्तत्तर नही करते । 


( ६० ) 


इस ग॒द् का दूसरा प्रमुख व्यक्ति जेंटिलमैन अशर आफ दी ब्लैक रैड (9606- 
॥79॥ ए४॥6४ ०६ +॥6 89८४६ ३१०0) है। इसका मुख्य कार्य “बंदी बनाने 
की आशाओं को कार्यान्वित करना, कामन्स के सदस्यों को आवश्यकता पढने पर हाउस के 
सामने उपस्थित करना और, जिन व्यक्तियों को हाउस आ्राफ ल्ाडर्स ने किसी अभियोग के 
सम्बन्ध में रोक खखा है उन्हें सुरक्षित बन्द रखना है ।” गृह का तीसरा विशेष व्यक्ति 
सारजेंट-एट-आर्म्स (५८।८४॥४-४।-॥४४79) है जो लाड्ड चान्सलर के गुद्द में प्रवेश 
करने की यूचना देता है और यह व्यक्ति लार्ड चान्सलर के साथ ही गुह में प्रवेश करता 
तथा उन्हीं के साथ बाहर जाता है | इसके अतिरिक्त लाडर्स गुह का एक क्लक मी होता दे 
जो कि गृह की सारी कार्यवाहियों को लेख रूप में सुरक्षित रखता है। 


कामन्स गृह (700586 0६ (.0४7079) 


ब्रिटिश पालियामेन्ट का प्रथम आगार कामन्स गुह ([रु०७४९ ०६ (00077099) 
है । यद्यपि जहाँ तक स्थापना का प्रश्न है, लाड्स गह के बहुत पीछे कामन्स गृह की 
रचना हुई, किन्तु अपने प्रजातन्त्रीय सगठन के कारण वह सव-प्रिय बन गया है और 
श्राज कामन्स गुह ब्रिटेन की सर्वोच्च व्यवस्थापिका सभा है। जैसा कि प्रथम अध्याय 
में लिखा गया है, कामन्‍्स गृह ने राजा तथा कुलीन व्यक्तियों के हाथों से शने+शनेः 
व्यवस्थापिका सम्बन्धी अधिकार प्राप्त किये, किन्तु १८३२ ई० के प्रथम रिफार्म ऐड 
(8780 ४६0४7॥ 0८५४ ०६ 7832) के अनुसार ही इस गृह में लोकनन्त्रात्मक 
तिद्धान्तों का निरूपण हुआ | 


कामन्स गृह के मतदाता एवं इसके निर्वाचन क्षेत्र 
ब्रिटिश विधान में साधारणतया 'पालियामेन्ट” शब्द से 'कामन्स गुइ! (0788 


०६ (.०7079) को ही सत्रोधित किया जाता है कारण कि पार्लियामेंट के 
व्यवृस्थापिका सबधी सभी कार्यों का अन्तिम श्रष्टिकार इसी युह को है। 


१९ वी तथा २०वीं शताब्दी मे कामस्स गृह के लिए मताधिकार का न्षेत्र बराबर 
विकसित द्वोता गया । १८३२ ई० के पूर्व इस गृह की सदस्थता बहुत सीमित थी श्रौर 
इसी कारण यह जनता का सच्चा प्रतिनिधि नहीं घन पाया था। १८३२ $० छे रिफार्म 
ऐक्ड के द्वारा मय वर्ग फे लोगो को भी कामन्स गृह के सदस्यों के निर्वाचन का अधिकार 
प्रेत हुआ कारण कि अब उनके लिए उन्च सपत्ति सत्रधी योग्यता रखना अनिवार्य नहीं 
था। इस प्रथम सुपारक अविनियम के ३४ वर्ष के उपरात्त १८६७ ई० में एक दूसरा 
ग्फिर्म ऐक्ट (रिटठप्या 0८०६ ०६१ 867) पास हुआ जिसके फल्म्बर्प मताधिकार 
का सेच और भी विस्तृत हुआ और अब मगर के अमिको ऊे भी मय प्रदान करने का 


( ६१ ) 


अधिकार मिला | १८८४ ई० के तीसरे रिफाम ऐक्ट (९०४४9 /०८ ०£ 7884) 
ने प्रायः समी पुरुषो को निर्वाचन सम्मन्धी योग्यता प्रद्यन कर दी । 


चीसवी शताब्दी के प्रारम्भ में त्लियो के मताधिकार के लिए प्रजा की ओर से मॉँग 
की गई और इसी सम्बन्ध में आन्दोलन भी हुए | इस सब्र के फलस्वरूप १९१८ ई० में 
पाकियामेन्ट ने एक अधिनियम बनाया जिसने वयस्क स्त्रियों को भी पारलियामेन्ट सम्बन्धी 
निर्वाचनों मे भाग लेने का अधिकार दे दिया | श्रर्थात्‌ इस समय से इंगलेंड में सबे- 
वयस्क मताधिकार (77ए८१४०] 409) $एर&2८) के सिद्धान्त की स्थापना 
हुई | किन्तु अपराधियों, मू्खों, सिड़ियो तथा उन्मादी व्यक्तियों आदि को मताधिकार से 
वचित रखा गया है| इनके अतिस्क्ति विदेशियों एवं चुनावों मे भ्रष्णचार सिद्ध अपराधियो 
(2६78078 80७४॥ए ० (०४४०७॥६ ९६८४०४ 978८४४८८४) को भी मताधिकार 
नहीं दिया गया है | वे व्यक्ति भी जो पीयर सस्था (?८८१०४०) से सम्बन्धित है, कामन्स 
गृह के चुनावों में भाग नहीं ले सकते | 

प्रत्येक काउ दी (७०0४४ए) अथवा नगर के मतदाताओं की सूची प्रथक 
बनती है। इस सूची में उन्हीं व्यक्तियों के नाम लिखे जाते हैं जो फ्रि उस काउन्टी 
के निवासी हों अथवा तीन माह से वहाँ कोई व्यापार धधा कर रहे हों। किन्तु ऐसे व्यक्ति 
विदेशी नहों होने चाहिए | दत्पश्चात्‌ यह सूची प्रकाशित होती है और प्रत्येक ना|गरिक 
का यह कर्तव्य हो जाता है कि वह अपना नाम इस सूची में देखे और नाम में न होने पर 
उसका प्रबन्ध करे | ह 

पालियामेन्ट के चुनावों के लिए, देश को विभिन्न निर्याचन क्षेत्रों में विभक्त कर दिया 

जाता हे । प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र में पचास से सत्तर हजार तक मतधारक होते हैं। 
अ्रधिकतर एक निर्वाचन क्षंत्र से एक ही व्यक्ति पार्लियामेन्ट की सदस्यता के लिए चुना 
जाता है किंतु विश्वविद्यालय निर्वाचन क्षेत्रों को इस नियम से प्रथक रखा गया है। १९७७ 
८ मे ख््रिजेन्येशन आ।फ पीपुल्न ऐक्ट (ह८७72४200४६09 0 7९08९ 2.८0) 
श्र्थात्‌ लोक प्रतिनिधित्व सम्रत्घी अधिनियम पास हुआ जिसके फलस्वरूप पत्चीस नये 
निर्वाचन ज्षत्रों का निर्माण हुआ और जुलाई १९४५ ई० में कामन्स गृह के लिए 
सदस्यों का निर्वाचन हुआ | 


कामन्स शृह के सदस्यों का निरवांचन-- पार्लियामेन्ट की श्रवधि समाप्त होने के 
उपरान्त अथवा कामन्स गह के विलयन के पश्चात्‌ नये कामन्‍्स गह की रचना की जाती है । 
यदि कोई नागरिक इसका सदस्य होना चाहता है तो प्राथ: उसे किसी राजनीतिक द्ल का 
अ्रश्रय लेना होता हे । सर्व प्रथम उस व्यक्ति को निर्वाचन का उम्मीदवार बनाने के लिए एक 


नागरिक उसके नाम को प्रस्तावित करता है, और एक अन्य नागरिक को इस प्रस्ताव का 


६४० 


( ६२ ) 


समंथन करना होता है | तत्यश्वात्‌ ८ और व्यक्तियों को उसके पक्त में होने पर प्रश्तावित 
व्यक्ति का नाम बैलट पेपर (390६ 2४०८7) पर आरा जाता है । इसके अ्रतिरिक्त 
प्रत्येफ उम्मेदवार को १५० पौं० बन्चक रखने पडते हैं जो उस निर्वाचन क्ष त्र में पढ़े 
हुए मतों के आठवें भाग प्राप्त न होने पर जब्त कर लिये जाते हैं | 

उम्मेदवार के मनोनीत हो जाने पर पार्टी की ओर से उस उम्मेदबार के पक्ष 
में प्रचार प्रारम होता है। प्रजातन्त्रीय सरकार के स्वरूप में सबंसाधारण व्यक्तियों को भी 
दत्न के विभिन्न काय क्रमों एबं उसकी नीति का बोध कराने के ज्षिए, इस प्रकार का प्रचार 
आवश्यक ही होता है | प्रचार के लिए, समी उपलब्ध साधनों का प्रयोग किया जाता है। 
पेफलेट, समाचार पत्नों, विभिन्न मासिक एवं साप्ताहिक पत्रों, सावजनिक ब्रेठकों, सिनेमा 
आदि विभिन्न साधनो के द्वारा बडी तीब्रता एवं तत्परता से प्रचार कार्य प्रारम होता है । 
देश के विभिन्न राजनीतिक दलो को रेडियो के द्वारा भी अपनी नीति प्रचार करने की 
आ्राज्ञा होती है और इसमें यह ध्यान रखा जाता है कि सभी दलो को रेडियो पर 
ब्रेलने के लिए समान समय दिया जाय | वस्तुत. देखा जाय तो सभी राजनीतिक दलो का 
ग्रन्तिम लक्तय शासन शक्ति की वागडोर अपने हाथो में लेना होता है। देश की विभिन्न 
एजनीतिक, सामाजिक एवं झ्राथिक समस्याओ्रों को लेकर द्वी मिन्न-मिन्न राजनीतिक पार्टियों 
का संगठन किया जाता है। इन सभी समस्याश्रों का हर पार्टी अपना एक समाधान रखती 
है जिसके आधार पर ही वह जनता को प्रभावित करती है और यह श्राशा रखती है कि 
जनता उसी की नीति का समर्थन करे । देखा जाय तो पार्टियों द्वारा प्रचारित सभी काय- 
क्रमो का उद्द श्य जनता को अपनी नीति से प्रभावित करना ही होता है। चुनावों के 
अच्तिम समय तक बडी उद्नता से यह प्रचार-काय चलता रहता है। 


कर मतदाताओं के मत दे देने के उपरान्त सभी मतों की गणना की जाती है और 
सर्वाधिक मत प्राप्त करने वाला व्यक्ति कामन्स ग्रह का सदस्य घोषित कर दिया जाता है । 
फिन्तु श्गलेंड की निर्वाचन प्रणाली द्वारा चुना हुआ पालियामेन्ट का सदस्य बहुधा जनता 
का सच्चा प्रतिनिधि नहीं होने पाता | यही कारण है कि इस निर्वाचन प्रणाली को दोपयुक्त 
बताया जाता हू। देखा जाय तो बिजयी घोषित किया हुआ पार्लियामेन्ट का सदस्य चहुत 
ही कम लोगों का प्रतिनिधित्व करता है। ग्न्येक निर्वाचन क्षुत्र से कितनी भी सख्या 
में उम्मेद्यार चुनाव छठ सकते है) उठाहरणतया यदि एफ निर्वाचन क्षेत्र से चार व्यक्ति 
पालियामेन्ट री सदस्यता के लिए सड़े ह ओर उन्हें क्रशः १५,०००, १४, ८८०, 
१४,०००) (००० मन प्राप्त होते है तो ऐसी दशा मे सर्वाधिक अर्थात्‌ पद्धह हजार 
मत प्राल ररने वाला प्रवम व्यक्ति उस निर्वाचन क्षेत्र से विजयी घोषित कर दिय 
जाता है, जिसका श्रथ हैं फि यह निर्वाचित व्यक्ति जिसने केवल पद्रह हजार मन प्राप्त झिये 

डप नियानन ज्षेत्र म पटने वाले से ४८,८८० मतो का पतिनिषित्व करता है | ऐसी 


( देर ) 


श्रटिपूर्ण निर्वाचन प्रणाल्री के अनुसार यह सम्भव है कि कामन्स गुह में बहुमत रखने 
वाली पार्टी वास्तव में देश की सच्ची प्रतिनिधि न हो और इस प्रकार एक ऐसे मन्त्रि- 
मडल का निर्माण हो जाव जो वस्त॒तः राष्ट्र की आशा-आकाक्षाओ का प्रतीक न हो । 

5) इगलेड की निर्वाचन प्रणाली का एक दोष यह भी है कि यदि झिसी निर्वाचन क्षेत्र 
से केवल दो ही व्यक्ति पार्लियामेन्ट की सदस्यता के उम्मेंदवार हों तो उनमे से 
एक व्यक्ति का चुना जाना अपरिहाय होता ही है, किन्ठ॒ यह सम्भव हैं” कि बहुत से मत- 
धारकों का इन दोनो ही व्यक्तियो के दल्लों वी नीति में विश्वास न हो। इस कारण से कुछ 
मतधारकों को तो अपने मताधिकार को व्यर्थ ही जाने देना होता है और यदि कुछ व्यक्ति 
मत प्रदान करते भी हे तो उन्हें अपनी इच्छा एवं विश्वास के विरुद्ध काय करना होता है, 
क्योकि जैसा कि ऊपर लिखा गया है दोनों ही उम्मेदवार उनके विश्वास के पात्र नहीं होते । 
इस प्रकार भी कामन्स गृह के लोकमत का अतिनिषित्व न करने की सम्भावना है | 
(3: इसके अतिरिक्त अंग्रेजी निर्वाचन प्रणाली मे एक और प्रकार से लोकमत का हास 

हो जाता है। यह सम्भव है कि एक निर्वाचन में तीन दलों के व्यक्ति खडे हो और सारे 

राष्ट्र की दृष्टि से उनमें से एक दल सर्वाधिक मत प्राप्त करे, किन्तु फिर भी कामन्स गृह 
में वह एक स्थान का भी अधिकारी न वन पाये। प्रथम विश्वयुद्ध ( १९१४-१८) के 
उपरान्त तीन वार ऐसा हो भी गया है कि वह दल जो समूचे राष्ट्र में केवल अल्पसख्या 
का विश्वासपात्र था, कामन्स गृह में बहुमत का अधिकारी बना और उसने अपना मन्त्रि 
मडल निर्माण किया। रेम्जेम्योर ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक--हाऊ ब्रिटेन इज गवनड 

(नि०छ फिधाधशाा 78 00ए८४7८प) में सन्‌ १९१८ ई० की सयोगित सरकार 

((.००007 (50ए८४777677) का उठहरण देते हुए इस तथ्य को भल्ती प्रकार 

समझाया है। उनके अनुसार १९१८ ई० के निर्वाचन के फलस्वरूप सयोगित सरकार ने 

हाउस आफ कामन्स (00४९ ०६ (,0077029) में बडी संख्या से विपक्षी दल को 
पराजित किया, कारण कि विजयी सयोगित सरकार ने ४७२ स्थान प्राप्त किये जबकि 
विपक्षी दल केबल १३० स्थानों का ही अधिकारी वन सका अर्थात्‌ इन दलों 
के बीच एक और चार का अनुपात रहा । किन्ठ कुल मतों की गणना के फलस्वरूप 
यह ज्ञात हुआ कि विजयी पक्ष को सत्र मतो का केवल्ल ५२ प्रतिशत ही प्राप्त हुआ 
अर्थात्‌ पराजित पक्त केवल ४ प्रतिशत मात्र मतों से ही कम रहा | इस अनुपात से यदि कामन्स 
गृह में उक्त दोनों पक्षों के स्थानों का निणय किया जाय तो संयोगित सरकार का बहुमत 
२० मतों से ही होना चाहिए था, किन्तु इसके ठीक विपरीत दोषयुक्त निर्वाचन 

प्रणाली के परिणाम-स्वरूप विजयी पक्ष ३४२ स्थानों से जीता | इसी प्रकार १९९२ ० 

के निर्वाचन के फलस्वरूप कन्जवेस्वि दल ((००7४८४ए६ए८ ?2779) ने कामन्स 

यह में ३४७ स्थान प्राप्त किये और इस प्रकार इस -विजयी_ ढल.- को पराजित दलों से 


( ६४ ) 


७९ स्थान अधिक मिले, किन्तु निर्वाचन में पडे हुए. कुल मतो का कम्जवेंटिव, लिचरर 
आऔर लेवर इन तीनो दल्लों को क्रमशः ३८ प्रतिशत, २८४ प्रतिशत, और २९५४ प्रतिशत 
प्राप्त हुआ । इन अड्भो को देखने से यह स्पष्ट हो जाता हे कि कन्जवेटिव दल को 
कामन्स ग॒ह के बहुमत का पात्र नही होना चाहिए था, जिन्तु निर्वाचन प्रणाली के दोषो के 
कारण इसी दल्ल का मन्त्रिमडल बना | 


यू उक्त दोषों के अगिसिक्ति प्रचलित निर्वाचन प्रणाली बहुत से योग्य एवं चरित्रवान 
व्यक्तियों को पार्लियामेन्ट की सदस्यता से वचित कर देती है । ऐसे बहुत से व्यक्ति होते है 
जो राष्ट्र मे पर्याव सम्मान एवं उच्चता के पात्र होते हैं श्रोर देश के हजारों व्यक्ति उन्हें 
पाशियमेन्ट के सदस्यों के रूप में देखना चाहते है किन्तु यदि ये व्यक्ति स्वतन्न विचारों के 
हा तो उनको प्रायः अपने निर्याचन क्षेत्र से 'सुरक्षित स्थान! (322 9280 प्राप्त नहीं 
होती जिस कारण से वे पार्लियामेन्ट के सदस्य नहीं बन पाते । इस विचार की पुष्टि में 
कई उदाहरण प्रस्तुत किये जा सकते हैं। इ गलैण्ड के प्रख्यात राजनीतिश एसक्विथ 
(४४००४) को देश के ऐसे नाजुक काल में पार्लियामेन्ट की सदस्यता प्राप्त नहों 
सकी जिस समय उनकी उपस्थिति वहाँ बढ़े महत्व की होती । 


इन्ही सत्र न्र ट्यों के कारण रैम्जेम्योर ने कहा है--“सक्षेप में कहें तो हमारी 
निर्वाचन प्रणाली एक उच्च सीमा तक अ्रन्यायकर, असनन्‍्तोषजनक एव घातक है | यह 
“बात्तव में मतधारकों की बहुत बडी सख्या के मताधिकार को व्यर्थ मे जाने देती है। यदि 
उन समी लोगी की कल्पना की जा सके जिनके मत असफल्न उम्मेदवारों के पक्ष में होने 
के कारण निरयक होते है तथा उन लोगों की गिनती की जा सके जिन्होंने श्रपने 
मताधिकार का किसी ऐसे उम्मेदवार के, जिसके दल्ल की नीति में उन्हें विश्वास हो, 
न होने के कारण स्वेच्छा से त्याग किया है, और ऐसे व्यक्तियों की सख्या ली जाय जिन्होंने 
अनिच्छाप्रबंक ऐसे व्यक्तियों के पक्ष में मत प्रदान किया है जो उनकी आरशा-आकाज्षाओ 
का वास्तविक प्रतिनिधित्व नहीं करते अर्थात्‌ केवल श्रपक्षाकृत अ्रधिक वाछुनीय फो ही 
अपना मत दे दिया है तो हमे जात होगा कि शायद लगभग ७० प्रतिशत मतधारक या 
तो अपने मताधिकार के उपयोग से राष्ट्र के घटना चक्रो पर कोई प्रभाव नहीं डाल 
पति या उन्हें ऐसी नीति वा सिद्धान्त का -समर्थन एवं अनुमोदन करने पर बाध्य 
किया जाता हैं जिनमे उन्हें विश्वास नहीं होता |& 


निर्वाचन अणाली के सुधार सम्बन्धी उपाय---निर्वाचन प्रणाली की उक्त त्र ियों 


को दुर करने के लिए समय-समय पर विभिन्न सुझाव प्रस्तुत किये गये हैं। १९१८ ई० 
में जय मताधिकार को बिस्तृत कर देने का विचार था, उस समय इस सम्बन्ध में कुछ 


# रेग्जेम्योर--हाउ ब्रियेन इज गवनू्ड! प्रृष्ठ १६६ ] 


( ६५ ) 


सुझाव रक्‍्खें गए थे, किन्‍त पारलियामेन्ट के आयारों के पारस्परिक मतभेद के कारण ये कार्य 
रूप में न ल्ञाये जा सके | १९३० ई० में पुनः इस विषय सबंधी पालियामेन्ट की एक 
समिति की लाडड श्रल्सवाटर (.,070 [7]]89272४) के समापतित्व में बैठक हुई, किंतु 
राजनीतिक दलों के मनमुठाव ने इस बैठक को भी असफल बना दिया | तत्यश्चात्‌ लेबर 
सरकार ने निर्वाचन प्रणाल्री के दोष निवारक सबधी एक बिल पालियामेन्ट के सम्मुख 
रक्‍्खा जिसमें विकल्प मत प्रणाल्ञी (8]:८४720ए९ ५४०६८ $78६८४7) की योजना 
थी, पर इस बिल के ऐक्ट बनने से पूव ही पार्लियामेन्ट बदल गई ओर १९३१ ६० 
पुरानी परिपाटी पर ही नये कामन्स ग॒ह का निर्माण हुआ । पालियामेन्ट ने इस विषय पर 
फिर कोई विशेष ध्यान नहीं दिया, किन्त अनेक राजनीतिक दाशनिकों ने इस सबंध में 
निम्नलिखित विभिन्न सुझाव रक्‍्खे हैं जिससे कि निर्वाचन प्रणाली दोष रहित बन सके । 


प्रथमतः द्वितीय शलाका प्रणाली (5०८८००४० 8270: $ए9८77) के अनुसार 
निर्वाचन पद्धति के सुधार का सुझाव रखा गया है | इस प्रणाली के अनुसार यदि किसी 
निर्वाचन क्षेत्र से ३ व्यक्ति पार्लियामेन्ट की सदस्यता के लिए. खड़े हों और उन्हें क्रमशः 
४४००, २२०० और २४०० मत प्रात होते हैं, तो ऐसी दशा में सर्वाधिक श्रर्थात्‌ 
४४०० मृत प्राप्त कर लेने वाला व्यक्ति पार्तियामेन्ट का सदस्य घोषित नहीं कर दिया 
जाना चाहिए, अपितु पुनः निर्वाचन हो जिसमे फेवल वे ही दो उम्मेदवार खड़े हों जिन्हें 
प्रथम निर्वाचन में अपेक्षाकृत अधिक मत मिले हैं| इस दूसरे चुनाव में वहुसख्यक मतो 
के अधिकारी व्यक्ति को निर्वाचित घोषित कर दिया जाय | 


दूसरे, आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली (200907007व कि ९97९४९॥४०॥ 
$99८॥)) के द्वारा भी निर्वाचन की त्रुट्यों का निवारण किया जा सकता है। 
इस प्रणाल्ली का यूरोप के विभिन्न राष्ट्रों जेंसे प्रजातन्त्री जर्मनी, वेलजियम, डेनमाक, नाबें, 
खिट्जरलेन्ड आदि में उपयोग हुआ और पर्याप्त सीमा तक यह सफल भी रही, किन्त अभी 
तक इंगलेंड के पालियामेन्द्री चुनावों में आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली प्रयक्त नहीं हुई 
यह निम्नलिखित विभिन्न रूपों में कार्यान्वित की जा सकती हैः-- 

एकल संकास्य मत प्रणाली-- (902]6८ ॥५४98९४४०।८ ४०६६ $ए४- 
६९77)---इस प्रणाली के स प्रणाली के समथकों का बिचार है कि वर्तमान एकल सदस्य निर्वाचन च्षेत्रों 
(50286 )४८याए6८: (८07४४प८४८ए) का अन्त कर दिया जाय और ऐसे 
निर्वाचन ज्षेत्रो का निर्माण किया जाय जिससे कम से कम तीन और अधिक से अधिक 
सात सदस्य चुने जायें । निर्वाचन क्षेत्र से चाहे जितने भी सदस्य चुने जायें, किन्तु 
मतदाताओं की केवल एक ही मत प्रदान करने का अधिकार होता है। आनुपातिक 
प्रतिनिधित्व प्रणाली की इस प्रथम पद्धति एकल्न--संक्राम्य मत प्रणाली के--अनुसार 

है 


( ६६ ) 


चनातो में ययपि कोई भी मत व्यर्थ नहीं जाता अर्थात्‌ अशुद्ध मतों ([7एशवे 
५०६८४) को छोड कर अन्य सभी मतों का उपयोग हो जाता है, किन्तु चुनाव की यद्द 
प्रणाली बडी उलमी हुई है और साधारण बुद्धि की समझ से बाइर है। इसके विस्तृत 
वर्णन के लिए, मान लीजिए. कि एक निर्वाचन ज्षेत्र से पार्लियामेन्ट के लिए ५ सउस्थ 
चने जाते हैं| जैसा कि ऊपर लिखा गया है, इस क्षेत्र विशेष से कितने भी उम्मेंदवार 
सदस्यता के लिए लड़ सऊते हैं, फिन्त प्रत्येक मतदाता केवल एक ही मत दे सकता है । 
पर मतदाता मत देते समय मतदान पत्र (29[]0+ 089०7) पर अपनी रुचि सूचक 
२,३,५४,५ इत्यादि सख्याएँ लिख देता हैं जिन्हें लिखने का तात्पर्य है कि जिस उम्मेद- 
वार के नाम के सम्मुख ( १) लिखा है वह मतदाता को पहली पसर (हि08 
(.४07८6) का उम्मेदबार है श्रर्थात्‌ उसे वह सयसे अधिक वाछुनीय समभता है | 
ओर यदि उसकी पढली पसन्द के उम्मेदवार के चने जाने की कोई श्राशा नहीं अथवा 
वह उसका मत गआरप्त करने से पृ ही निर्वाचित घोषित कर दिया गया हो, तो ऐसी दशा 
में उसका मत उस उस्मेठबार के पत्ष में बदल दिया जायगा जिसके नाम के सम्मुख उसने 
(२) लिखा है श्र्थात्‌ जो उसकी दूसरी पसन्द का उम्मेदवार हैं। इसी प्रकार आवश्य- 
कता पहने पर अमुक मत (३) और ( ४ ) आदि पसन्द वाले उम्मेदवारों के नामों मे 
परिवर्तित कर दिया जाता हूं। जहाँ तक ऐसी सख्या का प्रश्न है जिस संख्या में मत 
प्राव्त कर लेने पर अमुक उम्मेद्वार पार्लियामेन्ट का सदस्य घोषित कर दिया जाता है, उसे 
निकालने के लिए निम्न विधि का प्रयोग होता है। निर्वाचन क्षेत्र मे पडने वाले सारि शुद्ध 
मग हे निर्वाचित फिये जाने वाले सदत्या की सख्या में एक श्रौर जोड कर भाग देते हू 
शोर भजनफल मे एक श्रोर जोड देते हूं श्र्थात-- 
एक निर्वाचन त्षेत्र के शुद्ध वोट का योग ('09| 0प्रया- 
निर्बाचन क्षेत्र से चुने जाने वाले सब्म्यों की सख्या (४० ० 7८०7९४८॥४- 
90॥ ० शथ्ाते ९ 002५) 
पए€४ गाय पोल ठठऋघ्प्तक्नका या 7 
इस प्रकार स्सी निर्वाचन क्षेत्र विशेष की वह सख्या निकल श्राती है मिसे 
चुनाव अड्ड (5९८ा०07 (१००३4? कहते है । इस प्रणाली के द्वाय लोक- 
तम्जीय सिद्धान्तो का मली प्रकार निर्वाह होता है श्रौर देश के सभी राजनीतिक दलों को 
व्यवस्थापिका सभा में आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्राप्त होता है । 
सीमित मत ग्रथा (2१९5॥7८४:६४ 7०7८ .5%5/6॥४)-- यह प्रथा सी आनु- 
पातिक प्रतिनिधित्त प्रणाली (270फ0700गगर रिट्फाटइट्याब0णा 5एडटाण्) 
दही श्रस्तमत आजाती है। इस प्रथा के अनुसार ग्रत्येफ निर्वाचन न्षेत्र यहसबस्य 
निर्याचन न्षेत्र (१घांत-शला7८ए (०7४70०८०८५) होता है श्रर्थाव्‌ प्रत्येक 





( ६७ ) 


चुनाव क्षेत्र से एक से अधिक सदस्य पालियामेन्ट के लिए चुने जाते है। प्रस्येक 
मतदाता प्रतिनिधियों की निश्चित सख्या से कुछ कम मत प्रदान कर सकता है श्रर्थात्‌ 
यदि किसी निर्वाचन क्षेत्र से £ सदस्य पालियामेन्ट मे चुने जाने वाले हो तो हर मत्त- 
दाता को तीन अथवा अधिक से अधिक चार सदस्यों के पन्नू में मत देने का अधिकार 
दिया जाता है | इस प्रणाली की विश्षता यह है कि हर राजनीतिक दल को पालियामेन्ट 
में कुछ न कुछ स्थान मिल जाते है। 


एकत्रित मतदान ग्रथा ((':्रकारं०/४०९ #०/९ 59676४४)--एकत्रित मतदान 
प्रथा भी आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली का एक रूप है। इस पद्धति के अनुसार भी 
देश को विभिन्न चहुसदस्य निर्वाचन क्षेत्रो मे विभक्त किया जाता है । प्रत्येक मतदाता को 
चुने जाने वाले सदस्यों की सख्या के बराबर ही मत प्रदान करने का अधिकार होता है। 
परन्तु इस प्रथा की यह विशेषता है कि मतदाता चाहे तो अपने सभी मत एक ही 
उम्मेःवार के पक्ष मे दे सकता है। अर्थात्‌ यदि फ़िसी निर्वाचन क्षेत्र से तीन सदस्य चुने 
जाते है तो हर मतदाता को यह स्वतन्त्रता होती है कि वह अपने तीनो मत एक ही व्यक्ति 
की अथवा प्रथक-परथक उम्मेदवारों को दे। 


आनुप।तिक प्रतिनिघत्त प्रणाली एवं उसके विभिन्न रूपो का ऊपर विस्तार से वर्णन 
किया गया है । इस प्रणाली के समर्थकों का विश्वास है कि यदि व्यवस्थापिका सभा के 
चुनावी की व्यवम्था इन्हीं सिद्धान्तो पर की जाय तो देश की धारा समा अर्थात 
पॉलियामेन्ट लोकमत की सच्ची 4तिविम्3 होगी, प्रत्येक मतदाता को अपनी इच्छानुस[र 
पार्लियामेन्ट के सदस्यों को चुनने की प्ररण स्वाधीनता होगी कारण कि प्रायः किसी मतदाता 
का कोई भी मत्र व्यर्थ नहीं जायेगा | इसके अतिरिक्त हर नागरिक मत प्रदान करते 
समय अपने अन्तःकरण के प्रति सच्चा रहेगा अर्थात्‌ व्यक्ति विशेष को अपनी भावनाओं 
के प्रतिकूल मत नहीं देना होगा | साराश यह है कि वर्तमान निर्वाचन प्रणाल्री ने 
पालियामेन्ट के चुनावों को जो जुबे का रूप प्रदान कर दिया है, उसका अ्रन्त एकमात्र 
आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रथा (2090700परवव रि००7४९४९००६३६४०7७ 5एशछाण) 
के द्वारा ही सभव है । 

निर्वाचन की न्याय प्रतिकूलता एवं असगतता को दूर करने के लिए यद्यपि आनु- 
पातिक प्रतिनिधित्व प्रणाल्ली सवोत्तम समभ्ी जाती है, किन्तु यह भी पूर्णतया दोप रहित नही 
है कारण कि यह प्रणा जी इननी जटिल्ल तथा पेचीटी है कि सावारण नागरिक इसके विभिन्न 
स्वरूपो को समझने में असमर्थ है | आलोचको का यह भी मत है कि आलनुपातिक प्रगि- 
निवित्व प्रणाली के अन्तर्गत पार्लियामेन- अनेक अल्पमत दलो का क्रीडास्थल 
बन जावेगी जिससे सरकार वडी अस्थायी बन जाती है | 


( दैम ) 


आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली का अमी तक हृगलैण्ड के ज्िसी भी पार्लियां 
मेन्टरी चुनाव में उपयोग नहीं हुआ है कारण कि अग्रेजों का विश्वास है कि यदि इस 
प्रणाली के अन्य देशों में उत्तम परिणाम निकले हैं तो यह श्रावश्यक नहीं कि इगलैएड 
में भी यह सुचारु रूप से कार्य कर सकेगी | पर साथ ही साथ उनका यह भी विचार है 
कि इस प्रतिनिधित्व प्रणाली की उपयोगिता को अश्रस्वीकार नहीं किया जा सकता | 

कामन्स ग्रह_का पगठनु--कामन्स ग्रह के साधारण निर्वाचन के उपरान्त, यह 
आगार सख्वय को सगठित करता है | सत्र (525507) के पद्लें ही दिवस में समी सदस्य 
कामन्स के भब्य भवन में एकत्रित होते है और उनका सर्वप्रथम कार्य अपने अध्यक्ष 


($9९५६८४) का निर्वाचन करना होता है । 
जरप्ण(+ मंत्र 
ग्रह का अ्रध्यक्ष--कामन्स गह अपने जिस सदस्य को अध्यक्ष के पद पर सुशोनित 


करना चहि, उसके लिए राजा की स्वीकृति अनिवाय होती है, किन्तु राजा गह द्वारा प्रस्ता- 
चित व्यक्ति को किसी भी दशा में अस्वीकार नहीं कर सकता। श्रध्यक्ञ के निर्वाचन भे, 
बल्तुत, प्रमुख हाथ प्रधान मन्त्री का ही रहता है। यह कारय प्रधान मन्‍्न्री मन्त्रिपरिपद 
> अपने अन्य सहयोगियों को सम्मति से ही सपादित करता है। प्रधान मन्त्री के इस 
निश्चय के उपरान्त क्ामन्स गृह के प्रथम सन्न मे एक सदस्य पूर्व निश्चित व्यक्ति 
का नाम गह की अध्यक्षता के लिए प्रक्षावितर करता है और श्रन्य दो व्यक्तियों के उस 
प्रस्ताव का अनुमोदन कर चुकने के उपरान्त, शह के सभी सदृध्य उसी नाम का समर्थन 
करते हैं। इगलेण्ड में कुछ ऐसी प्रथा चली आ रही है कि अध्यक्ष के चुनाव के सम्बन्ध 
में सदस्यों गे मनभेद नहीं होने पाता | तत्यश्चात्‌ अध्यक्ष अपने पद की अहरण करता है और 
गृह की बैठकों का सुचार रूप से सचालन करना अब उसका प्रमुख उत्तरदायित्व 


शैता है | 


अध्यक्ष कामन्स गणह का एक प्रमुख व्यक्ति होता है । इसके पद्‌ का इतिहास भी 
भरा रोचक दै। अ्रग्रेजी विधान में कामन्स यह के अध्यक्ष को स्पीकर (9989: 6:) 
कहते है, जिसका अर्थ है “ब्ोलने वाला” । प्रारम्भ में, कामन्‍्स णह को विधि निर्माण 
सम्बन्दी अधिकार प्रातत न थे, यह केवल प्रार्थना रूप मे कुछ प्रसाव राजा के सम्मुख 
रुप सऊता था । उस समय स्पीकर का कार्य गह की ओर से प्रस्तावित प्रार्थनाश्रों को 
«जा के यद्दों ले जाना तथा इस सम्बन्ध में गृह के बिचारी को राजा के सम्मुख व्यक्त 
के गा अथवा “बोलना” था, अर्थात्‌ स्पीकर कामन्‍्स णह की बैठकों मे न बोल कर, इस 
गूट की ओर से बोला करता था। पार्लियामेन्थरी सग्फार के प्रारम्भ होने के साथ ही स्पीकर 
( श्रयक्ष ) के इस जार्य का अन्त हो गया और अत्र उसका प्रमुख कार्य अपने गह की 
भठरों का समभापतित्य जग्ना है ) 
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निर्वाचन होने से पूर्व अध्यक्ष का पद ग्रहण करने वाला व्यक्ति अवश्य ही किसी न 
किसी राजनीतिक दल का सदस्य होता है, उसका किसी दल्ल विशेष की नीति में विश्वास 
होता है, किन्तु इगलेंस्ड की राजनीतिक व्यवस्था की यह अपनी विशेषता है कि अध्यक्षता 
का श्रासन शोमित करते ही वह राजनीतिक दल से अपना सम्बन्ध विच्छेद कर देता है 
अर्थात्‌ अमुक दत्त की बैठकों मे सम्मिलित होना, उसकी नीति का समथेन करना आदि 
सभी का त्याग कर देता है। इस प्रऊार वह एक उदासीन व्यक्ति के नाते राजनीतिक 
समस्याओं को निरपेज्ष॒ अथवा पक्तुपात रहित दृष्टि से देखता है। यही कारण है कि 
सरकार के परिवर्तनों का उसके पद पर कोई प्रभाव नहीं होता और एक व्यक्ति वर्षों 
तक कामन्स यह की अध्यक्षता करता रहता है, यद्यपि इस पद की अवधि कामन्स णह की 
भाँति ५ वर्ष की ही होती है । 

स्पीकर का पद वास्तव में बहुत ही आदग्मय एवं पवित्र समझा जाता है। उसे 
राज्य की ओर से उच्च वेतन और निवास के लिए, वेस्टमिनिस्टर के भव्य भवन (१४८४६ 
0(0078:67 ?%]2८८) में स्थान मिलता है| भ्रवकाश प्राप्त कर लेने पर उसको अच्छी 
पेंशन (2८०४07) मिल्लती है और प्रायः पियर की उपाधि भी दे दी जाती है | 

अध्यक्ष-पद प्रात व्यक्ति का राजनीतिक अच्ययन भी विशेष महत्व का होता है। 
अंग्रेजी वियान के क्रमिक इतिहास, समय-समय पर विकसित विभिन्न परिषायियों एव 
प्रथाओ आदि का उसे मुख्य जान रहता है। इसके अगिरिक्ति वह पालियामेन्यरी कार्य 
प्रणात्ञी से भी भत्वी भाँति परिचित होता है। यदि ऐस। न हो तो विधि निर्माण सम्बन्धी 
काय एवं ग्रह की बैठकें ठीक प्रकार गतिशील हो ही न सकें। संक्षेप में, रह की सारी 
कुशलता, उसके समुचित अनुशासन आदि का उत्तरदायित्व उसी पर है। 


स्पीकर के व्यक्तित्व की महानता उसके कतेञ्यों से भल्ली भोति स्पष्ट हो जायेगी | 
जैसा कि ऊपर लिखा गया है स्पीकर का प्रमुख कार्य कामन्स ग्रह की बैठकों का समा- 
पतित्व करना है। इसके अतिरिक्त रह की बैठकों में श्रनुशासन-हीनता न हो, प्रत्येक 
सदस्य ग्रह के वाद-विवाद में पालियामेन्टरी शिष्याचार का पालन करे, कोई भी सदस्य 
व्यथ ही पार्लियामेन्ट का समय नष्य न करे, हर सदस्य को अपने विचारों को प्रगद 
करने की यथोचित स्व॒तन्नता हो, आदि सभी का उत्तरदायित्व स्पीकर पर ही है। वह 
पालियामेन्टरी नियमों की व्याख्या करता है तथा सदस्यों के पारस्परिक मतभेद का अ्रन्त 
करने के लिए अपना निर्णय देता है । स्पीकर का यह निर्णवात्मक अधिकार संपूर्ण होता 
है जिस पर किसी भी न्यायालय में पुनर्विचार (0 ०[7८४/) नहीं हो सकता । सभापति के 
नाते उसके निर्णय ग्रह के सभी सदस्यों पर वाध्य हैं। १९११ ई० के पालियामेन्ट ऐंक्ट 
(एव्रगाक्ाग८7६ है: ० 7977) ने स्पीरर को एक और मह्वपूर्ण अधिकार 
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प्रद्यन कर दिया है जिसके अनुसार “जब कोई मुद्रा-विधेयक हाउस श्राफ लाइस के लिए लाइस के लिए 
या समा: की सम्मति के लिए मेजा जाय तो उस पर स्पीकर का प्रमाण लेख होना चाहिए. 
कि बह मुद्रा-विवेवक (3०7८7 शत) है 7” साधारणतया स्पीकर किसी बिल अथवा 
यह के अन्य सामखता के पक्ष अथवा विपक्ष में मत प्रदान नहीं करता यद्यपि वहीं हर 
विपय के सम्बन्ध में कामत्स का मत लेता है, किन्तु किसी प्रस्ताव के समर्थन एवं विरोध 
में समान म्रों के होने पर वह अपना निर्णायक मत ((&४:772 ४०४८) देता है | 
इस प्रकार मत देते समय स्पीकर किसी दल अयवा हित विशेष से प्रभावित नहीं होता, 
अपितु प्र्ण निरपेज्ञ दृष्टि से क्वव्य का पालन करता है । पार्लियामेन्टरी तक-बितर्क मे भी 
बह भाग नहीं लेता, यहाँ तक कि सारे ऑगार वो समिति ((७०॥7777/68 ०६ ॥76 
९६७(७[५ 400४८) की बैठक के समग्र भी वह किसी पक्ष का समर्थक नहीं होता । 
झत, उक्त वर्णित स्पीकर के विभिन्न कर्तव्यों एवं उत्तरदायित्व से यह स्पष्ट है कि जहाँ 
तक कामन्स गह की कार्यप्रणाली तथा विधि निर्माण सम्बन्धी व्यवस्था का प्रश्न है, उसमें 
स्पीकर का एक प्रमुख स्थान है। 


सीकर अथवा अध्यक्ष के अतिरिक्त कामन्स यह अपने म से एक श्रन्य व्यक्ति को 
उपाध्यक्ष (0८०प०८ए $9८०६८१) चुन लेता है जो श्र'यक्ष की अनुपस्थिति में णह 
का समापतित्व करता है श्रौर अध्यक्ष के समान सारे कार्यों का उत्तरदायित्व उसी पर हो 
जाता है। अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष के श्रतिरिक्त कामत्स यह के अन्य कमचारी सारजेन्ट- 
एड-आर्म्स (५378०८97(-2/-४3739) और क्लक (०।८४४६) हैं। श्रथक्ष के एह में 
प्रवेश करने की घोपणा करना सारजेंट का कार हैं तथा ग्रह की बैठकों में अनुशासन 
की रचा करने ऊे लिए वह श्रव्यक्ष के आदेशों के अनुसार कार्य करता है। क्लक पार्तिया- 
मेन्‍्ट फे सभी लेख-पत्रों की सुरक्षित रखता है ओर शअ्रव्यक्ष के श्रादेशानुसार गृह की 
बैठक सम्बन्धी कार्यक्रमसची (08०४४) तैयार करता हैं। पालियामेन्ट में प्रछे जाने 
वाले प्रश्नो की सूचना (१२०५४८८) भी इसी कर्मचारी को दी जाती है । 


कामन्त गृह की समितिया--ससार की प्रायः समी व्यवस्थापिका समाएँ अपना 
विवि निर्माण सम्जन्धी कार्य शी्रता एवं कुशलतापूर्वक करने के लिए अपने गृह को अनेक 
समितिया में ब्रिमाजिन कर लेती €। इसी प्रकार इगलैण्ड के कामन्स यह की भी बितिन्न 
समितियाँ ८ । 
ब्रिटिश राजनीतिक व्यवस्था से इन समिडिया का इतिहास सी बड़ा पुराना हैं। 
मद्दानी ऐडिजावेथ के शासन काल मे प्राय सभी जिला को द्वितीय बाचन ($0८०॥व 
९०४वै॥६९) के पश्चात यह की समितियों के विचांगर्थ पेश किया जाता था। ऊिन्तु 
२६९८९ 3« में हा सप्रीयों का जालोर सिस्तृत होता जा रहा है। इस समय कापरन्स 
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गह की अनेक समितियाँ है जिनका निर्माण हर पार्लियामेट की रचना के साथ ही होता है । 
मुख्य समितियों ६ स्थायी समितियों (905 5६800 ए8 (००॥7072०८७) है जिनके 
सम्मुख कुछ विशेष सरकारी व्रिल रकखे जाते हैं। हर समिति किसी एक विशेष विषय 
सम्बन्धी मामलों के चारे मे छानबीन करती है ओर अपने सुझाव रखती हैं। इन छः 
स्थायी समितियों के अतिरिक्त कुछ “सिलेक्ट समितियों? (52९९६ (५०णाग़ा९९४) 
होती है जिनकी रचना व्यक्तिगत विधेयक तथा ऐसे प्रश्नों, जो नये सिद्धान्तो का प्रतिपादन 
करते हैं, पर विचार करने ओर उनके सम्बन्ध में पूरी जानकारी प्राप्त कर कामन्स रह 
को यूचित करने के लिए होती है। तीसरी प्रकार की समितियों “सत्रात्मक समितियों”? 
($८४४072 (:07777/772८8) के नाम से जानी जाती है। इनकी रचना पार्लिया- 
मेन्ट के एक सन्न के लिए होगी है और ये पार्लियामेन्ट के सम्मुख उपस्थित प्राथना पत्र 
(?८६४४079) की परीक्षा करती हैं। इसके उपरान्त निजी विषेयकों (?॥ए80९ 
8॥॥9) से सम्बन्धित समितियों आती ह, इनमे से प्रत्येक की सढस्यता केवल चार होती है 
और इनकी रचना ठलबदी के सिद्धातो पर नहीं होती | अततः जब पूरा ग्रागार समिति के रुप 
मे बैठकर कार्य करता है तो उसे समूचे आगार की समिति (00मा्राप्त०९८ ०६ ४7९ 
९७॥०८ 77005८) कहते है | इस समिति के सदस्व कामन्स ग्रह के सारे व्यक्ति होते है । 

समूचे आ्रागार की समिति तथा कामन्स गृह मे निम्नलिखित भेद है। प्रवमतः 
इस समिति का सभापतित्व ग्रह का अ्रशवक्ष नहीं करता, वसन्‌ एक अन्य सदत्य चेयरमैन 
के नाम से अध्यक्षता करता है। दूसरे, जब आगार समिति के रुप मे बैठता है उस समय 
स्पीकर का दर्ड (१४७८८) मेज के ऊपर से हटाकर नीचे रख दिया जाता है। तीसरे, 
इस स्थिति मे प्रस्तावों का अनुमोदन (5०८०४०) अनिवाय नहीं होता। चौथे, कोई 
भी सदस्य एक ही प्रश्न पर जितनी वार चाहे वोज्न सकना है। साराश यह है कि जिस 
समय आगार समिति के रूप से चैठता है, उस समय पार्लियामेन्टरी शिग्यचार के अनुसार 
काय नहीं होता । 


कामन्स गृह की इन विभिन्न समितियों का संगठन ग्रह की एक निर्वाचन समिति 
((.07977772८ 0६ $८।८८४४००) के द्वारा होता हैं। इस निर्वाचन समिति के ११ 
सदस्य होते हैं जिनको पालियामेन्‍्ट का प्रत्येक गृह अपने सभी स्नों के प्रारम्भ में चुन लिया 
करता है ) इन सदस्यों के निर्वाचन में प्रधान मन्त्री ओर विपक्षी पक्ष के नेता का प्रमुल 
हाथ रहता है अर्थात्‌ ये दोनों व्यक्ति जिन सदस्यो को उचित समझते है उन्हें निर्वाचन 
समिति के लिए मनोनीत करते है। तत्पश्चात्‌ यह निर्वाचन समिति गृह की अन्य समि- 
तियो की स्वना करती है। इस कार्य का संपादन करते समय यह अवश्य ख्याल रखा 
जाता है कि सभी दलों को समितियों मे वथोचित प्रतिनिधित्व प्राम हो जाय । 


न 


( ७२ ) 
कानन्स गृह के कार्यक्रम सम्बन्धी नियम--कामन्स यह के कार्यकम सम्बन्धी 


नियम विधान द्वारा प्राम लिखित नियम नहीं है, किन्तु अपने कार्य को मली प्रकार करने 
के लिए. पालियामेन्ट ये समय-समय पर कुछ स्थायी नियम (54079 (07667) 
भनाये हैं। इसके अतिरिक्त इस सब्न्‍्ध में वैधानिक प्रथाएँ भी विक्रसित हुई हैं। श्धि- 
काश स्थायी नियम व्यवध्यापिका सम्बन्धी कार्यों को पद्धति एवं विभिन्न विधेयकों 
(875) पर वादानुबाद का समय निर्धारित करते हैं, जैसे नित्यप्रति पारियामेन्ट की 
बैठक का पहला घएय शासन सम्बन्धी प्रश्नों के पूछुने के लिए. निश्चित है | ये प्रश्न 
राज्य के कार्यों के विषय में जानकारी ग्राम करने के लिए ही पूछे जाते हैं न कि शासन 
नीति पर वाद विवाद करने के लिए। पार्लियामेन्ट का कोई भी सदस्य इस निश्चित 
समय में मन्त्रियों से उनके ज्मागों से सम्बन्धित प्रश्न पूछ सकता है। किन्तु साधास्थ- 
तया एक समय में एक सदस्य चार प्रश्नों से अधिक नहीं करता । 


कामन्स गृह की गणयूरक श्रथवा कार्य-निर्वाहक सख्या ((१७०४४४) चाल्लीस 
है | इस सख्या में सदस्य न होने पर एक चेतावनी की धटी त्रजती है और यदि उसके 
दो मिनट पश्चात्‌ नक सख्या पूरी नहीं हो जाती तो णह का अव्यक्ष पार्तियामेन्ट की 
बैठक स्थगित कर देता है, किन्तु ऐसा प्रायः बहुत कम होता है और साधारणतया सामान्य 
अवसरों पर लगभग १५० सदस्य उपस्थित होते है । 


पार्कियामेन्ट की बैठकों का लगभग प्ररा समय विभिन्न राजनीतिक विषयों के 
सम्बन्ध में बाद विवाद करने पर बीउता है । दर सदस्य को बोलने की पूर्ण स्वतत्नता होती 
है । स्पीकर का यहाँ सबसे महत्वपरर्ण कर्तव्य सरकार के समर्थक एवं विरोधी दोनों ही पर 
को अ्रपने विचार रखने के लिए. समान समय देना होता है। सदस्यों को लिखित रूप में 
कुछ पढ़ने का अधिकार नहीं होता और निष्कल तथा व्यर्थ ओलने पर स्पीकर उन्हें बैठ 
जाने का आदेश दे देता है जिससे अ्रन्य सदस्यों को भी अ्रपने विचारों को व्यक्त करने 
का समय मिल्ष सके । 


कामन्स रद ने निरथ्थक वार्ताल्ाप का अन्त करने के लिए श्रपने कुछ नियम बना 
रखे हू जिससे कि काय शीधता एवं कुशलतापूवक हो सके । इन्हें श्रेंग्रेजी राजनीतिक 
ब्यवस्था में “कज्षोज़र्स”? ((]05०:८७) के नाम से जाना जाता है और इनके तीन 
, म्मुख रूप #»। सर्वप्रथम, साधारण “क्लोजर” (97ए/८ (०४77८) जिसका अथ 
है कि यदि कामन्स गद के सौ सठस्य किसी वादबिवाद विशेष के समाप्त करने के पक्तु 
में हों, तो गद का श्रयक्ष उस प्रश्न पर और आगे वार्तालाप न किये जाने का आदेश 
द्वे देता है। रद में थादबियाद समात करने के इस नियम का भी इतिहास बडा रोचक 
है| लगभग ७० वर्ष पूर्व जब कि पार्लियामेन्ट में आयरलैएड के मेजे हुए प्रतिनिधि 
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निरर्थक णह का समय नष्ट करते थे और तक के लिए ह्वी तक करके पार्लियामेन्ड के 
कार्यों में वाधक सिद्ध होते ये; तब्र सन्‌ १८८२ ई० में “क्लोजर” (0507८) सम्बन्धी 
यह एक स्थायी नियम बनाया गया था। इसके अजिरिक्त दूसरा रूप “गिल्ोटीन? ((>प7॥0- 
६776) है | पालियामेन्ट ने श्८९३ ई० में इस स्थायी नियम के द्वारा विधेयको की 
विभिन्न धाराओं तथ! भागों से सम्बन्धित वादविवाद और भाषणों पर समय सम्बन्धी 
सीमा लगा दी। “गिलोटीन” को “क्लोजर वाई कम्पाय्मेन्ट्सा ((॥08४ए०:८ फेज 
८०77०४7६४९7५७) के नाम.से भी जाना जाता है जिसका अर्थ है कि अमुक बिल 
के किसी विमाग अथवा धारा पर वादानुवाद बन्द करके अव्यक्ष उस पर सदस्यों का 
मत माँग सकता है। वादविवाद को समाप्त करने की अन्तिम युक्ति कंगाल? 
((५०827००) है, जिसके अनुसार कामन्स ग्रह के अध्यक्ष तथा समितियों के चेयरमैन 
((॥80४४7८७ ०६ (:0790777६८29) को किसी ब्रिल विशेष के सम्बन्ध में प्रस्ठ॒त 
संशोधनों में से कुछ ही को सदस्यों के विचार के लिए. चुनने का श्रधिकार दिया गया है । 
१९०९ ई० से ही इस प्रथा के अनुसार कार्य किया जाना प्रारम्भ हो गया था और 
१९१९ ई० में पालियामेन्ट ने इसे एक स्थायी नियम का रूप दे दिया । 


कामन्स रह के प्रत्येक सदस्य के कुछ विशेषाधिकार होते हैं, किन्तु साथ ही उन्हें 
कुछ कर्तव्यों का भी पालन करना होता है। जहाँ तक कर्चन्यों का सम्बन्ध है हर सदस्य 
पार्लियामेन्ट के निर्धारित नियमों एवं पार्लियामेन्टरी शिष्टाचार व परिपाटियों के श्रनुसार ही 
आगार के व्यवस्थापिका सम्बन्धी श्रनेक कार्यों में भाग लेता है। उनके विशेषाधिकारों के 
अन्तर्गत विभिन्न अ्रधिवार आरा जाते है जैसे प्रत्येक सदस्य की पार्लियामेन्ट की बेठकों 
में भाषण देने, किसी भी विधेयक को ग्र६ के सम्मुख पेश करने, शासन नीति सम्बन्धी 
प्रस्ताव रखने, मन्त्रिपरिषद्‌ से राज्य कार्यों के विषय में प्रश्न पूछुने अथवा जानकारी 
प्राप्त करने आदि की स्वतन्त्रता रहती है। कोई भी सदस्य पार्लियामेन्ट के हर सत्र के ४० 
दिन पूर्व और उपरान्त तक बंदी नहीं वनाया जा सकता | पार्लियामेन्ट का प्रत्येक सदस्य 
१०० पौंड वार्षिक वेतन पाता है और कामन्स ग्रह में स्थान ग्रहण करने के साथ ही 
शासन विधान के प्रति सच्ची भक्ति की शपथ लेता है। 


बिल के विभिन्न प्रकार और उनके ऐक्ट बनने की रीति 
फामन्स ग्रह के विकास का इतिहास देते समय यह लिखा गया है. कि प्रारम्भ में 
इस शआगार को विधि निर्माण सम्बन्धी अधिकार नहीं प्राप्त वे। यह केवल प्रार्थना के रूप 
में कछ प्रस्ताव राजा के सम्मख स्पीकर द्वारा प्रस्तुत किया करता था। किन्त जैसे-जैसे 
प्रजातन्त्रीय भावनाओश्रों का विकास हुआ सब-साधारण जनता के प्रतिनिधि--कामन्स एह-- 


को इस संबंध में अधिकार प्राप्त हुए तथा वे विशेष प्रकार से पुष्टहोते गये । पालियामेन्ट 
३७ 
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को इस प्रकार व्यवस्थापिका समा सम्बन्धी सर्वोच्च अ्रधिकार प्रात हो गये | पार्लियामेन्ट 
द्वारा बनाये हए सभी नि्न्वों (,98एछ ०४ ८८७) को स्ब-प्रथम विधेयकों (६539) के 
रूप में आगार के सम्मुख रक्खा जाता है। इस प्रकार बिल श्रथवा व्वियक का तात्पय 
एक व्यवस्थापिकरा सुक्ताव व प्रस्ताव (.८27990ए८ ?707084)) से है । 


पार्वियामेन्टरी विज्ञ दो प्रकार के होते हैं, प्रथमतः सावजनिक विधेयक 
(?०४७॥८ 97) और दूसरे, व्यक्तिगत अथवा निजी विधेयक (277ए48&:6 07) | 
सार्वजनिक विधेयक वे हैं जो सामान्य हितों से सम्बन्धित होते हैं और राष्ट के सभी श्रथवा 
अधिकाश वर्गों के विषय में नियम निर्धारित करते हैं। उदाहरणतया मताधिफार प्राप्त 
कराने वाला विधेयक इसी भेणी के श्रन्त्गत आता है। इसके ठीक विपरीत व्यक्तिगत 
विधेयरों के द्वारा किसी क्षेत्र तथा नगर विशेष के हितों को पालियामेन्ट के सम्मख उसके 
विचाराथ रखा जाता है जेंसे अमुक नगर-पालिका समा ()/ए७४॥८(७०|६ए) के श्रषिकारों 
में वृद्धि कराने बाला प्रस्ताव, किसी क्षेत्र विशेष में नयी रेलवे लाइन स्थापित कराने का 
प्रस्ताव आदि-अरादि व्यक्तिगत विधेयको के ही अन्तगंत आते हैं। साथ ही साथ निजी 
विधेयक (?7779/० 7) और निजी सदस्य के विषेषक (?ए4॥९ #7९॥0 96: 
970) का भी अन्तर दृष्टि में रखना चाहिए । निजी सदस्य के विधेयक वे हैं जो मन्त्रि 
परिषद्‌ के सदस्यों के द्वारा न प्रस्तावित होकर, पालियामेन्ट के साधारण सदस्यों के द्वारा 
पुरस्थापित किये जाते हैं. * 


सार्वजनिक तथा निजी, दोनों ही प्रकार के विधेयक पार्कियामेन्ट के किसी भी 
आगार मे प्रस्तावित किये जा सकते हैं, किन्तु मुद्रा सम्बन्धी विधेयक (०४८४ 97) 
केवल कामन्स ग्रह में ही सर्व-प्रथम उपस्थित हो सकते हैं। पार्लियामेन्ट का अ्रधिकाश 
समय सावजनिक विधेयकों पर ही विचार करने में चीतता है। 


एक विवेयक को ऐक्ट बनने के लिए विभिन्न स्थितियों को पार करना होता है । 
सबंप्रथम विधेयक का मसौदा तैयार होता है । साधारण सदस्यों द्वारा उपत्यित किये 
हुए बिलो (07ए 4८ ॥7 ७0067 जा) का मसविंदा, वे सदस्य स्वय ही बनाते हैं 
स्न्तु सार्वजनिक विधेयको के सम्बन्ध में मन्‍्त्री विशेष को सामान्य नीगियों का निर्धारण 
करना होना है जो पूण मन्त्रिपरिपद्‌ द्वारा परीक्षा हो चकने के उपरान्त गह के सम्मुख 
पेश कर दिये जाते है| पार्लियामेन्ट के किसी भी सदस्य को बिल उपस्थित करने से पूर्व 
इस सम्बन्ध में एक सूचना देनी होती है जो कि पालियामेन्ट की दिन प्रति दिन की 
कार्यवाही बाली यच्री (0766४ ०६ ५८ 099) में प्रकाशित की जाती है । 
तत्पश्चात्‌ झद का श्रथ्यक्ष तिल के पेश करने का आदेश देता हे और पार्लियामेन्ट 
का क्‍लक विवेयक विशेष का शीर्षक मात्र पढ देता हे। इसी समय प्रस्तुत कर्ता 
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अपने त्रिल के अमियाय के सम्बन्ध में एक भाषण देता है। कभी कभी प्रस्तावित 
विधेयक के विपक्ष में भी सक्षेप में विचार व्यक्त होते हैं। विधेयक की इस प्रथम स्थिति 
में ही अध्यक्ष उसके विरोध एवं पक्त में आगार का मत ले लेता है। साधारण सदस्यों 
द्वारा प्रस्तावित बिल मत निर्णय के समय अपने पक्ष में बहुमत न पाने के कारण प्रायः 
इसी त्थिति में रह हो जाते है, किन्तु मन्त्रियो द्वारा पेश किये हुए बिल साधारण स्थिति 
में कामन्‍्स णह के बहुमत का समर्थन प्राप्त करते हैं | इस प्रकार एक विधेयक के प्रथम 
बाचन (9787 ८००॥४९) का अन्त होता है । 


गृह के आदेश द्वारा एक निश्चित दिवस पर, विधेयक का प्रस्तावक अ्रष्यक्ष से 
ब्रिल के द्वितीय वाचन के लिए प्राथना करता है, और वस्तुतः इसी समय से विधेयक के 
समर्थकों एवं विरोधियों का सही सघष प्रारम्भ होता है । समर्थक पक्त बिल वी उपयोगिता को 
दर्शाते हुए, लम्बे लम्बे व्याख्यानों के द्वारा विधेयक की रक्षा करता है, ओर विरोधी पक्त 
अनेक असंगत सशोधनों एवं विरुद्ध भाषणों द्वारा बिल को समाप्त करने का पूरा-पूरा प्रयास 
करता है | इस स्थिति में ब्िल्ल के उद्देश्यों, सिद्धान्तों एवं विशेष प्रावधानों के ही सम्बन्ध 
वाद विवाद होता है । तत्पश्चात्‌ अध्यक्ष इस सम्बन्ध में गह का मत लेता है और यदि 
विपक्षियों की सख्या श्रधिक होती है तो त्रिल की समासति हो जाती है, अन्यथा उसकी 
यात्रा जारी रहती है। यह बिल्ल की दूसरी स्थिति है जिसे पार्लियामेन्टरी भाषा में द्वितीय 
वाचन (5९८००० 7१९८५०॥४४) के नाम से जाना जाता है । 


१९०७ ई० के पूर्व द्वितीय वाचन के उपरान्त विधेयक प्रायः समूचे आगार को 
समिति के सम्मुख रखा जाता था, किन्तु श्रत्र ऐस। केवल्ल मुद्रा विधेयकों अथवा अ्रत्यन्त 
ही महत्वपूर्ण व महान विवादी त्रिलों के लिए ही आवश्यक है । साधारणतया सामान्य 
विधेयक को अ्रध्यक्ष की आज्ञानुसार शह की पाँच स्थायी समितियों में से किसी एक में 
भेज दिया जाता है। समिति-ध्थिति ((007777766 50922) में बत्रिल्ञ की विभिन्न 
धाराओं की पूर्ण परीज्ञा और प्रत्येक धारा पर विस्तार से विचार होता है, साथ ही साथ 
समप्तिति विधेयक सम्बन्धी सशोधनों की भी पूरी-पूरी जाँच-पडताल करती है । वास्तव में 
बिल को समिति के सुपुद करने का उद्दे श्य उसकी चर व्यों को दूर करना तथा उसे एक 
व्यवस्थित रूप प्रदान करना है। तत्पश्चात्‌ समिति अपने विचारों को आगार के सम्मुख 
भेजती है, बिल की यात्रा की यह “रिपोर्ट स्टेज? (८००८८ 8६88८) है। आगार में 
अब बिल के अनेक खण्डों अथवा धाराओं पर विस्तार रूप में वाद विवाद होता है । 
विरोधी पक्त पुनः अपने सशोधन प्रस्तुत करता है और कभी-कभी तो ऐसी जटिल सम्मुख 
उत्पन्न कर देता द्वे कि विधेयक विशेष को किर से समिति में परीक्षार्थ भेजना होता है । 


अन्ततः त्रिल का तृतीय वाचन (7790 ८५०॥४४) प्रारम्भ होता है। यद्यपि 


( ७६ ) 


इस समय तक बिल का भाग्य प्राय, निश्चित ही हो जाता हे ओर उसके सम्बन्ध में कोई 
विशेष विचार व्यक्त करना शेष नहीं रद्ता, किन्तु विपक्षी दल वाले अब भी उसका पीछा 
नहीं छोडते ओर इस अन्तिम स्थिति में भी लम्बे-लम्बे वाद विवादों के द्वारा वि्ल के 
डद्ृ श्य की ही नहीं वरन्‌ सिद्धान्तों की भी कडी ग्रालोचना होती है। इसके उपरान्त ग्रह 
अध्यक्ष इस सम्बन्ध में आगार का मत ग्राप करता है और बहुमत के पक्ष में होने पर दी 
बिल इस दवाउस से स्वीकृत समभझा जाता है। 


इस प्रकार अपने जन्म पाये हुए, आगार में सफलतापूर्वक अनेक स्थितियों को पार 
कर विल्ल की दूसरे गह में यात्रा प्रारम्भ होती है और प्रायः इस आगार में भी उसे पुनः 
उन्हीं स्थितियों में से होकर जाना होता हे । यदि इस आगार में बह स्वीकृत हो जाता है 
तो राजा की स्वीकृति के लिए भेज दिया जाता है। राजकीय अनुमति (१०एशों 
298८४) के प्राप्त कर लेने पर विधेयक (9॥]) अधिनियम (8८४) का रूप अहण 
करता है । 


पार्लियमेन्ट के दोनों आगारों में मतभेद होने पर विधेयक की यात्रा और बढ़ जाती 
है। यदि लाडस यह कामन्स णह द्वारा स्वीकृत किसी श्रमुद्रा विधेयक ()०॥-7707०ए 
9!) के पक्ष में नहीं होता तो लगातार तीन सत्रों में कामन्स गह द्वारा पास हो 
जाने पर यह ऐक़्ट बन जाता है, चाहे लाड्स शरद की सम्मति उसके पक्त में हो अथवा न 
हो । रिन्तु “यह प्रावधान लागू न होगा” यदि उन तीन सत्रों में से कामन्‍्स णह के पहले 
सत्र के द्वितीय वाचन (5०८०४१ 8१८०७०॥०४) के पश्चात्‌ कामन्स शह के तीसरे सत्र, 
तक जब यह विधेयक पास हुआ हो, २ वर्ष का समय (अब यह अवधि २ वर्ष से घटा कर 
१ वर्ष कर दी गयी है ) न बीता हो |” किन्तु मुद्रा विधेयक होने पर उक्त प्रावधान के 
अनुसार कार्य न होगा। इस सम्बन्ध में १९११ ई० के पार्लियामेन्ट ऐक्ट (?279- 
77८7६ 0.८६ ०६ 7977) ने लाड्स रह के अ्रधिकारों का पूर्ररूपेण अन्त कर दिया हे । 
इस ऐक्ट के अनुसार यदि लाड्से णह किसी मुद्रा विधेयक को एक मास “के अन्दर 
स्वीकार नहीं करता तो इस एक मास के उपरान्त राजकीय सम्मति प्राप्त करके वह स्वयमेव 
ऐक्ट बन जायेगा | 
पारलियामेन्ट के अर्थ सम्बन्धी _कार्य--पाठकों को मुद्रा-विधेयक तथा श्रम॒द्रा- 
ब्रधेयक, दोनों के ऐक्ट बनने की रीति का अन्तर स्पष्ट होना चाहिए | मन्निपरिपद 
पति वर्ष राज्य के खर्चे का आयणन (88८772:८७) तैयार कर पार्लियामेन्ट से उसकी 
स्वोकृति प्राप्त कसा है। सभी मुद्रा विधेयकों को केवल मन्न्रिपरिषद के सदस्य ही 
आगयणन के रूप में पालियामेन्ट के सम्मुख प्रस्तावित करते हैँ और जैसा पहले द्वी लिखा 
गया हू, मुद्रा विधेयर्कों का जन्म कामन्स णह में ही होता है । 


( ७७ ) 


इंगलेण्ड के मन्त्रिपरिषद का अर्थ मन्‍्त्री, “चान्सलर आदी एक्सचेंकर” 
(एप्बम८ली०६ ०६ ६४० #5टा८्वुए००) के नाम से जाना जाता है। सावजनिक 
आय-व्यय को विधिवत करना, राज्य करों व सावजनिक ऋण सम्बन्धी प्रावधानों में परि- 
वर्तन रखना, वार्षिक श्राय (र८०ए८४०८) का सग्रह करना, विभिन्न राजकमचारियो 
एवं विभागों को व्ययाथ घन देना और राजकोष का नियत्रण करना आदि अय्थ 
विषयो के प्रति “चान्सलर” ही उत्तरदायी है। राज्य कोप (/7८2४०79) ही शासन 
व्यवस्था के प्रत्येक विभाग के व्यय के लिए धन देता है यही कारण है कि कोष के अध्यक्ष 
के नाते चान्सलर का समी विमागों से सम्पक रहता है । 
आर्थिक क्षेत्र में पार्लियामेन्ट का सर्वप्रथम कार्य व्यय के आगणन (/28६0779/८8) 
का सचय करना है। इसी आगणन सूची में सारे एकीकृत अनुदान (७0780]0#(68वे 
भी सम्मिलित होते है, किन्तु ये अन्य खर्चों से प्रथक लिखे जाते है। आगणन तेयार हो... 
चुकने पर राज्य व्यय को व्यवस्थित रूप प्रदान करने के लिए कोष विभाग (80470 ०0 
गु५९८०४०७५४५) के अधिकारियों तथा अन्य विभागों के अध्यक्षों में परस्पर परामर्श होता 
है जिससे कि राज्य के सभी व्यय सुचारु रूप से विधिवत्‌ (१९८४९०१४।॥८) किये जा सके 
तत्पश्चात्‌ “चान्सलर आफ दी एक्सचेकर” इन सभी व्ययों की सूची मन्त्रिपरिषद के 
सम्मुख रखता है। परिषद में इस पर विस्तार में वादविवाद हो चुकने और सभी मन्ल्रियों 
की सम अनुमति हो जाने पर, त्ान्सलर राज्य व्यय सम्बन्धी आगणन को प्रस्ताव रूप में 
पालियामेन्ट के सम्मुख उपस्थित कर देता है। इसके कुछ दिन बाद चान्सलर कामन्स गृह 
में वाबिक आय व्यय लेखा सम्बन्धी एक विस्तृत व्याख्यान देता है। जिसके द्वारा वह 
गत वर्ष के आर्थिक विषयों व समस्याओं पर प्रकाश डालते हुए. उनका निरीक्षण एवं 
पुनखलोकन करता है और नये वर्ष के बजट की हाउस के सम्मुख रखता है | कामन्स ग्रह में 
अन्र कई सप्ताहों तक चजट सम्बन्धित ही वादविवाद चलता है । प्रस्तावित अलुमान-पत्र 
[90व 8०८) की परीक्षार्थ समूचा आगार “कमेटी आफ सप्लाइज” ((0077770९6 
06 ४ए०.०॥८४) और “कमेटी आफ वेज एंएड मीन्स? ((०माधा।६€९ 6 
९७५०४ 27० )/८०७॥$) नामक दो समितियों के रूप में बैठता है। प्रथम सम्रिति के द्वारा 
कार्यकारिणी को अमुक धन राशि देने का निश्चय होता हैं और दूसरी इस धन राशि' को 
संग्रह करने के उपाय अथवा साधन सुभाती है । इसके अतिस्क्ति चान्सलर नये राज़्य करों 
की स्थापना के लिए, मुद्रा विधेयकों के द्वारा उन्हें हाउस के सम्मुख रखता है, जो ग्रह की 
स्वीकृति प्राप्त कर लेने पर आथिक अधिनियमों (9737८6 2८४७) के नामसे जाने 
जाते हैं। उक्त व्शन से स्पष्ट है कि इगलेरेड की राज्य व्यवस्था में “चान्सलर 
आफ दी एक्सचेकर” को आर्थिक विषयों में तानाशाही अधिकार प्राप्त है। सभी मुद्रा 


ज्वरट्टप्777777४ है 


५ एक -) 


विषेयकों को ऐक्ट बनने के लिए उन्हीं सत्र अवस्थाओं को पार करना होता है जो साधारण 
विधेयकों के सम्बन्ध में वर्शित हैं। जैसा कि ऊपर लिखा गया है सन्‌ , १९११ ३० के 
पार्लियमेन्ट ऐज़ठ-के अनुसार यदि लाड्से णह कसी मुद्रा विधेयक को १ मास के 
भीतर स्वीकार नहीं करता तो इस एक मास के उपरान्त राज-स्वीकृत (80ए४ 28867६) 
प्राप्त करके चह विल्न स्वयमेव ऐक्ट बन जाता है । 


वास्तविक प्रभुता सपन्न पालियामेन्ट 


इगलैण्ड की पालियामेन्ट सबंशक्ति-सपन्न व्यवस्थापिका सभा है। इसी कारण कहा 
जाता है फि उसके अधिकार असीमित हैं । शासन व्यवस्था में जब चाहे पार्लियामेस्ट केसा 
भी महत्वपूर्ण परिवर्तन छगमतापूर्वक कर सकती है | जे० ए० श्रार० मैरियिट (] ४ हरि 
॥४६:500 ने ब्रिटिश पार्लियामेन्ट की महानता एवं सर्वोच्चता का चर्णन करते हुए 
लिखा है--“चादे किसी भी दृष्टिकोण से देखा जाय, अग्रेंजी धारा सभा अत्यन्त ही 
रोचक तथा महत्वपूर्ण है। प्राचीनता में वह अठुलनीय, अधिकार क्षेत्र में श्रत्यन्त विस्तृत 
और कार्यों में अ्सीमित है । वह सामर्थ्यवान्‌ हैं और हर समय मानव जगत के एक 
चौथाई भाग के लिए व्यवस्थापिका सम्बन्धी कार्य कर सकती है ** * * “' , राष्ट्रीय, 
क्षेत्र में ( पालियामेन्ट ) अ्रपने से उच्चु किसी को भी स्वीकार नहीं करती । एक शब्द में 
कहें तो, “अंग्र जी राज्य क्षेत्र-में वह लौकिक एवं धार्मिक विषयों मे सर्वोच्च सत्ता-है ।? 
इसी प्रकार प्रो” डायसी (?70६. ॥)८6ए) ने भी अग्रेजी पार्लियामेन्ट के प्रति अपने 
श्रद्धा वाक्य अर्पित करते हुए दिखा है कि, “कोई मी ऐसा अधिनियम नहीं है _जिसे 
पालियामेन्ट बना या विंगाड न सके, अथवा जिसमें संशोधन न क्र सके ।” अलिखित 
ओर लचीला विधान होने के कारण, पार्लियामेन्ट की प्रमुता दृद़तर हो गई है। इसी 
कारण वैधानिक तथा सामान्य दोनों ही प्रकार के अधिनियर्मों को पालियामेन्ट बडी सुगः 
- मता से बना लेती है अ्रर्थात्‌ वैधानिक विधि निर्माण के लिए. किसी विशिष्ट रीति का 
आश्रय नहीं लेना होता है | एक प्रतिनिध्यात्मक विधि-निमांत्री सस्था के नाते पर्लियामेन्ट 
इस युग में अपना कोई प्रतिद्वन्द्दी नहीं रखती | उसके अविकार अनुपम व अनूठे है 
ओर वह किन्हीं भी वैधानिक चधनों के अतर्गत नहीं है। विधि-निर्माय सम्मन्धी कार्यों 
में पार्लियामेन्ट की सर्वोच्चता हैे। वह राज्य के आर्थिक विपयों का नियन्त्रण करती है; 
राज्य न्यायालयों का अधिकार क्षेत्र (]०:80॥0६07) निश्चित करती है श्रौर राजा के 
कार्यों को प्रमावित करती है । उसकी कार्य विधि संसार के अन्य प्रतिनिष्यात्मक आगारों 
से निराली है। यद एक वह सस्या है जिसका अ्रग्नेजों को गव है और वह ठीक भी है। 


सातवाँ अध्याय 


इंगलेण्ड की न्‍्याय-व्यवस्था 

किसी राज्य की कुशल शासन व्यवस्था के लिए, केवल यही पर्यात नहीं है कि धारा 
समा नियमों का निर्माण करे और जनता उनका पालन करे, अपितु यह भी आवश्यक 
है कि राज्य कुछ ऐसे व्यक्तियों को नियुक्त करे जो नियम भंग करने वाल्लों को यथोचित 
दड दे। राज्य के इन्हीं न्याय-व्यवस्था सम्बन्धी कर्मचारियों को न्यायाधीश” कह जाता है । 
यदि किसी वस्तु के स्वामित्व के विषय में किन्हीं दो अथवा अधिक व्यक्तियों के बीच कोई 
भगडा उत्पन्न हो जाता है अथवा एक व्यक्ति के अ्रधिकार में अन्य व्यक्ति निरर्थक हस्त 
क्ञेप करते हैं तो ऐसी सभी दशाओं में सताये हुए व्यक्ति राज्य की न्याय-व्यवस्था के अनुसार 
न्याय प्राप्त कर सकते हैं । 


इगलैण्ड के न्याय सम्बन्धी काननों का निर्धारण पालियामेन्ट द्वारा स्वीकृत श्रि 
नियर्मों और ऐसे अलिखित नियमों से हुआ है जिनका आधार बहुत प्राचीन काल से 
प्रचलित विभिन्‍न परिपाटियाँ हैं इन्हीं कानून सम्बन्धी प्रथाओं को वेघानिक भाषा में 
“कॉमन लॉ” ((0797707 99) के नाम से जाना जाता है । 


इगलैंण्ड के न्याय-संगठन का इतिहास भी राज्य के अन्य श्रंगों की भाँति बहुत 
पुराना है। एग्लो सेक्‍्सन काल में कई न्यायालय थे जिनमें 'वाइटन एगमीत' (फ४॥६९०४- 
8०770) राज्य का सर्वोच्च न्यायालय था और इसी कारण सभी दीवानी एवं फौजदारी 
मुकदर्मो पर अन्तिम विचार करना इसी न्यायालय के अधिकार त्षेत्र में था, किन्तु सभी न्यायालय 
राजा के ही नाम में न्याय प्रदान करते थे। नार्मन विजय के उपरान्त अनेक स्थानीय कचहरियाँ 
तो उसी प्रकार काम करती रहीं, किन्तु अब “क्रिया रेजिस? ((0५79 १८४78) को न्याय 
सम्बन्धी सर्वोच्च अधिकार प्राप्त हुए । कूरिया रेजिस के अनेक सदस्य राज्य के विभिन्‍न भागों 
में भ्रमण करके न्याय का कार्य करते थे ओर इसी कारण वे “म्रमणशील” न्यायाधीश 
कहलाते थे । परन्तु जैसे जैसे न्याय-काय का विस्तार हुआ, कूरिया रजिस ने स्वयं को कई 
भागों में विमक्त कर लिया ओर इस प्रकार अर्थ सम्बन्धी न्याय-व्यवस्था “एक्सचैकर” 
(85८४८९०८४) के अन्तर्गत आई । १२ वीं शताब्दी के अन्त में 'एक्सचेकर ने अपने 
को 'कूरिया रेजिस” से पृथक कर लिया और यही सारे मात सम्बन्धी कूगडों का निवरटारा 
करने लगा । इसके अतिस्क्ति 'कूरिया रेजिस” के विभागीकरण के फलस्वरूप (किंगस बेच 


। 


(6798!४ 8०7८४) नामक एक और न्यायालय को स्थापना हुई। ११७८ ई० में 
सप्राद हैनरी द्वितीय ने इस न्यायालय को सगठित किया था। हैनरी ने 'कूरिया के पाँच 
सदस्यों को प्रजा के उलाहनों को सुनने के लिए, इस स्थायी कोर्ट में नियुक्त किया और 
पुनर्विचार (89०४) का कार्य स्वय अपने श्रधिकार में खखा । 'मैगना कार्य (//४8- 
099 (9752) की एक घारा के अनुसार 'कामन प्लीज! ((0४7709 7]628) नामक 
एक और न्यायालय की स्थापना हुई जो कि निश्चित समयों पर प्रजा के बीच उत्न्न 
भूगडों का फैसला करता था । 


उक्त लिखित तीनों न्यायालयों की उत्पत्ति कूरिया रेजिस से ही हुईं, किन्तु सामान्य 
न्याय अधिकार “किंग्स कोंसिल” (९79१8 (००४८!) के हाथों में रहे। १८७३ 
६० के “जूड़ीकेचर ऐक्ट” (]००70४६०४८ ८४) के अनुसार ये तीनों न्यायालय 
संयुक्त हो गये और १८८१ ई० के ऐक्ट के फल्लस्वरूप वे हाईकोट के एक अज्ज बन गये । 


इन न्यायात्ष्यों के श्रतिरिक्त अग्रेजी न्याय-व्यवस्था में 'कोई आफ चान्सरी' 
(०००४४ ०६ (४७०7८८४९) का भी एक विशेष स्थान रहा है । जन्र प्रजा को 'कॉमन 
ला कोर्स! (00709707 7.8फ (००७१७) के द्वारा उचित न्याय नहीं प्राप्त हे सका 
तो ११८० ई० में उसने अपने सम्राट से यथोचित न्याय-व्यवस्था की प्रार्थना की जिसके 
फलस्वरूप राजा ने चान्सलए (८४०४८९८॥०५) को सच्चे न्यायः (ए4ृण्प:ए) के 
सिद्धान्त पर न्याय प्रदान करने का श्रादेश दिया। किन्तु कोट आफ चान्सरी! (000: 
०६ ८४०४४०८८४४) की कार्यविधि बडी धीमी ओर सुस्त थी। श्रतः १८७३ ई० में यह भी 
हाईकोर्ट का ही एक विभाग वन गई थी । 


न्याय-्यवस्था के श्रतगेत विभिन्न न्यायालयों के होते हुए मी राजा ही सदैव न्याय 
का खोत रहा है | १४८७ ई० में (किंग्स कीसिल! (608?5 (:००४८॥) की समिति 
स्थापित हुई जिसे अधिक सीमा तक न्याय-सम्बन्धी अधिकार प्राप्त ये । इस न्याय समिति 
की सना में श्रनेक परिवतन हुए और श्रन्ततः यह 'कोर्ट आफ स्थर चैम्बर (00प7६ 
०६ 5६४7 (0श्ा्०८7) के नाम से प्रसिद्ध हुई ! स्ठुअर्ट काल के प्रारम्मिक समार्टो 
ने इस कचदहरी द्वारा उन व्यक्तियों को दसण्डित किया जो उन की नीति के विरुद्ध 
सोचते और कार्य करते ये। किन्तु १६४१ ई० की 'लाग पार्लियामेन्टर ([,098 ?2878- 
ए्ा८एा) ने इस न्यायालय को भग कर दिया। इसके पश्चात्‌ भी किंग्स कॉसिल” को 
न्याय सम्बन्धी अनेक अधिकार ह्रप्त रहे और १८३३ ६० में 'प्रिवी कीसिल! (?:99 
(००7रणा) को न्यैयायिक समिति ([ए007८।४ 007777:६6८) की स्थापना हुई । 
यह समिति श्रव ब्रिव्शि साम्राज्य का सर्वोच्च न्यायालय है श्रर्थात्‌ ब्रिटिश राज्य के अन्तर्गत 
समी देशों के मुकदर्मों की अग्विम सुनवाई इसी न्यैयायिक समिति में होनी है । भारत के 


६. 


स्वाधीन होने से पूर्व भारतवर्षीय प्रायः सभी दीवानी और फौजदारी मुकदमो का अन्तिम 
निर्णय प्रिवी कॉंसिल के ही हाथों में था । 


इंगलण्ड की. वर्तमाव न्याय व्यवस्था--वतमान काल में न्याय सम्बन्धी सर्वोच्च 
झधिकार लाडस गृह को प्रात हैं। इसी गह में सम्प्रण अग्रेजी सामाज्य के हर प्रकार के 
मुकदमों की श्रन्तिम सुनवाई (709] / 97८) होती है । जब्र लाडस गृह एक सर्वोच्च 
न्यायालय की भाँति काय करता है तो लाड चान्सल्र सभापतित्व का आसन ग्रहण करते 
हैं और अनेक “लाड्स आफ अपील इन आड्डेनरी” (8,0769 ०६ 39ए८४-ए- 
070॥7279) न्यायाधीशों के समान मुकदमो की सुनवाई करते हैं। कुछ पीयस भी जो 
पहले उच्च न्याय पदाधिकारी रह चुके हैं, इस बैठक में सम्मिलित होते हैं | लाड्स गह 
जब एक न्यायालय के समान काय करता है तो उसकी इस सम्बन्ध में काय विधि के नियम 
१८७५ ई० के ऐक्ट के अनुसार स्थापित 'रूल कमेटी! (रिए८ (००76८) 
निर्धारित करती है, किन्तु रूल्न कमेटी द्वारा निर्मित नियमों के कार्यान्वित होने से पूर्व उन 
पर पार्लियामेन्ट की स्वीकृति अनिवार्य है। समय समय पर इन नियमो में परिवर्तन एवं 
सशोधन होता रहता है। 


इन्नलैर्ड के न्यायालयों को दो प्रमुख विभागों में विभक्त किया जा सकता है, 
प्रथमतः दीवानी मुकदमों की सुनवाई करने वाले न्यायालय और दसरे वे न्यायालय जो 
फौजदारी के मकदमो के सम्बन्ध में न्याय देतें है । 


इज्नलणड की दीवानी की अदालतें--सर्वप्रथम साधारण दीवानी मुकदमे “कोट्स 
आ्राफ समर जुरिशडिक्शन (७०ए०४8 ० $फ्ग्रशाबाएं प्रााश्ताटाठफ) के >' 
सम्मुख पेश होते हैं। इस न्यायालय के ऊपर 'कन्टरी कोट्स! (00प्ग7ए 00079) ? 
होती हैं। ये अदालतें उन दीवानी मुकदमों का फेंसला करती हैं जो अधिक धनराशि से 
सम्बन्धित नहीं होते । इन अदालतों के न्यायाधीशों की नियुक्ति 'लार्ड चान्सलर' (05 
(27८९॥०7) करता है | “कन्टरी कोट्स! के न्यायाधीशों के निर्णय की सुनवाई हाई- 5 
कोर बेंच! (प्राह॥ (0प्८४ 8९४८) में होती है । सुनवाई के समय इस न्यायालय 
में २ या ३ न्यायाधीश बैठते हैं। अधिक धन, सम्बन्धी दीवानी मुकदमो पर भी इस 
न्यायालय मे पुनर्विचार होता है | 


हाईकोर्ट द्वारा निर्णय किये हुए मुकदमो की सुनवाई 'कोर्ट आफ अपीक्ः (2007४ 
0०६ 007८७) के अधिकास्त्तेत्र मे है। इस न्यायालय में ५ न्यायाधोश होते है जिन्हे 
'लाड्स जस्ट्सिज आफ अपील? ([,0708 ]ए०४४८८४ ०६ 8७८७7) कहते है और 
'लाड चान्सलर' ([.070 (.97०2॥०१) इनका अध्यक्ष होता है | अन्ततः, दीवानी ' 
मुकदमों की अन्तिम सुनवाई हाउस आफ लाडस में होती है | 


जज 
ह 


( पर ) 


इगलेण्ड की फौजदारी की अदालतें--फीजदारी से सम्बन्धित मुकदमों का सर्व- 
प्रथम न्यायालय कोट्स आ्राफ समरी जुरिशडिक्शन (0005 0 5िपरयागत्वाए ]ए॥8- 
0॥८४07) है। इन न्यायालयों में जत्टिसिज आफ पीस (]78:0८५ ०६ ?८०४८८) या 
मजिस्ट्रेट्स (५[०28६72/28) न्याय प्रदान करते हैं। इन न्यायालयों के ऊपर कोट्स 
आफ क्वाटर सेसस (0४7६8 ० (१०३४४४८४ 5258078) हैं। ये न्यायालय भी 
फौजदारी के सामान्य मुकदमो की सुनवाई करते हैं। इन न्यायालयों द्वारा निर्णय किये 
_ढए मुऊदमों की सुनवाई एसाईजेज (/१४४॥2८४) नामक न्यायात्यों में होती है । ये 
भ्रमणशील न्यायालय होते हैं और वर्ष म लगभग चार बार इनके न्यायाधीश राज्य के 
विभिन्न भागो में जाऊर दीवानी व फौजदारी के मकदमो का निर्णय करते हैं। निर्णय 
करते समय जुरी (]५८7५) इन श्रमणशील न्यायाधीशों की सहायता करती है। लन्दन 
नगर की अपनी एफ प्थक एसाईज कोट (0592८ (/००१४) है जो श्रोल्ड बेली ((00 
89[०9) के नाम से जाना जाता है। एसाईजेज नामक न्यायालयों के ऊपर कोर्य आफ 
क्रिमिनल अ्रपील (०७१६ ०६ (:977)72! ७.८४) है। इस न्यायालय के सदस्य 
लाड चीऊ जस्टिस आऊ इ गलेए्ड (.076 (रद ]०४०९ ०ई 8789700) 
और किंग्स बेंच डिवीजन आफ दी हाई कोर्ट (00878 उल्घणा एिशक्मणा ता 
(6 पाए्ठी) (००४४) के सभी न्यायाधीश होते है। इस न्यायात्षय का निर्णय अन्तिम 
होता है, किन्तु यदि एटानों जनरल (.१(६०77८ए (5८४८१४)) किसी निर्णीत मकदमे के 
सम्बन्ध मे यह प्रमाण-पत्र दे दे कि इसमे कानूनी उलमकन का प्रश्न है तो ऐसा मकदमा 
: लाइस गह के सम्मुख मेज दिया जाता है। जहाँ तक लाडस गह के न्याय सम्बन्धी 
काय एवं अ्रधिकारों का सम्बन्ध है उसका प्र्ण विवरण छुठे अ्रध्याय में दे दिया 
गया है| 
इ गलैण्ड मे उक्त वर्णित श्रनेक न्यायालयों के अ्रतिरिक्त कुछ और मी विशेष अरदालतें 
है। इन अदालतों का काय मी प्रिवी कॉसिल (?7ए79 (/०एशटा) की न्याय कि 
समिति (]06८2) (०7ता:८८८) के द्वारा होता है। इस समिति के अन्तर्गत 
विशेष मुफ़दमों से सम्मन्धित तीन न्यायालय है। प्रथमत, प्राइज कोट्स (2772८ 
(००7५७), जो कि समर काल (९४४४-0८) में युद्ध के बन्दियों और युद्ध से ही 
सम्बन्बित अन्य मुकदमो पर निणेय देती है | दूसरे, एकलाजियास्टीकल कोट्स (८८८- 
469289८४| (00509) श्रर्थात्‌ धर्म न्यायालय है। तीसरे सुप्रीम कोटर्स फार दी 
डुमिनियन्स एएड कालोनीज ($प09:7ढफ८ट 00प्र॥5 405 (8९ [00777075 
धाते (.0]07८9) है अर्थात्‌ यह न्यायालय अंग्र जी साम्राज्य के अन्तर्गत विभिन्न राज्यो 
एव उपनितरेशों के लिए एक सर्वोच्च न्यायालय की भाँति का्य' करता है | 
अग जी न्याय व्यवस्था की विशेषताएँ---श्रेंग्रेली न्याय व्यवस्था की सर्वप्रथम 


( '८रे ) 


विशेषता कॉमन लॉ ((०००ल्‍७09 8७) है। इसके अंतर्गत ऐसे अनेक न्याय सम्बन्धी 
नियम आ जाते है जिन्हें किसी भी समय पार्लियामेन्ट ने स्वीकृत नहीं किया है, अपितु वे 
विभिन्न परिपारियों के ही आधार पर प्रचलित है जिनका मूलभूत सिद्धान्त नित्रन्‍्ध शासन 
(रि०८ ०६ .99) है । 


(9 विर्वन्ध शासन--निर्वन्‍्ध शासन! से दो प्रमुख तत्वो का त्रोध होता है। प्रथमतः 
इसके अनुसार कोई भी व्यक्ति अपने जीवन, स्वतन्त्रता और सम्पत्ति से तब्र तक वंचित 
नहीं किया जा सकता जन्न तक वह किसी कानून विशेष को भंग करने के अमियोग में 
अपराधी सिद्ध न कर टिया गया हो । दूसरे, सम्राट को छोड कर प्रत्येक व्यक्ति चाहे किसी 
भी पद अथवा मर्यादा का क्यो न हो, राज्य के सामान्य नियमी अर्थात्‌ कानूनों के अंतर्गत 
है | निन्ध शासन के सिद्धान्त पर ऑँग्रेजो को अनेक अधिकार प्राप्त हुए. है जैसे विचार 
ओर भाषण की स्वतन्त्रता का अधिकार, सभा और संगठन की स्वाधीनता का अधिकार 
शोर शरीर की रक्षा का अधिकार । 


इ गलेए्ड मे सभी लोकनन्त्रवादी देशो की भाँति ऑंग्रेजो को विचार और भाषण की 
स्वतन्त्रता अर्थात्‌ मत प्रऊुठ करने की स्वतन्त्रता प्राप्त हैं| विचार स्वतन्त्रता का तात्यये 
किसी के व्यक्तिगत सम्मान पर आक्रमण करना अथवा विषेले भाषणों के द्वारा राष्ट्र 
अथवा समाज के वातावरण को विक्ृृत करना नहीं है, अपितु अपने मौलिक विचारों को 
सावजनिक हित के नाते शिष्ट सयत भाषा में व्यक्त करना है। इस अधिकार का उद्द श्य 
सरकार के कार्यों की स्वनात्मक आलोचना करना न कि विनाशात्मक विचारों को प्रकट 
करके राष्ट्रीय जीवन को अव्यवस्थित करना। जहाँ तक सभा और सगठन की 
स्वतन्त्रता के अधिकार का प्रश्न है, इस अधिकार के द्वारा नागरिक विभिन्न सभा एव 
समितियों को सगठित करके अपना सवंतोमुखी विकास कर सकते है। तीसरे, ५निबनन्ध 5 
शासन के सिद्धान्त पर अंग्रेजों को शरीर की रक्ता का अधिकार प्राप्त हुआ है| यदि कोई 
राज्य कमंचारी किसी भी नागरिक को बत्रिना न्यायालय के सम्मुख पेश किये बन्दी बनाना 
चाहता है तो यह अवेध है ओर वन्दी की ओर से कोई व्यक्ति हेवियस कापंस ([79|९४ 
(०४००७) के लिए प्रार्थना कर सकता है जिसके अनुसार बन्दी विशेष को न्यायालय 
के सम्मुख उसके अपराध की जाँच के लिए उपस्थित किया जायेगा | बन्दी को यह मी 
अधिकार है कि वह अपनी रक्ा्थ अर्थात्‌ अपने को निर्दोपी सिद्ध कराने के लिए वकीलों 
की सहायता से अपना मुकदमा लड़े | 


कल 
कण 


*__ ७ ८ ९ न्घ ८७ पर 
» इगलेण्ड के निमरन्ध शासन को दूसरी प्रमुख विशेपता यह है कि सभी नागरिक - 
् सके निर्घधन कप 
कानून की दृष्टि से समान है अर्थात्‌ घनवान व + शिक्षित व अशिक्षित, सभी की 
राज्य के सामान्य कानूनो के अनुसार ही न्याय प्राप्त होता हैं और व्यक्ति विशेष के लिए 


६ के ५५४ ००2 ० 


लिये कीई विशेष न्यायालय नहीं होते। अंग्रेजों को यह गये है कि उनके प्रधान 
मनन्‍्त्री से लेकर राज्य के सामान्य कर्मचारी तक सी राज्य के अनेक न्यायाक्षयों के द्वारा 
समान रीति से न्याय प्राप्त करते हैं। 


2 निषक्ष न्‍्याय-व्यवस्था--अग्रेजी न्याय व्यवस्था की तीसरी प्रमुख विशेषता निष्पक्षता 
है । न्यायाधीशों की निरपेक्षता का विशेष कारण यह है कि वे कायकारिणी के नियन्त्रण 
से मुक्त है। यह ठीक है कि उनकी नियुक्ति राजा करता है ओर इस कारण इस सम्बन्ध 
में वास्तविक अधिकार मन्त्रिपरिषद के ही हैं, किन्तु एक बार इस पद को पा लेने पर 
वे आजीवन न्यायाधीशों की भाँति काय करते हैं। इगलैण्ड अथवा ब्रिटिश साम्राज्य के 
किसी भी माग में निर्वाचित न्यायाधीश नहीं हैं । दूसरे, पालियामेन्ट को न्यायावीशों के 
कार्यकाल मे उनके वेतन में किसी मी प्रकार का परिवर्तन करने का अधिकार नहीं है | इस 
कारण भी वे पार्तियामेन्ट के प्रभाव से स्त्रय को स्वतत्र अ्नुमव करते हैं | यद्यपि किसी 
न्यायाधीश के किसी अनुचित काय के कारण पार्लियामेन्ट के दोनों आगार एक प्रस्ताव 
द्वार राजा से उस न्यायाधीश को उसके पद से बचित करने की प्रार्थना कर सकते 
हैं, किन्तु प्राय, ऐसा होता नहीं है | अत स्पष्ट है कि अग्रेजी न्याय-त्यवस्था की निष्पक्षता 
का प्रमंख कारण न्याय-सगठन और कार्यकारिणी का एक दूसरे से प्रथक होकर राज्य के 
दो विभिन्न अगों की भाँति काय करना है | 

५ 


आप 
(५, न्याय-व्यवस्था में जूरी प्रशालौ--श्रग्रेजी न्याय-व्यवस्था की तीससे विशेषता 
जूरी प्रणाली (]४४ए 598:८४०) है । इस प्रणाली का इतिहास बढा पुराना है। 
प्रारम्भ में जूरी गवाहों की माँति कचहरी के सम्मुख पेश होते थे और स्थानीय मामलों 
विशेषतया आर्थिक तहकीकातों के सबन्ध में सूचना ब जानकारी देते ये। बाद सें वे 
स्थानीय कगडो का निबटारा करने लगे | ११६४ ई० में जूरीमैन के अधिकारों की वैधा- 
निक स्वीकृति हुईं | तत्पश्वात्‌ उन्हें यह श्रधिकार मिला कि वे स्थानीय जानकारी के 
आधार पर बनायें कि कौन-कौन से व्यक्ति फौजदारी से सम्बन्धित मामलो के अपराधी 
है। परन्तु इस अधिकार से बहुत से निर्दोधी व्यक्ति भी दडित किये गये। अतः 
१२१५ ई० मे ज्रीमैन के इस अधिकार को समाप्त कर दिया गया । किन्तु धीरे-धीरे इन 
लोगों को न्यायाज्ञय मे अपराबी के अपराध के सम्बन्ध भें जानकारी देने का अधिकार 
प्रात हुआ । 
बत॑मान समय में हर प्रकार के न्यायालया मे, चाहे वे फौजदारी के हों अथवा 
टीयानी के, छरीमैन न्यायाधीशों को निर्णय देने के कार्य में सहायता देते ह। आजऊल्ल जूरी 
के १२ सदस्य होते है और वे न्यायालय को मुफ़डमे के बारे मे जानकारी प्रदान करते हैं। 
१६३३ ह$० के पर्य फौजदारी न्यायालयों में टो प्रकार की जूरी होती थी जिनमें से एक 


है 


( ८5५६ ) 


ग्रैंड जूरी (57470 ]ए०५४ए) और दूसरी पैटी जूरी (2८८६४ ०7५) थी, किन्तु श्रत् 
पैयी जूरी (2८८४ए 7९) ही रह गयी हैं। ये जूरीमैन न्यायालयों में न्यायाधीशों के समीप 
ही आसन ग्रहण करते है | मुकदमे के समय अपराधी के पक्ष और विपक्ष के सारे वाद- 
विवाद को ये लोग सुनते हैं। पूरी परीक्षा हो जाने के उपरान्त ये अपना विचार न्याया- 
धीश के सम्मुख रखते है कि अमर अमियोगित व्यक्ति वस्तुतः दोषी है अथवा नही | यदि 
सारे जूरीमैंन का अपराधी के अपराध के विषय में समान मत हैं तो वह निणय न्याया- 
घीश को प्रत्येक दशा में मानना होता है । 


ब्रिटिश--न्याय की उद्चता के कारण 
ब्रिटिश न्याय सिद्धान्त अपनी निष्पक्षता, हृढता, मर्यादा, स्थायित्व आदि- 
. बिमिन्न गुणों के कारण अंग्रेजी साम्राज्य में ही नहीं वरन्‌ सारे विश्व मे प्रसिद्ध हैं | न्याय 
की यह महानता, इगलैर्ड को, कई प्रकार से प्राम हुई है। प्रथमतः, इसका श्रेय उन 
| मूलभूत सिद्धान्तों को है जिन पर न्याय आधारित है। दूधरे, न्यायालयों की कार्य-विधि 
का भी इसमें विशेष योग है। अन्ततः निष्पक्ष न्यायाधीशों तथा कानून के विशेषज्ञों अर्थात्‌ 
बेरिस्टरों ने अंग्रेजी न्याय को महानता प्रदान कर दी है | 


जहाँ तक न्याय के मूलभूत सिद्धान्तो तथा न्यायाधीशों की निष्पक्षता का प्रश्न है, 
उसके विषय में पहले ही इस अध्याय में विस्तार से वर्णन किया गया है, किन्तु न्यायालयों 
की कार्य-विधि इस प्रकार है कि सभी अभियोगों अथवा मुकदमों की परीक्षा तथा सुनवाई 
प्रायः खुली अदालतों में होती है जिस कारण से प्रत्येक व्यक्ति न्यायात्षयों की कार्यवाही 
देख सकता है। वादी तथा प्रतिवादी दोनो ही पक्नो को कॉंसिल ( वकीलो ) के द्वार 
मुकदमा लडने की स्वाधीनता है जत्रकि यूरोप के कुछ देशों में श्रमियुक्त अथवा दोषी को 
यह अधिकार प्राप्त नहीं है । प्रत्येक भारी और पेचीदे फौजदारी मुकदमे की जाँच केवल 
न्यायाधीश ही नहीं करते वरन्‌ जूरीमेन भी मुकदमे की सारी कार्यवाही के समय न्यायालय 
में उपत्यित रहते है और यदि मुकदमे के अन्त में दोषी के अपराध के विष्रय में सभी 
ज्रीमैंन का एकमत होता है तो यह निर्णय न्यायालय पर बाध्य होता है | न्यायाधीश श्रपना 
निर्णय सोधारणतया जुँले न्यायालयों मे देते है जहाँ कि सामान्य व्यक्ति आ सकते हैं 
और प्रायः ऊँची अदालतों में दोषी के सम्बन्ध में अमुक निर्णय देते समय न्यायाधीश 
उसका कारण भी विस्तार से व्यक्त करते हैं। न्याय-व्यवस्था में सुनवाई (890८9) 
फी प्रथा प्रचलित होने के कारण हर मुकदमे के निर्णय के सम्बन्ध में एक दूसरी ऊँची 
अदालत में पुनविचार होता हैं श्र्थात्‌ अपराधी घोषित किया हुआ कोई व्यक्ति कम से 
कम दो न्यायालयों में मुकदमा लड सकता है और सभी अदालतों के एक दुसरे के प्रभाव 
से मुक्त रहने के कारण ऐसे व्यक्ति को अविक सीमा तक सन्तोप होता है | 


( एं६द ) 


मानव जगत के सम्पूर्ण इतिहास में कानून की केवल दो प्रमुख प्रणालियाँ रही 
हैं जो कि रोम के सिविल लॉ (0ए॥ 7.99 ०६ १०7१८) और इज्चलैएड के कॉमन 
लॉ (0090709 »पफ्र ०६ 5798970) के नाम से प्रसिद्ध हैं। यद्यपि इस बीच में 
कानून के और भी कई सिद्धान्तों का निरूषण हुआ, किन्तु आज मी ससार के समी राज्यों 
के कानून के मूलभूत-सिद्धान्त उक्त दो प्रमुख प्रणालियों में से किसी एक पर आधारित 
है। यूरोपीय देशों ने, लेटिन श्रमरीकी प्रजापालित राज्यों ने, स्काय्लेए्ड और जापान ने 
रोम के सिविल लॉ? के आधार पर अपने न्याय-सम्बन्धी सिद्धान्तों की स्चना की है तथा 
इज्जलैण्ड, आयरलेएड, सयुक्त-राष्ट्र अमरीका एवं ब्रिटिश साम्राज्य के अतर्गत देशों 
ने अपनी न्याय-व्यवस्था में 'कॉमन लॉ? को स्वीकार किया है । कॉमन लॉ ((०08007 
]»फ) की मह्ानता को व्यक्त करते हुए. कानून के प्रकाड पड़ित ब्लौकस्टन (88०(६- 
80072) ने कह्य है “यह सर्वश्रेष्ठ जन्माधिकार और मानव का सर्वोत्तम उत्तराधिकार 


है ) 99 


आठवों अध्याय 


इंगलेण्ड का स्थानीय शासन-संगठन 


इगलैण्ड के स्थानीय शासन-सगठन का इतिहास बहुत पुराना है ) सेक्सन काल 
में राज्य अनेक राजनीतिक इकाइयों में विभक्त था जैसे शायर्स (50069), इन्ड्रेंडस 
(लृण०१:०१४), टाउनशिप्स (70 ४797979) और बरौज (8070पर8॥9) । नामेन 


न जीन अल ओा 


फत्षखरूप हन्द्रेड़स का स्थानीय शासन-सगठन से अन्त हो गया। “मध्य थुग” के 
श्रन्तिम दिनों में इगलेण्ड के स्थानीय शासन के तीन प्रमुख ज्षेत्र रह गये--काउन्टी 
(0००५७7४ए), बरो (80:0प९७) और पैरिश (295090) | बहुत समय तक ये ही 
स्थानीय शासन की इकाइयाँ बनी रही, किन्तु १८वी शताब्दी के अन्तिम वर्षों में होने 
वाली औद्योगिक क्रान्ति के परिणामस्वरूप स्थानीय शासन-सगठन में पुनः सुधार हुए, 
आर १८३५ ई० के म्युनिसिपल कापों रेशन्स ऐक्ट ((प्रााटाएशं (७०ए४७०१०//078 
/८६ ०६ 7835) के अनुसार सर्वप्रथम बरी अर्थात्‌ नगरों के ही सुधार की' योजना 
हुई। १प्प्प्य ई० के लोकल गवनमेन्ट ऐक्ट (],0८॥] 00एलयगावउ6ए 0५६ ०0 
7888) के आधार पर काउन्टीज के संगठन और अधिकार क्षुत्र में भी सुधार किये गये 
तथा १८९४ ई० मे स्वीकृत डिस्ट्रिक्ट एएड पेरिश काउन्तिल्स ऐक्‍्ट (0807708 #770 
ए40४8॥ 0ठएप्रणा$ 0८0 ने नये ग्राम एवं नगर क्षेत्रों की स्वना की | इन तीनों 
ऐक्टों ने इंगलेण्ड की स्थानीय शासन-प्रणाली को एक नवीन रूप प्रदान किया और उसे 
पूर्णतया प्रजातन्त्रीय सिद्धान्तों पर सगठित किया | 


उक्त अधिनियमों (0८४७) में समय-समय पर कुछ परिवर्तन हुए और आज 
इ गलैण्ड की स्थानीय सरकार पाँच प्रमुख ज्षेत्रों में विभक्त है जो काउन्दी (0०००४७), 
बरी (3070प९270), अ्रुखन्‌ डिस्ट्रिक्ट (77727 0807700) डिस्ट्रिक्ट(रिपात 
]009:7700) और पैरिश (?४॥50) हैं | सर्वप्रथम सम्पूर्ण देश काउन्दीज (20प०7- 
६८9) में विभक्त किया.गया है और ये काउन्टीज अखन और रूरल डिस्ट्रिक्ट्स में 
विभाजित की गईं हैं। डिट्टिक्ट्स अनेक पैरिशों (?279029) में बेंटे हुए हैं । इनके 


( ८८ ) 


अ्रतिरिक्त जिन ज्षेत्रो को सरकार की ओर से म्युनिसिपल अधिकार-पत्र (/ए॥८०४| 
(४०४४८३७) प्राप्त हैं वे स्थानीय-राज्य बरों (30:0089) कहे जाते हैं । 


काउन्टी ((०४४/५)--काउन्दीज की रचना श्८प्प८ ३० के लोकल गवर्नमेण्ट 
ऐक्ट के फलस्वरूप हुई श्रौर उसके अनुसार इगलैण्ड को ६२ काउन्टीज में विमक्त किया 
गया और लन्दन की प्रशासन काउन्यी (3१70098#5%7ए० (५००४४9७) के बन 
जाने से अब उनकी सख्या ६३ है। कुछ बर्रो को प्रशासन काउन्दी से प्रथक करके उन्हें 
काउन्टी वरीं बनाया गया है और प्रत्येक काउन्टी बसे की जनसख्या कम से कम पचास 
हजार होती है। 


प्रत्येक काउन्टी की प्रबन्धकारिणी सध्था काउन्टी कौंसिल (020090ए (007्रशल) 
होती है जिसका अध्यक्ष चेयरमैन कहलाता है । इसके अतिरिक्त इस कौंसिल के अन्य 
सदस्य एल्डसमैंन (06८:77०४) और कौंसिलर्स (2००7०!|०१७) होते हैं । सदत्यों 
की सख्या काउन्दी की आजादी पर निर्भर होती है । उदाहरणतया रटलैणड (रिप0व) 
की जनसख्या कम होने के कारण वहाँ की काउन्टी कौंसिल में केवल २८ सदस्य हैं जन्र 
कि लड्भाशायर काउन्टी कोंसिल की सदस्यता १४० है। कौंसिल के सदस्यों का निर्वाचन 
तीन वर्ष के लिए होता है श्रौर कोसिलर्स अपने में से कुछ व्यक्तियों को एल्डरमैन चुनते 
हैं जिनकी कार्य अवधि ६ वर्ष है, परत हर तीसरे वर्ष इनमें से आधे अलग हो जाते हैं | 
प्रत्येक काउन्टी कीसिल में एल्डरमैन की सख्या कौंसिलर्स की सख्या की एक तिहाई होती 
है, परन्तु लन्दन काउन्टी कोॉसिल में यह श्रनुपात एक और छ. का है। कॉसिल के सभी 
सदस्य एक चेयरमेन चुनते हैं जो कि कौंसिल की बैठकों का समापतित्त्व करता है। यह 
चेयरमैन अपनी काउटी का जसटिस आफ पीस (]०४४४८८ ०६ 7८४८८) भी होता है। 


काउटी कॉसिल एक विस्तृत क्षेत्र का प्रबन्ध करती है और इसकी नैठक प्रति वर्ष 
चार बार होती हैं। कौंसिल अ्रपना कार्य अनेक समितियों के द्वारा करती है जैसे 
अर्थ-समिति, स्वास्थ्य-रज्ञा समिति, शिक्षा समिति, शिशु-द्वित-सम्बन्धी समिति, 
शआदि | 

श्य८८ ई० के लोकल गवनमेन्ट ऐक्ट के स्वीकृत होने से पूवे काउटी से सम्बन्धित 
प्रनन्‍न्धकारी तथा न्यायकारी सभी अधिकार वहाँ के जस्टिस आफ पीस के शअ्रधीन थे, 
किन्तु १८८८ ई० के इस ऐक्ट के फ्लस्वरूप प्रबन्धकारी कार्य कोंसिल के सुपुद कर दिये 
गये | श्रत्र केन्द्रीय राज्य के स्वास्थ्य विभाग को यह अधिकार प्राप्त है कि वह आवश्य- 


कतानुसार इन कॉसिलो के अ्रषिकारों में दृद्धि करे । वततमान समय में कौंसिल का कार्य 
क्षेनत्न बडा व्यापक है | 


(१) काउयी कंसिल अपने चेत्र के कुशल शासन एवं ठीक व्यवस्था के 


( ८६ ) 


लिए. उपनियम निर्धारित करती है और नियमों का उल्लंघन करने वालों को दंड 
देती है । । है 

(२) यह आम एवं नगर क्षेत्रों की कौंसिलों के कायों की देखभाल करती है, 
उनकी सीमाओं एवं क्षेत्रों में परिवर्तन कर सकती है; यदि वे अपने कार्या को भली 
प्रकार नहीं करते तो काउंटी कौंसिल उनके कार्यों को स्वय करती है, यह पेरिश की 
कौंसिल्ों का निर्माए करती है और उनके श्रनुचित कार्य करने पर उनका अन्त कर 
सफती है | ' 


(३) यह मनोविनोद की संस्थाओं के स्थापन के लिए आशा देती हे | 


(४ ) यह पागलखानों, श्राश्रमों, अल्पवयस्क अपराधियों के सुधारने की पाठशा- 
लाओों, औद्योगिक शिक्षा सस्थाश्रों तथा ओषधालयों की व्यवस्था करती है | 


(४६ ) यह अपने क्षुत्र से सम्बन्धित उनके कर्मचारियों की नियुक्ति करती है 
जैसे कि काउटी कोषाब्यज्ञ (2०एगए ॥7८४४७४८7), अपमत का कारण जात 
करने वाले कर्मचारी ((/0707879), भूमि-नाप करने वाले अफसर (5ए7ए९ए०१४), 
पब्लिक अनेलिस्ट्स (?ए०)० /7०999), क्रषि सम्बन्धी अनेलिस्ट्स (/॥४87- 
८प्रपा) ह37479०४४9), शिक्षा सचालक (776८०॥ छः 7ि6ए0८4007), 
स्वास्थ्य अफसर ()४(८१॥८७ ०7८८:) और काउटी क्लक ((०प्रा/ए 0|८7६) 
इत्यादि । 

(६ ) यद्द काउटी की मुख्य-मुख्य सडकों एवं पुलों की मरम्मत करायी है। इसके 
अन्य साधारण मार्गों की भी मरम्मत करा सकती हे । 

( ७ ) यह नवजात शिशुओं एवं उनकी माताओं के स्वास्थ्य की रक्षा का प्रच॒न्ध 
करती है और देखती है कि १९१८ ई० में स्वीकृत मेयरनिटी एएड चाइल्ड वैलफेयर 
ऐक्ट (8८४77 #7ते (70 फ८०८६०९ 0८६ ०१97 8) के अनुसार काउटी 
क्षेत्र में काये होता है। 


(८) यह अनिवाय प्रारम्मिक शिक्षा की व्यवस्था करती है और उच्च शिक्षा का 
भी प्रबन्ध कर सकती है | 


( ६ ) यह कर लगाती है और केन्द्रीय सरकार के स्वास्थ्य विभाग ()[॥507ए 
०६ स८॥॥) की स्वीकृति से ऋण लेती है । 


इस प्रकार काउटी कौसिल का कार्यक्षेत्र बडा व्यापक है। जहाँ तक काउटी कौंसिल 
आय का सम्बन्ध है उसके दो प्रमुख साधन हैं, प्रथमतः, काउी के द्वारा लगाये हुए 
विभिन्न कर और दूसरे, केन्द्रीय कोष से प्रात्त आर्थिक सहायता । 
१२ 


( ९० ) 
रूरल डिस्टिक्ट (७४४ 70900000) 


प्रत्येक प्रशासन काउटी अनेक रूरल डिस्ट्रिक्ट्स में विभक्त होती हे। इन 
सभी रूरल डिस्ट्रिक्ट्स की जनता द्वारा निर्वाचित अपनी-अपनी कौंसिल होती है जो कि 
सफाई, पानी और जनस्वास्थ्य की व्यवस्था करती है। यह अपने क्षेत्र की छोटी-मोटी सडकों 
का भी प्रबन्ध करती है । जेंसे-जेंसे इद्धलेस्ड में औद्योगिक विकास होता जा रहा है, स्थानीय 
शासन की इस इकाई अर्थात्‌ रूरल डिस्ट्रिक्ट्स की महत्ता कम होती जा रही है | 


अरबन डिस्ट्रिक्ट (77947 20587८7)-- जब प्रशासन काउटी के किसी 
क्षेत्र की जनसख्या घनी हो जाती है तो ऐसी दशा में काउटी कॉसिल उस क्षेत्र विशेष 
को अरबन डिस्ट्रिक्ट के रूप में सगठित करती है। अरबन डिस्ट्रिक्ट की कार्य समिति 
डिप्ट्रिक्ट कॉसिल (08:7४00 (:०७४८॥) कद्दलादी है । जिसके सदस्यों का निर्वाचन 
उस डिट्ट्रिक्ट की विभिन्न पैरिशों (?४75]८9) के द्वारा द्वोता है किन्तु हर पेरिश 
को इस कौंसिल में एक ही सदस्य भेजने का श्रधिकार होता है। इडिस्ट्रिक्ट कौसिल के 
सदस्य अपने में से अ्रथवा बाहर से भी किसी व्यक्ति को अपना चेयरमैन निर्वाचित करते 
हैं। इस कीसिल को अनेक कार्य करने होते हैं जैसे कि अपने छेत्र की सडकों की मरम्मत, 
मकानों की देखभाल, स्वच्छुता एव जनस्वास्थ्य की व्यवस्था आदि । जहाँ तक 
इसके जनस्वास्थ्य सम्बन्धी कार्य का सम्बन्ध है, उसके अन्तगत इडिस्ट्रिक्ट कौंसिल को 
विभिन्न कत्तंव्यों का पालन करना होता है जैसे समाज के स्वास्थ्य एवं हित की घातक बस्ठुश्रों 
के निरीक्षण के लिए अनेक निरीक्षकों की नियुक्ति करना। ये निरीक्षक खाद्य पदार्थों 
की परीक्षा करते हैं और उनमे यदि किसी प्रकार की मिलावट होती है तो ऐसी वस्तश्रों 
के विक्रय पर प्रतिबन्ध लगा दिया जाता है जिससे कि उनके उपयोग से जनस्वास्थ्य की 
हानि न हो। इसके अतिस्क्ति वे सक्रामक रोगों से भी जनता को बचाने का यत्न 
करते है) 

डिट्ट्रिक्ट कौसिल्स को गन्दी बस्तियों का गत करने और उनके स्थान पर स्वास्थ्यप्रद्‌ 
एव स्वच्छ वस्तियों के बसाने का अधिकार है । अमिकों के अच्छे रहन सहन की व्यवस्था 
करना भी उनका कार है | केन्द्रीय राज्य के व्यापार विमाग (07वें 06 ॥780०) 
की आजा से ये कीौसिल्स अपने क्षेत्रों म नागरिकों को विंजली श्रादि की सुविधाएँ प्रदान 
क्र सकती है | भाड़े की गाडियों तथा सवारियों को लाइसेंस ([.8८८॥८८) भी डिस्ट्रिक्ट 
कीसिल ही देती है | इनके श्रतिसिक्ति डिस्ट्रिक्ट कौसिलूस चिडिया घरों, व्यायाम शालाओं 
साव॑जनिक पाऊों तथा पुस्तकालयो का प्रबन्ध करती हैं श्रौर मेलों एवं मनोविनोद 
अन्य साधनों जैसे थियेद्स व सिनेमा आदि पर भी उनका ही अधिकार होता है! 


अरबन और रूरल डिस्ट्िक्ट कीसिल्स दोनों की आय के साधन प्रथक-प्रयक्र है | 
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अरबन कौंसिल ऐसी सभी सम्पत्ति पर सावंजनिक कर लगा देती है जो गरीबों के 
सहायतार्थ होता है, किन्तु उन सुविधाओं के लिए जो कि किसी बस्ती विशेष के हित में 
होती है। कौंतिल केवल ऐसे ही व्यक्तियों पर कर लगाती है जो कि उनसे लाभ उठाते 
हैं। रूरल कौंसिल्स स्वय कर नहीं लगाती और उनकी आय के साधन पेरिशों द्वारा 
लगाये हुए कर है । 


डिह्टिक्ट कौसिल स्वाश्ध्य बिमाग ()॥0807ए ०६ [7८०७।६४) की अनुमति से 
स्थायी कार्यों के लिए ऋण ले सकती है जिसे किस्तो के द्वारा ६० वर्ष के अन्दर चुकाना 
अनिवाय है। अ्रस्वन कौंसिल की आय-व्यय का लेखा प्रति वष तेयार होता है; किन्तु रूरल 
कौसिल हर छु मास के उपरान्त अपनी आयज-व्यय का चिद्या तैयार करती है। इन लेखो 
की जॉच डिप्टिक्ट आडीटर (/097८0 ॥७०॥६0)) के द्वारा होती है। 


बरो (20/०0४/2708)--बह नगर जिसे म्युनिसिपल अधिकार पत्र (श७०॥८।००) 
(:॥870८४) प्राप्त है, चरो कहलाता है। इस समय इगल्लेण्ड में ३०० से अधिक ऐसे 
बरो हैं। ये बरो अपने स्थानीय शासन का काय बरो कीसिल के द्वारा करते है। 
बरो कौसिल के सदस्य मेयर ()/4ए70+), एल्डरमैन (०८४८७) और कौंसिलर्स 
है। कौंसिलस का निर्वाचन सार्वजनिक मतों के द्वारा तीन वर्ष के लिए होता है जो 
अपने में से अथवा बाहर से अपनी संख्या के एक तिहाई लोगो को एल्डरमैन चुनते हैं 
एल्डरमैन की कार्य-अवधि ६ वर्ष हैं किन्तु इन्हें कॉसिलस की अपेक्षा कोई विशेषा- 
घिकार प्राप्त नहीं हू । अपने दीधबरं अनुभव के कारण एल्डरमैन कौंसिलस के 
सम्मुख अच्छे अच्छे सुझाव रखने में समय होते हैं । 

एल्डरमैन और कोसिलरस सभी एक साथ बैठ कर मेयर का निर्वाचन करते है 
किन्तु कोसिल को इस विषय में यह स्वाधीनता है कि वह मेयर का निर्वाचन अपने सदस्यों 
में से करे अथवा अन्य किसी बाहरी व्यक्ति को इस पद के लिए चुने । मेयर की कार्य- 
अवधि केवल एक वर्ष है, किन्तु एक व्यक्ति दुवारा भी मेयर चुना जा सकता है | 


मेयर कॉसिल की प्रत्येक तैठक का समापतित्व करता है और उसे सभी विषयों पर 
मत प्रदान करने का अधिकार है, किन्तु मेयर को निर्वाहक अ्रधिकार (5८८पराए८ 
2पा07709) प्राप्त नहीं होता है कारण कि न तो वह कोसिल के कमचारियो की नियुक्ति 
करता है और न कोसिल द्वारा स्वीकृत प्रस्तावों को कार्यात्वित करने के लिए उसकी 
अनुमति अनिवाय है। वद्छुतः मेयर को कोई विशेष अधिकार प्राप्त नही है, अ्रपितु बरो 
के झदर वह एक माननीय व्यक्ति होता है | 


बरो कॉसिल का कार्य॑-क्षेत्र चंदा विस्तृत है और प्रत्येक बरो कुशल स्थानीय शासन 
के लिए अनेक नियमों का निर्माण करता है किन्तु इन नियम को राज्य के स्वास्थ्य विभाग 
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(0(॥99879 ० +८४ ६) द्वारा स्वीक्नत स्थानीय स्वराज्य सम्बन्धी नियमों के प्रति- 
कूल नहीं होना चाहिए. | प्रत्यक कौंसिल म्युनिसिपेलिटी से सम्बन्धित सम्पत्ति का नियन्त्रण 
करती है, और टाउन हाल एवं अन्य आवश्यक भवनों का निर्माण करती है । पालियामेन्ट 
के किसी अधिनियम-द्वारा स्वीकृति के बिना बरो कॉंसिल को अपनी सम्पत्ति के विक्रय 
अथवा रहन रखने का अधिऊार नहीं है । 


यह कौंसिल स्थानीय कर लगाती है और अपने कार्यों की सुचाद गतिविधि के 
लिए, अनेऊ कर्मचारियों की नियुक्ति करती है। अपने क्षेत्र के निवासियों के स्वाध्प्य की 
रक्षा करने के लिए यह कौंसिल विभिन्न कर्तव्यों का पालन करती है जैसे स्वच्छ पानी की 
व्यवस्था, नालियो की सफाई, पार्कों का निर्माण आठि इसके अतिस्कि नागरिकों की 
सुविधा के लिए बरो कौसिल बिजली आदि का प्रतन्ध करती है तथा सडको को मरम्मत 
कराती है। मनाविनोद के अनेकों साधन जैसे सरकस, सिनेमा आदि की व्यवस्था करना 
भी उसी के कार्यक्षेत्र के अन्तर्गः आता है। द्राम्बें, वस इत्यादि चलाकर यह कौंसिल 
यातायात की सुविवाएँ, उत्पन्न करवी है | 

बरो वौंसिल अपना कार्य अनेक समितियों द्वास करती है जेंसे वाच कमेटी 
(९४५६८॥ (०७४०:४८८) जो पुलिस की सहायता से नगर में शान्ति रखती है और 
रिक्षञासमिति (छ60०४६७०४ (-०घ्मा777:८८) जो फ़ि बरे के अन्तर्गत अनेक 
शिक्षालयो का नियन्त्रण करती है। इसो प्रकार म्युनिसिपेलटी के अ्रन्य विभागों से 
सम्बन्धित चहुत सी समितियाँ होती हैं | समितियों को बरो कीसिल के सम्मुख अपने-अपने 
विय्ययो से सम्यन्धित विभिन्न सुझावों के रखने मात्र का श्रघिकार होता हैं । बरो कॉसिल को 
यह अविकार है कि इन सुझावों के अनुसार कार्य करे अथवा नही करे। 


समी बरो कॉसिल्स अपने साधारण अधिकारों में इद्धि करने वाले कुछ ऐसे 
प्रत्तावो को स्वीकार कर सकती हैं जिनसे कि उनका श्रधिकार श्रथवा कार्य-क्षेत्र विस्तृत हो 
जावे | ऐसे नियम को एडोपदिब ऐक्ट्स (8१0/ए6 2०४७) कहते हैं जिनका 
सम्नन्‍्व स्थानीय रेलगाडी (//720६ ७७०9७), सार्वजनिक पुत्तकालयों तथा बिक्री 
समय (9007-॥007७) से होता है । बरो कॉसिल पार्लियामेन्ट में अपने कछेत्र के हित 
से सम्बन्धित व्यक्तिगत बिवेयकों (277906 9॥॥9) को पुरस्थापित करा सकती हैं 
जिनके स्वीकृत हो जाने से वींमिल के अधिफारों मे कुछ इृद्धि सम्भव है । 

बरो वीमिल अपने व्यवार्थ एक फड रखती है। इस फड दो मे प्रमुख साधनों से घन 
आता है, प्रथमत बरो द्वार लगाये हुए, करों से और दुसरे केन्द्रीय सरकार द्वारा प्राम 
आर्थिक सहायता से | आय-य्यय सम्मन्धी कार्यों वो स्ली भांति करने के लिए एक शार्थिक 
समिति (छ)270८6९ (०शात्रा६८८) होती है। प्रति वर्ष ये समितियों अपने-अपने 
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पदाधिकारियों के परामर्श से अपने वार्षिक व्यय का लेखा तैयार करती हैं। इस व्यय सम्बन्धी 
लेखे की अर्थ समिति भल्ली प्रकार जॉच करती है और उसमें यथोचित परिवंतन कर उसे एक 
बजट (3002८) का स्वरूप प्रदान करती है। यही बजट कॉसिल के सम्मुख उपस्थित 
किया जाता है और प्रायः यह स्वीकार हो जाता हैं। अतः अर्थ विषयक मामलों में 
कोसिल ही विशेषता या अधिकारी है | 


' (2८४ 85%)--ै रिश इगलैरड की स्थानीय सरकार की सबसे छोटी इकाई है। 
एक पेरिश की जन सख्या लगभग १० से ३०० तक होती है। प्रत्येक परिश अपने 
स्थानीय शासन की व्यवस्था के लिए. एक पेरिश कंसिल बनाता हैँ जिसमें एक सभापति 
और ५ से १५ तक कॉंसिलस होते हैं । कॉसिज् की सदस्यता के लिए यह आवश्यक है 
कि कौंसिलर कम से कम पिछले १२ महीनों से उस क्षेत्र विशेष में निवास कर रहा हो । 
प्रत्येफ कौंसिलर का निर्वाचन तीन वर्ष के लिए, होता है ओर इस कोसिल के सभापति के 
लिए यह आवश्यक नहीं है कि वह कौंसिलर ही हो । पेरिश कसिल की बैठकी मे मतनिर्णय 
हाथ उठाकर होता है किन्तु यदि ५ कौंसिलर्स किसी प्रस्ताव विशेष पर मतनिर्णय गूढ 
सल्ाका ($८८४८८ 82]00) पद्गति के द्वारा कराने के पक्ष में हो तो समापति इसकी 
आजा दे देता है। लगातार ६ माह तक कौंसिव की किसी भी बैठक में सम्मिलत न होने 
पर एक सदस्य कोसिल की सदस्यता खो बेठता है । 


च् 


पेरिश कोंसिल का कार्यक्षेत्र विश्तत नही होता कारण कि उसकी आय बहुत कम होतो 
है। प्रायः हर कौसिज्ञ अपने सदस्यो म॑ से एक क्‍्लक ओर एक कोषाध्यक्ष नियुक्त करती 
है किन्तु इन कमचारियों को वेतन नहीं मिलता है। एड़ोप्य्व ऐक्टस द्वारा प्राप्त अवि 
कारों के अन्तंगत प्रत्येक पेरिश कोंसिल त्रिजली, स्नानागार, दफनाने का स्थान (3959]- 
87०४०१|) आदि की व्यवस्था करती है । इसके अरपिरिक्त आग बुझाना, मनोविनोद 
साधन जुयना, छोटे-छोटे पुस्तकालयों की स्थापना करना इत्यादि भी इसी के कत्तेव्य हैं। 
अस्च्छ एवं अस्वात्थ्यकर कुएं और ताल्ञाबों के जल के प्रयोग पर यह कौंसिल प्रतिवत्ध 
लगा देती है। काउंटी कोसिल तथा राज्य के खास्थ्य विभाग ()(7800ए ०६ 
८४४) के आदेशानुसार ही पेरिश कोसिल स्थानीय शासन की व्यवस्था करती है । 
यदि रूरत डिस्ट्रिक्ट कीसिल अपने कत्तव्यो का भल्ली प्रकार पालन नही करती तो पैरिश 
फीसिल को अधिकार है कि वह काउन्टी कोंसिल में इसकी सूचना दे दे । 


पुञ्जर ला यूनियन (४४ 2200-7.४४७ ए॥ाण)--१६०१ ई० में महारानी 
ऐलिजावेथ ने गरीतरे की सहायता व रक्त के लिए. एक ऐक्ट बनाया जिसके फलत्वरूप 
गरीशें की रक्या का भार परिशों पर सौपा गया । किन्तु पेरिशों ने इस उत्तरदावित्व को 
भी प्रकार नहीं निभाया और अन्तठः श्ए३४ ई० के एक ऐक्ट के अनुसार इस कार्य 
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के लिए कई पैरिशों को एक यूनियन में सगठित किया गया । गरीब के हित-सम्बन्धी इसी 
सगठन व समुदाय को पुअर ला यूनियन (2007-.8ए 709) कहते हैं। 


प्रयेक पुअर ला यूनियन की कार्यकारिणी समिति बोर्ड श्राफ गारजियन्स (90470 
0६ 5997:4409) होनी है । स्त्रियों भी इस बोर्ड में सम्मिलित होती है और उन्होंने 
दीन स्त्रियों की सहायतार्थ प्रसशनीय कार्य भी किया है। प्रत्येक बोर्ड का एक सभापति 
श्र एक उपसभापति होता है जिनकी कार्य-अवधि तीन वर्ष है| प्रति वर्ष बोर्ड के एक 
तिहाई सदस्य बदला करते है। 
बोड आफ गारजियन्स दोनो की सहायता का कार्य राज्य के स्वास्थ्य विभाग 
(37807ए ० ]९9॥00) के आदिशानुसार करा है और इन बोडस्‌ की बैठको में 
खास्प्य विभाग द्वारा नियुक्त निरीक्षक भी सम्मिलित हो सकते हैं। बोर्ड को दीनों की 
सहायता करले के उपायों का निश्चय मात्र करने की स्वावीनता हैं और उसका यह अधि- 
गर भी एक दृष्टि से सीमित हैं कारण कि बोड सिसी स्वम्थ व शरीर से पुष्ट व्यक्ति 
॥ विशेष सद्दायता नदी कर सकता । 
बोर्ड गरीबों को सहायता श्रनेक प्रकार से करता है जैसे कि आर्थिक सहायता देना, 
भोजन एव वस्त का म्भन्ध करना; चिस्त्सा आदि की सुविधाएँ प्रदान करना तथा मुत्यु 
-दोने पर निर्धनो को मली प्रकार दफनाना आदि | कास्खानों में काम करने वाले अमिंको 
तथा ऑंपभालयो में भर्ती हुए दीन रोगियों की सहायता करना मी इसका कतंव्य है। 
इसके अतिरिक चिक्त्सिलयो के कार्यों तथा कारखानो की दशाओ की देखभाल का भी 
गारजिय-स पर उत्तरदायित्व है | पागलखानों की व्यवस्था करना बोडो के ही कार्य-क्षेत्र के 
अन्यंगत है। 
लन्दन का स्थानीय शाप्तत--जिस प्रकार ससार की सभी प्रमुख राजघानियों जैसे 
घाशिगटन, टोजियो, रोम, पेरिस आदि की एक विशेष स्थानीय शासन पद्धति होती है, 
वैसे ही लख्दन नगर वी भी अपनी एक विशेष स्थानीय शासन व्यवस्था है। स्थानीय 
शासन सगठन की दृष्टि से लन्दन तीन प्रमुख ज्षेत्रो मे विभक्त है, मथमत, दी सिटी आफ 
लन्दन (4॥० ८(ए ० 7.07009), दूसरे काउन्टी आफ लखन (0०एताए ० 
.00009), और ठोसरे लन्दन मैग्रेपोलियन डिस्ट्रिक्ट (१,09000 »[९६६090]- 
[87 725078८0) । 
पिटी श्राफ़ लन्दन --लन्दन नगर के स्थानीय शासन की व्यवस्था एक कार्पोरेशन 
((.०:709072४007) ऊे द्वाग होती है । यह नगर पालिका समा लन्दन के मुक्त व्यक्तियों 
(#घव्थ्याला) से बनी है| यह समा अपना कार्य एक सभापति अर्थात्‌ लाडड मेयर 
(0.ए0 29, 07) और तीन समितियों के द्वारा करती है। उन समितियों को कोर्ट आफ 
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एल्डरमेन (0007 ० 4]6०:77८0), कोर्ट आफ कॉमन कॉंसिल ((०एाा ०0 
(07स्‍7007 00ए॥८ा), और कोर्ट आफ कॉमन हॉल ((००प४ ०0 (५079007 
[%])) कहते हैं। हि 

कोट आफ एल्डरमैंन नामक समिति में ला मेयर और अन्य २५ ऐसे एल्डरमैन 
सम्मिलित हैं. जो श्राजीवन इस समिति के सदस्य बने रहते हैं । इस समिति को कोई 
विशेष अधिकार प्राप्त नहीं हैं। यह नगर के व्यापारिक दलालों को लाइसेंस देती है श्रौर 
नगर सम्बन्धी सभी आलेख पत्रो को भली प्रकार रखती है। 

कोट आफ कॉमन कौसिल नगर की प्रमुख प्रतन्धकारिणी समिति है। इस कौंसिल 
के लगभग २०६ कॉसिलस ओर २६ एल्डरमैन सदस्य होते हैं। इन सदस्यो का निर्वाचन 
१ वर्ष के लिए होता है | यह समिति स्थानीय राज्य सम्बन्धी प्रायः सभी कार्यों को करती 
है, जैसे कि नगर की ख्च्छुता एवं जनस्वास्थ्य के लिए. उपनियम (99०८ 7,8ए७9) 
बनाना, नागरिकों के प्रयोगार्थ स्वच्छु जल की व्यवस्था करना, दीन-दुखियों को सुविधाएँ 
प्रदान करना आदि-आदि । प्रत्येक काये को सुचार रूप से करने के लिए, सभी कार्यों 
से सम्बन्धित छोटी-छोटी समितियों हैं जिनमें शैरिफ (502:7) और कुछ अन्य कर्मचारी 
सम्मिलित होते हैं । 

कोर्ट आफ कॉमन हाल नामक तीसरी समिति लार्ड मेयर, एल्डरमैन, शैरिफ और 
लन्दन नगर के सभी ल्ाइवरीमैन (.ए०:४ए४१८०) से बनी है | 

लाड मेयर को कोई विशेष अधिकार प्राप्त नहीं है कारण कि वह नतो नगर 
पालिका सभा के कर्मचारियों की नियुक्ति करता है और न उसे निर्वाहक अधिकार ही प्रा 
हैं। वह केवल समितियों का समापतित्व करता है और विभिन्न समारोहे के अवसरों पर 
नगर का प्रतिनिधित्व करता है। अतः उसका पद केवल सम्मान सूचक और अवैतनिक ही 
हैं। यदि मेयर पूर्व ही से नाइट नहीं होता तो उसके कार्यकाल में सम्राट उसे नाइट की 
पदवी प्रदान कर देता है। 

काउन्टी आफ लन्दुच---काउटी आफ लन्दन की प्रत॒न्धकारिणी समिति काउटी 
कौंसिल हैं| १२४ निर्वाचित कौसिलर्स तथा एल्डरमैन, इस कौसिल के सदस्य होते है। 
कौसिलसे का निर्वाचन सार्वजनिक सम्मति द्वारा तीन वर्ष के लिए होता है। तत्पश्चात्‌ 
कौंसिलर्स अपने में से अथवा बाहर से कुछ एल्डरमैनों का निर्वाचन करते हैं। एल्डरमैन 
की कार्य-अवधि ६ वर्ष है। किन्तु हर तीसरे वर्ष उनमें से आधे बदल जाया करते है। 
कॉसिलस और एल्डरमैन कौंसिल की वैठकों में समान रूप से सम्मिलित होते हैं और 
दोनों की मत-प्रदान शक्ति भी निर्मेंद है। ये लोग अपना एक सभापति चनते हैं | 
समापति के लिए यह आवश्यक नहीं है कि वह कौंसिल का सद्स्य ही हो। प्रायः 
हूर वर्ष नये सभापति का निर्वाचन होता है | 
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लब्ठन काउन्टी कौंसिल का कार्य जेत बडा व्यापक है और स्थानीय राज्य सम्बन्धी 
समी कार्यों का उत्तरदायित्व इसी कींसिल पर है | नगर की सफाई, नातियों की व्यवस्था, 
अग्नि से रक्षा, पुलों का बनाना तथा पृथ्वी के नीचे मार्ग (!०४7८) बनाना श्रादि 
इसके प्रमुख कार्य हैं। लन्दन काउटी की सभी प्रमुख सडकों को व्यवस्थित रखना भी 
इसी कौंसिल का कार्य हैं। काउटी कौंसिल राज्य के स्वास्थ्य विभाग (॥098009ए ०0६ 
]86200४00) के अदिशानुसार जनस्वास्थ्य की रक्षा के लिए. विभिन्‍न नियम बनाती है । 
भवनों एव ग्रहों की पुनरचना के सम्बन्ध में इस कौंसिल ने श्लाघनीय कार्य किया है । 
अ्रस्वास्थ्यकर पुरानी बस्तियों का श्रन्त करके उनके म्थान पर इसने काण्खानों में काम करने 
वाले श्रमिकी के लिए स्वच्छु एब खुले निवास-स्थानों का निर्माण किया है। काटी 
निवासियों के स्वास्थ्य रक्षाथ एवं मनोविनोद के लिए कौंसिल उद्यानों तथा पाकों का 
निर्माण कराती है। इन सभी कार्यों के श्रतिर्क्ति कॉसिल ने शिक्षा-प्रसार के लिए भी 

महत्वार्ण कार्य किया है और प्रारम्भिक, माध्यमिक तथा विशेष शिक्षा-सम्बन्धी अनेक 

विद्यालय खोले हैं । 

जहाँ तक लन्दन काउन्टी कौंसिल की आय का सम्बन्ध है, यह कौंसिल दो प्रमुख 
साधनों से अर्य-प्राम करती है, प्रथमतः केन्द्रीय राज्य द्वारा प्रदु्त आर्थिक सहायता 
और दूसरे, विभिन्न स्थानीय करों के द्वारा प्राप्ति धन । 

लन्दन मेग्रोपोलिटन डिस्ट्रिक्ट--पहिले लन्दन प्रशासन काउन्‍्टी (,०0607 
तैवागपाकाक्धाए8 (०एपाए) लन्दन के अनेक बरों का एक सब्र था। किन्तु 
१८९९ ६० के लख्दन गवर्नमेन्ट ऐक्ट ([,0)607 (50एव्यशागलएण: #० ० 
7899) के अनुसार लन्दन काउन्डी २८ मैट्रोपो्ञीटन बरों में विभाजित कर दिया गया 
श्र्थात्‌ पत्येक बरों स्थानीय राज्य की एक इकाई चल गयी | 


प्रत्येक बरों की प्रउन्‍्थकारिणी सम्रिति एक बरो ऊॉसिल है जिसके सदस्य कुछ 
एल्डरमैन और कीसिलस होते हैं| समापतित्व के कार्य के लिए यह कौंसिल एक मेयर 
चुनती है| जहाँ तक इस कौमिल के कायों का सम्बन्ध है, यह स्थानीय छोटी-मोटी सडकों 
एव मार्गों को व्यवस्थित करती है तथा रोशनी व स्वच्छुता का प्रचन्ध करती है | 
इसके अतिरिक्त वौसिल को म्वात्य्य सम्बन्धी नियमों के बनाने व पालन कराने का 
अधिकार दिया गया है। इतना ही नहीं वसन्‌ वरो कौंसिल नागरिकों को अपनी आय के 
अनुसार म्नानागागें, पुस्तकालयों व वाचनालयों आदि की भी सुविधाएँ प्रदान कर 
सकती है। 

केन्द्रीय सरकार व स्थानीय सरकार का सम्बन्ध--उक्त सभी वर्णन से पाठकों 
फो यद अ्म दो जाना स्वानाविंक हे कि स्थानीय सरकार अपने कार्य क्षेत्र एवं अधिकारों 
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में पूर्ण स्वतन्त्र है। किल्तु वल्तुतः ऐसा नहीं है कारण कि स्थानीय शासन-व्यवस्था पर 
केन्द्रीय सरकार का पर्याप्त नियन्रण रता है । 


केन्द्रीय सरकार अपने स्वास्थ्य विभाग (शाप ।9 ५ ० 36 &):), ग्ह्‌ 
विभाग (077८ 008०९), शिक्षा विभाग (36गल्‍770 ०0 &90८७६07), याता- 
यात विभाग ()(0907ए ०६ 7'7४०990०॥0) और व्यापार विभाग (30874 0 
7790) के द्वारा स्थानीय राज्यों पर पूर्ण आधिपत्य रखती है | किन्तु इन सभी विभागों 
में स्वास्थ्य विभाग का ही स्थानीय शासन पर विशेष नियन्त्रण रहता है। कारण कि दीन- 
दुखियों के हित सम्पन्धी कार्यों, आय-्यय के लेखे की जाँच, जन स्वास्थ्य की रक्षा आदि 
प्रमुख विषयों से सम्बन्धित अधिकार राज्य के इसी विभाग को प्राम् है। अर्थात्‌ स्वास्थ्य 
विभाग सऊाई और स्वास्थ्य सम्बन्धी अनेक नियमो का निर्माण करता है और स्थानीय 
राज्यों को इन नियमों के अनुसार कार्य करना अनिर्वाय है इतना ही नहीं, स्थानीय स्कार 
राज्य के स्वास्थ्य विभाग की पूर्व स्वीकृति से ही ऋण ले सकती है । 


स्थानीय पुलीस, कारखानो एवं खानो पर राज्य के ग्रह विभाग का प्र॒ण नियन्‍्त्र ए 
रता है ओर शिक्षा विभाग स्थानीय शासन द्वारा स्थापित सभी शिक्षणाल्यों के कार्यों 
का निरीक्षण करता है ओर आवश्यक्रतानुसार उनके प्रत्रन्ध व सुधार के लिए. अनेक 
नियम-उपनियमो का निर्माण करता है। स्थानीय राज्य के ट म्वे, स्ट्रीय, रेलवे और डॉक्स 
(0०८४४) आदि यातायात के साधन राज्य के यातायात विभाग के अन्तर्गत कारय करते 
हद 

अतः स्पष्ट है कि स्थानीय शासन अपने प्रायः समी कार्यों में पूण स्वाधीन नहीं है। 
नियम-निर्माण सम्बन्धी, न्याय नियत्रण सम्बन्धी, अर्थ सम्बन्धी और शासन प्रत्रत्थ सम्बन्धी 
सभी ज्षेत्रों में स्थानीय सरकार पूर्णतया केन्द्रीय सरकार के अधीन है। जहाँ तक नियम 
निर्माण सम्बन्धी कार्यों का सम्बन्ध है पालियामेन्ट स्थानीय राज्य के क्षेत्र की सीमा निश्चित 
करती है । उनकी शासन व्यवस्था कैसी हो ओर वे क्िस कार्य को करें और किसे न॒करें 
आदि विषयो को पार्लियामेन्ट ही निश्चिय करती है| इतना ही नहीं, पार्लियामेन्ट ही क्षेत्र 
विशेष को म्यूनिसिर्पल चाटर प्रदान करती है तथा स्थानीय शासन की एक इकाई से अधिकारों 
को लेकर दूसरी इकाई को प्रदान कर सकती है। न्याय-नियत्रण से अ्मिप्राय है कि यदि 
स्थानीय राज्य के कमचारियों और जनता के मध्य कोई झगड़ा उत्न्न होता है तो उसका 
निर्णय राज्य द्वारा स्थापित सामान्य न्यायालय करते है | इसी प्रकार श्रार्यिक क्षेत्र म॒ भी 
स्थानीय सरकार स्वाधीन नहीं है कारण कि केन्द्रीय सरकार स्थानीय शासन को जनता 
के हित सम्बन्धी अनेक कार्यों के लिए. आर्थिक सहायता देकर, स्थानीय आयज्यय के 
लेखे की जाँच कर, उसके अर्थ-विषयक मामलों पर कड़ा नियन्त्रण रखती है। अन्ततः, 
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स्थानीय शासन द्वारा निर्मित शासन प्रत्नन्ध सम्बन्धी सभी नियमों पर केन्द्रीय सरकार के 
किसी न किसी विभाग का नियन्त्रण रहता ही है । 


स्थानीय सरकार पर उक्त वर्णित केन्द्रीय सरकार के नियन्त्रण के अ्रध्ययन से यह 
अनुभान लगाना कि स्थानीय सरकार प्र्॒णं तथा पराधीन है, भी अनुचित होगा । श्रग्नेजी 
समाज स्वमावतः व्यक्तिवादी है और इसी कारण वह अपनी शासन सस्थाओं में अनावश्यक 
हस्तज्ञेप ने के पक्ष मे नहीं हैं अर्थात्‌ केन्द्रीय सरकार अपने नियन्त्रण के द्वारा स्थानीय 
शासन प्रत॒ध के सुचाद सचालन में वाघक न होकर सहायक ही होती है 


नवाँ अध्याय 


ऐतिहासिक एष्ठमूमि 
श्गलैण्ड की भाँति फ्रान्स ने भी पार्लियामेन्टरी शासन-प्रणाली को अपनाया है। 


यद्यपि इस देश पर और देशों की शासन-प्रणाल्री का भी प्रभाव पडा है तथापि इगलेंड 
के सब्रसे श्रघिक निकट होने के कारण बह उससे विशेष रूप से प्रभावित हुआ है | 


ऐतिहासिक दृष्टि से फ्रास ने म्रजातत्रात्मक्ष ससदीय शासन-मणाली को बहुत ही 
थोड़े समय से अपनाया है। अठारहवी शताब्दी तक क्रास में जनता को मूक तथा विवेक- 
हीन समझा जाता था। फ्रास में निरकुश शासन था जिसमे सम्राट सबमान्य, स्वेच्छा- 
चारी एव उत्तरदायित्व रहित था । फ्रासीसी जनता सरकार के कार्यों में न कोई हत्तत्षेप 
कर सकती थी और न समा के कार्यों की आलोचना ही कर सकती थी। ऐसी अ्रवस्था 
मे जनता के प्रतिनिधित्व का प्रश्न ही कैसे उठ सकता था| जनता को किसी प्रकार 
की स्वतत्रता प्राम नहीं थी यहाँ तक कि वहाँ के नागरिक न तो विचार ही प्रकट कर सकते 
थे और न अत्याचारपूर्ण आदेशों के विरुद्ध अपील ही कर सकते थे। देश में श्रसमा- 
नता फैली हुईं थी | तत्काल्लीन समाज साधारणतः दो बगों में चैंण हुआ था जिनमे एक 
वग धनीमानियों का था जो सद्दा निध नों का शोषण करता था | शोषित वर्ग अधिक 
संख्या में थां ओर उसकी अवस्था अत्यन्त शोचनीय थी । देश के कई भागों में विभा- 
जित होने के कारण फैल्ली हुई प्रान्तीयता एवं तज्जनित फूट ने जनता की उस शोचनीय 
अवस्था को और अधिक शोचनीय बना दिया था और जनता के कष्टो का पाराबार 
नहीं था । 

प्रत्येक वस्तु की एक चरम सीमा होती है । जब शासन की निरंकुशता के कार 
उत्पन्न ये कष्ट जनता के लिए शारीरिक दृष्टि से असह्य हो गये तो इन्ही कष्टो ने 
जनता में एकता उत्पन्न करने का कार्य किया ओर एक जार फिर जनता-जनाद॑न ने निरकुश 
शासन के विरुद्ध आवाज उठाई। फलतः सन्‌ १७५८९ ई० की प्रसिद्ध महान्‌ क्रान्ति 
हुई। राजारानी देश छोड कर भाग गये तथा निरंकुश शासन के इस प्रकार अन्त होने 
पर एक विधान सभा का निर्माण हुआ। यद्यपि यह विधान सभा अस्थायी रूप से स्थापित 
हुई थी फिर भी इसने कुछ कानून ऐसे पास किये, जिनका सम्बन्ध व्यक्ति की स्वतन्त्रता 
से था। इसके पश्चात्‌ यह शीघ्र ही समाप्त हो गई क्याकि इसमे श्रमिक जनता को लोक्तन्न 
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स्थापित दरने की शक्ति न थी। फलतः १७९५ ई० में डाइरेक्टरी की स्थापना हुई | यह 
५.०० व्यक्तियो की सभा थी तथा पाँच सत्ताधारी व्यक्ति जिन्होंने इसे स्थापित किया था, 
इसके सचालक बने । इसने देश की आर्थिक तथा राजनीतिक दशा को सुधारने का 
प्रयत्त किया | इन सचालकी ([9720007ए) ने सन्‌ १७९९ ई० तक कार्य-मार सँमाला 
ओर उसके पश्चात्‌ इसे भी समाप्त होना पडा, क्योंकि यह इतनी शक्ति-सम्पन्न न थी 
कि विदेशी दुश्मनों से देश की रक्ना कर सके । 
डाइरेक्टरी के पश्चातू १७९९ ई० में कौन्सुलेट ((:०४४०४६८) की नींब पडी और 
देश का शासन उसके हाथ में आया । नेपोलियन बोनापार्ट पहला काउन्सल हुआ, जिसने 
कुछ युद्धो मं सफलता प्राम करके फ्रास पर अपना सिक्का जमा लिया। सन्‌ १८४०० ई० 
तक फ्रास का पूर्ण शासन वस्तुत, बोनापार्ट के हाथ में आ गया। अर; श्८०२ ई० 
तक वह काउन्स्ल बना रहा और उसके पश्चात्‌ उसने सम्राद की उपाधि अहणु कर ली। 
फ्रास की सत्ता और शासन को उसने पूर्ण रूप से अपने हाथों में ले लिया और इस 
प्रकार फ्रास मे एक बार फिर एक व्यक्ति के शासन की स्थापना हुई । परन्तु पहले वाले 
निरकुश शासन से इस शासन की समानता करना उचित न होगा। नेपोलियन स्वय 
एक साधारण व्यक्ति की स्थिति से इतने ऊपर उठा था और इस कारण वह जनता के 
ऊप्यो को भल्ली माँति समझता था। बह एक देशभक्त था जो क्रास के लिए. अपना 
बलिदान करने को तत्पर था, साथ ही वह धर्भपरायण व्यक्ति मी या जिसक विश्वास था कि 
राज्य वर्म के आधार पर ही सुचाद रूप से चल सकता है। अतः यद्यपि उसका शासन 
फाल युद्धपूर्ण रद्द, फिर भी उसने जनता के हितों का ध्यान रखा । उदाहरणार्थ, फ्रास 
के न्यायालय के लिए, उसने कई ऐसे कानून बनाये जो कि आज भी वहाँ उसी प्रकार 
प्रचलित हैं और नेपोलियन कोड ()९४००)८०॥॥८ 004८) के नाम से प्रसिद्ध है। 
नेपोलियन के समय में फ्रांस का शासन पर्याप्त छचारु रूप से चलता रहा श्रौर प्रजा की 
दशा भी बहुत कुछ सुधर गई | परन्तु उसकी वेदेशिक नीति के कारण उसकी शक्ति 
का हास हो गया । उसकी बाटरलू (४४४/९:।००) की पराजय के पश्चात्‌ फ्रास का 
णासन प्रशन्ध पिर छिलन्न-मिन्न हो गया। 
नेपोलियन के पश्चात्‌ फ्रांस से एक बार फिर शुअ्खौन राजाओं का शासन हुआ 
क्योंकि जनता किसी सीमा तक प्रजातत्र के स्थान पर राजतत्न मे दी विश्वास करती थी और 
₹ समभती थी कि समाज की उन्नति और राज का सुप्रवन्ध राजनत्र मे ही हो सकता है। 
हाँ, इतना अवश्य था कि श्त्र जनता का दृष्ट्फोण राजतत्र के रूप ऊँ सम्बन्ध मे 
पेदल गया था और अब्र वह गजनन्त्र के स्वेच्छाचारी एबं निरकुश शासन के स्थान पर 
मल्तियों के पसमश से राजतन्त्र द्वारा ही प्रजादित में शासन का प्रबन्ध चाहती थी। 
पर्णामतः सपदीय शासन घणाल्वी की स्थापना हुई। परन्तु लुई १८ वें और उनके 
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भाई चाल्स दशम्‌ जनता की इच्छानुसार न चल सके और सदैव मनमाना आचरण करते 
रहे जिसका फल यह हुआ कि यह राजतन्त्र स्थापित न रह सका और बुअखौन राजाओ 
का अन्त हुआ | लुई क्रिलिप भी गद्दी पर बैठा, परन्तु उसे भी भागना पड़ा ओर राजतन्त्र 
की अप्रियता के कारण १८४८ ई० के विद्रोह होने के पश्चात्‌ द्वितीय प्रजातन्त्र की 
स्थापना हुई । 

द्वितीय प्रजातन्त्र की स्थापना के समय राजतन्त्र के कठ्ठ अनुभवों के कारण सम्राट 
का पद्‌ हटा दिया गया और उसका स्थान वयस्क मताधिकार के द्वारा निर्वाचित राष्ट्रपति 
(?:+८४४१८०४) ने ग्रहण किया । राष्ट्रपति के कार्यकाल की अवधि ४ वर्ष रखी गई, 
परतु जत्र राष्ट्रपति चुनने का समव आया तो फ्रातीती जनता को कोई भी उपयुक्त नाग- 
रिक उस महान्‌ पद के लिए. न दिखाई दिया और नेपोलियन बोनापाट का भतीजा जो इस 
समय इगलेंड मे अपने दिन च्यतीत कर रहा था, इस अवसर से ल्ञाभ उठा कर फ्रास का 
राष्ट्रपति बन बेठा । यद्यपि उसमे उक्त पद के अनुकूल कोई भी गुण नहीं थे, परन्तु 
नेपोलियन महान्‌ के उत्तराधिकारी होने के कारण ही उसे यह पद प्राप्त हो गया, परन्तु वह 
भी अपनी सम्राट चनने की महत्वाकाज्ञा को दवा न सका और जब ४ वर्ष का समय 
समाप्त होने को आया तो सैनिक सहायता से उसने उन नेताओ को जो उसके प्रतिदन्दी हो 
सकते थे, कैद कर लिया और राष्ट्रपति के पद की अवधि दस वर्ष घोषित कर दी । १८५४२ 
ई० मे एक नया शासन विधान बना | लोकमत के अनुसार नेपोलियन तृतीय सम्राद्‌ 
घोषित कर दिया गया ओर एक बार फिर फ्रास मे राजतंत्र की स्थापना हुई | 


नेपोलियन के समय मे विधान सबन्‍्धी कुछ सुधार भी हुए। उदाइरणाथ, ससद के 
दो भवनों की स्थापना हुईं जिनके लिए, जनता प्रौ्मताधिकार के आधार पर अपने प्रति- 
निधि चुना करती थी | यद्यपि सम्राट अपने सहायक अपनी इच्छानुसार घुनता था, परन्तु फिर 
भी प्रजा के हित का ध्यान रखा जाता था| नेपोलियन तृतीय श्रपने चाचा के समान चतुर 
राजनीतिश तथा सैनिक ते नहीं था, परन्तु फिर भी १८ साल तक वह राजा के पद पर आरूढ़ 
रहा | बाद मे जब्र जनता धीरे-धीरे उससे अप्रसत्न होने लगी तो जनता के अ्रसन्तोष से 
चचने के लिए उसने फ्रास को थुद्ध की भट्ठी में कोक दिया। क्रीमिया का युद्ध, फ्राको 
इटालियन-आस्ट्रियन युद्ध ( १८४९ ई० ) इसी समय मे हुए. । परन्तु फिर भी जनता का 
शासन के प्रति अत्षत्तोव बढ़ता ही रहा । इधर दुर्भाग्यवश १८७३ ई० मे प्रशा के साथ 
बुद्ध करने मे नेपोलियन कैद कर लिया गया और वह देश छोड कर इ गलेंड भाग गया । 
१८७५ $० मे उसकी मृत्यु हो गई | इस प्रकार इस राजतन्त्र का भी अन्त हो गया । 


तृतीय ग्जातन्तर--इस शासन के अन्त के पश्चात्‌ देश में ऐसे योग्य व्यक्ति 
मे थे जिन पर देश के शासन का मार डाला जा सकता और जो जनता के विश्वासपात्र 
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भी होत॑ | इसके अ्रनिस्क्ति प्रशिया के युद्ध की गतिविधि का निशय भी उसी समय 
होना था और यह निश्चय होना था कि उसे समामत किया जाय अथवा चलने दिया 
जाय | जनता इस समय जाग्रत अवस्था में थी और उक्त विषयों पर उसका मत जात होना 
ओर उसके अनुसार शासन प्रतन्ध होना अत्यन्त आवश्यक था | अतएव जनमत लिया 
गया जिसके अनुसार एक राष्ट्रीय असेम्बली की स्थापना होकर फ्रान्स के तृतीय प्रजातन्त्र 
का आविर्माव हुआ | इस राष्ट्रीय एसेम्बली के अधिकार अ्सीमित थे, क्योंकि एक तो 
इसकी स्थापना जनता द्वारा हुई थी श्रौर दूसरे, देश की वाद्य स्थिति के अत्यन्त चिन्ता- 
जनक द्ोने के कारण इसको बहुत ही विस्तृत श्रधिकार दिये गए थे। इस एसेम्बल्ी ने £ 
साल्न तक अवाध शासन किया और शासन-सम्बन्धी अनेक अनुभव प्राम किये | आतरिक 
सुव्यवस्था के श्रतिरिक्त देश की बाह्य नीति मी अडल्फ थायसे (400[7086 ॥९४४)-- 
( जो इस एसेम्बली का नेता था और अपने कुछ चुने हुए सलाहकारों की सहायता से 
कार्य करता था ) के हाथों में सुरक्षित रही | इस प्रकार श्रनायास ही देश में ससदीय 
शासन-प्रणाली का जन्म हो गया । 


इस समय राष्ट्रीय एसेम्बली म विभिन्न मतों के लोग थे । यदि कुछ लोग साम्राज्य 
सत्ता के पुजारी थे तो कुछ प्रजातन्त्र के प्रत्त समर्थक । थायसं, जो एसेम्बल्ली का नेता 
था, और पहले एक साम्राज्यवादी था, एसेम्बल्ली का कार्य अपने हाथ में लेने के समय 
से प्रजातन्त्र॒ का समर्थक हो गया था और अपने प्रजातन्त्रीय बिचारो के कारण कुछु समय 
श्राद उसने यह घोषित भी कर दिया था कि फ्रान्स के लिए राजतन्त्र नहीं प्रजातन्त्र दी 
उपयुक्त शासन-अणाली है । इस घोषणा पर एसेम्नली ने कुछ असन्तोष अ्रवश्य प्रकट 
किया, जिसके कारण उसे हटना पडा और मेकमाइन ()४६८४१४)४४७) नामक एक 
सामूज्ययादी ने उस स्थान को अहण किया । 


इस अजातन्त्र को स्थायी रूप देने के लिए १० व्यक्तियों की एक समिति देश के 
लिए, स्थायी विधान निर्माण करने के लिए, बनाई गई | इस समिति में श्रधिकतर व्यक्ति 
साम्राज्यवादी थे और सामप्राज्यवादी भावना को सतुष्ट करने के लिए. इसी समय प्रेसी- 
डेए्ट का समय्र ७ वर्ष का कर दिया गया था। समिति ने दो मबनो की व्यवस्थापिका सभा 
फो फ्रि से श्रपनाना चाहा और यह निश्चय किया कि मैकमादन के पश्चात्‌ प्रस्तावित दोनों 
भयन मिलकर शआगे का कार्यक्रम निर्धारित करेंगे। परन्तु बालेन नामक व्यक्ति इससे भी 
आगे बढ गया और उसने एसेम्बली से यह पास करवा लिया कि मैंकमाहन के पश्चात्‌ 
दोनों भवन मिलकर एक नया पेसीडेंएट चुनेंगे तथा उसका कार्यकाल मी निर्धारित करेंगे। 
इस प्रयार देश मे स्थायी रूप से प्रजातश्रीय शासन की स्थापना हुई । व्यवस्थापिका ने शीघ्र 
हे बहुत उन्नति जी और उसने कार्यकारिणी के मिन्न भिन्न भागों से सम्बन्धित क््च 
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कानून (079900 !.,8७9) पास किए जिनका सम्बन्ध मत्रियों तथा प्रतिनिधियों को 
नियुक्ति आदि से था। 


इस प्रकार यह स्पष्ट है कि फ्रास ने भी वृटिश विधान जेंसी संसदीय शासन-प्रणाली 
प्रहण की | फिर भी यह कहना उचित न होगा कि ऐसा करने में वह पूर्णतः बृटेन के पद- 
चिन्हों पर चला । यदि ध्यानयू्वक देखा जाय तो इस प्रणाली को अपनाने मे उसने 
अपना एक ऐसा अनोखा दग प्रयोग किया जिसकी तुलना न तो बृटेन से, न अमरीका से 
और न किसी और ही देश से की जा सकती है । उसकी विचिन्र॒ता इस बात मे है कि 


उसने केवल तीन कानूना (८॥४) द्वारा ही इस प्रणाली को अपना लिया जैसा अन्य किसी 
देश के वेघानिक इतिहास में नहीं पाया जाता | 


फ्रान्स ने वास्तव में इस प्रकार के विधान की स्वीकृति किसी देश के अनुकस्ण 
मात्र के ज्षिण नहीं अपितु देश की परिस्थितियों व देशवासियों की सुविधाओं का ध्यान 
रखकर किया था। 


उपय क्त विवस्ण से यह स्पष्ट हो जाता है कि तृतीय प्रजातत्र का विधान जिस रूप 
में फ्रान्स ने ग्रहण किया वह पहिले से चलते हुए विधान का विकरेसित रूप था जो परि- 
स्थितियों के अनुकूल बदलता रहा था। यद्यपि समय समय पर उसमे साम्राज्यवाद का भी 
समावेश करने का प्रयत्न किया गया तथापि वह स्थायी रूप धारण करता गया। फ्रान्पत 
का यह विधान वहों की राजनीतिक क्रात्तियों के फलस्वरूप जनता के प्रतिनिधियों द्वारा हो 
बनाया गया, परन्तु फ़िर भी वह सबको पूर्णतः प्रसन्न न कर सका । क्योंकि एसेम्बली मे 
दोनों पार्टियाँ--राजतत्र वा जनतत्रवादी-- इसे अपनी चरम सीमा तक पहुँचाने का 
उद्योग करते रहे | फलस्वरूप विधान के परिवर्तन क प्रश्न सदा ही चलता रह्य और 
यह समझा गया ऊि कोई ऐसा कदम उठाया जाय जिससे कि विधान म॑ सरलतापूर्वक 
देर-फेर क्रिया जा सके । अतः सशोधन के विषय मे एक धारा ऐसी पास की गई 
जिसके अनुसार या तो प्रेसीडेन्ट की माँग पर या दोनों भवनों के अलग-अलग बहुमत से 
पास प्रस्ताव के आधार पर सिनेट व चेम्बर आफ डिपुटीज (32090९ ते (॥9॥7- 
०९०५ ०6 [0८ए0०४८७) की सयुक्त बैठक मे इन काबूनो को संशोधित किया जा सकता 
था और सुविधानुसार उनमे सुधार किये जा सकते थे । इस प्रकार फ्रान्स के उस विधान 
का सशोधन न तो अत्यन्त सरल ही रक्‍खा गया ओर न अत्यन्त कठिन | 


फ्रान्स के इस प्रजातन्त्रीय विधान मे यह बात ध्यान देने योग्य है कि यह वीरे-धीरे 
विकमित हुआ है। इसवी बहुत सी धाराएँ पालियामेस्ट के समय-समय पर साधारण रूप 
से पास किये कानून ही हैं | उदाहरणार्थ कार्यकारिणी के अंगों से सम्बन्धित कानून ((03- 
88॥0 ।9७9) यद्यपि जिल्कुल साधारण कानूनों की तरह ही पास किये गये हैं, परल्‍्तु 


दसवोँ अध्याय 


चतुर्थ प्रजातन्‍्त् के संविधान की विशेषताएँ 


फ्रास के चतुर्थ पजातन्त्र का सविधान वृतीय प्रजातन्त्र के सबविधान से अधिक भिन्न 
नहीं है| उसमें प्राचीन सभी विशेषताएँ कुछ उन्नत रूप में उसी प्रकार पाई जाती हैं। 
उसकी प्रमुख विशेषताएं निम्नाकित है ;-- 


?--सर्विधान 224 ण एवं विवरण सहित है--तृतीय प्रजातन्त्र का विधान 
अपनी सक्षिप्तता के लिए विशिष्ट था। उसमें १८७४ ६० के तीन कानून सम्मिलित ये जो 
अलग-अलग पास किये गये थे और फ़्तत, वह विधान एक विश्वखल विधान था | परल्‍्तु 
फ्रास का नवीन विधान एक आयोजित एवं विवस्ण सहित विधान है | यद्यपि यह विधान 
भी भारतीय अथवा अमेरिकन विधान की तरह एक ही झ्रालेख के रूप में है तथापि यह 
उतना पूर्स नहीं है जितना कि मारत का सविधान क्योंकि इसमें उच्च न्यायालय के 
निर्माण व उसकी शक्तियाँ, व्यवस्थापिका के दोनों मवर्नों के सदस्यों के निर्वाचन श्रादि 
के बिधय में कुछ भी नहीं दिया गया है | 


२--थह एक भ्रचल एवं लिखित विधान हे--फ्रास का नवीन विधान एक लिखित 
अ।लिख है। यह अचल भी है क्योंकि विधान के सशोधन के लिए इसमें एक विशेष प्रणात्री 
दी गई है | बाच्छित सशोधन केवल निम्न भवन में ही प्रारम्भ हो सकता है। सर्व प्रथम 
वाच्छित सशोधन विषयक एक प्रस्ताव निग्न भवन में रखा जाता है जो पूर्ण बहुमत से 
पास होकर उच्च” भवन के परामश के लिए भेजा जाता है। तीन माह बाद या उससे 
पहिले यदि उच्च भवन उस प्रस्ताव को तीन माह से पहिले पास कर दे एक द्वितीय 
वाचन निम्न भवन में होता है और निम्न भवन अर्थात्‌ राष्ट्रीय सभा (ीपिश्रा।ठपत्रो 
488८॥70]7) को उद्र अस्ताव को साधारण बहुमत द्वारा पास करना होता है यदि उच्च 
भवन अर्थात्‌ ([॥6 (0७प्८॥ ०६६86 ६८७०७॥४०) ने उसे पूर्ण बहुमत से पास 
किया हो अन्यथा उसका पूर्ण बहुमत से पास होना ही आवश्यक है | 


यदि वह प्रस्ताव इस प्रकार पास हो जाय तो फिर उस भ्रस्ताव के आधार पर एक 
विधेयक शप्ट्रीय समा में पेश कर दिया जाता है। उस विवेयक को वैधानिक कानून 
बनने के लिए यह आवश्यक दे कि ( १) या तो वह दोनों भवनों के 8 बहुमत द्वारा 
स्वीक्‍त हो जाय या (२) राष्ट्रीय समा के ३ बहुमत द्वारा स्वीकृत कर लिया जाब और 


पा 
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(३ ) अ्रन्तिम रूप में यदि उपयुक्त विधियों द्वारा स्वीकृति न हो तो जनमत द्वारा देश की 
स्वीकृति ले ली जाय | 


यहाँ यह स्मरणीय है कि जनमत का प्रयोग नवीन विधान की एक नवीन विशेषता 
है । इसके बाद वह सशोघन राष्ट्रपति द्वारा ८ दिन के अन्दर लागू कर दिया जाता है 
और विधान में सशोधन हो जाता है । 


इस विषय में यह भी उल्लेखनीय है कि उस समय जब देश का कोई भाग 
दुश्मनों के कब्जे में हो तो सशोधन नहीं किया जा सकता । इसके श्रतिरिक्ति कोई प्रस्ताव 
जिसका सम्बन्ध राज्य के गणतन्त्रीय रूप से हो, नही रखा जा सकता है । गणतम्त्रीय परिषद्‌ 
(0००४० ०६५६॥८ रि८००४७!८) के अस्तित्व के लिए आपत्तिजनक कोई भी सशो- 
घन तब तक स्वीकृत नहीं समझा जा सकता जत्र तक उसे परिषद ने स्वीकृति न दे दी हो 
या उस विष्रय में जनमत द्वारा निश्चय न करा लिया गया हो । 


इस प्रकार हम देखते हैं कि फ्रास का विधान एक अचल विधान है जिसमें संशो- 
धन के लिए, एक विशेष प्रणाली की शरण लेनी पड़ती है | 


(३ ) यह एग्न जनतन्त्रात्मक विधान है-- तृतीय विधान भी जनतन्त्र का ही 
विधान कहल्ाया, परन्तु उसके विषय में यह सत्य है कि जनतन्त्रात्मकता उसमें चुपचाप 
राष्ट्रपति के दोनों भवनों द्वारा ७ वर्ष की लम्बी अवधि के लिए. निर्वाचन की व्यवस्था 
करके प्रविष्ट करा दी गई थी। परतु चतुर्थ जनतन्त्र के विधान में यह जनतन्वरात्मकता 
मुक्तकण्ठ से स्वीकार की गई है | विधान-निर्माताओं ने गबे सहित यह घोषित किया है कि 
फ्रास एक अविभाज्य, ज्ञोकप्रिय, प्रजातन्त्रात्मक, समाजवादी गणतन्त्र होगा जिसमे स्व- 
तख्त्रता, समानता तथा बन्धुल के बिचारों को उचित आदर प्राप्त होगा | 


(०) यह चिधान एक अधिकार पत्र है--- मानव के मौलिक अधिकारों को 
दुह्दई इस विधान में पूर्ण रूप से दी गई है। विधान की प्रस्तावना में ही इन पवित्र अधि- 
कारों का वर्णन किया गया है ओर वे स्त्री व पुरुष को समान रूप से प्राप्त हैं। उनमें से 
मुख्य-मुख्य निम्नाकित हैं :-- 


(अर ) प्रत्येक व्यक्ति की जीविका का अधिकार व उसका कार्य करने का कतंव्य । 


( ब ) प्रत्येक व्यक्ति का व्यापारिक सघों में सम्मिलित होना तथा उनके द्वारा अपने 
अधिकारों की रक्षा करने का अधिकार । 


(स ) काम छोडने के सम्बन्ध में बने हुए कानूनों के अन्तगेत काम छोड़ने का 
अधिकार | 
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( द्‌ ) जिस फर्म में कोई व्यक्ति काम करता हो उसके प्रबन्ध अ्रथवा काम की शर्तों, 
के निश्चय में अपने प्रतिनिधियों द्वारा, भाग लेने का अधिकार | 


(य ) शिक्षा, जीविकोपार्जन, सस्क्ृति सम्बन्धी अधिकार । 


( फ ) प्रत्येक बच्चे, माता व बृद्ध काम करने वाले का उसके घ्वास्थ्य, आराम व 
अवकाश की रक्षा का अधिकार । 


(ज) प्रत्येक व्यक्ति का जनत्र वह वृद्धावस्था, बीमारी अथवा बुरी श्रार्यिक दशा के 
कारण अपनी गुजर न कर सकता हो, जीविका का अधिकार | 


(६ ) स्वतन्त्रता के लिए, अमियोग लगाये हुए व्यक्ति का फ्रास के क्षेत्र के अन्त- 
गंत रहने का अधिकार । 


इस विषय मे यह ध्यान देने योग्य है कि फ्रास का यह अधिकार-पत्र समाजवादी 
ए. साम्यवादी विचारों से ओनप्रोत है । इन अधिकारों की व्यवस्था करते समय व्यक्ति के 
सैद्धान्तिक अधिकारों की अधिक घहत्व नही दिया गया है अपितु उसके आथिक अधिकारों 
का विशेप ध्यान रखा गया है | इस प्रकार काम छोडने को विधान द्वारा स्वीकृत करने 
आर समाजवादी तथा साम्यवादो विचारों को स्थान देने के लिए फ्रास का चतुर्थ जन- 
तत्नीय विधान अपने दग का श्रनोखा विधान है | 


(५ ) यह विधान लोक सार्वभीमिकता का प्रतीक हे--विधान के अनुततार 
राष्ट्र की सर्वोच्च सत्ता-पष्ट रूप से जन साधारण में निहित है। जैसा कि विधान की द्वितीय 
घारा में दिया हुआ है फ्रास का शासन लिंकन के शब्दों में जन साधारण का, जन 
साधारण द्वारा एव जन-साधारण के लिए, ही है। विधान की तृतीय घारा भी यद्दी घोषित 
फरती है कि सर्वोच्च सत्ता जन साधारण की ही और कोई भी व्यक्ति या व्यक्ति-समूह 
उसको अकेले प्रयोग मे नहीं ला सकता। जन साधारण उस साबंभौमिकता का प्रयोग 
शासन पम्पन्धी कार्यों में अपने निर्वाचित प्रतिनिधियों द्वारा करते हैं। 


(६ ) इस विधान में राष्ट्रीयता की स्पष्ट छाप हें--मानो फ्रास युद्ध से पूर्ण 
रूप से य्रित हो गया हो, क्योंकि निधान की प्रस्तावना यह घोषणा करदी है कि “अपनी 
परुपग के अनुसार क्रास अन्तर्रास्ट्रीय कानून का पालन करेगा, विजय के हेतु युद्ध नहीं 
फरेगा तथा क्सी राष्ट्र के विरुद्ध अपने अस्त्र-शस्त्र प्रयोग नहीं करेगा |” जगत मे 
प्रचलित विश्व शान्ति वी स्थापना का संदेश हम इसम मिलता है | 


(७ ) ससदीय ग्रणाली--फ्रास के इस विवान के अनुसार सरकार का सग- 
ठन समदीय प्रग्याली के पार पर किया गया है जिसमे कार्यकारिणी व्यवस्थापिका से 
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ली जाती है और उसके प्रति उत्तरदायी होती है। शक्तियो का समुचित विभाजन भी 
शासन के विभिन्न अंगों में--कायकारिणी व व्यवस्था पिका में--किया गया है। 


(८) द्विभवरनीय व्यत्रस्थापिका का आभास सात्र-- तृतीय जनतन्त्रीय विधान 
में व्यवस्थापिका के दोनों भवन प्रायः समान शक्ति वाले थे, परन्तु नबीन विधान में 
यद्यपि दोनों ही भवनों के अस्तित्व की व्यवस्था राष्ट्रीय समा (ऐचक007%8) 0886॥7- 
०]ए) एवं गणतत्रीय परिषद (५०पएश८ा ०६ ६४6 १ ८७०४!४८) के रूप में विद्य- 
मान हैं तथापि उन दोनों की व्यवस्थापन शक्तियों में आकाश पाताल का अन्तर है | 
विधान में यह स्पष्ट दिया हुआ है कि केवल राष्ट्रीय सभा ही कानूनें बनायेगी और 
यह अपना अधिकार किसी की भी हस्वान्तरित नहीं कर सकेगी। व्यवस्थापन सम्बन्धी 
वास्तविक शक्ति राष्ट्रीय समा के हाथ में है ओर गण त्रीय-परिषद केवल एक परामर्श- 
दात्री संस्था के रूप में ही है। इस प्रकार फ्रास के दो व्यवस्थापक भवन वास्तविक रूप 
में न होकर दो भवनों का आभास मात्र है क्योंकि वास्तविक शक्ति केवल्ल एक ही भवन 
के हाथ में है और दूसरे भवन का अध्तित्व नाम-मात्र के लिए है। 


ग्यारहवाँ अध्याय 


फ्रांस की कार्यकारिणी (25%९८ए७/२६८) 


राष्ट्रपति (20८४॥069+ ०६ ६४०७ 7९८७प०४०॥८) फ्रासीसी प्रेसीडिएट राज्य का 
अध्यक्ष है ओर शासन के सब कार्य उसी के नाम से किये जाते हैं, परन्तु 
उसके प्रत्येक कार्य के लिए प्रधान मन्‍्त्री तथा एक अन्य मन्‍्त्री का समर्थन प्राप्त 
होना आवश्यक है। इस प्रकार हम देखते हैं कि फ्रास के प्रेसीडेए्ट को कोई स्वतन्त्र 
शक्ति प्राप्त नहीं है | लेकिन प्रश्न यह उठता है कि जब प्रेसीडिए्ट को कोई अधिकार 
नहीं हैं तो उसके अस्तित्व की क्या आवश्यकता है ? कारण यह है कि ससदीय शासन 
प्रणाली में एक ऐसे नाम मात्र के अध्यक्ष की अत्यन्त आवश्यकता होती है जो उस 
समय शासन की बागडोर समाज सके जत्र कि एक मन्त्रिमए्डल अपने पद को त्याग करे 
अर दुसरे मन्त्रिमएडल का निर्माण किया जा रह्य हो । इसके श्रतिरिक्त दुसरा कारण यह 
भी है कि पिछले प्रजातन्त्र की स्थापना के समय विभिन्न विचारों के मानने वाले लोगों में 
से साम्राज्यवादी विचारकों को सन्तुष्ट रखने के लिए, भी राष्ट्रपति का पद रक्‍्खा गया था 
ओर वह उसी रूप में चला आ रहा है | 


फ्रासीसी राष्ट्रपति के महत्व एबं उसकी शक्तियों के विषय में राजनैतिक विचारों के 
विभिन्न मत दिखाई देते हैं | विमिन्न विद्वानों ने विभिन्न मतों से इसे समझाने का प्रयत्न 
किया है । परनठ सत्रसे अधिक उपयुक्त सर हेनरी मेन का कथन ही ज्ञात होता है। उनका 
फहना है कि--इगलेड का बंघानिक सम्राट्‌ राज्य करता है, परन्‍्त शासन नहीं करता, 
अमेरिका का राष्ट्रपति राज्य नहीं करता श्र॒र्यात्‌ राजा तो नहीं होता, तथापि बह शासन 
करता है, परन्तु फासीसी गणशतन्त्र का राष्ट्रपति न तो राजा ही है और न शासक |” 
ययपि यह मंतर एवं अन्य विचारकों के मत भी इसी धारणा की पुटि करते है कि फ्रास का 
राष्ट्रपति एक प्रशंतवा असत्ता एवं निरर्थक पदढाविकारी है फिर भी यह सत्य ह्देकि 
फ्रास का राष्ट्रपति चादे शासन की दृष्टि से शक्तिशाली न हो, परन्‍्त राज्य के कार्यों को 
अपने अत्तित्व से प्रभावित तो करता ही हैं | उसकी शक्तियों के विवेचन से प्रथम हम 
उसके निर्वाचन की प्रणाली पर एक दृष्टिपात करेंगे | 


फ्रातीसी ग्रेसीडेएट का चुनावइ--विधान के अनुसार प्रेसीडिए्ट का चुनाव करने 
के ज्षिए मीनेद और चेम्बर आफ डिप्टीज की सम्मिलित ब्रेंठक वाग्साई के स्थान पर होती 


कलत++>++ब-ज्०ज 
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है जो राष्ट्रीय असम्बेली के नाम से प्रख्यात है । साधारण रूप से यह बेंठक अवकाश 
प्राप्त करने वाले प्रेसीडेस्ट द्वारा ही करीब एक मास पहले बुलाई जाती है। यदि, किसी 
कारण ऐसा नहीं हो पाता है तो सीनेट के प्रमुख के द्वारा राष्ट्रीय असेम्बली की बैठक बुला 
ली जाती है | गदि प्रेसीडेस्ट के कार्यकाल के समाप्त होने के केबल दो सप्ताह रह जाते है 
श्रौर असेम्तली की बैठक बुलाना सम्भव नहीं होता है तो असेम्बली स्वय बेंठ जाती है। 
बदि अवधि समाप्त होने के पहले ही प्रेसीडेए्ट की मृत्यु होने अथवा उसके पद त्याय करने 
से यह पद खाली हो जाता है तो उस अल्पकाल के लिए मन्त्रिमस्डल उसका काय 
सम्दालता है और शीघ्र ही ( एक दो दिन के अन्दर ही ) राष्ट्रीय समा प्रेसीडेण्ट का 
चुनाव कर लेती है। १९४६ ई० के विधान के अनुसार राष्ट्रीय सभा की बैठक वारसाई 
में न होकर पेरिस मे ही हो जाती है। प्रेसीडेश्ट का चनाव केवल सात साल के लिए 
होता है औ्रोर वह केवल एक ही बार दुआरा प्रेसीडेण्ट बनाया जा सकता है। 


राष्ट्रीय असेम्बली की बैठक में समापति का आसन असेम्बली का अध्यक्ष ग्रहण करता 
है। प्रजातन्त्र का प्रेतीडेर्ट नहीं, और जब प्रजातन्त्र के प्रेसीडेए्ट की मृत्यु हो जाती है 
अथवा वह पदत्याग कर देता है तो असेम्बली का अध्यक्ष ही यह पद इस अल्पकाल के लिए, 
ग्रहण करता है | यद्यपि विधान में एक ही व्यक्ति के दो बार प्रेसीडेन्ट होने की व्यवस्था है, 
पस्तु उसको कार्य रूप में अमी तक कमी नहीं लाया गया है और कोई व्यक्ति दो बार 
प्रेसीडेश्ट नहीं चुना गया है। खुनाव के समय भाषण इत्यादि नही दिये जाते और न किसी 
प्रकार का प्रचार ही किया जाता है । इस कारण चुनाव शीघ्र शान्तिपूवक और बहुत ही 
कम खर्च में हो जाता है । यद्यपि असेम्बली में ही कई दल बन जाते है, परन्तु इनमें शीघ्र 
ही समभौता कर लिया जाता है। चुनाव में उम्मीदवारों के नाम ज्िये जाते हैं और 
सदस्यों की सम्मति गुम-मत द्वारा प्राप्त कर ली जाती है । जो व्यक्ति पूर्ण बहुमत (8 ७४0- 
[६ 709]0०7779) प्राप्त कर लेता है वही राष्ट्रपति के पद के लिए चुना जाता है | 
यदि कोई भी व्यक्ति पूर्ण बहुमत नहीं प्रामत कर पाता है तो मत दुबारा लिया जाता है 
ओर जब तक पूर बहुमत द्वारा कोई व्यक्ति निर्वाचित न हो जाय, चरात्र मत लिया जाता 
है, परन्तु अधिकतर ऐसा करने का अवसर नहीं आता । इस प्रकार हम देखते हैं कि 
फ्रान्स में प्रेसीडेंर्ट के चुनाव का दन्ल अमेरिका के दल्ल से नहीं मिलता । 


राष्ट्रपति के पद की योग्यताएं --अब्र हमें यह देखना है कि राष्ट्रपति के पढ के 
लिए चुने जाने वाले व्यक्ति की क्या-क्या योग्यताएँ होती हैं। अधिकतर यह देखा 
गया है कि इस पद के लिए प्रमावशाली व्यक्ति का निर्वाचित होना आवश्यक नहीं 
होता । कदाचित्‌ इसका कारण यह है कि प्रमावशाली व्यक्तियों के उपयुक्त यह पद 
तहीं होता क्‍योंकि राष्ट्रपति के अधिकार तो नहीं के वरात्र हैं | दूसरा कारण यह है कि 
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राष्ट्रीय असेम्बली में कई दल होने के कारण परर्ण बहुमत प्राप्त करने के लिए समभौता 
होना आवश्यक होता है और सममभौता प्रभावशाली व्यक्तियों फे लिए कम सम्मव होता है। 
उनके विरोधियों की सख्या अ्रधिक ही होती है, इस कारण उनकी सफलता सम्भावित 
नहीं होती | 


राष्ट्रपति के पद के लिए वही व्यक्ति खडा हो सकता है जो फ्रास का पूर्ण रूप से 
नागरिक हो और जिसे फ्रासीसी नागरिकता के अ्रधिकार पूर्ण रूप से मिले हों। दूसरा 
नियम यह है कि उन वशों का कोई व्यक्ति, जिन्होंने फ्रास पर शासन किया है जेसे 
( बुञ्अ(ोन, औरलीन्स, बोनापार्ट वश ), इस पद के लिए, नहीं खड़ा हो सकता । इतना 
अवश्य है कि जो व्यक्ति इस पद्‌ के लिए उम्मीदवार होता है उसका शअनुमवी होना 
आवश्यक होता है । इस कार्य में पार्लियामेंट के सदस्य दक्त होते हैं और वह बडी सुगमता 
से इस पद के लिए निर्वाचित्र हो जाते हैं। यह जानना भी आवश्यक है कि फ्रान्स में 
कोई वाइस-प्रेसीडेण्ट नहीं होता और इस कारण जैसा कि पहले बताया जा चका है 
प्रेसीडेण्ट की मृत्यु होने या त्यागपत्र देने के पश्चात्‌ अस्थायी रूप से पद के रिक्त होने पर 
राष्ट्रीय सभा का प्रमुख ही इस पद के काय-भार को समालता है। ऐसी अवस्था में 

पति दस दिन के अन्दर ही चुन लिया जाता है। 

राष्ट्रपति का वेतन तथा अन्य सुक्धिएं--राष्ट्रपि को एक लाख अस्सी हजार 
फ्रेंक वार्षिक वेतन मिलता है तथा निवास-स्थान और यात्रा आदि का व्यय मी राष्ट्र द्वारा 
किया जाता है। 


राष्टूपति की शकियो---इस सम्बन्ध में हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि फ्रास में 
उसी प्रकार की ससदीय शासन-प्रणाली है जैसी इगलेण्ड में है और फ्रास का राष्ट्रपति बहुत 
कुछ अ्रश तक इगलेण्ड के राजा के समान है। अमेरिका में भी फ्रास की तरह राष्टर- 
पति बाली शासन प्रणाली की अ्रपनाया गया है और दोनों ही देशों में राज्य का 
अ्रध्यक्ष राष्ट्रपति होता है। परन्तु दोनों देशों के प्रेंसीडेस्टों में बहुत अन्तर है क्यों 
कि जहा अमेरिका का राष्ट्रपति स्-शक्तिमान है वहा फ्रास का राष्ट्रपति नाममात्र को है । 
उसकी शक्तियों एवं कार्यो को निम्नलिखित अध्ययन स्पष्ट कर देगा । 

राष्ट्रपति की व्यवस्थाफ्न सर घी शक्तियां--ठृतीय गणतन्त्र में राष्ट्रपति व्यव- 
स्थापन का प्रारम्भ किया करता था, परन्तु चतथ गणतन्त्र के विधान के श्ननुसार उसे 
ऐसी कोई शक्ति प्राप्त नहीं है | अब्र कानून केवल प्रधान मन्त्री तथा ससद के द्वारा पेश 
क्यि जाते है। राष्ट्रपति केवल व्यवस्थापन सम्बन्धी सदेश व्यवस्थापिका सभा को मेज सकते 
हैं किन्तु इन सन्देशों को मी मत्तरिमएडल का समर्थन प्राप्त होना चाहिए | 


जब फोई कानून व्यवस्थापिका समा द्वारा पास द्वो जाता दै तो राष्ट्रपति के लिए, यदद 
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आवश्यक होता है कि उस कानून को दस दिन के भीतर ओर यदि व्यवस्थापिका सभा ने उस 
कानून को आवश्यक घोषित कर दिया है तो पाँच दिन में कार्यान्वित कर दे । इस सम्बन्ध 
में उसे एक वैलम्बिक शक्ति (3080८७8$ए८ ५८६०) प्राप्त हे-। यदि उसे कानून की 
ग्रच्छाई के सम्बन्ध में सन्देद हो अथवा वह यह समझे कि अमुक कानून जल्दी मे त्रिना 
विचारे पास कर दिया गया है तो वह एक ऐसे सन्देश के साथ कि उस पर पुनः विचार 
किया जाय उसे किर व्यवस्थापिका सभा को लौटा सकता है । ऐसी श्रवस्था में व्यवस्थापिका 
को यह आवश्यक होगा कि उस पर पुनः विचार करे, परन्तु यदि वह कानून दुआरा पास 
हो जावेगा तो राष्ट्रपति को उसे लागू करना ही होगा । परन्तु ध्यानप्रवंक देखने से यह ज्ञात 
होता है कि यह शक्ति केवल नाम मात्र की है। पुनविचार के सन्देश के लिए यह 
आवश्यक है कि उसको सम्बन्धित मन्त्री का समर्थन प्राम हो और चूंकि प्रथम वार 
फानून उस मस्त्री के समर्थन से ही पास होता है इसलिये यह सम्भव नहीं होता कि मन्त्री 
राष्ट्रपति के सन्देश के लिये समर्थन दे दे । अतः राष्ट्रपति का कानून पर पुनर्विचार कराने 
का श्रधिकार भी सम्बन्धित मन्‍्त्री की इच्छा पर निर्भर है। 


राष्ट्रपति की कार्ययालक शक्तियाँ--राष्ट्रपति को प्रधान मन्त्री के पद के लिए, 
ओर मन्त्रिमएडल के सदस्यों के स्थानों के लिए. उम्मीदवार मनोनीत करने क्रा अधिकार 
है। परन्तु इस अधिकार का वास्तविक स्वरूप यह है कि वह इस सम्बन्ध में केवल राष्ट्रीय 
सभा के मत की ही पुष्टि कर देता है क्योकि मनोनीत प्रधान मन्‍्त्री व उसके मन्त्रिमए्डल 
को राष्ट्रीय सभा द्वारा अपनी कार्य योजना स्वीकृति करानी पडती है जिसका अर्थ यह है 
कि राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त प्रधान मन्‍्त्री व मन्न्रिमए्ठल्ल राष्ट्रीय समा द्वारा अस्वीकृत किया 
जा सकता है। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि प्रधान मन्‍्त्री व मन्त्रिमण्डल की नियुक्ति की 
शक्ति वास्तव में राष्ट्रीय समा को होती है और राष्ट्रपति उसका समर्थक मात्र होता है । 


इसके अतिरिक्त उसको राज्य परिषद्‌ के सदस्यों (5बधत (८८०५ ० 
56 ,68707 ०7 907007) राजदूतो, सर्वोच्च परिषद के सदस्यो, राष्ट्रीय रक्षा- 
परिषद्‌ के सदस्यों, विश्वविद्यालय के अ्ध्यक्षों तथा केद्धीय शासन के अध्यक्षों की नियुक्ति 
का अधिकार ग्राम है। परन्तु चूँकि उसकी सभी आजाओं के लिए प्रधान मन्त्री तथा 
एक अन्य मन्त्री का समर्थन आवश्यक है इसलिए वास्तव में इस अधिकार का प्रयोग भी 
प्रधान मन्‍त्री और उसका मन्त्रिमएडल करता है । 

उसको कुछ राजकीय सभाओ्रों का सभापति भी होने का अधिकार है| उदाहरणाय्य, 
वह न्याय की सर्वोच्च परिषद्‌ तथा राष्ट्रीय सुरज्ञा समिति का सभापति होता है। मन्निमंडल 
का तो वह विशेषतः समापतित्तव करता है, परतु यहाँ केवल सभापति के आसन पर 


बैठना, उसके नियमों की घोषणा करना और कार्यग्ाही को सुचारु रूप से संचालित करना 
श्प्रू 
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ही उसका कार्य है। राष्ट्रीय उत्सवों पर वह अधिक स्वृतन्त्रनापृ्वक समापतित्व कर सकता 
है। किन्तु यहाँ भी इसके कार्यों पर निगाह खखी जाती है । वैंदेशिक विषयों में विधान 
के अनुसार राष्ट्रपति को राजदूतों की नियुक्ति तथा अन्य देशों से आये हुये राजदूतों का 
स्वागत करने की शक्ति प्राप्त है । इसके अतिरिक्त उसे यह भी अधिकार है कि प्रत्येक 
अन्तर्राष्ट्रीय वार्ता के विषय में उसे उचित सूचना प्रात्त हो । वह अन्तर्राष्ट्रीय सन्धियों पर 
हस्ताक्षर व उनकी स्वीकृति भी करता है। परत चूँकि राजदूतों की नियुक्ति मन्त्रिमएडल 
द्वारा होती है अन्तर्राष्ट्रीय वार्ताओ की सूचना केवल शाल्लीनता के लिए है। और 
सम्धियों की स्व्रीकृति चास्तव में ससद द्वारा होती है। राष्ट्रपति की यह शक्तियाँ मी केवल 
आभूषण मात्र हैं। 

इसके अतिरिक्त राष्ट्रपति सेना का महा सचालक ((७०70॥0%70८॥ ॥70 (९४) 
भी होता है । परन्तु यह पद भी उसके लिए केवल आ।भूषण मात्र है क्योंकि वास्तविक रूप 
में इससे सम्मन्धित सभी शक्तियों का प्रयोग एज़ कार्यों का प्रतिपादून सम्बन्धित मन्त्री 
अथवा सेना के अध्यक्ष द्वारा होता है । 


समुद्र पार देशों व फ्रान्स से सम्बन्धित अन्य प्रदेशों के विषय में भी राष्ट्रपति 


आजाएँ जारी कर सकता है, परन्तु यह आजाएँ भी वास्तव में मन्त्रिमए्डल के ही द्वारा 
जारी की जाती हैं। 


राष्ट्रपति की नेयायिक शक्तियाँ:--राष्ट्रपति को महाक्षमादान की शक्ति प्रात 
है। इस शक्ति का उपयोग वह न्याय की सर्वोच्च परिपद के द्वारा करता है। साधारणतः 
न्याय की सवोच्च परिषद (50छाथ्याढ (०प्याटों ठई 3/9६87882८ए) एक 
सिफारिश कर देती है और राष्ट्रपति उसे स्वीकार कर लेता है | परन्तु इस विपय में 
राष्ट्रपति को व्यक्तिगत निर्णय की शक्ति भी प्राप्त है| 


इस सम्बन्ध में यह प्रश्न उठ सकता है कि जब राष्ट्रपति को कोई वास्तविक 
शक्ति प्राम नहीं है और न कोई महत्वप्रण' कार्य ही वह करता है तर फ्रान्स की शासन- 
ध्यवम्था में इसकी आवश्यकता ही क्‍या है और इस पद की व्यवस्था ही क्यों की गई । 
परन्तु वात्तव में राष्ट्रपति का पढ सर्वथा निरर्थक नहीं है और फ्रान्स की शासन-व्यवस्था 
भें उसका एक महत्वपर्ण तथा आवश्यक स्थान है । राजदूतों की विदेशों मे नियुक्ति तथा 
विदेशी गजदूता को समुचित सत्कार देना प्रेसीडेंट का दी कार्य दै। प्रधान मन्‍्त्री की 
नियुक्ति में उसका महत्त्व फ्रास में बहुत सी पार्टियों के अस्तित्व के कारण है क्योंकि 
जहाँ कई भी पार पूर्णलूप से बहुमत प्राप्त नहीं कर सऊती वहाँ डसे कोई ऐसा व्यक्ति 
खोज निऊालना पटता है जो उस छिल-मिन्न व्यवस्थापिका में मी चहुमत प्राप्त कर सके | 
फ़ान थी समदीय शासन-प्रणाली भी उसे एक महत्वप्र्श स्थान प्रदान करती है क्योंकि 
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इस प्रणाली में एक ऐसे प्रमुख अधिकारी का होना अत्यन्त आवश्यक'है जो उस समय 


शासन की वागडोर सेमाल सके । जब एक मन्त्रिमएडल कार्य छोड़े और दूसरे मन्त्रिमएडल 
के लिए चुनाव आदि हो रहे हों। उसका दी काल का शासन विषयक अनुभव जिसके 
आधार उसका निर्वाचन होता है उसे शासन-व्यवस्था में महत्वपूर्ण स्थान प्रदान करता है । 


फ्रास का राष्ट्पति एवं इगलरड का सम्राट--उपयु क्त अध्ययन के आधार पर 

स्थूल रूप से हम कह सकते हैं कि फ्रास का राष्ट्रपति व इगलैण्ड के सम्राट का पद एक सा 

ही है । परन्तु यदि ध्यानपूवक दोनों क्री विशेषताओं को देखें तो उन ढोनो मे पर्याप्त 
अन्तर पाया जाता है । | 


पहला प्रमुख अन्तर तो यह है कि ₹ गलैण्ड के समाट का पद आयु भर के लिए. 
सुरक्षित हैं, परन्तु फ्रास के राष्ट्रपति के लिए सात साल्न का समय निर्धारित है, इस कारण 
वह सामाजिक क्षु न्र॒ में अपना उतना अधिक प्रभाव नहीं डाल सकता जितना कि इंगलेण्ड 
का राजा डाल सकता है] इसके अतिरिक्त फ्रास के राष्ट्रपति का निर्वाचन राष्ट्रीय 
असेम्बली द्वारा किया जाता है जबकि इ गलैरुड का सम्राट्‌ वंश परम्परा से ही होता जाता 
है) फलस्वरूप हम देखते हैं कि फ्रासीसी जनता यद्रपि राष्ट्रपति का आदर करती है, 
उसके प्रति श्रद्धा रखती है, परन्त फिर भी राष्ट्रपति को वह गौंरख प्राप्त नहीं होता जो 
इ गलेणड के समाट को प्रात्त है। 


परन्तु यह भी सत्य ही है कि राजनैतिक क्षंत्र में फ्रास के राष्ट्रपति का इ गलैएड 
के समाद की अपेक्षा अधिक महत्वपूर्ण स्थान है। और उस क्षेत्र म॒ वह अपना प्रभाव 
भी ६ गलैण्ड के मम्राट की अपेज्ञा अधिक डाल सकता है । हाँ, इस विषय मे यह स्मरणीय 
अवश्य है कि इस प्रकार का प्रभाव राष्ट्रपति के व्यक्तित्व के ऊपर ही निभर होता है 
उसके पद्‌ पर नहीं जैसा कि फ्रास के इतिहास में पायनकोर तथा मिल्रेएड जैसे 
व्यक्तियों के शासन काल के अध्ययन से प्रकट होता है। 


बारहवाँ अध्याय 
कार्यकारिणी मन्त्रिपरिषद्‌ 


(%९०८एछए2 एठण्थटा। ए शिीग्राइशछ) 


पिछले अध्याय में हमने कार्यकारिणी के प्रमुख, राष्ट्रपति का विस्तृत रूप से 
बणन किया था| जैसा कि उसमें दर्शाया गया है राष्ट्रपति शासन का अध्यक्ष होते हुए 
भी स्वाघीन नहीं है, अपितु वास्तविकता यह है.कि शासन-सम्बन्धी कोई भी कार्य मत्तरि 
परिषद की सहायता के भिना नहीं होता है । प्रत्येक शासन-सम्बन्धी कार्य राष्ट्रपति के 
नाम पर किया जाता है । परन्तु फिर भी उसके लिए, यह आवश्यक है कि राष्ट्रपति के 
हस्ताक्षरों के साथ-साथ उस पर मन्त्रिपरिषद के एक सदस्य के हस्ताक्षर भी हों। इस 
प्रकार हम देखते हैं कि शासन विधान के कार्य-सचालन में मन्त्रिपरिषद का हाथ 
राष्ट्रपति से भी अधिक रहता है | यद्यपि राज्य के सत्र कार्य राष्ट्रपति के नाम से किये 
जातेहें तथापि उन सब कामों के लिए एफ न एक मन्त्र राष्ट्र की व्यवस्थापिका समा के 
प्रति उत्तरदायी होता है और राष्ट्रपति पर उसका कोई दायित्व नहीं होता | इस प्रकार 
मल्तरिपरिषद्‌ का फ्रास की शासन व्यवस्था में एक अत्यन्त ही महत्वपूर्ण स्थान है, इसमें कोई 
सदेह नहीं रह जाता | इसके बर्सन में सर्वश्रथम हम प्रधान मन्त्री (2/९775) का जो 
मन्त्रिपरिपद्‌ का प्रधान होता दे वर्णन करेंगे। 


प्रधान भनन्‍त्री की नियुक्ति (7/८४४८/)--जेसा कि ऊपर कहा गया है प्रधान मन्त्री 
मम्त्रिपरिषद का प्रमुख होता है. श्रौर उसकी नियुक्ति फ्रास के राप्ट्रपति द्वारा होती है | 
साधारणुतः राष्ट्रीय समा के सदस्यों में से राष्ट्रपति एक ऐसे व्यक्ति को लोज निकालता 
है जो उस बहुत सी पार्टियों से बनी हुई राष्ट्रीय सभा में बहुमत प्राप्त कर सके, यद्यपि 
इस प्रकार के किसी व्यक्ति की खोज अत्यन्त ही कठिन कार्य है। इस प्रकार राष्ट्रपति 
द्वारा निय्‌ क्त व्यक्ति अपनी मन्त्रिपरिपद के अन्य सद॒स्यो के साथ, जिनको बह स्वय 
चुनता है अपनी शासन-सम्बन्धी योजना को राष्ट्रीय समा के समक्ष रखता है। राष्ट्रीय 
समा मन्त्रिपरिपद की शासन सम्बन्धी योजना के आधार पर प्रधान मन्‍्त्री एवं 
उसकी मन्त्रिपरिपद में सम्पर्स सदस्यों ऊे पूर्णमताधिक्य से विश्वास प्रक८ करके राष्ट्रपति 
द्वारा की हुई नियुक्ति वी पुष्टि करती है और यदि प्रवान मन्‍्त्री एवं उसकी मन्तरिपरिषद्‌ 
को उनकी शासन योजना ऊे आधार पर गछ्टीय सभा का सम्पर्ण सदस्यों के प्र्शमताविक्य 


( ११७ ) 


से विश्वास प्राप्त नहीं हो सकता तो राष्ट्रपति द्वारा उस प्रधान मन्‍्त्री की नियुक्ति ब्यथ हो 
जाती है और उसे फिर एक अन्य प्रधान मन्त्री की नियुक्ति करनी पडती है। इस प्रकार 
हम देखते हैं कि प्रधान मन्त्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा केवल नाम के लिए होती है । 
वास्तव में उसकी नियुक्ति करने वाली फ्रास की जनग्रिय संस्था राष्ट्रीय सभा (7र४0- 
7%| .09४८:7४०]५) ही है ।' 


यहाँ यह स्मस्ीय है कि इस विषय में इगलेंड के प्रधान मन्त्री का स्थान अधिक 
महत्वपूर्ण है क्योंकि उसकी प्रधान मन्त्री के पद पर नियुक्ति एक प्रकार से अपने आप 


इस कारण हो जाती है कि वहां बहुसख्यक दल का नेता ही सम्राद द्वारा प्रधान मन्त्री 
घोषित कर दिया जाता है । 


शक्तियाँ एवं कार्य 


प्रधान मत््री की शक्तियाँ एवं उसके कार्यों का अध्ययन हम स्थूल रूप से निम्नाकित 
दो भागो में कर सकते है ;-- 


( अर) मन्जिपरिषद की अध्यक्षता से सम्बन्धित शक्तियों व काय --मन्तरिपरिषद्‌ 
के अध्यक्ष होने के नाते परिषद का निर्माण करना और उसका कार्य सचालन करना उसका 
कार्य है। प्रधान मन्‍्त्री अपनी परिषद्‌ के मन्त्रियों को चुनता है और राष्ट्रपति द्वारा उनकी 
नियुक्ति की औपचारिक रूप से घोषणा कर दी जाती है। यहाँ यह स्मरणीय है कि 
इंगलेस्ड के प्रधान-मन्त्री की भौति फ्रास के प्रधान-मन्त्री द्वारा अपने मन्त्रियों का चुनाव 
आसानी के साथ नही कर लिया जाता है। इ ग्लेंड म॑ प्रधान-मन्त्री अपनी पारी के 
व्यक्तियों को ही मन्त्रिमए्डल में लेता है और वे सत्र अपने दल की भक्ति के कारण उसके 
सहयोगी होते है, परन्तु फ्रास के प्रधान मन्त्री को अपने मन्त्रिमए्डल का चुनाव करने में 
फ्रात के बहुत से छोटे दल्लो के अत्तित्व के कारण बड़ी कठिनाइयों का सामना करना 
पड़ता है। चूँकि फ्रांस की व्यवस्थापिका में कोई एक अथवा दो मुख्य दल न हो कर 
बहुत से छोटे-छोटे समूह है इसलिए कोई भी समूह स्वतन्त्र रूप से बहुमत का 
समर्थन नहीं प्राप्त कर सकता हैं। यहाँ राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त प्रधान मन्त्री को मिली-जुली 
सरकार चनानी पडती हैं । अतः उसके लिए यह स्वाभाविक ही है कि बहुमत की पूर्ति के 
लिए वह ऐसे व्यक्तियों को अपने मन्त्रिमण्डल में ले जिनके कारण अधिक से श्रघिक मत 
उसे प्राप्त हो सके और ऐसे व्यक्तियो का चुनना जिनके पीछे अधिक सदस्यो का समर्थन 
हो और जो साथ ही साथ शासन भार को सँमाल सकने के योग्य भी हो प्रधान मन्त्री की 
व्यक्तिगत योग्यता एवं कुशलता पर निर्भर रहता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि मन्त्रि 
परिषद्‌ के सदस्यों की नियुक्ति में यहाँ का प्रधान मन्त्री उतना खतन्‍्त्र नही जितना कि 


( शेष ) 


इगर्लेंड का और अब तो उसकी परतन्त्रता और भी बढ़ गई है क्योंकि अब उसे अपनी 
मन्नरिपरिपद के सदस्यों को राष्ट्रीय सभा द्वारा स्वीकृत कराना पडता है । 

इसके अतिरिक्त उसे उस मन्त्रिमण्डल को सम्मिलित रूप में कार्यल्ग्न भी रखना 
पड़ता है और यह कार्य मी उसके लिए, इ गल्लेंड के प्रधान मन्त्री से अधिक ही कठिन 
सिद्ध होता है । उसके अधिकतर मन्न्री विभिन्न समूहों के नेता होते हैँ । वे श्रपना महत्व 
सममभते हैं और अपने समूह विशेष की नीति एवं विचारधारा के समथंक होते हैं। 
इस प्रकार प्रधान मनन्‍्त्री को उन व्यक्तियों के साथ कार्य करना पडता है जो यह स्पष्टी 
समभते हैं. कि प्रधान मन्‍्त्री का अस्तित्व उनके समर्थन के ही कारण है और जिनकी 
विचारधारा श्रपनी-अपनी श्रलग होती है। इसका परिणाम यह होता है कि मन्त्रिमण्डल् 
द्वारा किसी विषय में समष्टि रूप में निणय प्राप्त कर लेने के लिए प्रधान मन्‍्त्री की 
सम्पूर्ण व्यक्तिगत योग्यता काम आ जाती है और ऐसी परिस्थिति में मन्त्रिमएडल पर प्रधान 
मन्त्री के व्यक्तित्व का अधिक प्रभाव पडता है | 


इसके अतिरिक्त प्रधान मन्न्री मन्त्रिपरिषद्‌ को भग भी कर सकता है। वह किसी 
भी मनन्‍्त्री को जो उसकी नीति से सहमत न हो पद त्याग करने के लिए बाध्य कर सकता 
है। परन्तु इस शक्ति का उपयोग भी उसे इस बात का ध्यान रख कर ही करना पडता है 
कि व्यवस्थापिका सभा में उसका बहुमत बना रहे | 

(व ) शासन एव कार्यक्रारिणी के अध्यक्षता सस्वन्धी कार्य-- शासन व 
कार्यकारिणी के अव्यक्ष के नाते उसे निम्नाकित काय करने पडते हैंः-- 

( १) केवल उसे ही व्यवस्थायन प्रस्तावित करने का अधिकार प्राप्त है। नवीन 
विधान के अनुसार यह काय न तो राष्ट्रपति कर सकता है न समृष्टि रूप में मन्न्रिपरिषद 
ओर न व्यक्तिगत रूप से मन्त्री इसका अधिकार केवल प्रधान मन्‍्त्री को ही प्राप्त है । 

(२) केबल उन पदाधिकारियों को छोड कर जिनकी नियुक्ति की शक्ति नाममात्र 
के लिए जनतन्त्र के राष्ट्रपति की दी गई है अन्य सत्र लौकिक ((४7) व सैनिक 
पठाधिकारियों की नियुक्ति प्रधान मन्त्री स्वतन्त्र रूप से करता है । 

(३ ) यय्॒पि महा सेनाध्यक्षु का पद राष्ट्रपति को प्राप्त है तथापि वह सैनिक शक्ति 
का सचालन करता है ओर सुरक्षा का उचित प्रजन्ध करता है । 

( ४ ) व्यवस्पापिक सभा ढारा पास किये सत्र काननों को कार्यान्वित करना उसका 
क्तव्य ई और इस बिपय में उसे जो ऐसे अनुपरक नियम एवं अधिनियम बनाने का 
पिशेषाधिकार प्राप्त हे। कानूनों की कार्यान्वित करने के लिये आवश्यक हों । 


(५ ) वह साधारणुत ओआत्तरिक प्रतन्ध का विभाग ग्रहण करता है और इस॑ 


( ११९ ) 


प्रकार उसे देश की पुलिस (८८८४४) एवं विभिन्न निर्वाचनों पर अधिकार प्राप्त ह्बे 
जाता है। 


(६ ) इसके अतिरिक्त वह अन्य वहुन सी शक्तियो का उपयोग करता है । वह 
देश पर आक्रमण की घोषणा करता हे, ज्षेत्रों के पालकों (१४89०) को पदखुत कर 
सकता है और ज्ेत्रों में स्थापित परिषदों को भक्ग कर सकता है। 


विटिश प्रधान अन्‍्त्री के सम्बन्ध में उसकी स्थिति का मूल्याकन--उपयु क्त 
शक्तियों के विवेचन से बिदित होता है कि फ्रान्स के प्रधान मन्‍्त्री को बहुत ही महत्व- 
पूर्ण एवं विस्तृत शक्तियाँ एवं अधिकार प्राप्त हैं। तृतीय प्रजातन्त्रीय विधान की अपेक्षा 
अब उसकी शक्तियाँ और भी महत्वपूर्ण एवं विस्तृत हो गई हैं । फिर भी यदि उसकी इस 
स्थिति की तुलना इंगलेंड के प्रधान मन्त्री की स्थिति से की जाय तो निश्चय ही फ्रास के 
प्रधान मन्त्री की स्थिति इगल्ेण्ड के प्रधान मन्त्री की.स्थिति से निम्नक्रेटि की ही रहती है । 
इस विषय में यदि हम दोनों देशों के प्रधान मन्त्रियों के मन्त्रिरश्डल एवं व्यवस्थापिका 
सम्बन्धी कार्यों पर व्यान दे तो उपयुक्त कथन की पूर्ुरूप,से पुष्टि हो जायेगी । 


इंगलैण्ड का प्रधान मस्त्री अपने मन्त्रिमएडल का यदि स्वामी नहीं तो प्रथम व्यक्ति 
तो होता ही है । वह अपनी पार्टी का नेता होता है और उसके मन्त्रिमएडल के श्रन्य 
सदस्य वे ही व्यक्ति होते हैं जो पहिले उसके नेतृत्व मे रह चुके है। अतः यह स्वा- 
भाविक ही है कि उसका मन्त्रियों पर बडा प्रभाव 'होता है ओर वह अपनी आजाओ का 
पालन सुगमता से करा सकता है। विधान भी उसे उन मन्त्रियों!के चुनने एवं उन्हें 
पदच्युत करने का अधिकार देता है ओर उसे इस प्रकार ऐसी स्थिति प्रदान करता है 
कि अपने सहकारी मन्त्रियों को अपनी इच्छाप्वक चला सके । यदि कोई मन्त्री प्रधान 
मन्त्री की इच्छा के विरुद्ध काय करता है तो उसका इस प्रकार का काय मन्त्री विशेष के 
लिए ही दानिकर होता है न कि प्रधान मन्त्री के लिए, क्योकि प्रधान मन्‍्त्री उसे अपने 
मन्त्रिमए्डल् से निकाल कर दूसरे मन्त्री को नियुक्त कर सकता है। इस प्रकार इ गलेंड 
का प्रधान मन्त्री मन्त्रिपरिषद में एक उच्चतर व्यक्ति होता है और अन्य मन्त्रियों की स्थिति 
आश्रय की स्थिति होती है। परन्तु फ्रास में प्रधान मस्त्री को एक ऐसी मन्जिपरिषद का 
नेतृत्व करना पडता है जो वहाँ की व्यवस्थापिका सभा में विद्यमान अनेक समूहों के नेताओं 
से बनी होती हैं। अपने-अपने समूहों के नेता होने के कारण वे लोग अपना महत्व सम- 
भते हैं और | इंगलेंड के मन्त्रियों के विपरीत जो (अपने को प्रधान मन्‍्त्री के आश्रित 
समभते हैं अपने को उसका समान पदी समभते हैं। वें इस बात को भल्ली प्रकार 
समभते हैं कि यदि वे प्रधान मन्‍्त्री से असहयोग प्रारम्भ कर देंगे तो उसका प्रधान मन्त्रित् 
समाप्त हो जाबगा ओर उनके हृदय में इस प्रकार की भावना कार्य करती रहती है कि 


मन्त्रिमएडल्ल में सम्मिलित हो कर उन्होंने प्रधान मन्त्री पर कृपा की है और अपनी 
इस स्थिति से सदा प्रधान मन्त्री पर प्रभाव बनाये रखते ह। राष्ट्र का विधान भी उन्हें 
उनकी इस प्रकार की स्थिति को घुददढ बनाने में सहायक दोता है. क्योंकि उसके अनुसार 
प्रधान मनन के प्रत्येक्ष काय. को वैधानिक होने के लिए. यह आवश्यक दे कि उसे एक 
मन्त्री का समथन प्राप्त हो। इस प्रकार फ्रास के प्रधान मन्त्री को अपने मखिमण्डल 
का वास्तविक रूप में नेता न होते हुए नेतृत्व करना पडता हे और यही उसकी सारी 
दुर्बलता दे जबकि इ गलेंड का प्रधान मन्त्री अपने नेतृत्व से अपने मन्त्रिमण्डल का 
स्वामी बन जाता है। 

इसी प्रकार दोनों देशों के प्रवान मन्त्री एवं व्यवस्थापिका सभा ऊे बीच के सम्बन्धों 
का पर्यवेक्षण करने से यह स्पष्ट हो जायगा कि इगलैण्ड के प्रधान मन्त्री व वहाँ की 
व्यवस्थापिका सभा का सम्बन्ध वहाँ के प्रधान मन्‍्त्री की महत्ता का परिचायक है और फ्रांस 
के प्रधान मन्त्री व वहाँ की व्यवस्थापिका समा का सम्बन्ध वहाँ के प्रधान मन्त्री की नगण्यता 
का द्योतक है| इज्ञलैण्ड में प्रधान मन्‍्त्री व उसकी मन्त्रिपरिषद्‌ पर व्यवस्थापिका सभा में 
सम्पूर्ण व्यवस्थायन पास कराने का दायित्व रहता है ओर अपने बहुसख्यक दल के अ्रस्तित्व 
के कारण वे अपने इस कार्य को अत्यन्त सरलतापूर्वक पूर्ण कर लेते हैं और यद्यपि वैधा- 
निक दृश्टि से मन्त्रिपरिषद व्यवस्थापिका सभा से ली हुई होती है श्रौर उसके प्रति उत्तरदायी 
होती है तथापि कार्यरूप में वह व्यवस्थापिका समा को अपने श्रधीन कर लेती है | विधान के 
अनुसार प्रधान मन्‍्त्री को वहाँ यह श्रधिकार होता है कि यदि वह यह सम्के कि उसके 
मन्त्रमडज्ञ की अमुक नीति जिसको व्यवस्थापिका सभा पसद नहीं करती देश की वाब्छित नीति 
है तो वह व्यवस्थापिका सभा की मग करके उसी नीति के आधार पर पुन, निर्वाचन करा 
सकी है और ऐसी परित्यित्रि में विशेषता यह है कि व्यवस्थापिका सभा से मतभेद होते 
हुए. भी प्रधान मन्त्री एवं उसका मल्त्रिमण्डल उस समय तक काय कर सकता है जब तक 
निर्वाचन का निर्णय ज्ञात न हो | फ्रास के प्रधान मन्त्री व उसके मन्त्रिमण्डल की स्थिति 
इन दोनों सम्बन्धों मे --- व्यवस्थायन के पास कराने एवं व्यवस्थापिका को भग 
कराने म--दुबल ही है। फ्रास में व्यवस्थायन के पास कराने का दायित्व प्रधान मन्‍्त्री 
एवं उसकी मन्त्रिपरिंषद कान होकर उन समितियों के सवादकों (7२८७००:६८:७) 
का है जिनको व्यवस्थायन सम्बन्धी कोई बिघेयक विचारार्थ दिया जाता है और 
फ्रास वी व्यवस्थायन सम्बन्धी यह प्रणाली प्रधान मन्‍्त्री के महत्व पर बुरा प्रभाव 
डालती है। इसके अतिरिक्त व्यवस्थापिका समा को भग करने का अ्रधिकार मी इतने 
सकुचित ,रूप में हैं ओर उसकी प्रक्रिया इस प्रकार की दे कि वह प्रधान मन्त्री 
के लिए द्वानिक्र सिद्ध होती है। फऋ्न्स में प्रधान मन्‍्त्री व्यवस्थापिका सभा के भग करने 
के लिए, राष्ट्रपति से केवज्ञ तभी प्रार्थना कर सकता दे जब की अ्ठारद मुद्दीने में 


्क 
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हो मन्त्रिमण्डल सम्बन्धी संकट उपस्थित हो चुके हों। इसके पश्चात्‌ राष्ट्रपति राष्ट्रीय 
समा के अध्यक्ष से परामश लेता है और यदि वह भी इस विषय में स्वीकृति दे देता है 
तो राष्ट्रीय समा (ए०४६॥002 /$8४८४०7७।ए) भंग कर दी जाती है। परन्तु इसके 
वाद जो प्रक्रिया होती है वह फ्रान्स के प्रधान मन्त्री की दयनीय दशा को और मी दयनीय 
बना देती है । राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय सभा के भग होने की घोषणा होने के पश्चात्‌ 
तुर्त ही प्रधान मन्‍्त्री को ( जो आन्तरिक विभाग का भी प्रधान होता है ) त्याग पत्र दे 
देना पडता है, राष्ट्रीय सभा के अध्यक्ष को प्रधान मन्‍्त्री बना दिया जाता है और उसके द्वारा 
एक आन्तरिक विभाग का मन्त्री निय॒ क्त कर दिया जाता है | इस प्रकार यदि प्रधान मन्त्री 
कभी भी व्यवस्थापिका सभा को भंग करने की प्रार्थना करता है तो वह अपनी 
सयाप्ति को ही आमन्त्रिव करता है और अन्य मन्त्री पूववत्‌ तब्र तक कार्य करते रहते है 
जत्र तक नयी राष्ट्रीय सभा का चुनाव हो कर नवीन प्रधान मन्त्री व नवीन मन्त्रिपरिषद 
कार्य न सेंभाल लें | साधारण निर्वाचन के पश्चात्‌ प्रधान मन्त्री के पुनः प्रवान मन्त्र 
होने की आशा करना दुराशामात्र ही है क्योंकि एक तो पहिले ही वह तभी व्यवस्थापिका 
सभा के विघटन की सोचता है जब्र उसे उसकी ओर से अपने प्रति विश्वास नहीं दिखाई 
देता है और दूसरे वहाँ की अनेक समूहों वाली व्यवस्थापिका सभा का अस्तित्व और उसमें 
शीघ्रता के साथ बदलने वाले दल्लों की शक्ति भी उसके पुनः प्रधान मन्त्री होने की 
सम्भावना को स्वप्न की वस्तु बना देती है | 


मन्रि गण (7%॥९ 2/7787४)--तृतीय गणतन्त्र के विधान के द्वारा राष्ट्रपति 
मन्त्रियों की नियुक्ति करता था | किन्तु व्यवहार रूप में प्रधान मन्त्री ही उनको चुनता था 
कर राज्याध्यक्ष केवल उनकी नियुक्ति की संपुष्टि कर दिया करता था। किन्ठ चतुर्थ 
गणतन्त्र ने वैधानिक रूप से मन्त्रियों के चुनने का काय प्रधान मन्‍्त्री को सौंप दिया है 
कौर उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति की आज्ञा द्वारा की जाती है | साधारणतया राष्ट्रपत्ति को प्रधान 
मन्त्री द्वारा दिये हुए नामों में परिव्तेंन करने की कोई भी शक्ति नहीं दी गई है तो भी 
कुछ विसले उदाहरण ऐसे हैं जिनमें राष्ट्रपति ने ऐसे व्यक्ति को जिसको वह व्यक्तिगत 
रूप से नहीं चाहता है, मन्त्रिमएडल में सम्मिलित करना अस्वीकार कर दिया है । 
उदाहरुणा रथ जब तक लोवत ([,0०७८४) राष्ट्रपति रहे क्ल्रीमेंश (((]९४४८७८८४७) 
मन्त्री पद प्राप्त न कर सके । किन्तु इसके विपरीत राष्ट्रपति पाइनकर (?0१9८4:८) को 
अपनी इच्छा के विरुद्ध भी केलौक्स (0०9०५) को मन्‍्त्री बनाना पड़ा था । साराश 
यह है कि मन्त्रियों के चुनने का प्रधान काय प्रधान मन्त्री ही का है, राष्ट्रपति तो केवल 
उसकी स्वीकृति ही देता है। इसके अतिरिक्त विधान द्वारा यह अनिवाय कर ठिया गया 


है कि मल्जियों की नियुक्ति की आजा पर राष्ट्रपति के हस्ताक्षरों के साथ प्रधान मन्त्री के 
१६ 
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हस्ताक्षर भी होने चाहिए. । इससे स्पष्ट है कि मन्त्रियों की नियुक्ति का कार्य राष्ट्रपति का 
नहीं वस्न्‌ प्रधान मन्न्री ही का है । 


फ्रास के मन्त्रिरण व्यवस्थापिका सभा के किसी भी मवन से लिए जा सकते हैं, 
भाहर से भी लिए. जा सकते हैं, किन्तु प्रथा यह है कि अधिकतर मन्‍्त्री व्यवस्थापिका समा 
के भवनों से ही लिये जाते हैं, उनमें से भी छोटे भबन से अधिक और बड़े मवन से कम । 
ओर प्रधान मन्त्री तो साधासणतया चैम्बर ग्राफ डिप्टीज का सदस्य होता है । 


मन्त्रिमण्डल के निर्माण में फ्रास के प्रधान मन्त्री का कार्य इन्नलैंड के प्रधान मन्त्र 
से बहुत कठिन है क्योंकि फ्रास के प्रधान मंत्री को तो विमिन्न राजनैतिक दलों के नेताश्रों 
से सौदा करना पडता है। कोई कहता है कि अमुक व्यक्ति को यदि मन्त्रिमए्डल में लिया 
जायगा तो मै नहीं आार्ँगा | इसी प्रकार दुसरा कहता है यदि अ्रमुक व्यक्ति को मत्ति- 
मण्डल में सम्मिलित किया जायेगा ते मैं भी सम्मिलित हो सकूँगा अन्यथा नहीं | आखिर 
फ्रास के प्रधान मन्त्री को यह सब क्‍यों करना पडता ? कारण प्रत्यक्ष है--वहाँ पर किसी 
भी एक दल का मन्त्रिमएडल नहीं वन सकता है और बहुमत प्राप्त करने के लिये प्रधान 
मन्त्री को यह देखना द्वोता है कि अमुक व्यक्ति के साथ कितने मत (००८३) है जिससे 
कि व्यवस्थापिका सभा में उनका बहुमत रह सके | 


फ्रास में मन्त्रियण किसी भी सदन में भाषण दे सकते हैं, उसकी कार्यवाही में भाग 
ले सकते हैं, किन्तु मत केवल उसी भवन में दे सकते हैं जिसके कि वे सदस्य हैं | इल्नलैंड 
में इसके विपरीत मन्त्री केवल उसी भवन की कार्यवाही में भाग ले सकता है जिसका कि 
वह सदस्य है और दूसरे भवन में उसका प्रतिनिधित्व ( पार्लियामेन्ट्री अर्डर सेक्रेटरी ) 
उसटात्मक उपसचिव द्वारा किया जाता है। इसका फल यह हुआ है कि फ्रास के 
“पदात्मक सचियों की सख्या इगलेंड के ससदात्मक सचिवों से बहुत कम है । इस सख्या 
की कमी के कारण फ्रास का प्रधान मन्त्री चेम्मर आफ डिपुटीज पर कुछ सुगमतापूर्वक 
नियन्त्रण कर सकता है। क्रास के [906+ $८८६८६४79 दोनों भवनों में माषण 
दे सकते हे और कमी-कमी मन्त्रियपरिपद की बैठकों में भी भाग लेते हैं और विशेष टेक- 
नीऊ के विषयों में अपनी सम्मति देते है । मन्त्रियों की माँति उन्हें भी सैनिक और सिविल 
उपाधि दी जाती है, किन्तु मन्त्रियों की तरह राष्ट्रपति की आाजाओं पर उनके हस्ताक्षर 
नही होते है। मन्त्रियों ही की भाँति वे व्यवस्थापिणा के सम्मुख उचरदायी होते 
ह्ृ और मल्त्रिपरियद के पतन के साथ ही साथ उप्नको मी पद्त्याग करना पडता है। 
विशेष परिम्यिति को छोड कर जिनमें कि विशेषज्ञ दी नियुक्ति होती है, इस पद पर साघा- 
“श रूप से तमद के सदस्य ही की नियुक्ति की जाती डे । 
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जैसा कि पहिले बताया जा चका है मन्त्रियों की संख्या विधान द्वारा निश्चित कर दी 
गई है। तिद्धान्तात्मक रूप से इस संख्या को राष्ट्रपति निश्चित करता है, किन्तु वास्तव 
में इसे प्रधान मन्त्री ही करता है। फलतः यह घठ्ती बढ़ती रहती है। प्रथम युद्ध के 
पूर्व यह संख्या लगभग १९ थी। सन्‌ ४० में २२ हो गई और अब क्रमशः बढ़ती ही 
जाती हरे | 

साधारण रूप से प्रधान मन्त्री रक्ला विभाग को नहीं लेता है अपितु अन्तरग 
विषयो के विभाग को अपने अधीन रखता है जिससे पुल्निस, ( प्रीफेक्ट्स ) प्रान्तीय 
शासन तथा प्रान्तीय सभाओो का नियन्त्रण उसके अधिकार में आ जाते हैं। इससे 
उसकी शक्ति बहुत बढ जाती है । किन्तु इ गलेंड का प्रधान मन्त्री अपने बहुमत दल्ल की 
शक्ति से ही बहुत शक्तिशाली होता है और इसीलिए वह केवल नाममात्र ही को 
छा58 ॥,070 ०६ ६४९ 756४४घ:ए का पद ग्रहण करता है। अब फ्रास मे भी यह 
धारणा बढ़ती जा रही है कि प्रधान मन्त्री को कोई विशेष विभाग नहीं देना चाहिये जिससे 
वह अपने कराय का सम्पादन छ्षुमतायूवंक कर सके । विभाग-विहीन से मन्त्री नियुक्त करने 
को प्रथा मी त्रद़ती जा रही है। इससे प्रधान-मन्त्री को अव्यवस्थापिका सभा में अधिक 
संहायता मित्र जाती है । 

(२) मज्जियों की स्थिति (2१07४ श[79572:50-- अन्य देशीय प्रधानतया 
इगलैंड की संसदीय सरकार की भाँति फ्रास में मी मन्त्रिपरिषद के दो प्रकार के काये हैं। 
प्रथम तो मन्त्रिपरिषद तथा व्यवस्थापिका सभा के सदस्य की है सियत से यह राजनैतिक है | 
वे समष्टि रूप से सरकार की नीति निर्धारित करते है और व्यवस्थापन काय को प्रस्तावित 
करते हैं । अन्स में सत्र से बढ़कर उनकी अपने आप को पदारूढ रहने के प्रयत्न सोचने 

इते है | दूसरे शासन के विभागों के अध्यक्ष के रूप में वे शासन का नियन्त्रण, निरीक्षण 
तथा सचाल्नन करते है। इस क्षेत्र में मस्त्री अपने विभाग में सर्वोच्च सत्ता है। वह 
अपने अधीनस्थ अधिकारियों की नियुक्ति, निवचिन तथा नियन्त्रण करता है | व्यावहारिक 
रूप से यह शक्ति कोई भी महत्व नहीं रखती है क्योंकि नियुक्ति आदि के प्रश्न तो नियम 
अधिनियमों की वेडियो में बुरी तरह जकड़े हुए हैं। विभाग के महत्वपूर्ण प्रश्नों का 
निबयरा करने में उनको अधिकतर अपने अधीनस्थ स्थायी अधिकारियों का ही आश्रय 
लेना पडता है, क्योंकि वे मन्त्रियों से अधिक योग्य तथा अनुमवी होते हे | इन दो कार्यों 
में से प्रथम ( राजनैतिक ) ही अधिक महत्व का हे और उसमें ही मन्‍्त्री को अपना 
अधिक से अधिक समय देना पडता है। इसका इतना महत्व कुछ तो इसलिए है कि 
ससदात्मक प्रणाल्री की परम्परागत देन है। किन्तु फ्रास मे इसका अधिक महत्व 
इसलिए भी है कि मन्त्रिपरिषद का परणं एकदलीय वहुमत तो होता नहीं है और इसलिए 
उसे सदेव यही सोचना पड़ता है क्रि किस प्रकार वह अपने पदों को सुरक्षित रख सके । 


( रैश४ ) 


इसीलिए उनको दिन रात एक जुश्रा सा खेलना और शतरज जैसी चाल चलनी 
पडती हैं। 


(३ ) पहायक अधिकारी वर्ग (455/द77/8 /0 2078/275)--कार्य 
को सुचार रूप से चलाने के दृष्टिकोण से प्रत्येक मल्त्री को कुछ अधीनस्थ अधि- 
कारी दिये जाते हैं जो सचिव, उपसचिव अथवा कमिश्नर के नाम से प्रसिद्ध है। 
थे कभी-कभी द्वितीय श्रेणी के मन्त्री मी कहलाते हैं। इनके स्तर और कार्य के विषय 
में हम पहले कुछ प्रकाश डाल चुके हैं यहाँ तो यही कहना उचित होगा कि शासन के 
दृष्टिकोश के अतिस्क्ति राजनीतिक इश्टिकोण से भी उनका बहुत महत्व हैं। कमिश्नर 
राजनैतिक कार्यकारिणी के अधिकारी होते हैं श्र उनका दर्जा उपसचिव के ही नीचे होता 
है। ससद के सदस्यों में से ही उनकी नियुक्ति होती है और उनको कोई वेतन नहीं 
मिलता है । मन्त्रिपरिषद द्वारा निर्धारित नीति के सचालन के उद्देश्य से उनकी नियुक्ति 
की जाती है क्योंकि उनकी अनुपस्थिति में यह आशड्ढा रहती है कि वह नीति कहीं स्थायी 
सिविल सर्वेन्ट के नियन्त्रण मे न चली जाय । 


किंठु विभाग ऊे प्रबन्ध में न तो सचिव, न उपसचिव ओर न कमिश्नर ही मन्त्रियों को 
उचित सलाह दे पाते है क्योंकि ये अधिकारी विभाग के उपविभाग के प्रधान द्वोते हैं। 
गिभागों के शासन प्रज॒न्ध के विषय में मन्त्रिगण अपने मित्रों से जो उन्हें घेरे रहते हैं, 
सलाद लेते है। यद्यपि इनकी सल्लाद का कोई मी मूल्य नहीं होता है, किन्तु तब भी 
उनको आदर प्राप्त है। कमिश्नरो की ही भाँति उन्हें मी कोई वेतन नहीं मिलता है किन्तु 
उनके विपरीत इन्हें कोई भी राजनीतिक स्थिति प्राप्त नहीं है। इस प्रकार के सलाहकारों 
फे समूह को मन्त्रियों की विभागगत मल्िपरिषद्‌ ([067 06908 (-४४७पाढ 0६ 
3/॥749६८:9) कहते हैं । ग्रेट ब्रिटेन में इस प्रकार की कोई भी सस्था नहीं है । 


मन्जिपरिपद तथा कैबिनेट ((०४८४ं थ॒ 867 द्ाएं (६08४)-- 
तृतीय गय॒तन्त्र के विधान में मन्त्रिपरिषद को तो स्थान दिया गया था, किन्तु इसके कार्य 
श्र शक्तियो के विषय में वह शान्त था | किन्तु कार्यान्वित रूप में यह कार्य दो प्रकार से होने 
लगे | मन्त्रिपरिपद्‌ (020ए४८ा) 06 77स्‍09:८79) की बैठक और (७०॥४८: की 
बैठक में भेद किया जाने लगा यद्यपि सदस्यता दोनों की एक ही थी। अब नये विधान 
में मन्त्रिपरिषद्‌ को मान्यता देने के पश्चात्‌ यह अन्तर स्पप्ट दिखाई देने लगता है । 


राज्य के मन्त्री जब्र राष्टपति-भवन में बैठक करते हैं तो वह राष्ट्रपति की अध्यक्षता 
मे देती है । वही उसकी ऊार्यवाहियों का सरक्षण करता द अतः यह बैठक मन्न्रिपरिषद की 
पैठऊ कहलाती है। और जब मन्त्रिगण प्रधान मन्त्री के निवास-स्थान पर मिलते है 


। 


( ११५ ) 


तब वह उनका सभापतित्व करता है। यह बैठक कैत्रिनेट की बैठक कहलाती है। राष्ट्रपति 
मन्त्रिपरिषद की बैठकों की भाँति कैबिनेट की बैठकों को प्रभावित नहीं कर सकता है। 


१८१५ ई० के विधान में भी मन्त्रिपरिषद्‌ का जिक्र आया है ओर नये विधान में तो 
स्पष्ट रूप से मन्त्रिपरिषद को मान्यता दी गई है। इस प्रकार हमने देखा कि पन्न्रिपरिषद्‌ 
एक ऐसी सस्था है जिसको कानून द्वारा मान्यता दी गई है । सप्ताह में २ बार बैठक होती 
है और उनमें अधिकारियों की नियुक्ति, राष्ट्रपति की आश्ञात्रों तथा साधारण नीति विशेष- 
कर वैदेशिक नीति तथा राष्ट्रीय सुरक्षा के विषय में विचार-पिमश किया जाता है | प्रमुख 
रूप से तो मन्त्रिपरिषद केवल एक कारयकारिणी द्वी है और उसे नीति निर्धारण करने से 

कोई सम्पक नहीं है | इसके विपरीत केंब्रिनिेट एक अवेधानिक सस्था है और उसे कानून 
द्वारा कहीं भी मान्यता नहीं मिली है। साधारण रूप से उसकी बैठक साप्ताहिक होती हैं, 
किन्तु आवश्यकतानुसार जल्दी भी हो सकती हैं। उसका प्रमुख काय नीति निर्धारण का 
है । यह अपना कार्य गुप्त रूप से करती है। नीति निर्धारण के अतिरिक्त फ्रान्‍्स की धारा 
सभा में पेश किये जाने वाले प्रस्तावों तथा प्रत्येक उन कार्यों पर जो ससदीय प्रणाली में 
कैबिनेट को करने पडते हैं, विचार करती है, अन्त में वह उन अयत्नो पर विचार करती 
है जिनसे कि उसकी सरकार शक्ति में बनी रहे | इंगलेंड की प्रिवी कोंसिज से फ्रान्स के 
मन्त्रिपरिषद्‌ की तुलना की जा सकती है । इसका कार्य सरकार की नीति को कार्यान्वित 
करना होता है| केत्रिनेट की तुलना इगलेंड की कैत्रिनेट से की जा सकती है | दोनो का 


सभापतित्व प्रधान मनन्‍्त्री ही करते हैं। यह एक राजनेतिक सस्था है और राजनैतिक 
विषय के ही कार्य करती है | 


मन्जिमएडल की काय अणाली (#०#प्राह्‌ ण॑ 08 (६७९ 590- 
/९॥)--ब्ाह्म रूप से इंगलैण्ड तथा फ्रास की कार्यकारिणों में बहुत कुछ समानता है 
और कैम्रिनेट सरकार के आधार भूत सिद्धान्तों--जैसे मन्त्रियों का व्यवस्थापिका सभा के 
प्रति उत्तरदायित्व, प्रधान मन्‍्त्री का नेतृत्व तथा फैतिनेट का संगठन आदि में दोनों ही 
समान हैं। दोनों दी की कार्यवाहियों गुत रहती हैं । किन्तु तो भी दोनों देशों के निवासियों 
के चरित्र तथा स्वभाव में विभिन्नता होने के कारण दोनों देशों की मन्त्रिपरिषद के कार्या- 
न्वित रूप में काफी अन्तर हो जाता है । 


फ्रास के चतुर्थ गणतन्त्र के विधान में स्पष्ट कर दिया गया है कि मन्त्रिपरिपठ 
अपनी नीति के लिए समष्टि रूप से तथा मन्त्री अपने व्यक्तिगत कार्य के लिए व्यक्तिगत 
रूप से व्यवस्थापिका सभा के प्रति उत्तरदायी होगे और उसी के साथ ही साथ ३८ वी 
धारा में यह भी दिया हुआ है कि राष्ट्रपति के प्रत्येक काय पर प्रधान मन्त्री तथा एक 
मन्त्री के हस्ताज्षरों ((०७४/०:-७४272०:८५) की आवश्यकता है। किन्तु इज्जलैंड 
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( १२६ ) 


में समष्टि रूप से उत्तरदायित्व का आधार केवल वहाँ की प्रथा और रीति-रिवाज ही हैं। 
शे८ वीं धारा के अनुसार तो राष्ट्र पति को बिल्कुल ही अ्रशक्त बना दिया गया है और 
इप् वीं घारा ने जिसके अनुसार मन्त्रिपरिषर के उत्तरदायित्व पर प्रकाश डाला गया है, 
मन्त्रिपरिषद को केवल व्यवस्थापिका सभा के सकेत पर नाचने वाली सस्थामात्र रहने 
दिया है क्योंकि इसके अनुसार मन्त्रिपरिषद तभी तक कार्य कर सकती है जब तक 
व्यवध्थापिका सभा उसके नेतृत्व को स्वीकार करती है अन्यथा वह अविश्वास का 
प्रस्ताव लाकर अथवा मन्तरिपरिषद के किसी महत्वपूर्ण प्रस्ताव में सारी सशोधन पेश 
करके मस्तिपरिषद को त्यासपत्र देते पर विवश कर सकती है । इससे स्पष्ट है कि मन्न्रिपरिषद्‌ 
समष्टि रूप से उत्तरदायी है यद्यपि धारा के अन्तिम मांग में स्पष्ट रूप से कहा गया है 
कि व्यक्तिगत कार्य_ के लिए मन्त्रिगण व्यक्तिगत रूप ही से उत्तरदायी होंगे किन्तु साधा- 
रखतया यह कम देखा गया है कि एक ही मन्त्री श्रत॒म किया गया हो । यह तो तमी 
हो सकता है जब कि मन्त्री त्याग-पत्र देते समय यह स्पष्ट कर दे कि उसका वह कार्यो 
जिसके कारण उसे त्याग-पत्र देना पढ़ रहा है मन्त्रिपरिषद की नीति से सम्बन्धित 
नहीं है । 

इसके अतिरिक्त जबकि इ गलैण्ड में दोषारोपण (77068८/7670) करना 
बहुत दिनों से त्याग दिया है, १८ जुलाई १८७५ ई० के काबून के श्रनुसार फ्रास में 
मन्त्री यदि कोई गलती करता है तो व्यवस्थापिका सभा का छोटा भवन ((0&॥7096४ 0 
70०7००४॥८४) उस पर दोषारोपण (॥777८22८/77९70/) करता है तथा सीनेट उसका 
न्याय करती है । यही नहीं फ्रास की मम्निपरिषद व्यवस्थापिका समा के दोनों भवनों के 
प्रति उत्तरदायी है और वास्तव में कम से कम आधे दर्जन उदाहरण ऐसे हैं जबकि 
सीनेट द्वारा ही मन्त्रिपरिधद भग की गईं है यद्रपि उनको छोश भवन ((.40706४ 0 
[0८7०५८७) का विश्वास प्राप्त था | उदाइरणार्थ, १८९६ में त्रोस्गोइज (800:209) 
के मन्त्रिमए्डल को त्याग-पत्र इसलिए देना पड़ा था कि सीनेट ने इसके (१(०४८ए 87!) 
फो स्वीफार नहीं किया था। १९१३ में ब्रेन्ड (87970) के मन््रिमए्डल को इसलिए हटना 
पडा था कि उसके एक महत्वपूर्ण प्रस्ताव को सीनेट ने अस्वीकार कर दिया था। इंग्लैंड में 
समरि रुपसे उत्तरदायित्र का श्रर्थ है केवल लोक सदन (70786 ०६ (०४77079) के 
ही प्रति उत्तरदायी होना । किन्तु फ्रास में ऐसे भी अवसर आये हैं जत्रकि सीनेट के विरोध 
होने पर भी मन्त्रिपरिषद को त्याय-यत्र नहीं देना पडा है | अत, हम कह सकते हैं कि फ्रास 
की मन्त्रिपरिपद्‌ सावाण्ण रूप से तो छोगय भवन (("02॥70८४ ०६ [0०00/८9) ही के 
प्रति उत्तरदायी है, किन्तु उसे सीनेट के विचारों का भी पूर्ण ध्यान रखना'पडता है. जबकि 
इगलेंड की मन्त्रिपरिपठ को लादर्स यह (40७४८ ०६ 7.,0:05) का बिल्कुल भी ध्यान 
नहीं स्खना पढता है | फिन्तु चत॒र्थ गणतन्त्र के विधान में यह स्पष्ट कर दिया गया है फि 


( १२७ ) 


मन्त्रिपरिषद्‌ केवल राष्ट्रीय सभा ()0५७४079 7 /५४८४४]५) ही के प्रति उत्तरदायी होगी 
गणतन्त्र की समिति (८००४८! ०६ २८००४७।४८) के प्रति नहीं। और इस प्रकार 
प्राचीन दोष को दूर करके उत्तरदायी सरकार के सिद्धान्तों की पूर्ण रक्षा की गई है। 


फ्रांप के मन्िपर्रिषद की अरस्थिरता (उ#बांवएमा/9 ० ४४ उछाल 
(०87४8४/)--यदि फ्रास में समय-समय पर बनी मन्त्रिपरिषदों के का्यकालों का इतिहास 
देखा जाय तो यह दिखाई देता है कि वहाँ मन्त्रिपरिषदों के परिवर्तन में इतनी शीघरता 
पाई जाती है, जितनी कि कदाचित्‌ अन्य किसी देश में नहीं पाई जाती । लेखकों का 
यहाँ तक कहना है कि यदि फ्रास में बनी मन्त्रिपरिषदों के कार्यकालों का ओसत लगाया 
जाय तो कदाचित्‌ ९ माह प्रति मन्त्रिपरिषद पढ़ेगा । इस प्रकार हम देखते है कि मन्ति- 
परिषद्‌ की यह अध्थिरता फ्रास के शासन की एक विशेषता बन गईं है। 


यदि फ्रास की मन्त्रिपरिषद की तुलना वैधानिक दृष्टि से इगलेरड की मन्त्रिपरिषद से 
करें तो साधास्णतः हम देखते हैं कि दोनों देशों में सासदीय शासन-प्रणाल्ी वर्तमान है 
जिमप्तमें मन्तरिपरिषद्‌ व्यवस्थापिका सभा से ली जाती है और उसके प्रति उत्तरदायी होती है । 
दूसरे शब्दों में मन्त्रिपरिषद्‌ व्यवस्थापिका सभा की आश्ञाकासिणी उपसमिति होती है जिसका 
कार्य व्यवस्थापिका सभा द्वारा पास व्यवस्थाओं एव कानूनों को कार्यरूप में लाना होता है | 
इसके अतिरिक्त दोनों ही देशों की मल्त्रिपरिषद व्यवस्थापिका सभा एवं राज्य के अध्यक्ष को 
मिलाने वाली कडियो का महत्त्वपूर्ण काय करती हैं। वैधानिक रूप में दोनों देशों की 
परिपदों की स्थिति लगभग एक़ सी ही है परन्तु यदि दोनों देशो की परिषदों की वास्तविक 
स्थिति को देखा जाय तो उसमें आकाश-पाताल का अन्तर पाया जाता है। एक ओर 
इगलेण्ड की मन्त्रिपरिषद की व्यवस्थापिका सभा के प्रति अधीनता हम केवल सिद्धात रूप में 
पाते हैं और वात्तविक रूप में व्यवस्थापिका सभा को उसके ऊपर निर्भर पाते है तो दूसरी 
ओर फ्रास में मन्त्रिपरिषद्‌ की व्यवस्थापिका के प्रति अधीनता हम सिद्धान्त एवं वास्तविक 
रुप में समान ही पाते है। इसके अतिरिक्त यह भी दिखाई देता है कि इंगलैण्ड में मन्त्रि 
परिषद्‌ अधिकतर अपना पूरा कायकाल पूर्ण करके ही बदलती है तो फ्रास में परिषदों का 
जीवन बहुत द अल्पसमयक होता है और वे जल्दी जल्दी परिवर्तित होती रहती है। 
इज्चलेंड की परिषद्‌ को इस प्रकार एक सुद्दढ़ स्थान प्राप्त है और फ्रास की परिषद की 
स्थिति वहाँ की शासन-अणाली में अत्यन्त दुर्वल है। फ्रास की मन्त्रिपरिषद की इस दुर्च- 
लता के कुछ कारण हैं जेसा कि आगामी अध्ययन से स्पष्ट हो जायगा | 


फ्रास कौ उपयु क्त दुर्बलता का मुख्य कारण उसकी व्यवस्थापिका एवं स्थायी 
लोकससेवा के सदस्यों के चीच की स्थिति है। इ गर्लेंड की मन्त्रिपरिषद वहाँ के सम्पूर्ण 


त्यवस्थापन के काये का संचालन करती है ) किसी विधेयक का प्रारम्भ, उसकी व्यवस्था- 


( श्श्प ) 


पिका में रक्षा एवं उसे पास कराना वहाँ की मन्त्रिपरिषद्‌ का ही दायित्व है और अपने 
बहुसख्यक दल के समर्थन से साधारणतः अपनी इच्छानुसार व्यवस्थापन करा लेना 
उसके लिए श्रत्यन्त सरल काय है। स्थायी लोक-सेवा के कर्मचारियों पर भी मन्त्रियों 
का पूर्ण अधिकार होता है। अतः वे व्यवस्थापिका द्वारा पास कानूनों को सुगमता एवं 
कुशल्ञतापूर्वक कार्यान्वित कर सकते हैं। इसके विपरीत फ्रास में व्यवस्थापन के कार्य 
का संचालन मन्त्रिपरिषद पर पृर्णत, नहीं है। वहाँ प्रत्येक विधेयक (97) का प्रारम्म, 
उसकी रूप रेखा में अ्रथवा उद्द श्य में पूर्ण रूप से अथवा श्राशिक रूप से पसरिवतन, उसकी 
व्यवस्थापिका में रक्षा श्रोर उसे इच्छानुसार पास कराना उस विधान सप्तिति के सवादक 
(१०००:४८१) का कार्य हे जिसको वह आवश्यक विचार के लिए दिया जाता है। 
ऐसी अवस्था मे यह स्वाभाविक ही है कि व्यवस्थापन अधिक अश में परिषद्‌ की इच्छा- 
नुकूल न होकर व्यवश्थापिका की इच्छानुकूल ही होता है) इसके श्रतिस्क्ति फिर मन्त्रि- 
परिषद्‌ को उन कानूनों को स्थायी लोक-सेवा के ऐसे कर्मचारियों द्वारा कार्यान्वित 
कराना पडता है जो अधिक समय तक पदों पर रहने के कारण अपने को मन्त्रियों से 
अधिक चतुर एव कार्यकुशल् समझते हैं और अधिकतर मन्त्रियों की आजाओं का पालन 
करने मे आनाकानी करते हैं । एक ओर राष्ट्र के वे प्रतिनिधि जिन्हें शक्ति का मोह ही 
नहीं होता, अपितु जो उसका पूर्णतः प्रयोग मी करना चाहते हैं, मन्न्रिपरिषद द्वारा अपने 
पास किये हुए कानूनों को कार्यान्वित हुआ देखना चाहते है और दूसरी ओर स्थायी लोक- 
सेवा के पदाधिकारी व्यवस्थापिका द्वारा स्वीकृत कानूर्ना एवं नीतियों को सही रूप में कार्या- 
स्वित नहीं करना चाहते हैं । परिणाम यह होता है कि राष्ट्र के प्रतिनिधि जो व्यवध्थापक 
होते हैं मन्त्रिपरिपद को उन नीति अथवा कानूनों सम्बन्धी असफलताओं का दोषी ठद्दराते 
है जो वास्तव यें स्थायी लोक-सेवा की असफलताएँ होती हैं। व्यवस्थापिका के सदस्य 
जिनका लोक-सेवा पर कोई प्रत्यज्ञ अधिकार नहीं होता, मन्त्रिपरिष्रद को दोषी ठहराते हैं 
और इसका अनिवाय फल यह होता हे कि मन्न्रिपरिषदों का जल्दी-जल्दी अत हुआ 
करता है| 

फ्रास से प्रचलित व्यवस्थापिका के सदस्यों द्वारा मन्त्रियों से प्रश्न पूछने की प्रणाली 
भी मन्निपरिपद्‌ की ह्थिति को डावॉडोल बना देती है। इन्नलेए्ड की तरह फ्रास मे प्रश्न 
केवल सूचना के लिए ही नहीं प्रछे जाते, अपितु उनका मुख्य उद्देश्य अधिकतर यही होता 
है कि किसी प्रकार से मन्त्रिपरिपद को कुख्यात बनाया जाय | फ्रास के व्यवस्थापिका- 
सम्यन्धी नियमों के अनुसार वहाँ प्रत्येक प्रश्न के पहिले प्रश्नकर्ता द्वारा एक माषण दिया 
जाता है जिसका फल यह होता है कि व्यवस्थापिका के सदस्य प्रश्नऊर्ता के विचारों से 
प्रभावित हो जाते है और ऐसी अवस्था में मन्‍्त्री का कैसा ही शुद्धतापूर्ण उत्तर उन्हें 
संतुष्ट करने में प्राय सफल नहीं होता और इस प्रकार वह भाषण उस प्रशनकर्ता को उस्‌ 


( १५६ ) 


अविश्वास के प्रस्ताव को व्यवस्थापिका सभा द्वारा स्वीकृत कराने में सहायक होता है जो उत्तर 
असंतोषजनक होने पर किसी प्रश्न के पश्चात्‌ व्यवस्थापिका में लाया जाता है, इस पर 
विशेषता यह है कि इस प्रकार की महत्वपूर्ण प्रश्न प्रणात्नी का क्षेत्र जिसमें उत्तर के 
श्सन्तोषजनक होने पर अविश्वास का प्रस्ताव लाया जा सकता हो इतना विस्तृत है कि उसके 
झन्तर्गत उन छोटी से छोटी बातों को लेकर प्रश्न किये जा सकते हैं जिनके विषय में मन्त्रि 
गण समय के भीतर चूचना प्राप्त करना कठिन ही नहीं, कभी-कभी असम्भव भी पाते हैं। 


इसके अ्रतिरिक्ति फ्रास में बहुत से राजनीतिक दलों का अस्तित्व एवं उनके सदस्यों 
की अनुशासनहीनता भी वहाँ की मन्त्रिपरिषद को दुर्बल्ल एवं श्रस्थिर बनाने वाला एक 
श्रत्यन्त महत्त्वपूर्ण कारण है। फ्रास में इंगलेण्ड की भाँति मुख्य दो दल न होकर अनेक 
राजनीतिक दल वर्तमान हैं। इस कारण व्यवस्थापिका सभा में कोई भी दल इतने बहुमत से 
प्रतिनिधित्व नहीं प्राप्त कर पाता कि वह स्वतन्त्र रूप से मन्त्रिमएडल बना सके | फल यह होता 
है कि वहाँ एक ऐसी सम्मिलित सरकार (009]/007 (509८:४776॥0) का निर्माण 
हुआ करता है जिसमें अनेक दलों के नेता भाग लेते हैं। चूँकि ये लोग श्रलग-अलग 
राजनीतिक दलों से श्राये हुए होते हैं और अपने अपने दल्लों की नीतियों के समर्थक होते 
हैं इसलिए ये लोग कभी भी सरत्लतापूवंक किसी विषय पर एक मत नहीं हो पाते । प्रत्येक 
शासन सम्बन्धी विषय में उनका दृष्टिकोण सामूहिक एकता का न होकर वेयक्तिकता का ही 
होता है और परिणाम स्वरूप मन्त्रिपरिषद की एकता; जो ससदीय शासन-प्रणाली की 
अनिवार्य आवश्यकता है, नष्ट हो जाती है और इस अनैक्य का अवश्यमावी परिणाम 
मन्निपरिषद्‌ का पतन द्वोता है । 

परिषद को व्यवस्थापिका सभा में अपना बहुमत बनाये रखने के लिए. समभोता 
एज चापलूसी का व्यवहार अपनाना पडता है । अधिक से अधिक दलों का समर्थन 
प्रात करने के उद्योग में उसे ऐसे काम करने पडते हैं जो सिद्धान्तः अवाच्छुनीय 
होते हैं श्रौर जिसका परिणाम यह होता है राष्ट्र के जनसाधारण का उसे अप्रिय बनना 
पडता है। इस प्रकार सन्त्रिपरिषद को व्यवस्थापिका में बहुमत प्राप्त करने के लिए अपने 
सिद्धान्तों का इनन करना पड़ता है जो उसी के भाग्य पर कुठारूधात करने वाला सिद्ध 
होता है । जैसे ही मन्त्रिपरिषद्‌ किसी एक दल विशेष को कोई सुविधा देती है दूसरे दल 
उसी प्रकार की सुविधाश्रों के लिए लालायित होने लगते हैं और कमी-कभी जब एक दल 
की सुविधा दूसरे दल की असुविधा होती है तो यह असम्भव हो जाता है कि किसी भी दल 
को सन्तुष्ट किया जा सके | परिणाम यह होता है कि जो भी दल असन्व॒ष्ट होते दे वे 
मन्निपरिषद्‌ का साथ छोड़ देते हैं और फिर उसके लिए टिकना श्रसम्भव हो जाता है | 


सामूहिक रूप से दलों को सस्तुष्ट करने से ही परिषद का काम नहीं चलता, अपितु 
१७ 
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फ्रान्स के राजनैतिक दलों की अनुशासनहीनता उसे इस बात के लिए. बाध्य करती है 
कि वह व्यक्तिगत सुविधाओं का भी ध्यान रखे। चूँकि फ्रान्स के राजनेतिक दलों की 
अनुशासनहदीनता के कारण यह सम्भव है कि कोई मी सदस्य किसी दल को जब चाहें 
छोड सकता है, अधिकतर सदस्य इस आशा से कि आगामी मन्लिमएडल में सम्मवतः 
वह भी मन्निपद्‌ पा सके परिषद के समर्थक दल को छोडकर उसके विरोधी दल्ल में सम्मि- 
लित हो जाते हैं। इस प्रकार क्रान्स में परिषद्‌ का समर्थक बहुमत शीघ्र गति से 
परिवर्तित होता रहता है श्रौर फलस्वरूप परिप्द का जीवन भी जो उस बहुमत पर ही 
आधारित होता है श्रस्यायी रहता है । 

यदि ध्यानप्॒वंक देखा जाय तो उपयुक्त अनुशासनहीनता का मूल फ्रान्स की 
व्यवस्थापिका के अतिनिधियों की श्रस्थिर प्रकृति, शक्ति का मोह एव़ दुर्बल चरित्र है। 
संसदीय शासन प्रणाली के लिए प्रजातंत्र के इस सिद्धान्त का पालन श्रत्यन्त आवश्यक 
शेता है कि राष्ट्रीय हितों के समक्ष व्यक्तिगत हितो का ध्यान कम किया जाय और बहुमत 
से जो निश्चय किये जाये उनका पालन व्यक्तियों के द्वारा आवश्यक रूप से किया जाय । 
परतु फ्रान्स की व्यवस्थापिका के सदस्यों की अस्थिर प्रकृति एबं वैयक्तिक दुर्बल चरित्र 
वहाँ इस सिद्धान्त का पालन नहीं होने देते । उनका शक्ति के प्रति मोह उन्हें अपने 
व्यक्तिगत ख्ार्यों की सिद्धि के लिए राष्ट्र की मन्त्रिपरिषदों को उचित श्रनुचित रीतियों से 
भग कराने में अ्रग्नसर करता है जिससे कि उनको आगामी मन्त्रिमणडल् में शक्ति प्राप्त हो 
सक्रे | इस तरह फ्रान्स की व्यवस्थापिका के सदस्यों का इस प्रकार का चरित्र भी वहाँ की 
मन्त्रिपरिषद के लिए घातक सिद्ध होता है। 

इसके अ्रतिरिक्त फ्रास के मन्नरिपरिषद का वहाँ की व्यवस्थापिका के प्रति विघवन 
(2850[0007) विपयक सम्बन्ध भी वहाँ के मन्निपरिषद की स्थिति की दुर्बलता 
का कारण है। इन्नलेए्ड के मन्त्रिपरिषद्‌ को यह अधिकार प्राप्त है कि यदि वह यह 
सममे कि उसकी नीति देश की वांड्छित नीति है और फिर भी ससद उसे स्वीकार 
नहीं करती है तो वह ससद का विघटन कर दे और साधारण निर्वाचन द्वारा राष्ट्र से 
उसका निश्चय करा ले। परिणाम यह होता है कि ससद के सदस्य जिन्हें पुन. 
निर्वाचित होने की आशा नहीं होती अनावश्यक निर्वाचन-व्यय बचाने के हेतु किसी मन्त्रि 
परिषद से श्रनावश्यक रूप में कूगडा नहीं मोल लेते । परत फ्रास में मन्त्रिपरिषद को 
ससद के विधटित करने का अ्रधिकार प्राप्त नहीं है ( यद्यपि इस विपय में चतुर्थ जनतन्तर 
के विधान में कुछ सुधार कर दिया गया है ), केवल राष्ट्रपति उच्च भवन के अध्यक्ष 
के परामश के बाद व्यवस्यापिका का विघयन कर सकता दै। परल्तु राष्ट्रपति से यह आशा 
करना कि मन्त्रिपरिषद की इच्छानुसार वह व्यवस्थापिका का विधटन कर देगा, फ्रास में 
व्यय ही है, क्योंकि उसका ऐसा करना वहाँ की जनता द्वारा एक प्रकार का राजनैतिक 
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गोलमाल (?०)०४। ०८००००१!८६७) समझता जाता है। इस प्रकार मन्जिपरिषद्‌ एवं 
व्यवस्थापिका में मतभेद होने पर बेचारी परिषद को ही हार माननी पड़ती है चाहे वह 
अपनी नीति को कितना ही सही क्यों न समझती हो ) 

अन्त में फ्रास में व्यवस्थापन सम्बन्धी आयोगो ([.८8/श4ए० ()0॥77788- 
009) का कार्य भी परिषद्‌ की स्थिति को ढुर्बेल बनाने में सह्दायक होता है । फ्रास मे 
प्रचलित प्रणाली के अनुसार इन आयोगो में अवकाश प्राप्त मन्त्रिण एबं अनुभवी 
व्यवस्थापिका के सदस्य नियुक्त किये जाते हैं। उन्हें व्यवस्थापन सम्बन्धी अत्यन्त 
विस्तृत एवं महत्वपूर्ण शक्तियाँ प्राप्त होती हैं और इस प्रकार वे शासन प्रशनन्ध के नरीक्षक 
के रूप में विद्यमान रहते है। अतः यह स्वाभाविक ही है कि व्यवस्थापिका के साधारण 
सदस्य इगलेंड की भाँति मन्त्रिगण से प्रेरणा न लेकर प्रत्येक काय में आयोगों के सदस्यों 
की ओर देखते हैं। आयोगों में नियुक्त व्यक्तियों को इस प्रकार व्यवस्थापिका के सदस्यों 
का समर्थन प्राप्त हो जाता है ओर अवसर पाकर उसी समथंन द्वारा वे मन्त्रिपरिषद का 
पतन सम्भव बना देते है। इस प्रकार का अचसर प्राप्त करना उनके लिए इसलिए सरल 
हो जाता है कि फ्रास में इस प्रकार के आयोगो को यह अधिकार होता है कि वे शासन 
विभागों से जो चाहे वह सूचना प्राप्त कर सकते है ओर इस प्रकार प्राप्त सूचना में जहाँ 
कहीं भी वे मन्त्रियों की कमी पाते हैं, तुर्त उसके आधार पर मन्त्रिमडल्न को कुख्यात 
बना, उसे समाप्त कराने का प्रकरण रच लेते हैं। 

फ्रांस की सन्त्रिपरिषद की अस्थिरता एव शासन की कार्यकुशलता 

मन्त्रिपरिषद की श्रस्थिरता के उपयु क्त अध्ययन के पश्चात्‌ साधारणतः यही 
परिणाम निकाला जा सकता है कि जब मन्त्रिपरिषद अपनी दुर्बलता के कारण इतनी 
शीघ्रतापूवंक परिवर्तित होती रहती है तो फ्रास का शासन प्रजन्ध भी अत्यन्त विश्ुद्ल, 
श्रश्थिर एव अराजक्तापूर्ण होना चाहिए. । परन्तु वास्तविकता ऐसी नहीं है । सरकार के 
इतने शीघ्र परिबतनीय होते हुए; भी वहाँ की शासन सम्बन्धी नीतियों में सूत्रवद्धता बनी 
रहती है और शासन प्रवन्ध भी सुचारु रूप से चलता रहता है क्‍योंकि वहाँ की शासन 
प्रणाली में कुछ बाते ऐसी अवश्य है जो नीतियो की सूत्नचद्धता एवं शासन प्रवन्ध की 
कमता बनाये रखती है। 


जैसा राष्ट्रपति का वर्णन करते समब बताया गया है, राष्ट्र का प्रत्येक शासन सम्बन्धी 
कार्य राष्ट्रपति के नाम से किया जाता है । राष्ट्रपति स्थायी रूप से ७ वर्ष के लिए, अपने 
पद्‌ पर रहता है । ऐसी अवस्था मे यदि मन्त्रिपरिषद्‌ की किसी नीति में कोई ऐसा परि- 
चर्तन एक ही राष्ट्रपति के कार्यकाल में होता है जो जगत में फ्रास के विश्वास के प्रति 
शतक हो तो उसका अर्थ जगत के लिए. यही होगा कि फ्रास के राष्ट्रपति की बात का 
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कोई मूल्य नहीं है| इस प्रकार की कुप्रसिद्धि कोई भी मन्‍्त्री जिसको लेशमात्र भी राष्ट्रड्ित 
का ध्यान होता है अपने राष्ट्र के लिए उत्पन्न नहीं करना चाहता और इस प्रकार राष्ट्रपति 
का श्रस्तित्व साघारणत देश की नीति में सूत्रचद्धता बनाये रखने में सहायक होता है | 
इसके अतिरिक्त फ्रास में मन्त्रिमएडल के परिवर्तन का अर्थ मोटे रूप से विभागों का 
परिवतन ही होता है, व्यक्तियों का नहीं | चहुधा मन्त्रिमए्डल के बदलने पर प्रधान मन्त्री 
को छोड कर श्रन्य वे ही मन्‍्त्री फिर परिषद में ले लिये जाते हैं जो पहिले वाल्ली परिषद 
में होते हैं क्योंकि फ्रास में क्या प्रत्येक देश में प्रबन्ध कुशल व्यक्ति गिने चुने ही होते 
हैं। परिणाम यह होता है कि नवीन मन्त्रिपरिषद में विभागों के देर फेर के साथ वे ही 
मन्त्रिगण होने के कारण एक दूसरे में सहयोग रहता है ्रौर वे एक दूसरे की निर्माण फी 
हुई नीतियों का ही अ्रनुस॒रण करते रहते हैं । 
इस सम्बन्ध में एक बात यह भी विचारणीय है कि किसी भी नीति का त्याग 
अथया नवीन नीति का अपनाना इतना सरल काय नहीं है कि जिसे जब भी नवीन मन्त्री 
पद को सेमाले सरलता से कर ले । किसी प्रचलित नीति को त्यागने तथा नवीन नीति 
को अपनाने से पहिले यह आवश्यक होता है कि उसके सभी परिशामों को भलो प्रकार 
बिचार लिया जाय | चूँकि इसके लिए पर्याप्त समय की आवश्यकता होती है इसलिये उन 
जल्दी-जल्दी बदतने घाली परिषदों के लिए. नीति परिवर्तन करना तो और भी श्रसम्मव 


हो जाता है | इस प्रकार परिषदों का छोग जीवन नीतियों की सम्बद्धता के लिये 
इानिकर सिद्ध नही होता | 


अ्रन्त में विधान सम्बन्धी काय में मन्त्रि-वरिषद की नगण्यता होने के कारण भी 
नीतियों में विभ्द्डुल परिवर्तन होने की सम्भावना नहीं रहती है। शासन सम्बन्धी नीतियों का 
निर्माण अधिकतर व्यवस्थापिका द्वारा पास कानूनों के श्राधार पर होता है और चूँकि इस 
सम्बन्ध में महत्वपूर्ण कार्य मस्त्रिग्यरिषिद का न होकर व्यस्थापिका फे आयेगों फा होता है 
श्रतः मन्त्रिपरिषद के परिवर्तित हो जाने से नीति की सम्बंदता पर कोई प्रभाव नहीं 
पड़ता है । 
सन्त्रिपरिपद की स्थिति को हृढ घनाने के लिए सुधार 

चतुर्थ प्रजातन्त्र के विधान के श्रनुसार मन्न्रिपरिषद्‌ की स्थिति को दृढ़ बनाने के 
लिए कुछ उधार किये गए है जो निम्नाकित है ;--- 

( १) तृतीय गणतन्त्रीय विधान के अ्रन्तर्गत मन्त्रिपरिषद अधिकतर इसलिए परा- 
जिन हो जाती थी कि जब किसी प्रकार व्यवस्थापिका के समक्ष मन्त्रिमण्डल को श्रपनी 
चलती नहीं दिखाई देती थी तो दिन भर के उद्योग के पश्चात्‌ श्रन्त में श्रमपीडित होकर वह 
व्यवस्थापिका से जो उस समय उत्तेजित होती थी विश्वासनि्णायक मंत माँगता था और इस 
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अवस्था में साधारणतः निर्णय मन्त्रिमण्डल के विरोध में ही जाया करता था | परन्तु अब 
चत॒र्थ प्रजातन्‍्त्र के विधान में यह व्यवस्या कर दी गई है कि केवल प्रधान मन्त्री ही और 
वह भी तब जबकि मन्त्रिमएडल ने उस विषय में नि्शंय कर लिया हो, विश्वासमत की मॉँग 
कर सकेगा । इस व्यवस्था के द्वारा ऐसा सोचा गया है कि शीमता में जो श्रनुचित निर्णय 
हो जाते ये उनकी सम्भावना कम हो जायगी । 


(२ ) इसके श्रतिरिक्त इस बात को व्यवस्था भी की गई है कि प्रधान मन्त्री द्वारा 
विश्वास का प्रस्ताव रखे जाने के पश्चात्‌ कम से कम २४ घन्टे बाद ही मत लिए जाने 
चाहिए ताकि व्यवस्थापिका उस पर शान्तिपूर्वक विचार करने के बाद ही निर्णय दे | 
निर्णय को अधिक वास्तविक ए.ब विचारपूर्ण बनाने के लिए यह भी व्यवस्था की गई है कि 
मतदान गुप्त रीति से न होकर प्रकट रूप में होना चाहिए. और कोई विश्वास का प्रस्ताव 
केवल पूर्ण बहुमा (0०४००८४८ )(०]०7४ए) से ही अस्पीकार किया हुआ माना 
जाना चाहिए. । इस व्यवस्था से भी परिषद के शीघ्र पतन की सम्भावना कम हो गई है । 


( हे ) अर मन्त्रिपरिषद्‌ दोनों मवनो के प्रति उत्तरदायी न होकर केवल निम्न 


भवन (५४००४ /॥४४८॥०४!९) के प्रति उत्तरदायी होती है और इस प्रकार परिषद्‌ 
का एक शत्रु कम कर दिया गया है । 


(४ ) अन्त में व्यवस्थापिका को भग कराने का अधिकार यद्यपि वह सकुचित रुप में 
ही है मन्त्रिपरिषद को दे दिया गया है) निर्वाचन के पश्चात्‌ प्रथम १८ मास तक व्यव- 
स्थापिका का विघटन नहीं हो सकता है। इस समय के पश्चात्‌ यदि दो परिषदें पूर्ण बहुमत 
से अलग कर दी गई है तो राष्ट्रीय सभा का विधटन किया जा सकता है। परन्तु क्रिसी 
नवीन मन्त्रिमएडल के बनने के १४ दिन के भीतर हुई पराजय की गिनती नहीं की जायेगी | 
पर्तु यदि इस पर ध्नानपूर्वक विचार क्रिया जाय तो यह व्यवस्था भी राष्ट्रीय सभा की 
कार्यवाही का विरोध नहीं कर सकती क्योंकि यदि अठारदह माह के पहिले नहीं तो उस अ्रवधि 
के समाप्त होते ही शीघ्र ही वह परिषदों का अन्त कर सकती है। 


इस प्रकार हम देखते है कि इन सब सुधारों के होते हुए भी फ्रास में मल्जिपरिषद्‌ 
शीघ्रतापूवंक चदुलती हैं | उसका मुख्य कारण तो फ्रास में बतमान अ्रनुशासनहीन अनेक 
राजनैतिक दलों का अस्तित्व और वहाँ के सदस्यों की शक्ति का मोह एव दुर्बल चरित्र 


है जिसको यदि वे व्यक्ति त्वय ही न सुधारना चाद्दे तो कोई वैधानिक नियम नहीं सुधार 
सकते दे । 


तेरहवाँ अध्याय 


फ्रांसीसी व्यवस्थापिका सभा 


पिछले अ्रध्यायों में हमने फ्रास की कार्यकारिणी मन्त्रिपरिषद्‌ का अवलोकन किया 
जो सरकार के प्रमुख अगों में से एक है | इस परिच्छेद में दूसरे मुख्य अग व्यवथापिका 
का निरीक्षण करेगें | सरकार का यह अग दूसरे अगों से पृथक माना गया है, परन्तु फिर 
भी हम देखते हैं कि कार्यकारिणा अथवा मन्त्रिपरिपद्‌ का प्रमाव व्यवस्यापिका पर 
अवश्य ही पडता है। कुछ देशो जेंसे इ गलेंड में तो व्यवस्थापिका मन्न्रिपरिषद की 
कठपुतक्षी मात्र है। मन्त्रिपरिषद्‌ व्यवस्थापिका से अपनी इच्छानुसार जो कुछ भी चाहती 
है करवा लेती है। फ्रास मे हम देखते हैं कि फ्रास की व्यवस्थापिका श्रन्य देशों से अधिक 
स्वतन्त्र है। अत्र हम फ्रास की व्यवस्थापिका की वाह्य तथा आत्तरिक बनावट, कार्यों तथा 
अधिकारों का अध्ययन करेंगे । 


फ्रास में द्विमवनीय व्यवम्थापिका की व्यवस्था है । तृतीय प्रजातन्त्र के काल में ऊपरी 
श्रागार तो सिनेट कहल्ञाता था तथा निचला आयार चेम्बर आ्राफ डिपुटीज (6॥87798/४ 
०६ 70८9०८४) कहलाता था | सन्‌ १६४६ में चतुथ प्रजातन्त्रीय सुधार के भ्रनुसार 
व्यवस्थापिका के इन आगारों में थोडा परिवनेन किया गया हे। इस सुधार के अनुसार 
इन श्रागारों के नाम भी चंदल्ल डाले गय हैं। अब निचला आगार जो प्रतिनिधि 
आगार अथपा चेम्बर आफ डिपुटीज (0॥9809776४ ०६ 7069प्रा:०७) कहलाता 
था, राष्ट्रीय सभा (४४०४४ .0५59८४४०]ए) कहलाता है तथा ऊपरी श्आगार 
जो पहले सीनेट (5९७2/6) फहलाता था अ्रत्र प्रजातत्र-परिषद्‌ ((0पाला) 0६ 
7१८००७॥८०) कहलाता दवे। इसके अतिस्क्ति १९४६ ६० के सुधार के अनुसार ऊपरी 
शआगार-प्रजातनत्रीय परिषद ((०णारलां 06 रि८०ए०४०!८) के अधिकार भी सीमित 
कर दिये गये है | वह निचले श्रागार अ्रथवा राष्ट्रीय सभा (४७॥079) ४४९८॥॥०]५) 
के बनाये हुए कानूनों तथा नियमों पर पुनः विचार कर सकती है तथा उन्हें केवल दो 
मददीने तक प्रेसीउन्ट अथवा प्रधान मन्‍्त्री के पास जाने से तथा पास होने से रोक 
सकती ह । दोनों आगारों का विशेष रूप से अध्ययन हम नीचे करेगें | 

पप्ट्रीय सभा (7०० 255०४०9/9)-- १९४६ ई० के सुधार के पहले 
राष्रीय सभा (४४७०॥४ 3४४८० ए) को चेम्बर आफ डिपुटीज़ कहते थे । इसके 
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सदस्य साधारण मताधिकार ((0॥ए6व$%) $प९८४०३४०) से चुने जाते थे, परत उस 
चुनाव पद्धति के अनुसार स्त्रियों को वोट देने का अधिकार नहीं मिला था। इस झ्रागार 
में २६ प्रतिनिधि लारन के भी चुने जाते ये। अलगेरिया की ओर से नी तथा फ्रासीसी 
उपनिवेशों से दस प्रतिनिधि चेम्बर आफ डिपुटीज (0४60706४ ० 67०ए7८७) 
में मेजे जाते थे। संसार के किसी भी अन्य देश की शासन-ब्यवस्था में उपनिवेशों 


को इस प्रकार का प्रोत्साहन नहीं दिया जाता था कि वे अपने प्रतिनिधि ब्यवस्थापिका के 
लिए, चुन सके। 


फ्रांस की शासन प्रणाली में वोट देने का अधिकार प्रत्येक ऐसे व्यक्ति को मिला 
था जो कि इक्कीस वर्ष की अवस्था को प्राप्त कर चुका हो । देश को एक्रतिनिधिक निर्वाचित 
चेत्रों (808९ (८४०८४ (७०70४४०९०८७७) में वाँट दिया जाता था तथा प्रत्येक 
व्यक्ति को एक ही वोट देने का अधिकार मिला हुआ था। क्षेत्र की ओर से वह बोठ तभी 
दे सकता था जत्र वह चुनाव सूची (/7/2८८078] 7१०])) तैयार होने से पूर्व छः महीने 
से उस क्षेत्र में रह रहा हो । उसे किसी प्रकार की शिक्षा अयवा कर (!'४५) सम्बन्धी 
शर्तों को पूरा करने की आवश्यकता नहीं थी। ऐसे व्यक्तियों को जो सेना विभाग 
में कार्य करते थे वोट देने का अधिकार नहीं था | ल्वियों को भी वोट देने का 


अधिकार नहीं था। सन्‌ १९४६ के विधान अनुसार अब्र इस सम्बन्ध में सुधार जरिये 
गये हैं 


१६४६ ई० के सुधार के अनुसार बहुत अधिक परिवतन तो नहीं किये गये हैं, 
परन्तु जो भी सुधार किये गये हैं वे उल्लेखनीय हैं। चुनाव की व्यवस्था मे जो परिवर्तन 
किये गये हैं उनके अनुसार अत्र इसका निर्वाचन साधारण प्रत्यक्ष मत प्रणाली (77- 
९८१४४] 2)॥:८८६6 5प६६४९७) से होता है। इसके अतिस्कति इस सुधार के द्वारा 
स्त्रियों को भी वोट देने का अधिकार मिल गया है तथा उन्हें भी किसी प्रकार की शिक्षा 
अथवा अन्य सम्बन्धी शत्तों को पूरा करने की आवश्यकता नहीं पडती है। १९४६ ई० 
के नवीन विधान के अनुसार राष्ट्रीय समा मे कुल ६१९ सदस्व चुने जाते है। इनका 
चुनाव आानुपातिक अतिनिधित्व (2700700794/ कि ८०४८४८॥/४६०॥) के आधार 
पर होता है | पहिले जब यह प्रतिनिधि श्रायार (2॥87396४ ० क्‍2८9ए८८५) कह- 
लाती थी तब इसका कार्यकाल चार वर्ष का था और यह पूरे चार वर्षों की समाप्ति पर ही 
मंग होती थी | राष्ट्रीय सभा का कार्यकाल ५ वर्ष कर दिया गया है, परन्तु यह अनिवाय 
नहीं रहा कि वह अवधि की समाति पर ही मंग्र हो | अत्र वह कुछ परिस्थितियों में अवधि 
से पहिले भी भग हो सकती है | इस आगार में अधिकतर मध्यम श्रेणी के लोग जैसे 
ज़कील, शिक्षण से सम्बन्ध रखने वाले व्यक्ति या पत्र सम्पादक श्रादि ही चुने जाते हैं। 
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रेल विभाग में कार्य करने वाले व्यक्ति इस आगार के चुनाव के लिए, नहीं खड़े हो 
सकते है | 

व्यवस्थापिका के दोनों शआआगारों में अधिकतर वे ही सदस्य चने जाते हैं जो कुछ 
समय तक जनता के दछ्वित के काय में लगे रहे हों झ्रौर उस सम्बन्ध में ख्याति प्रात कर 
चके हों अ्रथवा किसी नगरपालिका शआदि के सदस्य रह चके हों। सदस्यों को अनेक बार 
चनाव में खड़े होने का अधिकार दिया गया है। फलस्वरूप चनाव में अ्रधिकतर पुराने 
सदस्य ही चने जाते हैं। इस प्रकार इन आगारों के अ्रधिकाश सदस्य बहुत ही अनुभवी 
होते हैं। कमी-कभी उनका सारा जीवन इसी प्रकार बीत जाता है | 


निर्वाचन प्रणाली अत्यन्त सरल है । जो नागरिक चनाव में ख़ड़े होते हैं उन्हें इगलड 
अमेरिका तथा भारत के समान न किसी प्रकार की जमानत देनी पडती है और न 
प्रार्थना-पत्र में समयकों के हस्ताक्षरों की आवश्यकता पड़ती है। अन्य देशों में उन्हें 
जमानत देनी पडती है और एक सीमित सख्या में मत प्राप्त न कर सकने पर उनकी 
जमानत लौटाई नहीं जाती है, परन्तु फ्रास में इस प्रकार की व्यवस्था नहीं है। इस प्रकार 
हम देखते हैं कि फ्रास में निर्वाचन के लिए, प्रत्येक नागरिक आसानी से खड़ा हो सकता 
है। इस प्रकार फ्रास में अन्य देशों की अ्रपेज्ञा श्रधिक नागरिक चनाव में भाग लेते 
हैं। इनमे से अधिकतर नागरिक स्वतन्र रूप से खड़े होते हैं और वे किसी भी पार्टी का 
समर्थन प्राप्त करने का प्रयत्न नहीं करते जिसका फल यह होता है कि इन नागरिकों की 
सफलता किसी अश तक उनकी अपनी विद्वत्ता तथा लोक-प्रियता पर निर्मर रहती है | 


प्रत्येक नागरिक को जो चुनाव के लिए खड़ा होता है कम से कम श्राठ दिन 
पहले प्रार्थना पत्र मेजना आवश्यकहे | यह बात मानी हुई है कि निर्वाचन के किए. प्रचार 
का कार्य वे अपने मित्रों के सहयोग से करते हैं । व्याख्यान देने की क्षमता होने से उनके 
निर्वाचित होने की समावना होती है परूठु इगलेंड तथा अमेरिका में स्वतन्त्र उम्मेदवारों 
के लिए अधिक अवसर नहीं रहता और वे किसी न किसी पार्टी का समर्थन प्राप्त 
करने का प्रयत्न करते हैं। फ्रास में निर्वाचन की विधि सरल होने के कारण चुनाव 
में अ्रन्य देशों की अपेज्ञा अधिक नागरिक भाग लेते हैं। एक क्षेत्र से करीब-करीन 
पाँच से लेकर आठ तक उम्मेदवार खड़े हो जाते है। इस प्रकार की व्यवस्था चहुय॑ 
प्रजातत्त्र के पहिले से ही चली आती है, परन्ठ चत॒र्थ प्रजातन्त्र के विधान के अ्रनुसार 
अब चुनाव शआनुपातिक प्रतिनिधित्व (270907007थ) के ००॥८४८४४४६07) के 
आधार पर होने लगा हे जिससे स्वतन्त्र सदस्यों की सफलता की सम्मावना कम ही 
हो गई दे। 

संसद के लिए चुनाव होने की तिथि इस प्रकार निर्धारित की जाती है कि उस दिन 
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रविवार पड़े | इसमें नागरिकों को बोट देना सरल हो जाता है और उनके अन्य कार्यों में 
मी विष्न नहीं पडता है | वोट देने की तिथि से पहले तीन सप्ताह से लेकर छ' सप्ताह तक 
का समय दिया जाता है जिसमें उम्मीदवार श्रपनी नीति जनता के सम्मुख रखते हुए 
ब्याख्यान देते हैं। फ्रांस में राष्टीय सभा ()४५६07%! 2४५८४०७9) बनने के पहले 
जब चेम्बर आफ डिपुटीज (:99॥7967 ०६ 0०००८४८७) के लिए. चुनाव होते थे 
तो एक प्रतिनिधिक-क्षेत्रों में कोई उम्मीदवार पूर्ण बहुमत होने पर ही निर्वाचित घोषित किया 
जाता था | यदि कोई उम्मीदवार पूर्ण बहुमत नहीं प्राप्त कर पाता था तो उस ज्षेत्र में 
श्राठ दिन के पश्चात्‌ दुबारा चुनाव होता था। इस चनाव में कभी-कभी नये उम्मीदवार 
भी खड़े हो जाते थे तथा इस चनाव में पूर्ण बहुमत की ओर विशेष ध्यान नहीं दिया 
जाता था, वल्कि जो उम्मेदवार सबसे अधिक मत प्राप्त करता था उसी को निर्वाचित घोषित 
कर दिया जाता था। परन्‍त वर्तमान विधान के अनुसार यह बात समाप्त हो गई है| 

प्रजातन्त्रीय परिषद ((०॥८४ ० /२९१४0॥८)--हम पहले बता चके हैं 
कि इस ससद के ऊपरी आगार को १९४६ ई० के विधान से पढिले सीनेट के नाम से 
पुकारा जाता था, परन्तु १९४६ ई० के सुधार के पश्चात्‌ से इसको सीनेट (७७०४(०) के 
नाम से न पुकार कर प्रजातत्र की परिषद्‌ (८००४० ० १८०००)८) के नाम से 
पुकारते हैं। संसद के इस श्रागार के सदस्यों को संख्या १८७५ ई० के विधान के श्रनुसार 
३०० थी, परन्‍त जब से अलसाक तथा लोरेन भी मिला लिये गये तब से इसमें १४ 
सदस्य और चने जाने लगे। 

संसद्‌ का यह आगार स्थायी भवन माना जाता था और यह पूण रूप से कभी 
भंग नहीं होता था । पहिले तो इस आगार के ३०० सदस्यों में से २९५ सदस्य अप्रत्यक्ष 
घुनाव द्वारा ९ साल के लिए चुने जाते थे तथा शेष ७4, सदस्य पदिले तो आजीवन के 
लिए. प्रतिनिधि आ्रागार (७७४00०८४ ०६ [0८9०४८७) द्वारा चुने गये थे, फिर वाद 
में इन स्थानों के खाली होने पर सीनेट के द्वारा उनकी पूर्ति हुआ करती थी । यह सदस्य 
स्थायी सदस्य होते थे तथा अन्य २२५ सदस्यों में से एक तिहाई सदस्य हर तीसरे साल फिर 
से चने जाते ये। इस प्रकार प्रत्येक सदत्य ९ साल की अवधि समाप्त होने तक रहता था 
आर आगार पूर्ण रूप से भग भी नहीं होता था। परन्‍्त १८८४ ई० के वैधानिक संशोधन के 
अनुसार आजीवन सदस्यों की सदस्यता धीरे धीरे समाप्त हो गई | १६१८ ६० में अन्तिम 
आजीवन सदस्य की मृत्यु के पश्चात्‌ सभी सदस्यों का चनाव अप्रत्यक्ष रूप से ९ साल 
के लिए होने लगा । इस प्रकार इम देखते हैं कि फ्रान्सीती सीनेट अमेरिकन सीनेट से 
पूण रूप से मिलती थी। इस आगार के लिए प्रत्येक उम्मीदवार की आयु कम से कम 
चालीस वर्ष होनी आवश्यक थी। इस आगार के सदस्य अधिकतर अवकाश-प्रात 


प्रतिनिधि तथा मेयर आदि होते थे जो शासन प्रतन्ध सम्बन्धी श्रतुभव रखते थे । इस 
श्प 


( शरे८ ) 


प्रकार यह श्रागार अनुभवी लोगों का सम्मेलन रहता था और जो कमी निचले झगार में 
पायी जाती थी उसे यह आगार प्ररा कर देता था । 


आगार के सच्च विभाग (0०927077०0/४) तीन भागों में बैंटे हुए. थे और 
प्रत्येक माग का चुनाव बारी बारी से तीसरे साल होता था और हर एक भाग ९ साल 
तक कार्य करने का अवसर पाता था। प्रत्येक उम्मीदवार के लिए यह घोषणा कर देना 
ही काफी होता था कि वह चुनाव के लिए. खडा हुआ है। यह कार्य अधिकतर वह 
स्वय ही करता था या उसके सहयोगी करते ये। राजबश (२०५७) #8707९9) के 
व्यक्ति तथा ऐसे नागरिक जो सैनिक विधि ()४६80ए ,2फ) की आवश्यकताश्रों 
को प्रा नहीं कर पाते ये, इस श्रागार के लिए. उम्मीदवार नहीं हो सकते थे । प्रत्येक विमारा 
के सब सदस्यों वो अप्रत्यज्ञ ठग से चुनने के लिए. एक चुनाव सं (छ]6८६०४र्थश 
(०॥८९2७) का निर्माण किया जाता था जिसके सदस्य निम्न प्रकार के नागरिक हुआ्रा 
करते थे .-- 


(१) वे व्यक्ति जो अपने क्षेत्र से विभाग (269श४7767) के सदस्य चुने 
गये हों । 
(२ ) उस विभाग के वे व्यक्ति जो उस विभाग के सदस्य हो । 


(३ ) ऐरोन्डाइसमेन्ट काउसिल (007 वा5टआ९॥ (०एप्टा) केचे 
संब्स्य जो विभाग में हों | 


(४ ) फमयून (८०70॥7फ़7९) के वे प्रतिनिधि जे उस विभाग में हों | 


इस प्रकार उन सदस्योकी सख्या जो एक चुनाव सघ (8&॥6८०४४। (.०॥६९2८) 
का निर्माण करते ये, करीब ८०० को हो जाती थी | १९४६ ६० के वैधानिक सशोधन के 
पश्चात्‌ सीनेट को प्रजातन्‍्त्रीय परिषद (00प्रश/णी ० रि८०प०)॥०) के नाम से 
पुकारा जाने लगा है तथा इसकी निर्माण व्यवस्था में समय की सुविधा के अनुसार 
कुछ थोरे से परिवर्तन भी किये गये हैं। सबसे मुख्य तो यह है कि पहिले सीनेट 
के सदस्य अवकाश प्राति के समय से पूर्व ही फिर दीब काल के लिए नियुक्त कर 
दिये जाते ये, परन्तु अब ऐसा सम्मव नहीं है। अब नये संविधान के अनुसार इस आगार 
के सदस्यों की सख्या राष्ट्रीय लोक सभा के सदस्यों की सख्या की तिहाई से कम 
तथा श्राधी से अधिक नहीं हो सकती । सीनेट के समान प्रजातत्रीय काउन्सिल 
(८०प्णाला 06 96७०७०॥८) भो स्थायी आगार है, परत परिवतन यह हुआ है कि 
इस आगार के सदस्यों को तीन भागों मे न्चौठ कर दो भागों में बाँद कर आधा-आधा 
क्र दिया गया है| इसके समय को भी सीनेट के समान निर्धारित नहीं किया गया है। 


( १३९ ) 


आम दौर से इस आगार से ३१४ सदस्य चुने जाते है जिनमें से २०० तो फ्रास के 
सदस्य होते है जो चनाव सब (४८८००४४ (०॥८९८५) द्वारा अप्रत्यक्ष 
रूप से निर्वाचित किये जाते है। इस चुनाव सब के सदस्यों के लिए वही 
योग्वता अनिवाय है जो सीनेट के सदस्यों के लिए थी, अन्तर केवल इतना ही 
है कि सीनेट के लिए, जो चुनाव सध बनता था, उसमे कमयून के प्रतिनिधि भेजे जाते थे 
परन्तु इसमे कैनटन (020009) के अतिनिधि सम्मिलित किये जाते है | ४० सदस्यों को 
राष्ट्रीय सभा (0५072 3४४८॥४॥७०)५) के सदस्य चुनते है। १४ सदस्य उन अन्य 
देशों से चुने जाते है जिनके ऊपर फ्रास का अधिकार है। बचे हुए ५१ सदस्य उप- 
निवेशों से चुने जाते, है | इस प्रकार हम देखते है कि प्रजातन्त्रीय परिषद (७०पाली 
०६ १८७णा०॥८) पुरानी सीनेट से बहुत अ्शो में मिलती-जुलती है। केवल अन्तर 
इतना है कि पहले सीनेट की अवधि ९ साल की थी, परन्तु अब प्रजातन्त्रीय परिषद की 
अवधि ६ साल की रह गई है । 


व्यवस्थापिका सभा की बेठक 


व्यवध्थापिका सभा के दोनो आगारो के लिए. यह व्यवस्था की गई है कि वे एक 
बैठक के वाद अधिक से अधिक चार माह तक अवकाश का समय ले सकते हैं। इस 
प्रकार इन आगारों को साल में आठ माह तक अपनी वैठकें जारी रखनी पड़ती हैं | 
तृतीय प्रजातन्त्र की शासन-प्रणाली म॑ इन आगारों को इतने दीघंकाल के लिए अपनी 
बैठक बुलाना आवश्यक न था और कम से कम पाँच माह की अवधि थी, परन्तु कठिनता 
यह थी कि इस प्रकार इतने कम समय में व्यवस्थापन कार्य पूरा नहीं हो पाता था और 
श्रतिरिक्त बैठकों (3८८४। )(८८४४००५) की आवश्यकता पडती थी तथा कम से कम 
तीन माह तक और कार्य करना पडता था| इस प्रकार साल में लगभग आठ महीने तक 
उन्हें कार्य में सलग्न रहना पड़ता था, परन्तु चत्॒थ प्रजातन्त्रीय विधान के अनुसार इन 
शआगारों को श्रतिरिक्त बैठकें बुलाने की आवश्यकता नहीं पडती क्योंकि अ्रत्र हन आगारों 
की अवधि पाँच माह से बढ़ाकर आठ माह तक की कर दी गई है। राष्ट्रीय सभा 
(0४079) 0४४८४०७|४) की पहिली बैठक जनवरी माह के दूसरे मगलवार से 
अआ।रम्म होती है । 


व्यवस्थापिका समिति (/८४78/4/7०6 (०॥४४४४४/९८)--प्रत्येक आगार की 
म्रुविधा के लिए व्यवस्थायन आयोगों ( समितियों ) की व्यवस्था की गई है । समितियों 
का निर्माण उन आगारों के सदस्यों द्वारा होता है । प्रत्येक विभाग के लिए एक समिति 
बनती है जैसे एक समिति व्यापार-विभाग के लिंए, एक शिक्षा विभाग के लिए, एक 
विदेशी-विमाग के लिए । इस प्रकार इन आयोगों के सदस्य अपने-अपने विभागों के 


६ १४४ ) 


विशेषज्ञ हुआ करते हैं। केवल आयिक विभाग के आयोग को छोडकर, जिसमें ५५ सदस्य 
होते हैं, प्रत्येक आयोग में ४४ सदस्य होते हैं। सचिवालय का कार्यालय श्रायोगों के 
निर्माण के समय प्रत्येक दल के नेता को अपने अपने दल से प्रत्येक आयोग के लिए, 
सदस्यों के नाम मेजने की सूचना भेज देता है और साथ ह्वी साथ प्रत्येक आयोग में 
प्रत्येक दल्ल के सदस्यों को सख्या की सूचना भी उनकी व्यवस्थापिका समा की सख्या के 
अनुपात के आधार पर दे दी जाती है। जब प्रत्येक दल का नेता इस प्रकार अ्रपने दल 
के सदस्यों के नामों की सूचना दे देता है तो फिर इस प्रकार निर्मित श्रायोगों के नामों की 
सूचियाँ प्रकाशित कर दी जाती हैं श्रौर यदि तीन दिन के अ्रन्द्र किसी नाम पर कम से 
कम ५० व्यक्तियों द्वारा समाथित आपत्ति की जाती है तो उसका राष्ट्रीय समा आवश्यक 
निर्णय कर देती है श्रौर फिर अ्रन्तिम रूप से आयोग का निर्माण हो जाता है। ऊपरी 
आगार अथवा प्रजातन्त्रीय परिषद्‌ में कुल मिला कर ११ समितियाँ होती हैं और प्रत्येक 
समिति मे ३६ सदस्य होते हैं। प्रत्येक आगार अपना कार्य उन नियमों के श्रनुसार 
करता है जो पहले से घना दिये जाते हैं । 


विधान प्रक्रिया ([.८९:574/१४४ 2०८९६ ४7०)--राष्ट्रीय समा को ही वास्तविक 
रूप में व्यवस्थायन का अ्रधिकार प्राप्त है | प्रजातन्‍्त्रीय परिषद्‌ (७०प४लो 0६ ४९ि€- 
9०७०]८) किसी विधेयक (3!]]) के पास होने में कुछ निश्चित श्रवधि की देर ही लगा 
सकती है, श्रन्यथा राष्ट्रीय सभा को ही अ्रधिकार है कि वह किसी विधेयक (9!!]) को पास 
करे अ्रथवा न करे । 


राष्ट्रीय समा का यह नियम है कि जब उसकी बैठक श्रारम्भ होती है तो प्रत्येक 
तत्ाह के आरम्म में सप्ताइ भर का कार्य-क्रम तैयार कर लिया जाता है ओर उसे आगार 
मे पास होने के लिए भेज दिया जाता है । यह कार्य-क्रम आगार के समापति, उपसमापति 
तथा विमिन्न समितियों के प्रमुख (७४॥00760 0£ (७077777(९29) तथा राज- 
नीतिक दलों के नेता मिल कर तैयार करते है। मन्त्रिपरिषद को श्रधिकार है कि कार्य- 
क्रम सम्बन्धी बिचार इसके समझ प्रकट करे। इस कार्य-क्रम की सरकार अथवा ५० 
सदस्यों के श्रनुरोध पर चदला भो जा सकता है। 


जब कार्य-क्रम तैयार हो जाता द्वै तब कार्य आरम्भ होता है। तृतीय प्रजातन्त्रीय 
विधान के अनुसार उन विधेयकों को, जो मन्त्रिपरिपद्‌ (०»0077०70 की ओर से रक्‍्खे 
जाते ये, राष्ट्रपति पेश करता था और किसी विधेयक को राष्ट्रपति झ्रागार में तभी पेश 
कर सकता था जब उसे किसी मन्त्री का समर्थन प्राप्त हो | चतुर्थ प्रजातन्‍्त्रीय सशोधन के 
श्रनुसार प्रेसीडेएड के ऊपर से इस कार्य का भार हट गया है और अब प्रधान मन्त्री सरकारी 
विधेयकों को दी पेश करता है | इसके श्रतिग्कि साधारण विधेयकों को आगार के सदस्य 
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भी पास होने के लिए स्वतन्त्र रूप से पेश करते हैं। साधारणत: दोनों प्रकार के विंघियकों 
का एक ही महत्व होता है । दोनों में अन्तर केवल इतना रहता है कि सरकारी विधेयकों 
को सभापति की ओर से शीघ्र ही समिति को दे दिया जाता है तथा सदस्यों की ओर से 
पेश किये गए, विधेयको को राष्ट्रीय समा की स्वीकृति के पश्चात्‌ ही समिति को सौंपा जाता 
हे । प्रत्येक विधेयक चाहे वह सरकारी हो, चाहे वह किसी सदस्य की ओर से हो, राष्ट्रीय 
सभा के सभापति को दे दिया जाता है | इसी प्रकार जो विधेयक प्रजातन्त्रीय परिषद्‌ 
(९००४८! ०६ १८७००॥०) के सदस्यों की ओर से पेश किये जाते है वे भी 
सबसे पहिले राष्ट्रीय सभा (९४६०४४ 3६४८०००९) को दे दिये जाते हैं। राष्ट्रीय 
सभा का समापति सरकारी विधेयकों को राष्ट्रीय सभा के समक्ष रखता है तथा अन्य दोनों 
प्रकार के विधेयकों को राष्ट्रीय समा के समज्ष रख कर सम्बन्धित सम्रिति को सौंप देता हे । 
समिति का एक सदस्य जो संवादक (१८००४८४) कहलाता है, उस विधेयक को अपनी 
सामध्य के अनुसार विवेचना करता है तथा उसके विषय में एक रिपोट तैयार कराता है 
आर तत्र यह समिति के सदस्यों के सामने वाद-विवाद के लिए रखा जाता है । इस विवाद 
में कार्यकारिणी के सदस्य तथा अन्य अनुभवी नागरिक ( जो इसमें भल्ली प्रकार सहयोग 
दे सकते हैं ) भाग लेते है। जो सदस्य इस विधेयक को आगार के सामने पेश करता है, 
वह भी इस वाद-विंधाद मे भाग ले सकता है । 


जब समिति में भल्री-भाँति विवाद हो जाता है, तत्र संवादक (र८००:६८४) एक 
नयी रिपोर्ट तैयार करता है | यह रिपोय विवाद के महत्वपूर्ण अगों से सम्बन्धित होती है 
तथा बहुमत और अल्पमत दोने। ही मतों को पेश करती है। जब यह रिपोर्ट तैयार 
हो जाती है तब उसे फिर आगार के सभापति के सामने रक्‍्खा जाता हैं। सभापति उस 
रिपोट को छुपवा कर सदस्यों में बॉँट्ले के लिए, आशा देता है । तब विधेयक फिर आगार 
के सदस्यों के सामने रखा जाता है। राष्ट्रीय सभा में विधेयक की रक्ता, उसको पारित 
करने का काय उस संवादक का होता है जो रिपोर्ट तैयार कराता है । समिति की रिपोर्ट 
के लिए यह संवादक आगार के सदस्यो तथा समापति के सामने उत्तरदायी होता है | 
यद्यपि वह श्रपनी सुविधा के लिए, समिति के प्रमुख (((08007979 0 ४६ 
(८07॥7॥/:८८) से तथा जिस विमाग से सम्बन्धित विधेयक होता हैं, उस विभाग के मंत्री 
से सहायता लेता हं। इस प्रकार व्यवस्थायन के सम्बन्ध में क्रास में समितियों को बहुत 
व्यापक एव महत्वपूर्ण अधिकार प्रात है। फ्रास में ये समिश्याँ सरकारी विवेयकों को भी 
रोक सकती दै अथवा पूर्णतः हटा सकती ६ जब कि इंगलेंड इत्यादि अन्य देशों में 
ऐसा नहीं हो सऊुता और वहाँ सरकारी विधेयक को समिति द्वारा रोक देना सम्भव नहीं 
होता। इस प्रकार हम देखते ह कि समितियों के सदस्यों के ऊपर मज्रियों का विशेष 
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प्रभाव नहीं होता | वे अपना काय स्वतत्र रूप से कर सकती हैं। और*« उनका 
काय अन्य देशों की समितियों की अपेक्षा श्रधिक ठोस होता है । 


जब आगार के सब सदस्यों के सामने सवादक द्वारा वह रिपोट पेश कर दी जाती 
है जो छुप कर सब सदत्यों के पास पहुँच जाती है तो एक पूर्व निश्चित दिन को उस 
पर वाद विवाद आरम्म होता है | सर्व प्रथम तों उस पर सरसरी तौर पर बहस होती है। 
इस समय वाद विवाद भी पूरे विधेयक पर ही शेता हैं। जब यह बहस समाप्त हो जाती है 
तो एक बार आगार के सब्र सदस्यों का मत प्रात्त किया जाता है और जब बहुमत प्राप्त 
हो जाता है तब्र उसकी प्रत्येक घारा पर फिर से बहस होती हैं । 


यदि सससरी तौर पर बहस होने के पश्चात्‌ मत लिये जाने पर उसमें बहुमत नहीं 
मिल पाता तो उस विधेयक पर वारा प्रति धारा बहस नहीं होती, उसे बसे ही छोड दिया 
जाता है । 

जब राष्ट्रीय सभा से विधेयक्र पास हो जाता है तो बह प्रजातन्त्रीय परिषद्‌ (००४- 
४०/| ०६ !९८००४॥८) में पास होने के लिए, भेज दिया जाता है । प्रजातत्रीय परिषद्‌ 
मे कोई विधेयक जिसको राष्ट्रीय समा पांस कर देती है पूर्णतः रोका नहीं जा सकता, इस 
लिए वह केवल उस पर विचार करके पास कर देती हैं। ऊपरी आगार की कायवबाही भी 
ठीक उसी प्रकार होती है जिस प्रकार राष्ट्रीय सभा को होती दे | यदि परिषद्‌ उसे पसन्द 
नहीं करती तो सशोधन करके विधेयक को फिर राष्ट्रीय सभा में त्िचाराय मेज देते है। 
राष्ट्रीय सभा उसे फिर से विचारार्थ उपयु क्त समिति के पास मेज देती है और जब 
समिति उस पर विचार करने के पश्चात्‌ नये सिरे से रिपोर्ट तैयार कर लेती है 
तब पुन, वह विधेयक पर राष्ट्रीय सभा में विचार किया जाता है। यदि राष्ट्रीय समा उन 
सशोधने को नहीं मानती तथा उसे बगेर सशोधन के पास कर देती है तो वह 
कानून सीधे प्रजातन्त्र के प्रेसीडेन्ट के पास घोषणा करने के लिए मेज दिया जाता है। इस 
प्रकार हम देखते दे कि चोट या मत देने का अधिकार प्रजातन्त्रीय परिषद को न होकर 
फेबल राष्ट्रीय सभा (४०४॥0॥9] ४४८४४०।५9) को ही है । 


फ्रासीसी व्यवस्थापिका में मत लेने की निम्नलिखित प्रणालिया है :-- 

(१) राष्ट्रीय सभा के सब्र सदस्यो के हाथ उठवा लिये जाते है| 

( २ ) राष्ट्रीय लोक सभा के सद॒स्यो को अपने-अपने स्थानों पर खढ़े होने का 
आदेश देकर उनवी सख्या गिन ली जाती है । 


(३ ) कोई बर्तन सब सदस्यों के सामने घुमा दिया जाता है| जो पक्ष मे मत देना 
चाएने है, वे नीले रे का मत पत्र (390: ?००८॥) उसमे डाल देते हैं | इस प्रकार 
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की व्यवस्था में जो अनुपस्थित सदस्य होते हैं उनकी ओर से मी मत दिया जा सकता 
है। कभी-कभी तो ऐसा होता है कि एक ही अनुपस्थित सदस्य के लिए, कई कई सदस्य 
५०६८ ( मत ) दे देते है । 

(४ ) चौथे प्रकार की व्यवस्था में भी मत-पत्र द्वारा ही निर्णय लिया जाता है, 
परन्तु इसमें किसी अनुपस्थित सदस्य की ओर से मत नहीं दिया जा सकता हैं। सदस्य 
अपने मत का पत्र एक व्यक्ति को दे देता है और यही व्यक्ति उसे बर्तन में डाल देता 
है | यह बर्तन ऐसे स्थान पर रक्‍खा रहता है, जहाँ से सत्र लोग देख सके। मत 
लेने के पश्चात्‌ एक घस्टे तक बतन उसी स्थान पर और रकक्‍्खा रहता हे, जिससे देर 
में आने वाले सदस्य भी अपना मत दे सके । 

प्रजातंत्रीय परिषद्‌ के व्यवस्थायन कारये 

१८७५ ई० के विधान के अनुसार फ्रान्सीसी सीनेट (5८79/०) के तथा प्रतिनिधि 
आगार (४70८7 ०६ 0८7ए०४८७) के व्यवस्थायन सम्बन्धी अधिकार वरात्रर 
ही थे | किसी भी विधेयक को दोनों आगारों का कोई भी सदस्य प्रारम्भ कर सकता था। 
तथा दोनों आगारों म समान रूप से विधेयकों पर विचार विनिमय होता था। कोई भी 
विधेयक तब तक कानून नहीं घन सकता था, जब्र तक उसे दोनो आगार नहीं पास करते थे, 
पर्तु १९४६ ६० के सशोधन के अनुसार प्रजातत्रीय परिषद्‌ (जिसका नाम पहले सीनेट था) 
के यह अधिकार छीन लिये गए | काउन्सिल का मत देने का अधिकार बिल्कुल छिन गया, 
तथा अत्र कोई भी विधेयक इस आगार भें पेश नहीं किया जा सकता | केवल इतना अधि- 
कार रह गया है कि इस आगार के सदस्य यढि कोई विधेयक पेश करना चाहते हैं तो इसे 
बिना किसी विचार विनिमय के राष्ट्रीय समा के कायोल्य की भेज देते हैं और पहले 
लोक सभा ही उसके ऊपर विचार करती है। अर्थ के सम्बन्ध में तो ऊपरी आगार को 
कोई भी अधिकार नही रह गया । राष्ट्रीय सभा के द्वारा जो विधेयक पास कर दिया जाता 
है वह परिषद्‌ में विचार के लिए आता है। काउन्सिल को विचार के लिए दो मास की 
अवधि मिलती है, परन्तु कुछ महत्वपूर्ण विधेयकों के लिएं अधिक से अ्रधिक १० दिन 
की ही अवधि दी जाती है। काउन्सिल के सदस्य उस विधेयक को रद्द तो कर नहीं सकते 
हाँ उसमें सशोधन पेश कर सकते है| जैसा पहिले बताया जा चुका है ये संशोधन लीक, 
सभा के लिए अनिवाय रूप से माननीय नहीं होते है | इस प्रकार फ्रान्सीसी सीनेट जितनी 
अधिक शक्तिशाली थी, प्रजान॑त्रीय परिषर उतनी ही शक्तिहीन कर दी गई है। इसका 
महत्व तो अब केवल इसीलिए, है कि राष्ट्रीय सभा जल्दबाजी में कोई कानून नहीं पास कर 
सकती, क्योंकि उसकी जल्दबाजी में काउन्सिल एक रोडे का कार्य करती है और विधेयक 
को दूसरी चार देखने का कार्य करती है। इसके अतिरिक्त काउन्सिल राष्ट्रीय सभा के 
स्राथ राष्ट्रपति का चुनाव करती हे, युद्ध की घोषणा करने का निश्चय करती है । 
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वित्तीय प्रकिया ([४:४६४८:व४ 77०८८ ८ं॥/८)--यह पहले उताया जा चुका 
है कि बजट को पास करने का अधिकार केवल राष्ट्रीय समा को ही प्राप्त है। प्रजा- 
तंत्रीय परिषद उसके ऊपर केवल बहस कर सकती है, वह न तो कोई प्रश्न कर सकती 
है और न उससें किसी प्रकार का सशोधन ही पेश कर सकती है। राष्ट्र का अ्र्य 
सम्बन्धी लेखा श्रर्थ मन्‍्द्री तैयार करता है और आय-व्यय का विवरण तैयार करके 
उसे आगार के समक्ष विचार के लिए रखता दै | यहाँ यह स्मरणीय है कि फ्रांसीसी अर्थ 
मन्त्री अन्य देशों के मन्त्रियों के समान चजर के पक्ष विपक्ष में लोक सभा के सामने कोई 
भाषण नहीं देता और इससे यह स्पष्ट है कि फ्रासीसी अर्थ मस्त्री अन्य देशों के श्रर्थ 
मंत्रियों के समान॒बजट के सम्बन्ध में शक्तिशाली नहीं होता । बजट सम्बन्धी निश्चयों 
में भी राष्ट्रीय समा की ही महत्ता रहती दे और लोक सभा के सदस्य स्वतन्त्र रूप से बजट 
के प्रत्येक अ्ढ पर विचार करते हैं, और उसमें संशोधन मी करने के अधिकारी हैं। 
कभी-कभी तो जिस प्रकार का बजट अर्थ मत्री पेश करता है उससे सबंथा मिन्न ब्रजद 
पास कर दिया जाता है। जब श्र्थ मन्त्री पूरा बजट तेयार करने के पश्चात्‌ उसे लोक 
सभा के समक्ष विचार के लिए रखता है तो पढिले अन्य साधारण विधेयकों के समान 
उस पर सरसरी तौर से दृष्टिपात किया जाता है। उसके पश्चात्‌ उसे कई भागों में विभा- 
जित कर दिया जाता है और इन भागों को अलग-अलग लेकर पूर्ण विवेक से विचार 
किया जाता है । प्रत्येक भाग के लिए. अ्लग-श्रलग सवादक (७००7८) नियुक्त किये 
जाते हैं। इस समय आगार के सभी सदस्य प्रश्न करने तथा उनका उचित समाधान 
प्राम करने के अधिकारी होते हैं | यहाँ तक कि सदस्यगण कभी-कभी किसी वेतन की कमी 
अथवा वृद्धि के प्रश्न पर भी विचार करने लगते हैं। जब लोक सभा में यह बजट पूर्ण 
वाद-विवाद के पश्चात्‌ पास कर दिया जाता है तब उसे प्रजातन्त्रीय परिषद्‌ में भेज दिया 
जाता है। प्रजातन्त्रीय परिषद उसे विचार-विनिमय के पश्चात्‌ उसी रूप में ह्वी पास कर 
देती है, क्योंकि तृतीय प्रजातन्त्रीय विधान के अनुसार मिला हुआ संशोधन करने का 
अधिकार अब्र छिन गया है । 
राष्ट्रीय सभा का अध्यक्ष (7/९गवंधा। णएु[ 77९ फिंद्र॥0ादा 4552॥- 
६2//)-फ्रास की राष्ट्रीय समा के अध्यक्ष का स्थान वहाँ के शासन में बहुत महत्वपूर्ण 
है और महत्व की दृष्टि से राष्ट्रपति के बाद उसी का स्थान है। श्रधिकतर इस स्थान के 
अधिकारी व्यक्ति राष्ट्रपति के पद की प्राप्ति सरलतापूर्वक कर लेते हैं। फ्रास की व्यवस्था 
में राष्ट्रीय सभा के श्रष्यक्ष का इतना महत्वपूर्ण स्थान होते हुए्ए मी यदि उसकी तुलना 
इंगलेट के लोक भवन के अ्रष्यक्ष (59९9|:९४ ०६7८ सं०प३४८ ० (०४77079) 
से की जाय, तो ज्ञात होगा कि उसको उतना आदर प्राप्त नहीं है जितना इगलेंड की 
जोकसभा के प्रष्यक्षु को प्राप्त हे और इसका कारण यही है कि फ्रास की राष्ट्रीय सभा 
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का अध्यक्ष उतना निष्पक्ष नहीं है जितना इगर्लेंड के लोक भवन का अध्यक्ष । परन्तु 
फिर भी अमेरिका के प्रतिनिधि आगार के अध्यक्ष से इसे अविक आदर प्राप्त है, क्योकि 
हू वहाँ के अध्यक्ष से अधिक निष्पक्ष है । 

निर्शवन--राष्ट्रीय सभा के अध्यक्ष का चुनाव उसी सभा के सदस्यों द्वारा गुम- 
मतदान (5८८४८६ 32]00 द्वारा होता है। यद्रपि गुत मतदान की प्रणाली इसी 
उद्द श्य से काम में लाई जाती है कि अध्यक्ष निष्पक्ष हो सके, परन्‍्चु फिर भी अ्चयक्ष 
पूर्णतः निष्पक्ष नहीं हो पाता है । 

कार्य एवं शक्षतियाँ--कार्यों एवं शक्तियों की दृष्टि से क्रास की राष्ट्रीय समा के 
अध्यक्ष तथा इगलेंड के स्पीकर में हम समता तथा विषमतरा दोनों पाते है । राष्ट्रीय समा 
का सभापतित्व करने, कार्यवाही के लेखो पर हस्ताक्षर करने, कायवाही के नियमों का अर्थ 
लगाने, विषयों पर मत लेने और उनका परिणाम घोषित करने, समा के नाम के पत्र प्रा 
करने, कार्यकारिणी के अविकारियों एवं ऊपरी आगार के प्रति राष्ट्रीय समा का प्रति- 
निवित्य करने तथा बैठक में अनुशासन एव सुव्यवध्था ब्रनाये रखने में यई इगलेंड 
के लोक भवन के अध्यक्ष के समान ही है। परल्तु राष्ट्रीय समा की काय वाही में भाग 
लेने श्रोर उसमे मत देने में, वित्त सम्बन्धी विधेयकों के विषय से यह निर्णय देने में कि 
अमुक विधेयक वित्तीय विधेयक है अथवा नहीं, राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए, होने वाली 
दोनों आगारों की सम्मिलित बेठक का समापतित्व करने में तथा राष्ट्रपी द्वारा किसी कानून 
की घोषणा न होने पर उसकी घोपणा करने वी शक्ति के सम्बन्ध मे यह असमान है। 
इसके अतिरिक्त राष्ट्रीय सभा के विघयन के सत्रध में भी उसका परामर्श आवश्यक होता 
है ओर विधटन होने पर वही राष्ट्र का अस्थायी प्रवान मन्त्री नियुक्त कर दिया जाता 
है और अपनी इस स्थिति से वह आन्तरिक मन्‍्त्री की भी नियुक्ति करता है| इस प्रकार 
उपयु क्त विपयो में फ्राप्त की राष्ट्रीय सभा के अध्यक्ष को इगलेंड के लोक मबन के 
अध्यक्ष से अधिक महत्वप्ण स्थान प्राप्त है | 

दलों से सम्बन्ध-फ्रास की राष्ट्रीय सभा के अध्यक्ष की विभिन्न दलों के प्रति 
निप्पह्ता के विपय में [2072 ०१६ का कहना है कि “उसका प्रयम कर्वव्य संत्र के पति 
निप्पक्षता है ।” परत वास्तविकता में यह कोरी आशा ही है क्योंकि काय रूप में वह 
किसी न किसी दल के प्रति पत्षपात अवश्य करता है। अपने निर्वाचन के पश्चात्‌ इ ग- 
लेंड के लोक मवन के अध्यक्ष के समान वह अपने को दल्लो के गठबन्धन से अलग 
नही रख पाता और फलतः आगार मे वह उस आदर को ग्राम नहीं कर पाता जो इगलैंड 
के लोक भवन का अध्यक्ष कर लेता है | एक वाक्य में उसके विषय से यह कह्ष जा 
सकता है कि वह पक्तपाती है, परन्तु उसका व्यान निष्पज्षता की ओर तटैव चना रहता है | 
वह अपने समूह के दलों का सहायक रहता है, परन्तु इस प्रकार नहीं कि उसके इस 
काय से और दलों का खुले रूप में और पूणतः अहित हो जाब | 
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चोदहवाँ अध्याय 
ऋ्रांसीसी न्‍्याय-विभाग 


अभी तक त्मने फ्रास के संविधान के उन अगो का अध्ययन किया जो शासन 
विधान के उन आवश्यक अरगों मे से है जिनके वगेर शासन कार्य कठिन ही नहीं, असम्मव 
हेता है । यह अ्रग कार्यकारिणी तथा व्यवस्थापिका सभा के थे | इन दोनो का एक दूसरे 
से लिखित रूप मे कोई सम्बन्ध नहीं रक्खा गया है तथा विधान में यह भी स्पष्ट है कि यह 
दोनों एक दूसरे से किसी प्रकार भी प्रभावित न हों । परन्तु अध्ययन करने के पश्चात्‌ हमे 
जात होता है कि अप्रत्यक्ष रूप से प्रत्येक देश की कार्यकारिणी तथा व्यवस्थापिका एक दूसरे 
से प्रमावित है तथा उनका निकट सम्बन्ध भी है और फ्रास में भी इसी प्रकार का प्रचलन 
है। तीसरे अग शअ्रर्थात्‌ न्याय विमाग के लिए. भी यह आवश्यक है. कि वह कार्यकारिणी 
खथवा व्यवस्थापिका से किसी प्रकार प्रभावित न हो । यह अग ससार के प्रत्येक देश 
मे शक्तिमान माना गया है। इस विभाग के ऊपर किसी भी विभाग का अथवा अन्य 
किसी राजनीतिक पुरुष का प्रभाव नहीं होना चाहिये जिससे कि शासन प्रबन्ध मे 
निरकुशता न आने पाये और वह स्वाभाविक रूप से काये करे | भरत; यह आवश्यक 
है कि यह निर्विष्न रूप से शक्तिमान है| इस कारण यह शासन के पश्वन्य अगोी 
के समान ही महत्वपूर्ण हे और इसका अध्ययन भी अत्यन्त आवश्यक है। इस अध्याय 
में हम इसी अझग का अध्ययन करेंगे | 


फ्रास के न्याय विभाग का प्रचन्ध और देशों के न्याय विभाग के प्रननन्ध से मिन्न 
है क््याकि यह विभाग और देशों के समान प्र॒र्ण रूप से स्वतन्त्र नहीं है| व्यवस्थापिका 
सर्व मान्य होने के कारण इसके ऊपर प्रभाव डालती है| इस प्रकार हम देखते है कि 
फ्रासीसी न्यायालय व्यवस्थापिका के किसी भी कार्य को अवेधानिक घोषित नहीं कर सकता 
ओर न उसके ऊपर कोई आलोचनात्मक विचार ही कर सकता है । इसके अतिरिक्त इस 
विभाग की एक विशेषता यह भी है कि फ्रास के न्याय प्रबन्ध के लिए दो प्रकार के न्याया- 
लयों का प्रयन्थ किया गया है। प्रथम प्रकार के तो वे न्यायालय ह जो सामान्य न्यायालय 
(5॥ए 07 0:0787ए (:०प:५४) कहलाते ह। ये सामान्य व्यक्तियों (25ए 8 
(72८75) के आपस के दीवानी तथा फौजदारी ((॥एा 390 (शान) 
70890८४) के कगड़े तय फरते हैं ,हढितीय प्रकार के न्यायालय वे हे जो प्रशासन 
न्यायालय (2 6फ्रा9:7%0ए० 000::9) कहलाते दे | ये न्यायालय सामान्य नागरिक 
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तथा सरकारी अफसरों के ब्ीच अथवा सरकारी कमचारियों के पारस्परिक शासकीय भगईं 
ही तय करते है। 


फ्रासीसी न्यायालयों की तीसरी विशेषता यह भी है कि न्यायालयो के न्यायाधीश 
केवल एक न होकर कई होते है | एक न्यायालय मे कम से कम तीन न्यायाघीश होते हैं । 
केवल सबसे छोटे न्यायालयों में एक ही न्यायाधीश (]५४०४८) होता हैं ओर सबसे बढ़े 
स्यायाल्य यानी कोर्ट आफ असेशन (००४६८ ०( 0०४४४४07) मे तो सोलह न्याया- 
घीश होते है । यह न्यायालय प्रत्येक मामले का निर्णय (सर्वे ]एव8797९४) 
आपस मे विचार विनिमय करने के पश्चात्‌ दी देते है । 


चतुर्थ विशेषता यह हैं कि अन्य देशों में तो न्यायाविकारी तथा बकील का निकट 
सम्बन्ध माना जाता है और बहुधा ऐसा होता है कि अचभवी तथा योग्य वकील न्यायाधीश 
बना दिये जाते हैं | परन्तु फ्रास भे ऐसा नहीं होता है। इस देश मे न्याय के यह दो 
विभिन्न अद्भ है, एक वकील न्यायाधीश कदापि नहीं बन सकता चाहे उसमे क्रितनी ही 
योग्यता क्यो न हो। इस कारण हम देखते है कि फ्रास के इस विभाग में जान वाले 
विद्यार्थी प्रासम्म से ही इस ज्ञात का निश्चय कर लेते है कि उन्हें वकील बनना है अथवा 
न्यायाघीरा । फ्रास के न्यायात्रीश अवकाश प्राप्त करने की अवधि तक अपना कार्य करते 
रहते हैं। वेधानिक रूप से वह अपने निश्चित समय से पहिले पर्च्युत नही किये जा 
सकते, जब तब्र कि कोई विशेष कारण न हो। इस प्रकार पद के सुरक्षित तथा स्थायी होने 
से उनमें पक्षपात की भावना नहीं आने पाती । 

पाँचवीं विशेषता यह है कि प्रत्येक फ्रासीसी न्यायालय मे दीवानी तथा फौजदारी के 
मुकदमे ((ए॥ 2४त (.्र0 4) (७४८७) वही न्यायाधीश करते है। इनमें फिसी 
प्रकार का भेद नहीं है। केवल सबसे उच्च न्यायालय को० आफ असेशन ((0प६ 0६ 
(:258207) में ही इसके अलग-अलग भाग कर दिये गये है, तथा फैसला भी अ्रल्षगं 
श्रलग विभाग के न्यायाधीश करते हैं । 


इन सत्र विशेषताओं के अतिरिक्त एक महत्वपूर्ण विशेषता जो फ्रासीसी न्याय- 
विभाग में पाई जाती है वह यह है कि जिस प्रकार अन्य देशों में प्रत्येफ फैसला पहले 
किये गये फेसलो के अनुसार ही किया जाता है अर्थात्‌ प्रत्येफ झगड़े का फैसला करने 
के सनय यह ध्यान रखा जाता है कि पहिले उसी प्रकार के विवारे का फैसला किस 
प्रकार किया गया है और फिर उसी फेसले के अनुरूप नये झंगढ़े का फैसला किया जाता 
है। इस प्रकार प्रत्येक न्यायालय अपने से ऊँचे न्यायालय के निर्णयों से प्रभावित रहता है 
और उन न्यावालवों में बहुत से न्यायाधीश द्वारा बनाये हुए. नियम (]ए०६० 7720९ 
07 5296 ),49) बन जाते ६। जो (70लग्या८) "इन तल्लश५9 


( डे ) 


कहलति हैं परन्तु फ्रास में इस प्रकार का प्रचलन नहीं है। न्यायाधीश अपनी इच्छा- 
नुसार व्यवस्थापिफा के आवार पर न्याय कर सकता है| इसके अतिरिक्त नेपोलियन बोना 
पाट ने भी इन सयत नियमों को प्रतिचवित्र कर दिया था जो फ्रास में श्रत्र तक प्रचलित है 
और न्यायाधीश इन ,पर पूरी ठोर से श्रमल करे का प्रयत्न करते हैं। हाँ, उसमें 
समयानुकूल सशोवन अवश्य क्ये गये है | 

सामान्य नन्‍्यायालय--श्रमी हम आपको बता चुके है कि फ्रास में दो प्रकार के 
न्यायालय होते हैं| पहले तो सामान्य न्यायालय तथा दूसरे प्रशासन न्यायाल्व | 
इनकी नींब की प्रेरणा नेपोलियन के कोड ()१४७०|८०७॥८ (००८) में सकलित है | 
सामन्य न्यायालया की स्थापना भी कोड के अनुसार ही हुई है। फ्रास में सामान्य 
न्यायालयों की पाँच श्रेणियाँ हैं। सबसे छोटा न्यायालय कम्यून या कैन्टन के लिए होता 
है। आथिक बचत की सुविधा के लिए कभी-कभी एक न्यायाधीश की एफ से अधिक 
कैन्टन मिल जाते ह। सबब प्रथम तो इन न्यायालयों का कार्य छोटे-छोटे कंगडों का 
अआापसी समझौता कराके निब्रटरा कर देना हैं। इससे यह सुविधा होती है कि व्यर्थ मे 
नागरिको का पैसा बर्बाद नहीं होता तथा शास्ति भी स्थापित रहती है । इन न्यायालयों का 
कार्य अधिफतर छोटे-छोटे फौजदारी के मुकदमे तय करना है जैसे पुलिस की वत्ररता के 
भगड़े, होटल-मालिक तथा यात्रियों के झगड़े, घरेलू पशुओं के वेचने के झगड़े इत्यादि । 
दीवानी के मामलों मे यह न्यायाज्य ३००० फ्राक तक के कड़े तय कर सकता है। इन 
स्यायालयों का कार क्षेत्र अति छोट होने के कारण इनमे एक ही न्यायाधीश की नियुक्ति की 
जाती है। यह न्यायाधीश जस्टिस आफ पीस (|०४६४॥८८ ० ९८०८८) कहलाता है और ये 
जस्टिस आफ पीस के न्यायालय (००४४४ ०६ ]५४४४८८ ०६ 7९०८८) कहलाते हैं। 

प्राथमिक न्यायालय ((०फाा3 0 ॥#86 #ऐर/ [॥8६॥४८९) --जध्टिस 
श्राफ पीस के न्याल्ालयों से बढ़े प्राथमिक स्यायाक्य हैं. जो प्राथमिक न्यायाज्षय या 
((:०७7४४ ०६ 775: 785:470८५) कहलाते हैं । पहले यह प्रत्येक (५70॥082॥7- 
८७५) में होते थे इस कारण इनका नाम (]फरफ़ैपा३एर 06 07ए07082८70०7/) 
था। परतु अब इनरी संख्या कस कर दी गई है तथा इनका नाम भी बढल दिया 
गया है) इन न्यासाल्यो मे क्र से जम तीन शओ्ीर अधिक से अधिक पद्ह न्याया- 
धीशो की नियुक्ति होती है । इन न्यायालयों का काय-ज्ञेत्र ठोबानी तथा फोजदारी दोनो 
ही प्रसार के मामलोी मे है। इसका अपीलीय क्षेत्र भी है--जत्टिस आफ पीस के न्याया- 
लगे के १००० फ्राफ़ वी लागत से अधिक के मुकदमी की अपील इन न्यायालयों मे हो 
सफ्ती है । दीवानी के मामलो में प्राथमिक न्यायालयों का क्षेत्र असीमित है। फौजदारी के 
गम्मीर मामले इन न्यायालयों के सम्मुय नहीं आते, परन्तु कौजदारी के छोटे मामलों मे! 
सम्पन्ध में ये न्यायालय प्रागम्मिक क्षेत्राविफार ग्खने हैं | 


( १४९ ) 


(३ ) इसके पश्चात्‌ अपील के न्यायालय (0७:४४ ०६ ४०7८०)) होते हैं । 
इन न्यायालयों में (१007७ ०६ ॥78: [79:8706 की अपीजे तथा अन्य बढ़े मुकदमे 
होते हैं | यह न्यायालय दीन या अधिक विभागों मे बेंठे होते हैं और मत्येक विभाग में 
कम से कम पाँच न्यायाधीश होते है । एक विभाग दीवानी तथा दूसरा फीजदारी के 
मुकदमे तय करता है और तीसरे विभाग द्वारा अपराधी पर विशिष्ट आरोप लगाया जाता 
है | इन न्यायालयों का मुख्य कार्य अपीलीय है । प्राथमिक न्यायालयों ((.००१६8 ०६ 
छाए 79:97८८) के दीवानी के मामलों की अपील इन न्यायालयों में की जाती है, 
परन्तु फौजदारी की अपीलें असाइज के न्यायालयों ()६४2८ (००१६9) में होती है। 

(9) श्रसताइज के न्यायालय (:455726 (४०/५७)-- अपील के न्यायालयों 
के समान ही अ्साइज के न्यायालय होते है। यहाँ अधिकतर फौजदारी के मुकद्मों की 
अपील होती है, जबकि अपील के न्यायालयों में दीवानी सम्बन्धी मामले की अपीज्ञ होती 
है | यह प्रत्येक डिपाट्मेट में तीन मह्दीनो के लिए बैठता है और इसके न्यायाव्रीशों में से 
एक तो अपील के न्यायालय का न्यायाधीश होता है और दो (0०५05 ० शिए॒६६ 
]0887०८९ के न्यायालय में से चुने जाते हैं। केवल असाइज के न्यायालयों में ही 
जुरी (]५४५) की व्यवस्था है, अन्य में नहीं। 

(५) अ्रतेशन का न्यायालय (०६४8 [| 2६5४4६०४)--यह क्रान्स का 
सामान्य नागरिकों के लिए सर्वोच्च न्यायालय है | इसका वही महत्व है जो इगलैश्ड की 
प्रिदी काउन्सिल (207 ए 0०पाारा) का अथवा भारत के सुप्रीम कोट का है। इस 
न्यायालय में कुल मित्ला कर ४९ न्यायाधीश होते हैं जिसमे से एक सभापति का तथा तीन 
उपसभापति का पद ग्रहण करते हैं। इसके अतिरिक्त और भी सहकारी लेते है। इस 
न्यायालय का कार्य अपीलें सुनना है | यह तीन भागों से बिसाजित है जिनसे से दो भाग 
तो दीआनी की अपील सुनते हे ओर एक भाग फोजदारी की | इस न्यायालय के अतिरिक्त 
एक प्रार्थना का विभाग (0)2779०४ ० १८८०८५४७) होता है । प्रत्येक दीवानी 
के मुकदमे की अपील पहले इसी प्रार्थना के विभाग (॥७०0८४ ० र८९ए०८४४७) 
मे जाती है, वच्दों विचार होने के पश्चात्‌ तब असेशन के न्यायालय मे भेजी जाती है। 
यह अविकाश रूप से निचले न्यायालयों द्वारा किये गये निशय को बदल नहीं सकता, 
प्रल्कि या तो उसे और पक्का कर देता है या उसे सर्वथा रह करके फ़िर से उसी पद के 
अन्य न्यायालय भे विचार करने के लिए भेज देता है। यह न्यायालय स्वयं 
उसके बदले अपना कोई निर्णय नहीं दे सकता । इस प्रकार हम देखते ह कि इसका 
कार्य उतना निरकुश नहीं है जितना प्रिवी क्ाउन्सिल अथवा सुप्रीम कोर्ट का यद्यपि 
इसका मह्ल उतना ही है । 

फौैजदारी के सभी मुक्ड्से यरोँ गडी जलने तथा सस्लतापुर्दक तब स्यि जाते 


च्े 
ब्रा 
/ 
कर] २4 


( (१५४२ ) 


(20५॥८॥) थी जो प्रत्येक डिपाय्मेंस्ट में पायी जाती थी, परन्तु अब रीजनल काउन्सिल 
कई डिपाट्मेन्ट में एक ही होती हैं। प्रत्येक रीजनल काउन्सिल के दो से लेकर सात विमाग 
किये गये है। इन काउस्सिलों मे एक समापति (27८४0८४४) तथा चार उसके सहायक 
((.००7८॥०१$) होते हैं। इनकी नियुक्ति आ्रन्तरिक विभाग का मख्री (0(॥08:८7 
£07 #6 ]0।८:03) करता है । यह स्थानीय चुनाव के कगदे, सामान्य जनता के 
कार्यों इत्यादि का निर्णय करती है। इसका कार्य एक राष्ट्रीय नियम (4७09४ 
[,9 ७) पर निर्भर होना है | 

काउन्तिल आफ स्टेट ((०;/0/ ० 07६/८)--प्रशासनीय न्याय में यह सर्वोच्च 
न्यायालय है क्योंकि यह रीजनल फाउन्सिल से ऊपर है तथा इसके न्यायाधीशों की 
नियुक्ति प्रजातन्त्र का प्रेसीडेन्ट तथा मन्जिपा पद के सदस्य मिल कर करते हैं | इसमें कुल 
मिला कर ३९ न्यायाधीश होते हैं, जो अपने विभाग में ख्याति प्राप्त किये होते हैं। सर- 
लता के लिए इसमें भी विभागों की व्यवस्था की गई है और उन्हीं विभागों द्वारा सारे 
प्रशासनीय ऋगड़े तय ज़िये जाते हैं परन्तु अधिक महत्वपूर्ण कगढ़े को सत्र न्यायाधीश 
मिल कर तय करते हैं। इस कार्य के अतिस्क्ति यह राष्ट्रीय सरकार को उसकी अपनी सम- 
स्याएँ सुलकाने में सहायता करती हैं ) यह जानना महत्वपूर्ण है कि यह काउन्सिल प्रजातत्र 
के प्रेश्ीडेन्ट की ओर से र्रोबित की हुई घोषणा अथवा नियम को रद्द कर सकती है, 
यदि बह इसके नियमी पर श्राघात करती है । इस प्रकार हम देखते हैं कि शासन विधान 
में इसका स्थान महत्वपूर्ण है और इसके अधिकार को फ्रासीसी विधान में 0८४४ ० 
(०ए८7१४77८7५ कहते हैं| यह काउन्सिल के अन्य अ्रविकारों से अलग कर विये 
गये दे क्योकि यह राजनीतिक क्षेत्र ऊे अन्तंगत आते है। इस अधिकार के कारण 
जनता के अविकारों की रक्षा अधिक से अधिक होती है| 

इस प्रकार हम देखते हैं कि सामान्य करगढों का सबसे उच्च न्यायालय को आफ 
असेशन (( ८0५7६ ०६ (४४४४६० 0) है. तथा प्रशासनीय झगडों का उच्च न्यायालय 
काउन्सिल आफ स्टेट (00प४०] ०६ 5६9०) है । दोनों ही अ्रपने-अपने क्षेत्र सर्वोच्च 
है तथा दोनों का ही पद्‌ समान है | इस कारण कभी-कभी इन दोनों न्यायात्यों में कगड़। 
उलन्न हो जाता है। इन मगडों को तय करने के लिए. एक अलग न्यायालय की व्यवस्था 
की गई दई | इसमे एक सभापति द्वोता है, तीन न्यायाधीश (०७४०६ (48840 
मे से चुने जाते है और तीन काउन्सिल आफ स्टेट मे से, किर यह सात न्यायाधीश 
मिलकर १२ अन्य न्यायाघीशों को नियुक्ति करते हे । इन लोगों को बहुत ही कम झगड़े 
तय करने पडते है, क्योंकि दोनों न्यायालयों मे मतभेद कम हुआ करता है। इस प्रकार 
दम देखते फ़ि फ्रास में इगलैंड अथवा अन्य देशों से मिन्न न्याय-्यवस्वा है | 


4िलमपकभक मन ॥भ मऊ मवाकम मत. 


पन्द्रहवों अध्याय 


फ्रांसीसी स्थानीय शासन 


फ्रास के स्थानीय शासन का श्रध्ययन करते समय सब्रसे पहले यह जान लेना 
अनुचित न होगा कि फ्रांस की स्थानीय शासन-प्रणाली अपना एक महत्वपूर्ण स्थान 
रखती है अर्थात्‌ इंगलैंड अथवा अ्रमेरिका के पद-चिन्हों पर न चल कर इसने अपनी 
नीति को अलग ही प्रसारित किया दे । फलस्वरूप इसकी अपनी विशेषताएँ हैं तथा इस 
देश की स्थानीय शासन-प्रणाली ने अन्य देशों के स्थानीय शासन को प्रभावित किया है । 
एक प्रकार से देखा जाय तो जिस प्रकार इंगलेंड का शासन अपने सुब्यवस्थित पालिया- 
मेन्टरी शासन-प्रणाली के कारण जग-विख्यात है तथा उसका जन्मदाता कहा जाता है 
उसी प्रकार फ्रास को भी स्थानीय शासन का जन्मदाता कहा जा सकता है। एक बात 
और ध्यान देने योग्य है कि यह शासन-व्यवस्था आधुनिक न होकर प्राचीन प्रणाली पर 
ही अवलवबित है । आज की स्थानीय शासन-व्यवस्था तथा लुई चौदहवे के समय की 
स्थानीय शासन-व्यवस्था में कोई विशेष अन्तर नहीं हैं। इसका कारण यही हो सकता है 
कि फ्रास की राजनीतिक क्रातियाँ इतनी जल्दी-जल्दी हुई हैं कि स्थानीय शासन-व्य- 


वसथा की भी बदल देने से वहाँ सुब्यवस्था तथा शाति को स्थापित करना कठिन 
हो जाता | 


फ्रासीसी स्थानीय शासन की विशेषताएं--अभी हम बता चुके हैं कि 
फ्रास के स्थानीय शासन की कुछ अपनी विशेषताएँ हैं| इस कारण सबसे पहले हम 
इन्हीं विशेषताओं की ओर दृश्पित करेंगे | सर्वप्रथम तो इसकी यह विशेषता हैं कि 
फ्रास में स्थानीय स्वशासन अन्य देशों के समान नहीं है अर्थात्‌ इद्ललेंड तथा अन्य 
देशों में स्थानीय शासन को केन्द्रीय अथवा प्रान्तीय सरकारों की ओर से काफी स्वतन्त्रता 
मिली रहती है और वे सुविधा तथा आवश्यकता के अनुसार अपने नगर का इच्छित 
शासन कर सकती हैं| पहले भारत को स्थानीय शासन को इतनी स्वतन्त्रता नहीं थी, पर अब 
दी जा रही है। इसके विपरीत फ्रास में स्थानीय सरकारों की खतन्त्रता इतनी सीमित है 
तथा उस पर केन्द्रीय प्रभाव इतने प्रवल्ल रूप से है कि यहाँ के स्थानीय शासन को स्थानीय 
स्राज्य (.0८श 5८।६-००४४.) कहना उपयुक्त नहीं मालूम होता। इन पर प्रीफेक्ट का 


जो केन्द्रीय सरकार क्रा प्रतिनिधि होता है पूर्ण प्रभाव रहता है। इस बारे में वारकर 
२० 


( शजड ) 


(829४%6४) का कथन है कि “फाब्रतटट 88778 707 धी6 टलाफठ, 9फ 
€7॥99 6 90078 0 धा€ टारपरा्णलाधा०6 0 बाते 6 8८एए।ए 
० +४6€ टशाए7€.. छन्‍ल्श डिक) 88809 707 [6 908 
07 8९ टाटप्रगा[ह॥ट706, 00: 6०॥909 76 एथश्य-76 ६0 409966 | 
200 92४09 ८०श5०) ६76 907009” हृष्त प्रकार हम देखते हैं. कि फ्रास में 
ध्यानीय शासन का केन्द्रीकरण किया गया है । 


इसी केन्द्रोरुरण के कारण फ्रास के स्थानीय शासन में एकता पाई जाती है| 
फेल्ट्रीय सरकार से प्रभावित होने के कारण सभी कम्यूनों का शासन चाहे वह बडी हो 
अथवा छोटी एक ही रूप से ही चलना है जबकि अन्य देशों में ऐसा नहीं है | वहाँ 
सुविधा के अनुसार देर-फेर किये जा सकते हैं। 

फ्रास के स्थानीय शासन का केन्द्रीकरण होने के फलस्वरूप उसमे एक विशेषता 
यह भी आर जाती हे कि स्थानीय शासन की काउन्सिल, स्थफ, चजट, पुलीस इत्यादि सत्र 
उसी प्रकार से बनता है जिस प्रकार केन्द्रीय सरकार का | प्रीफेक्ट स्थानीय शासन का 
मुख्य व्यक्ति होता है और उसे बहुत से अधिकार मिले रहते है। इसके अ्रतिस्क्ति वह 
केन्द्रीय सरकार का प्रतिनिधि भी होता है, फलस्वरूप उसे केन्द्रीय सरकार की इच्छाग्रों 
का पूर्ण रूप से जनता से पालन करवाना होता दै। केन्द्रीय सरकार की इच्छा को जनता 
में प्रचलित करने का का प्रीफेक्ट को ही करना पडता है। अतः वह केन्द्रीय सरकार 
की कठपुतली सा ही बना रहता हैं। इस प्रकार उसे राजनीतिक रग-मच पर दो 
प्रकार का अमिनय करना पडता है--एफक तो जनता के प्रतिनिधि के रूप से, दूसरा 
केन्द्रीय सरकार के कर्मचारी के रूप में। 

फ्रान्स में पूरे देश को चार प्रकार के हिंस्‍्मों में वाँग गया है। सबसे बडा हिस्सा 
डिपार्टमेन्ट ((0८02707८४४ कहलाता है । यह हमारे देश के जिलो के समरूप है । 
यह स्थानीय शासन का सत्रसे बडा अ्रग है, यह ऐरोन्डाइजमेन्ट मे बेंगा होता है, फिर 
झैन्टन का नम्बर आता है और सबसे छोटा हिस्सा कम्यून कहलाता है। इनमें से ऐशेन्डा- 
इजमेन्ट तथा कैन्टन अधिक महत्वपूर्ण नहीं है। यह केवल चुनाव के कारण अथवा 
न्याय स्थान होने के कारण ही कुछ महत्ता रखते है। शासन के विचार से देखा जाय 
तो डिपास्मेन्ट और कम्यून ((०07रपाण००८) ही महत्वप्रण हृ। 

औफ़ेक्ट (?।४/०८८४)--पत्येक डिपाटमेन्ट मे एक प्रीफेक्ट होता है । यह डिपार्ट- 
मेन्‍्ट का सबसे प्रमुख व्यक्ति है. जो प्रजातन्त्र के ग्रेसीडेन्ट तथा णशह मन्‍्त्री (१७(08:88 
67% धा० ॥7६८:700) के द्वारा नियुक्त किया जाता है। इसका व्यक्तित्व काफी महत्व- 
पूण माना जाता है; और इसके निवास-स्थान पर फ्रासीसी कडझ ल्ददराता हुआ दिखाई 


( *भ ) 


देता है | यह प्रेसीदेन्ट तथा शह-मन्त्री के प्रति उत्तरदायी होता है । यह स्थानीय काय- 
कारिणी का मुख्य व्यक्ति होता है । इसकी नियुक्ति के लिए. विशेष योग्यताओ की आवश्य- 
कता नही होती । इसकी नियुक्ति शह-मन्त्री तथा प्रेसीडेल्ट की इच्छा पर निर्मर होती है । 
केन्द्रीय सरकार के क्पा पात्र न रहने पर प्रीफेक्ट को उसके पद से हटाया जा सकता है 
अथवा उसे अन्य छोटे स्थान पर भेजा जा सकता है। इसकी नियुक्ति किसी निश्चित 
अवधि के लिए नहीं होती । इस प्रकार हमें ज्ञात होता है कि ये प्रीफेक्ट पूण रूप से गरह- 
मन्त्री तथा प्रेसीडेस्ट के कृपा पात्र बने रहने की चेश में लगे रहते है । कभी-कभी केन्द्रीय 
सरकार के नव-निर्माण होने पर इन लोगो को भी उनकी इच्छा से फिर नियुक्त किया 
जाता हैं | इधर जनता का कृपायात्र बने रने की भी चेष्टा करमी ही पडती है क्योकि 
जनता की शिकायतें उसी को उच्च अ्रधिकारियों के पास तक पहुँचानी पडती हैं | शिक्षा, 
पुलीस, स्वास्थ्य विभाग, अस्पताल इत्यादि उसी के अधिकार में रहने के कारण वह 
जनता के गृढ़ सम्पक में आता रहता है । इस कारण उसे स्थानीय जनता को भी प्रसन्न 
रखना आवश्यक हो जाता है | 


अपने डिपाट्मेन्ट के कम्यूनों के ऊपर भी वह निगाह रखता है तथा उनके 
सालाना बजट को पास करता है । कम्यूनों के कई कर्मचारियों की वह नियुक्ति करता है, 
किसी भी काउन्सिल के सदस्य को वह हटा सकता है तथा मेयर को भी मुअतिल कर 
सकता है| प्रीफेक्ट उनके ऊपर नियत्रण रखता है | इसके अतिरिक्त जत्र केन्द्रीय सरकार 
के चुनाव होते है तो वह राष्ट्रीय परिषद्‌ के लिए खड़े हुए. उन उम्मेदवारों को जिताने की 
कोशिश करता है जो उस समय के मंत्रिमएडल के समथेक तथा उसके पक्ष मे होते है । 
क्योंकि निर्वाचित होने पर वे स्वय केन्द्रीय सरकार के विशेष क्ृपा-पात्र चन जाते हैं और 
तब उनसे इन्हें अपनी उन्नति की आशा होती है । जत्र किसी मनन्‍्त्री का उनके विभाग 
में आगमन होता है, तो उसके स्वागत की सारी तैयारी प्रीफेक्ट करता है । 


डिपाट्मेन्ट के सारे क्षेत्र का शासन उसी के हाथों मे रहता है| डिपार््मेन्ट के 
शासन के लिए श्रन्य सभी नियक्तियाँ भी वही करता है, चुनाव के समय देख-भाल करता 
हैं तथा वजद इत्यादि तैयार करता है । जनता द्वारा चुनी हुई एक काउन्सिल भी प्रीफेक्ट 
की सहायता के लिए होती है, परन्तु प्रीफेक्ट न तो उसकी राय मानने के लिए, वाध्य है | 
श्रीर न उसके प्रति अपने कार्यों के लिए उत्तरदायी ही है। जम्न दोनों में कोई 
भंगड उत्पन्न हो जाता है तब वह केन्द्रीय सरकार के अधिकारियों के पास जाता है | 
इस प्रवार हम देखते हैं कि फ्रास मे स्वशासन किसी मी प्रकार समव नहीं | इधर जनता 
के ऊपर उसे टेक्स इत्यादि भी उच्च अधिकारियों की आशा से ही लगाने पड़ते है । इससे 
जनता में असन्तोष फेहले का भय रहता है। इस कारण उसे बडी चनरना से कार्य 


( शरद ) 


करना पडता है तभी वह अपनी रक्षा कर सकता है तथा उन्नति की भी श्राशा कर 
सकता है । 


काउन्तिल--ह_म श्रमी चता श्राये हैं कि प्रीफेक्ट की सहायता के! लिए एक 
काउन्तिल होती है, जो जनता की प्रतिनिधि होती हैं । फ्रासीसी भाषा में इसे ((-0080॥! 
(5०5८:०। ८) कहते हैं। इसके सदस्यों की सख्या प्रत्येक डिपाटमेन्ट के कैन्टनों की सख्या 
पर निर्भर होती है । प्रत्येक केन्टन अपने डिपाट्मेन्ट के लिए. एक प्रतिनिधि भेजता है 
जो सर्व मताधिकार ((परए27५०) ॥07८८६ 270 8८८४८६ 359]0/) द्वार चुना 
जाता है | पहले वोट देने का अधिकार ख्तियों को नहीं था, परन्त अब दे दिया गया है| 
यह सदस्य केवल छुः वर्ष के लिए, चने जाते हैं। इनकी बैठक वर्ष में दो बार होती है । 
पहली बैठक तो छोटी होती है, परन्तु दुसरी बैठक में बजट पर विचार किया जाता है और वह 
अधिफ समय तक रहती है। इस काउन्सिल के आधे सदस्य हर तीसरे वष बदले जाते 
है। जत्र काउन्सिल की बैठक समाप्त हो जाती है तो इन्हीं सदस्यों में से एक कमेटी बन 
जाती है जो काउन्सिल के ही नाम पर काय संचालन करती है। इसमें अधिकतर 
चार से लेकर सात सदस्य तक होते हैं। विधान के अनुसार महीने में एक बार इसकी 
बैठक होनी चाहिये, परन्तु व्यावहारिक रूप में इसकी बैठक सदेव ही होती रहती है । 


इसके अधिकार सीमित हैं। यह उन्हीं विषयों पर विचार कर सकती है जो प्रीफेक्ट 
इसके सामने रक़्खे । इसका प्रथम कारण तो यह है कि अधिकतर केन्द्रीय सरकार से 
आशाएँ आती हैं, दूसरा कारण यह है कि इसके निर्णुयों को केन्द्रीय सरकार के सदस्य 
रद कर सकते हैं। राजनीतिक मामलों पर यह विचार नहीं कर सकती । इस प्रकार इसके 
विशेष अ्रधिकार नहीं हैं | 

ऐशोन्डाइजमेन्ट तथा केन्टन--प्रत्येक डिपार्टमेन्ट ऐशेन्डाइजमेन्डों में बट 
होता है और प्रत्येक ऐरोन्डाजमेन्ट केन्य्नों में बैंगा होता है । इस प्रकार हम देखेंगे कि 
यह डिपास्मेन्ट के ही उप-विभाग हैं। स्थानीय शासन के क्षेत्र में यह कोई विशेष महत्व 
नहीं रखते । यदि वास्तव में देखा जाय तो उस क्षेत्र में यह कोई हिस्सा द्वी नहीं लेते। 
इनका महत्व केवल चुनावों के समय होता है क्योंकि निर्वाचन क्षेत्र का विस्तार इन्दी ऐशो- 
न्डाइजमेन्यें पर निमर होता है। प्रत्येक प्रतिनिधि जो केन्द्रीय व्यवस्थापिका के लिये 
चुना जाता है अपना प्रतिनिषित्व इन्ही ऐशेन्डाइजमेन्टों के द्वारा निर्धारित करता है। केन्‍्टनों 
का महत्व तो और भी कम है, क्योंकि चुनाव के समय यह विशेष महत्व नहीं रखते 
केवल इतना ही है कि प्रत्येक कैन्टन में न्याय विभाग का एक न्यायालय-जस्टिस श्याफ्र पीस 
(]०४४८९ ०६ ९८०८८) की स्थापना की गई है तथा डिपाट्मेन्ट की काउन्सिल का 
निर्माण इन्हीं कैन्टनों के प्रतिनिधियों से होना है । 


कि 


( १५४७ ) 


कम्यून (00॥070/76)-- यह डिपाय्मेन्ट का सबसे छोटा विभाग है तथा 
डिपार्टमेन्ट के समान इसका भी विशेष महत्त्वपूर्ण स्थान है। स्थानीय शासन के का में 
यह महत्त्वूण स्थान रखते हैं। इन कम्पूनों का क्षेत्र श्रावादी के ऊपर निर्भर होता है 
फिर भी सब्र कम्पूनों का शासन प्रजन्ध एक ही प्रकार से चलता है। इन कम्यूनों के 
शासन प्रउन्ध से पता चल्लता है कि फ्रास के स्थानीय शासन में एक-रूपता (ऐंआ- 
40777779) है| सिफ पेरिस का नगर ही विशिष्ट रूप से मिन्न है। आबादी के आधार 
पर जनता प्रत्येक कम्यून के लिए. दस से लेकर ३६ प्रतिनिधिया तक की एक काउन्सिल 
चुनती है। यह प्रतिनिधि प्रौढ़ मताधिकार के अ्नुस्तार चुने जाते है । इनकी अवधि 
६ वर्ष तक की होती है। ये सदस्य अपने ब्रीच में से एक मेयर ()४३ए०४) तथा एक 
से लेकर १२९ तक सहायक जो सहायक (०]|०१॥/9) कहढाते है, चुन लेते 
है। यह लोग भी केवल छुः वध की श्रवषि के लिये चुने जाते हैं। नई काउन्सिल 
बनने पर नये मेयर तथा सहायक (8०]०7779) चन लिए जाते है। ये मेयर, 
सहायक (30]07/9) तथा सदस्य ही मित्र कर कम्यून की सरकार बनाते हैं। इनके 
अधिकारों तथा करतंव्यो को श्य८४ ३० के म्युनिसिपल कोड ने निश्चित किया है । कोड मे 
तो कम्यून की सरकार के अधिकार काफी विस्तृत रूप से दिये गये हैं परन्तु वास्तव में 
देखा जाय तो इसके अधिकार बहुत सीमित हो गये है क्योंकि काउन्सिल का मुख्य 
काम शासन-सम्बस्ती नहीं बलिक व्यवस्थापिका-सम्बन्धी है। शासन का भार तो केवल 
मेयर (2४907) तथा उसके सहायकों (॥०|०॥7$) पर रहता है। ये पदाधिकारी 
शासन काय के सम्बन्ध में काउन्सिल की आजा मानने के लिए, बाध्य नहीं है। काउन्सिल 
उनके ऊपर कोई दबाव नहीं डाल सकती | इसके अतिरिक्त बहुत से महत्वपूर्ण निर्णय 
काउन्सिल तभी कर सकती है जब्रकि उच्च अधिकारियों से आजा मिल जाती है । इस 
प्रकार हम देखते हैं कि कम्यून की सरकार पर उच्च अधिकारियों का विशेष प्रभाव है । 
कम्यून का बजट तभी पास हो सकता है जब्र उसे डिपाट्मेट का प्रीफेक्ट पास कर देता 
है। अथ, पुलिस तथा शिक्षा के विभाग तो उच्च अधिकारियों के ही हाथ मे रहते हैं । 
अ्त्र केवल जल का प्रत॒ध, सडकें, पाक इत्यादि के बारे में ही कम्यून सरकार को अधि- 
कार दिये गये हैं | कम्यून की सरकार की बैठक केवल साल में चार बार होती है और 
इन बैठकों मे मेयर समापति होता -है। सहायको (3०]|०१७४४) को मेयर के सामने उत्तर- 
दायी होना पडता है तथा मेयर प्रीफेक्ट की सहायता से किसी भी सहायक (0.0]०77) को 
हट सकता है। प्रीफेक्ट के समान मेयर को भी दो प्रकार से शासन करना पड़ता है क्योंकि 
प्रीफेक्ट के समान मेयर भी कम्यून का सबसे बड़ा अफसर होता 'है तथा जनता के सम्पर्क 
में आता रहता है | इस कारण उसको भी जनता को प्रसन्न रखना पड़ता है। दूसरी ओर 
उसे उच्च अधिकारियों की आज्ञानुसार क्षाय करना पडता ६ और उनकी इच्छाओं क 
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चित करने वा वयस्क-पुरुष-मताधिकार प्राप्त करने की ही माँग की । श्रमरीकी क्रान्ति के 
वास्तविक कारण अ्र्थ-विधयक थे जिनमें कर तथा व्यापार सम्बन्धी विषय प्रमुख थे । 


१७७३ और १७७४ ई* में पार्लियामेन्ट ने उपनिवेशों पर कुछ नये कर लागू 
किये और चार अन्य ऐसे कठोर नियम बनाये जिनके फलस्वरूप मैसाचूसैंट्स (१(८४४४- 
८४८४८/४७) से राज्याधिकार पत्र छिन गया । इस घटना ने शेष उपनिवेशों को भी 
अपने-अपने राज्याधिकारों के सम्बन्ध में श्राशंकित कर दिया । श्रन्ततः १७७४ ई० में 
किलेडलफिया में एक महाद्वीपी सम्मेलन ((07६787/2 (००727८४७) बुलाया गया 
जिसमें सभी उपनिवेशों के प्रतिनिधि सम्मिलित थे और उन्होंने यह निश्चय किया कि 
यदि पार्लियामेन्ट उनके किसी राज्याधिकार वो छीनेगी तो वे सामूहिक रूप से उसका 
व्रिध करेंगे। फिर भी अग्रेजी पार्लियामेन्ट की ओर से हस्तक्षेप होता ही रहा 
आर समय कुसमय यह उपनिवेशों के शासन-कार्य में अड्चनें उत्पन्न करती रही | फलतः 
उपनिवेशों ने यह घोषणा की, “यरि प्रतिनिधित्व नहीं, तो कर मी नहीं |? अन्ततः 
तेरहा उपनिवेशों ने सामूहिक रूप से स्वातच्य-सम्राम छेड दिया और ४ जुलाई सन्‌ १७७६ 
ईू० को अपनी स्वतन्त्रता सबन्धी यह घोषणा की--- 


“यह कि ये सगठित उपनिवेश स्वतन्त्र व मुक्त राज्य हैं और उनका यह अधिकार 
है कि वे स्वतन्त्र व मुक्त रहें, यह कि वे ब्रिटिश सम्राट्‌ के प्रति किसी प्रकार की निष्ठा 
से प्रतित्रन्धित नहीं हैं, यह कि ग्रेट ब्रिटेन व उनके बीच राजनीतिक यातायात बन्द है ओर 
बिल्कुल चन्द होना चाहिए और यह कि स्वाधीन और मुक्त राज्य होने से उन्हें युद्ध करने 
सन्धि करने, सुलद करने ओर वे सत्र बातें और कार्य करने का अ्रधिकार है जिन्हें मुक्त व 
स्वतन्त्र राज्य कर सकते हैं |” 


१७७६ ई० में अमरीकी उपनिवेशों ने विजय प्राप्त की श्रोर अब उन्होंने स्वतन्त्र 
राज्यों का रूप ग्रहण किया । तत्पश्चात्‌ महाद्वीपी सम्मेलन ने एक समिति नियुक्त की 
जिसे सब्र ((०7£८१०:४६४07) का शासन-विधान बनाने का काय सौंपा गया | समिति 
द्वारा प्रम्मावित सब-शासन-विधान को १५ नवम्बर सन्‌ १७७७ ई० में कांग्रेस ने स्वीकृत 
किया | इस विधान के द्वारा अमरीका के तेरह स्वतन्त्र राज्यों को सयुक्त राज्य अमरीका 
के नाम में सगठित किया गया और यह भी निश्चित हुआ कि इस सगठन के अन्तर्गत सभी 
राज्यों की अपनी-अपनी स्वाधीन राजसत्ता होगी श्रर्थात्‌ वे स्वतन्त्र व मुक्त राज्य होंगे । सध 
सरकार के अधीत विपयो के अतिरिक्त अन्य सभी कार्यों में प्रत्येक राज्य पूर्ण स्वतन्त 
था। इनके अतिरिक्त यद भी निश्चित हुआ कि सभी स्वतन्त्र राज्य सघ मे इसलिए, 
सगठित हुए दे फि वे सामूहिक रूप से मित्रभावना के अनुसार अन्य देशों से श्रपनी रक्षा, 
अपने अधिकारों वी सुरक्षा तथा सामान्य हित की व्यवस्था कर सकें। इस प्रकार अब 
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सयक्त राज्य अमेरिका के संत्र शासन विधान (00#7स्वेटाब (07शए07) का 
निर्माण हुआ । 
१७७७ ४० के संघ शानन-विधान के प्रावधान 
इस विधान के अनुसार तेरहों स्व॒तत्र राज्यों ने अपना एक सब स्थापित किया, किन्तु 


प्रत्येक राज्य की राज्यसत्ता एवं स्वतत्रता सुरक्तित रही, अर्थात्‌ ऐसे सभी विषयों में, जो 
केन्द्रीय राज्य को नहीं सॉपे गये थे, ये राज्य स्वाधीन थे । 


संघ के कार्यों के लिए सभी राज्यों के प्रतिनिधियों की एक कांग्रेस ((079/०५७) 
स्णपित की गई । प्रत्येक राज्य इस काग्रेस में कम से कम दो ओर अछिक से अधिक 
सात प्रतिनिधि भेज सकता था, किन्तु हर राज्य को केवल एक ही मत (५०६८) देते का 
अधिकार था चह्दि उस राज्य से प्रतिनिधियों की सख्या क्रितनी भी हो। इस_ प्रकार सघ 
शासन विधान में सभी राज्यों की समानता - स्वीह्वर की गई, चाहे कोई राज्य जनसंख्या 
व च्षेत्रऋल की दृष्टि से छोटा हो अथवा बड़ा । संघ शासन विधान वी यह एक प्रमुख 
विशेषता है भी । 


काग्रेत के अधिकार--जैसा कि पहले ही लिखा गया है कांग्रेस समी राज्यों 
के द्वारा भेजे हुए प्रतिनिधियों की एक सभा थी | इस सभा को संघ सम्बन्धी सभी मामलों 
पर अधिकार था, किन्तु कांग्रेस का प्रमुख कार्य राष्ट्र की रक्षा वी व्यवस्था करना तथा 
भन्य राष्ट्रों से सम्बन्ध स्थापित करना था| इसके अतिरिक्त काग्रेस सघ॒ में सम्मिलित 
राज्यों से जन ओर धन की सहायता माँग सकती थी, किन्तु इस सम्बन्ध में राज्यों को चाध्य 
करने की शक्ति उसे प्राम न थी। संघ के किन्हीं नी राज्यों की सम्मति से काग्रेस जल व 
थत्न सेना की संख्या निश्चित कर सकती थी, अ्रन्य देशों से राजनैतिक व व्यापारिक 
सन्धियाँ कर सकती थी, संयुक्त राज्य अमेरिका के लिए सिक्के जारी कर सकती थीं; ऋण 
ले सकती थी और युद्ध सम्बन्धी व्यव की प्रर्ति के लिए नो० (287८८ ४07८०) चला 
सकती थी । 


किन्तु कांग्रेस को कर लगाने का अधिकार न था। वह न तो राज्यों के बीच 
व्यापारिक सम्बन्ध निश्चित कर सकती थी ओर न राज्यों के पारस्परिक ऋगडों को 
नित्य सकती थी। अतः स्पष्ट है कि कांग्रेस के अधिकार बहुत सीमित थे । इसका प्रमुख 


कारण लोगों की मनोद्वत्ति में ही निहित था । वे काँग्रस को इतने व्यापक्र अधिकार दे 
“ देना नहीं चह्चति थे कि जिससे उनकी स्वाधीनता का पूर्ण अन्त हो जाय | 


१७७७ ई० के संघ विधान में केन्द्रीय राज्य के कार्यकारिणी विमाग के सम्बन्ध सें 
कोई विशेष प्रावधान न धा। कांग्रेस ही अपने सत्रकाल ,में कार्यकारिणी का मी कार्य 
२१ 
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करती थी | जिस समय कांग्रेस का सतन्न न चल रहा हो, उस समय राज्यों की एक समिति 
यह कार्य करती थी | किन्ठ जेसे वर्तमान समय में सयुक्त राज्य अमेरिका का एक प्रेसीडेन्ट 
है, इस प्रकार उस समय कोई कार्यकारिणी--पअ्रध्यक्ञ (35%८८प।ए४० 7८०0) न था | 
कॉग्रेस सघ के प्रशासन-सम्बन्धी कार्यो की सुचाद गतिविधि के लिए कुछ कर्मचारियों 
की नियुक्ति करती थी जैसे अ्-प्रबन्धक ($पएटस7€/वै&70 6 सि80९९), 
युद्ध-सचिव (35207९८५४ए ० ५४५४) तथा विदेश-सचिव (70727870 $८८०:९६४7५) 
इत्यार | 


संघ सरकार को यद्यपि सघ्र-सम्बन्धी लगभग समी विषयों म अधिकार प्राप्त थे, 
किन्तु राज्यों को किसी कार्य के लिए. बाध्य करने की उसमें शक्ति न थी । इसके अतिस्क्ति 
वाह्य आक्रमणों की सम्भावना के अन्त होने के साथ ही, राज्यों की सं्र शासन के प्रति 
निष्ठा भी कम होने लगी श्रर्थात्‌ जिस समय तक बाह्य आक्रमण का भय बना रहा 
उस समय तक सभी राज्य कांग्रेस के प्रत्येक आदेश का पालन करते रहे और जिस प्रकार 
की भी सहायता काग्रेस ने माँगी, उसकी वे प्रू्ति करते रहे, किन्तु अपने को सुरक्षित 
अनुभव करने के साथ ही राज्यों ने काँग्रेस के आदेश-पालन की विशेष चिन्ता न की। 
१७८२ व १७८३ ई० में काँग्रेस ने राज्यों से १० लाख डॉलर की माँग की, किन्तु बडी 
कठिनाई से केवल २ लाख डॉलर की प्राप्ति हो सकी । तत्पश्चात्‌ अ्र्अ-सचिव ने आयात 
कर लगाने का प्रस्ताव रखा, परन्तु एक राज्य ने इसके विपरीत मत दिया और फलतः 
यह योजना असफल रही | देश में पहले ही से अत्यधिक मुद्रा-प्रसार होने के कारण नये 
नोट (29७८४ 4007८ए) भी जारी नहीं किये जा सकते थे। इस प्रकार धनहीन कांग्रेस 
शक्तिहीन बन गई | 


7७७७ ई० के सघ-विधान की श्रसफलता--सयुक्त राज्य अमेरिका के प्रथम 
प्रेसीडेन्ट जाज वाशिंगटन ने सघ विधान की असफलता का प्रमुख कारण कॉम्रेस में 
“राज्यों को धाध्य करने की शक्ति का अभाव” ही कहा है। काँग्रेस राज्यों की व्यवस्थापिका 
समाओ से ही सम्बन्धित थी और उसका सामान्य जनता से कोई विशेष सम्बन्ध नहीं था 
अर्थात्‌ सघ सरकार राज्यों की सरकार थी न कि जनता की और यही उसके अस्थायित््व का 
कारण बना । प्रत्येक सघात्मक सरकार की सफलता की चार प्रमुख आवश्यकताएँ हैं 
श्रर्थात उसकी कर द्वारा धन प्राम करने की शक्ति, ऋण लेने का अधिकार, व्यापार को 
विधिवत्‌ करने की ऋ्मता और सेनाओं को सगठित कर देश की रक्षा को व्यवस्था 
फरने की योग्यता । यह सत्य है १७७७ ई० के सघ शासन विघान के श्रनुसार सघ सरकार 
को उक्त वर्णित चारो श्रधिकार प्राप्त थे, किन्तु बाध्य करने की शक्ति के श्रभाव' ने इन 
अधिकारों को निरर्थक चना दिया 
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मेरीलेंड (027ए]270) वजानिया (५।:४779) राज्यों के ब्रीच पोणमेक 
(?०:०772८) दरिया में जहाजुगनी के सम्बन्ध में कगड़ा उत्पन्न हुआ । भंगडे को 
निवटने के लिए पेन्सलवेनिया (2८०79ए!ए४79) और डिलाबेयर (2८]2 फ़27८) 
राज्यो को भी सम्मिलित किया गया | 


सध विधान के समर्थकों (8८6८४८७॥॥६४8) ने राज्यों के पारस्परिक व्यापारिक 
सम्बन्धो का निश्चय करने के लिए, तेरहों राज्यो के सम्मेलन की योजना की और १७८६ ई* 
में एनापोलिस (772 72079) स्थान पर सम्मेलन हुआ, किन्तु केवल पॉच राज्यों के 
प्रतिनिधि उसमे सम्मिलित हुए. । एनापोलिस सम्मेलन ने यह निश्चय किया कि कॉम्रेस 
सभी राज्यो का सम्मेलन फिलेडलफिया में करे जो १७७७ ई० के सघात्मक विधान की 
त्रुटियों का निवारण कर सयुक्त राज्य अमेरिका के लिए एक उपयुक्त विधान बनाये | 


७८७ ईं० का फिलेडलफिया सम्मेलन--फिलेडलफिया-सम्मेलन मई सन्‌ 
१७८७ ई० में हुआ | इसकी बैठकों मे साधारण जनता दशक के रूप में भी उपस्थित 
नहीं हो सकती थी। इस सम्मेलन मे तेरहों स्वनन्त्र राज्यों के प्रतिनिधि, जिनमे वार्शिंगटन 
(५४५४४४०४८०7), फ्रेंकलिन (097]7), मैडीसन (१/७०॥807) और हैमिल्टन 
([3977007) प्रमुख थे, सम्मिलित हुए । इनक्के अतिरिक्त प्रायः अन्य सभी प्रतिनिधि 
भी अनुभवी, राजनीतिशञ एवं देशभक्त थे। इस सम्मेलन का सभापतित्त्व वाशिंगटन ने किया । 
पर्याप्त बादविवाद के उपयसन्त सयुक्त राज्य अमेरिका के लिए. एक सघ विधान तैयार क्रिया 
गया । १७८७ ई० के इस विधान ने १७७७ ई० के पुराने विधान के स्वरूप को पूर्णतया 
परिवर्तित कर दिया ओर एक शक्तिशाली संव सरकार की स्थापना की । कांग्रेस द्वारा स्वीकृत 
इस विधान के पक्ष मे ६ राज्यों की अ्रनुमति के उपरान्त, सयुक्तराज्य अमेरिका का वनमान 
सप्र विधान ४ मार्च, १७८९ ई० को लागू किया गया । 


अमेरिकी सघ शाप्तन विधान की अनुकूल स्थितियो--सयुक्त राष्ट्र अमेरिका 
के संघात्मक शासन विधान के निर्मांण की अनुकूल परिस्थितयाँ निम्नलिखित है :--- 

प्रथमत:, तेरहों स्वतन्त्र राज्य एक ही भौगोलिक सीमा में ह अर्थात्‌ सभो राज्य एक 
दूसरे के समीप है और इनके त्रीच यातायात सुगमता से हो सकता है कारण कि विभिन्न 
राज्य पहाड़ों अथवा सागरो से सीमित नहीं है । इस भौगोलिक एकता का अमेरिका को 
एक संयात्मऊ स्वरूप देने मे वडा योग रहा है | संत शासन विधान के प्रमख समर्थक 
हेमिल्लग्न (9॥77707) ने राज्यो को मौगोलिक एकता का संवात्मक सरकार की दृष्टि 
से महत्त्व दिखाते हुए लिखा है :-- 


“मुझको यह कहते हुए हप होता है कि खतन्त्र अमेरिका के राज्य प्रथक प्रथड और 
-दूर नहीं बसे हुए. है, वे परत्पर सवोगित, उपजाऊ व विस्तृत छेत्र मे स्थित 
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है| ईश्वर ने इसे कई प्रकार की भूमि, जिसमें अनेक वस्तुएँ उत्पन्न होती हैं, प्रदान की हैं 
श्रौर जिनमें सिंचाई के लिए बहुत से दरिया है। इन राज्यों को सगठित करने के लिए, 
जहाज़रानी वाली नदियों करो लडी की एक सीमा है जो एक दूसरे के पर्यात समीप बहती 
हैं और राज्यों के बीच यातायात की सुविधाएँ, उत्पन्न करती हैं ।” अतः स्पष्ट है कि 
राज्यों की भौगोलिक समीपता का सयुक्त राज्य अमेरिका को एक सवात्मक सरकार का 
स्वरूप प्रदान करने में विशेष श्रेय हे | 


दूसरे, स्वतन्त्र राज्य अपनी सुरक्षा के लिए. 'सयुक्त राज्य अमेरिका में सम्मिलित 
हुए श्रर्थात्‌ यदि तेरहों राज्य पृथक्‌ प्रथक्‌ रहते तो साम्राज्यवादों यूरोपीय देशों के लिए 
इनकी स्वाधीनता छीन लेना कठिन कार्य न होता | सघ विधान के प्रतिपादक गे (]29) 
ने सुरक्षा के हेतु की महानता के सम्बन्ध में लिखा है कि “यदि सामप्राज्यवादी राष्ट्र देखे 
कि हमारी सघात्मक सरकार कुशल और सुब्यवस्थित है, हमारा व्यापार विधिवत है, 
हमारी सेना मल्ली प्रकार सगठित और अनुशासित है, हमारे अर्थ सम्बन्धी व अन्य साधन 
व्यवस्थित है तथा हमारे देशवासी मुक्त, सठुष्ट व सगठित हैं, तो ऐसी दशा में वे राष्ट्र 
हम से शत्रुता करने की अपेक्षा मिन्नता करना चाहंगे |? गे के इन शब्दों की महत्ता का 
श्राज भल्ी प्रकार श्रनुभव किया जा सकता है। वतमान युग में ससार के सर्वाधिक शक्ति- 
शाली व प्रभावपूर्ण राज्य सयुक्त राज्य अ्रमेर्कि का विश्व की राजनीति में प्रमुख 
स्थान है । 


तीसरे, राज्यों ने अपना आर्थिक दित भी सघ शासन विधान में ही निहित समझा 
फारण फि सभी राज्यो के सगठित हो जाने पर यातायात की विशेष सुविधाएं उत्पन्न दो 
जाती है और परिणाम स्वरूप व्यापार की वृद्धि होती है | राज्यो को एक सघात्मक सर- 
कार में सगठित हे जाने पर जो विशेष आर्थिक लाभ प्रात होंगे उसके विषय में हैमिल्टन 
मे कहा था; “व्यापार की शिराएँ प्रत्येक भाग में मरी-यूरी रहेंगी और प्रत्येक भाग की 
घरतुओ के बहाव से इनमे शक्ति और पुष्ठता आयेगी। विविध राज्यों के उत्पादन वी 
विभिन्नता से व्यापारिक उद्योग के लिए विस्तृत क्षेत्र खुल जायगा ।” इसके अतिरिक्त 
सघात्मक गज्य में सगठित होने से सभी स्वतन्न श्रमेरिकी राज्यों की समान मुद्रा, तील व 
नाप आहि के समान माप स्विर हो गये ओर परिणाम-स्वरूप व्यापार व उद्योग की बृद्धि 
को विशेष प्रोत्साहन प्राप्त हुआ । 


उक्त वर्णित विभिन्न देतुओ के अतिस्क्ति स्वतत्र राज्यो को सगठित होने के फल- 
स्वरूप राजनैतिक दृष्टि से भी विशेष लाभ प्रात हुए। अतर्राष्ट्रीय राजनीति में बडा व 
सुसगठित राज्य एक प्रमुख स्थान प्राप्त कर सकता हैं। इसी लाभ के कारण सघ शासन 
पिधान के मुख्य प्रतिपादऊ मे (]9५), देमिल्टन (न०ए7६०४) और मेढीसन (४४०॥- 
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$0॥)) तेरहों स्वतत्र राज्यों की एक सवात्मक सरकार स्थापित करने के पक्ष मे थे। गेने 
उचित ही कहा है, “एक सधात्मक सरकार अपने अतगत विभिन्न राज्यों के सभी 
योग्य व अनुभवी व्यक्तियों के सहयोग से अपना काय बड़े ही सुन्दर ढग से कर 
सकतो है। वह राजशासन की समान नीति निर्धारित कर सकती है और सभी राज्यो को 
समान व सदश कर सकती है तथा अपनी दरदशिता से प्रत्येक राज्य को लाभान्वित कर 
सकती है | सधियाँ करते समय वह सम्पर्ण राज्य के हित को दृष्टि में रखती है और राज्य 
विशेष के हित को सम्पूर्ण हित से सम्ब्रन्धित कर सकती हैं। किसी भाग विशेष को रक्षा 
के लिए. वह सम्र्ण राज्यों की शक्ति व साधनों का एकत्रिकरण कर सकती है जब 
कि प्रथक-प्रथक राज्य यह कार्य सऊलता व सुगमतापूवंक नहीं कर सकते हैं ।” 


अन्तत' सभी राज्यो की समान भाषा, समान संस्कृति, समान घममं तथा धार्मिक 
वैबम्य का अभाव आदि कारणों का भी विभिन्न स्वतत्र राज्यो को संगठित करने में योग 
रहा है | 


संघ सरकार की विशेषताएं--सयुक्त राज्य श्रमेरिका के सघ विधान का 
ठीऊ अध्ययन करने के लिए पाठक की संध शासन विधान की विशेषताएँ जानना 
परमावश्यक है। सथ राज्य अनेक स्वतन्त्र राज्यों का ऐसा सगठन है जो सुस्त्ता, 
आ।िक लाभ तथा राजनीतिक हितों आ्रादि के लिए होता है । सघ राज्य मे सम्मिलित 
होने से विभिन्न राज्य अपनी राजसत्ता व स्वतन्त्रता नहीं खोते, किन्तु वे स्वेच्छा से 
शासन-सम्बन्धी अपने कुछु अधिकार सध सरकार को सोप देते है। संघ सरकार व अन्य 
संबात्मक इकाइयों (8८0०९४४] ७०८8) के बीच अधिकारों का विभाजन इस सिद्धान्त 
पर होता है कि स्थानीय विपयों से सम्बन्धित अधिकार इन इकाइयो को प्राप्त होते हैं और 
सामूहिक विषयों पर केन्द्रीय अथवा सध सरकार नियस्त्रण रखती है । 


एकात्मक (097787ए) और संघीय (?८१८:५)) विधानों मे प्रमुख भेद यही 
है कि एकात्मक राज्य में केन्द्रीय सरकार अपनी सुविधानुसार राज्य की विभिन्न इकाइयों 
को कुछ अधिकार सौप देती है जैसे कि अगेजी विधान मे पाया जाता है, किन्तु सबीय 
राज्य में अधिकारों का विभाजन ([0ए500 ०६ ?0%८॥5) इसके ठीऊ विपरीत 
होता है श्रर्थात्‌ इकाइयों अपनी सुविधानुसार सथ॒ सरकार को सामूहिक विपयों से सम्रन्धित 
अधिकार दे देती ह। अतः सधीय विधान की प्रमुख विशेषता अधिकारों का विभाजन 


हीह। 


जैसा कि ऊपर लिखा गया है, सघ राज्य कुछ स्वतन्त्र राज्यो का एक सड्ठन है और 
इसके परिणाम स्वरूप प्रत्येक संब राज्य में दुहरी शासन व्यवस्था--संबीय शासन व्यवस्था 
तथा इकाइयों की शासन ब्यवस्था--का होना आवश्यक है । इन इकाइयो को विभिन्न 
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सघ शासन बिधानों में मिन्न-मित्त नामां से जाना जाता हे जैसे कि स्विट्जरलैण्ड 
($ए02८:०४०) के संघीय विधान में ये इकाहयोँ केन्टनस (०७॥/079) श्रौर 
श्स्ट्रेलिया व सयुक्त राज्य अमेरिका में स्टेट्स (५:४:८७) कहलाती हैं । 

प्रत्येक सघ विधान में इकाइयों व सबीय राज्य के मध्य अधिकारों का विभाजन 
विधान द्वारा ही होता है । इसी कारण संघ राज्य में प्रत्येक नागरिक की दुहरी नागरिकता 
होती है अर्थात्‌ वह प्रथमत' अपनी स्टेट व कैन्टन का नागरिक होता है ओर दूसरे 
सधीय राज्य का | सघीय राज्य के अधिकार ्षेत्र के अन्तर्गत विभिन्न सामूहिक विषय जेंसे 
आक्रमण से रक्षा, विदेशी राज्यों से सम्बन्ध, आयात व निर्यात पर कर, यातायात, 
डाकघर, नाप व तौल आइि का माप इत्यादि आते हैं। इनके अ्रतिस्क्ति स्टेट व कैन्यन 
सरकार स्थानीय विषया जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वच्छुता, स्थानीय राज्य व्यवस्था इत्यादि 
पर नियत्रण रखती है । 

सयुक्त राज्य अमेरिका मे १७८७ ई० के सघ शासन विधान के अनुसार सघीय 
राज्य के अ्रन्तगंत निम्नलिखित अधिकार हैं;--- 

(१) करों का लगाना व सम्रह करना, राष्ट्रीय ऋण को चुकाना तथा सामूहिक 

रक्षा व राज्यों के सामान्य हितों को व्यवस्था करना । 

(२) राष्ट्र की ओर से ऋण लेना । 

(३ ) विदेशी व्यापार व संघीय राज्य की विभिन्न इकाइयों के व्यापार को विधिवत 
करना । 

(४ ) विदेशियो को सयुक्त राज्य अमेरिका की नागरिकता के अधिकार प्रदान 
करना | 

(४. ) मुद्रा जारी करना व विदेशी और अ्रपनी मुद्राओं के बीच अनुपात स्थिर करना । 

(६ ) नाप व तौल के माप की व्यवस्था करना। 

(७ ) ठाकघरो का प्रबन्ध करना | 

(८ ) विज्ञान व कला आदि की वृद्धि करना | 

(१) जल, थल्ञ व वायु सेना का सगठन करना । 

( १० ) सघ की परराष्ट्रीय नीति निर्धारित करना व श्रन्य स्वतत्र राज्यों से सम्बन्ध 
और सधियाँ निश्चित करना, इत्यादि । 

अधिकारों के विभाजन व दुद्दरी शासन व्यवस्था के अतिरिक्त सघ शासन विधान की 
हुददरी प्रमुख विशेपता एक लिखित व अलचीला विधान (ज़षाा।हत बगते डाह्धाते 
(:०7५5(॥७४६४०४७) है। जैसा क्लि ऊपर वर्णन क्या गया है, सब राज्य अनेक स्वतत्न राज्यों 


_ ._णथयोँ ब्म्पषकक- 
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के मिलने से बनता है अर्थात्‌ सघात्मक राज्य विभिन्न इकाइयों व सप्रीय राज्य का 
अनुबन्च ((:०६72८४) है, अतः आवश्यक है कि ऐसी सरकार का विधान लिखित हो 
जिससे कि परस्पर मतभेद के अवसर न रहें । किन्तु एकात्मक राज्यों के लिए लिखित 
विधान होना अनिवाय नहीं है । इगलेए्ड का विधान एकात्मक है अर्थात्‌ देश के विभिन्न 
भाग केन्द्रीय राज्य के अधीन हैं और उन्हें केवल केद्धीय राज्य द्वारा प्रदत्त अधिकारों 
का ही उपभोग करने का अधिकार है। ये अधिकार भी स्थायी नहीं हैं कारण क्रि केन्द्रीय 
राज्य जब्र चाहे आवश्यकतानुसार इन अधिकारों को वापस ले सकती है । दूसरे शब्दों में, 
इसका यह श्रर्थ है कि एकात्मक राज्य में इकाइयाँ प्रणंतया केन्द्रीय राज्य के अ्रधीन 
रहती है और इसी कारण जैसा कि पिछुले प्रष्ठो में वर्णन किया गया है इगलैण्ड की 
पार्कियामेन्ट के अधिकार अ्रसीमित हैं | अतः स्पष्ट है कि ऐसे राज्यों मे लिखित विधान 
का होना परमावश्यक नहीं है, किन्तु संघ राज्यों का लिखित विधानों की अनुपस्थिति में 
कार्य करना असम्भव है क्योंकि वहाँ एकमात्र विधान के द्वारा ही संघीय और स्टेट गज्यों 
के पारस्परिक अधिकारों व सम्बन्धों का निश्चय होता है । 
संघ विधान के लिए. केवल लिखित द्वोना ही पर्यात नही है उसे अलचीला 
भी होना चाहिए। संघ ,विधान की रचना के समय विभिन्न सदस्य राज्यों अ्रथवा 
इकाइयो व सघीय राज्य के चीच अधिकारों के विभाजन के सम्बन्ध में पर्याप्त बाद- 
विवाद होता है और परिणाम स्वरूप ऐसे ही विपयों का, जिनका कि सम्बन्ध सामूहिक हित 
से होता है. सप्रीय राज्य को सौंपा जाता है। इसके श्रतिरिक्त अन्य स्थानीय कार्यों पर 
संघागी गज्यों का नियन्त्रण होता है। इन सभी अधिकारों की विधान में विस्तार-प्रवंक 
विवेचना की जाती है जिससे कि भविष्य भें किसी अधिकार विशेष के सम्बन्ध में अनेक 
सदस्य राज्यों के ब्रीच अश्नवा सघीय राज्य एवं इकाइ्यो के बीच किसी प्रकार का भी मतभेद्र 
नहो। अतः ऐसा सप्र विधान जो कि बहुत ही विवादगत्त गुत्थियो को सुलकाने के उपगन्त 
निश्चित होता हे, सुगमतापूवक व साधारण रीति द्वारा परिवर्तित नहीं हो सकना चाहिए 
अन्यथा कठिन परिश्रम द्वारा निर्मित सघ विधान की सारी महत्ता का अन्त हो जाता है। 
साधारण रीति द्वारा परिवर्तित न हो सकने का तात्पय यह है कि विधान मे परिवर्तन 
करने के लिए असाधारण तरीकों का आश्रय लेना पढे । इस प्रकार के विधान में साधारण 
व वेधानिक कानूनों में विशेष अन्तर होता है अर्थात वेधानिक कानूनों को बनाने के लिए 
असाधारण रीति व व्यवस्था के अनुसार कार्य करना होता है | किसी भी सघात्मक राज्य 
जैसे आप्टू लिया, ल्विव्जसलैए्ड आदि के विधानों मे सहज रीनि से संशोधन नहीं हो 
सकते । इसी प्रकार सयुक्त राज्य अमेरिका का विधान भी बहुत ही अलचीला है और यद्यपि 
वरतमान सघ विधान को कार्यानिवित हुए लगभग १७४ वर्ष हो गये हैं, किन्तु इतने अधिक 
समय में केवल २१ ही संशोधन हो सके हैं । 


( शृट्षण ) 


उक्त वर्णन से पाठक को यह भ्रम नहीं होना चाहिए कि संघ विधानों में परिबतन 
होना आवश्यक नहीं है। यह सत्य है कि संघ विधानों के निर्माता सभी हितों पर पूर्स 
विचार के पश्चात्‌ ही श्रधिकार-विमाजन व कार्य-्षेत्र आदि का निश्चय करते हैं, किन्तु 
ससार की प्रगतिशील अवस्था में एऊ राष्ट्र की सामाजिक, राजनीतिक व आर्थिक 
समस्‍्याश्रों में निरन्‍्तर परिवतन होता रहता है और इसी के असुसार विधान में भी 
समय-समय पर परिवर्तन होना स्वामाविक्र है। इतना अवश्य है कि संघ विधान को 
क्लिष्य्ता से परिवर्तित होना चाहिए) 


इन विशेपताओं के अतिरिक्त सघ विधान में सर्वोच्च न्यायालय का अपना एक विशेष 
स्थान होता है | सब विधान, जेसा कि लिखा गया है, एक प्रकार के समभौते का फल है 
और उसे स्थायी बनाने के लिए यह आवश्यक है कि सपीय और सपाज्नी राज्य विधान 
की धाराञ्रों के ही अनुसार कार्य कर । सघ विधान की रचना करते समय यत्रथपि यह 
ध्यान रखा जाता है कि सघीय व सघाज्ी राज्यों के बीच अधिकारों का विभाजन परर्ण हो 
तथा उनका स्पष्ट विवेचन क्रिया जाय, किन्तु यह सभावना निरन्‍्तर बनी रहती है कि 
सधाज़ी राज्यों व संघीय राज्य अथवा परस्पर सघाज़ी राज्यों में ही किसी प्रावधान व धारा 
विशेष के सम्बन्ध में मतभेद हो जाय कारण कि अपने हितानुसार विधान का श्रर्थ 
लगाकर कोई भी इकाई अथवा सघीय राज्य एक दूसरे के अ्रधिकार्रों पर अतिक्रमण कर 
सकता है। अत, ऐसी परिस्थितियों में यह आवश्यक है कि एक ऐसा निप्पक्ष,श्रोर सर्वोच्च ' 
स्यायालय हो जो कि ऐसी गुत्वियो के सम्बन्ध में अपना निर्णय दे और यह निर्णय समी 
सद्ध्य राज्यो एवं सध राज्य के लिए वाव्य हो | इसी कारण अनेक राजनीतिक विद्वानों का 
मत है कि सघ राज्य मे सब न्यायालय सत्र शासन विधान का सरक्षुक और व्याख्याकर्ता 
है । प्रत्येक सघ विधान में सघ न्यायालय की स्वना तथा उसके अ्रधिकारों व कत्त व्यों 
का प्र व म्प्य विवेचन रहता है, किन्तु एपत्मक सरकार में ऐसे न्यायालय की आब- 
श्यकता नहीं है क्योंकि केन्द्रीय सरकार शासन सम्बन्धी सभी कार्यों में अन्तिम अधिकारिणी 
होती है | वर्तमान युग में सभी संघ राज्यीं मे अपने अपने संघ न्यायालय हैं, किन्तु इन 
सभी संघात्मक राज्यों में सघ न्यायालयों की स्वना व अधिकारादि में समानता नहीं है | 
संयुक्त राज्य अमेरिका मे सर्वोच्च सघ  न्‍्यायांलय को अन्तिम अधिकार प्राप्त है, किन्तु 
स्विटजसलेण्ड के सघ न्यायालय को ऐसे विस्तृत अधिकार प्राप्त नहीं हैं । कैनाडा, श्रास्ट्रेलिया 
और दक्षिणी अमेरिका के सर्वोच्च न्यायालयों के अधिकार भी पर्स नहीं हैं कारण कि इन 
राज्यों के मुकदमों की श्रत्तिम सुनवाई इगलेंड की प्रिंवी कॉसिल की न्यायिक समिति 
([एवारतशं ५०८८) में होती है। श्रतः संघ न्यायालय की दृष्टि से सयुक्त 
गज्य अमेरिका का सर्वोच्च न्यायालय (59076776 (८०७१४) सर्वोत्तम है । 


्क 


सत्रहवोँ अध्याय 


संयुक्त राज्य अमेरिका के विधान की विशेषताएँ 


अमेरिका का विधान राष्ट्रीय एकता और स्थानीय स्वाधीनता के समन्वय का 
आश्वयंजनक स्वरूप है। जिस प्रकार इज्नलेंड का विधान सचिवात्मक सरकार का 
जन्मदाता माना जाता है उसी प्रकार संसार के ग्रावः सभी देशो ने संघीय . विधान की 
प्रणात्ञी को अमेरिका से अपनाया है । यह एक स्मान्य सत्य है कि इस विधान ने 
सतार में एक नई परिपाटी को जन्म दिया हैं। नीचे हम इस विधान की कुछ मुख्य 
विशेषताओं का वर्णन करते है :-- 


( ) एक सर्घीय विधान--अमेरिका का विधान मूलतः अपने ढठोंचे मे सघीय 
(7९८०८१४)) है । यह राज्यो का सघ है। सारे देश का शासन दो सरकारों--सघीय और 
राज्य सरकारों--मे बेटा हुआ है | कुछ देशो मे एक ही सरकार पर समस्त देश के शासन 
का एकमात्र उत्तरदायित्र होता है। इज्नलेंड ऐसा ही देश है । वहों समस्त विषयो पर कानून 
बनाने, उन्हें लागू करने की अन्तिम सत्ता एक ही सरकार को प्राप्त है। सघीय संविधान 
में सदा इस बात की व्यवस्था रहती है कि एक ही देश मे दो प्रकार की सरकारे हो | पूरा 
देश अनेक छोटी इकाइयों से मिल कर बना होता है जिन्हें कि राज्य का नाम दिया जाता 
है। प्रत्येक राज्य की अपनी एक सरकार होती है। इन सब राज्यों की सरकारें एक 
संघीय सरकार के साथ-साथ काय करती हैं। एकात्मक (०777०7ए) संविधान में 
विधान सभा को ही सर्वोच्च सत्ता होती है | इसके विपरीत सघीय संविधान में संबीय और 
प्राशेय सरकारें--दोनों का वैधानिक अत्तित्व होता है, विधान द्वारा ही दोनों के अधिकार 
ज्षेत्र निश्चित होते है और अपने-अपने क्षेत्र में दोनो सम्पूर्ण सत्तायुक्त होती हैं | 

अमेरिका की संघात्मक सरकार की इकाइयों ((09) पहले अंग्रेजी साम्राज्य में 
थी। १७८७ ई० में इंडीपेन्डेन्स हाल ([70९9९४०८४८९ 2])) में चेठ कर विधान 
निर्माताओं ने इन सब्र ब्िखरे हुए. देशों को एक सबीब विधान मे ब्रॉध दिया। थे विपय 
जो सत्र इकाइयों की जंनता के लिए समान रूप से आवश्यक थे, संघीय सरकार को 
सौंप दिये गये और वे विषय जो इकाइयों के स्थानीय महत्व के है अब भी इकाइयों की 
सरकारों के ही पास हैं। व्यापारिक संगठन, विवाह और तलाक, स्थानीय टैक्स और 


साधारण पुलिस के श्रधिकार ्रादि स्थानीय मामलों में राज्यों की सख्मारों को पूरा-पूरा 
३२ 
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अधिकार दिया गया है। इसी प्रकार राष्ट्रीय महत्व के सच विभाग सघोय सरकार को 
प्राप्त है। यह अधिकार विभाजन एक सममोते पर आधारित है । उत्त समय जबकि सत्र 
इकाइयों अ्रपनी-अपनी स्वतत्रता के लिए, प्राण दे रही थी, समझौता ही एक सम्भव विधि 
थी | इसीलिए, अवशिष्ट अधिकार (२०४॥७७५४ए ?0०७८॥४) की इकाइयो के हाथ में 
ही छोड दिया गया। यह इसलिए भी किया गया कि सम्भव है भविष्य में अधिकार विभाजन 
सम्बन्धी ऐसे प्रश्न उठे जिनके सम्बन्ध मे विधान निर्माताओं ने न सोचा हो । उनके 
सम्बन्ध मे इन शेपाधिकारो द्वारा विभिन्न राज्यो को यह अधिकार प्रदान किया गया है कि 
वे निरशुय करे कि उसमें सघीय सरकार का अधिकार होना चाहिए या राज्य सरकार का | 
संघीय विधान मे अधिकार विभाजन के साथ-साथ संघ और राज्यों के बीच होने 
वाले वैधानिक गत्यवरोध का निबटारा करने के लिए. एक स्वतत्र तथा अधिकार सम्पन्न 
उच्चतम-न्यायालय की स्थापना भी आवश्यक है। इस आवश्यकता की पूर्ति के लिए 
अमेरिका के सविधान ने एक उच्चतम-न्यायाल्य की स्थापना की है। इसका मुख्य कार्य 
संघ तथा राज्यो के बीच उत्पन्न वैधानिक अवरोधो की दूर करना है। किसी भी राज्य की 
सरकार की इसबात की पूर्ण स्वतन्त्रता है कि वह कोई भी ऐसा विषय उच्चतम- 
न्यायालय के समच्त उपस्थित कर सके जिसमें उसे सघ सरकार के विरुद्ध अ्रपने कार्य-स्षे् 
में हस्तक्षेप करने की शिकायन हो । 
इस प्रकार हम देखते है कि अमेरिका का सविधान पूण रूप से सपात्मक दे और 
उसमे एक आदर्श सध शासन की सभी विशेषताएँ विद्यमान है | 
4 २ ) एक लिखित नविधान--सघात्मक विधान का लिखित होना उसका एक सुख्य 
छक्त॒ण है, अमेरिका का विधान भी एक लिखित विधान है। ऐसे भी देश है जहाँ के विधान 
किसी एक समय पर बैठ कर नहीं बनाये गये श्रौर उन्हे सूक्रमता के साथ नही लिखा गया । 
इद्धलेड इसका सबसे सुन्दर उदाइरण है। यहाँ का संविधान अधिकतर अ्रलिखित परम्प- 
राश्नो पर आधारित है। अमेरिका का विधान ऐसा नही है। इस विधान को एक निश्चित 
समय पर जनता के नेताओ ने चनाया था। सम्पूर्ण विधान में लगभग ४००० शब्द है। 
किन्तु यह न समझ लेना चाहिए कि केवल इस सूद्रम विधान के पाठ से ही अमेरिका की 
मरफार का पूरा जान प्रात हो सकता है । इस विधान में मी बहुत सी बाते अलिखित 
परम्पराओं पर श्राधारित है, अन्तर ऊेवल इतना ही है कि इगलैस्ट का सविधान अलि* 
खित है और अमेरिका का विधान मूलतः लिखित है | लिखित विधान के साथ-साथ हमें 
अमेरिका या विधान समभने के लिए निम्नलिखित तत्वों का नो अध्ययन करना पड़ेगा | 
(के ) अलिगित परम्पगए | 
( खव ) कँग्रेस द्वारा बनाये गये कानून । 
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( ग ) न्यायालय द्वारा दिये गये फेंसले । 
(घ ) वेधानिक सशोधन । 


(के ) अलिसित परम्पराएँ--परमपराश्रो ने संयुक्त राज्य अमेरिका के विधान को 
बहुत कुछ परिवर्तित कर दिया है| फिलाडेल्किया सम्मेलन (?4029॥08 (:0॥- 
ए८709) के विधान निर्माताओं ने प्रेसीडेन्ट का चुनाव अप्रत्यक्ष रीति ([0076८॥ 
३८८००) का रक्खा था, किन्तु आज यही चुनात्र बहुत कुछ प्रत्यक्ष सा हो गया है | यह 
भिन्नता परम्पराओ के द्वारा ही आई है । इसी प्रकार विधान की ओर भी बातों को परम्प- 
राप्नों ने बदल दिया हैं । लिखित विधान में राष्ट्रपति और उपराट्रपति के एक ही स्टेट 
(5६४८८) से चुने जाने के बारे में कोई रुकावट नहीं है, परन्तु परम्पराओं ने यह निश्चित 
सा कर दिया है कि यह दोनों पदाधिकारी अलग-अलग क्षेत्रों अथवा राज्यों के हों। 
मन्त्रिमरडल का कोई विशेष उल्लेख विधान मे नहीं है, परन्तु आज परम्पराओ 
के द्वारा मन्त्रिमएडल बनता है । राजनीतिक परम्पराओ पर दल भी आधारित हैं । इन 
सत्र उदाहरणो से यह स्पट्ट है कि अमेरिका के विधान में परम्पराश्रों ने बहुत कुछ परिवर्तन 
कर दिया है। यह परम्पराएँ भी बदल सकती हैं. जेंसे कि सौ वर्ष तक किसी राष्ट्रपति ने 
कोग्रेस को कोई सदेश नहीं भेजा, परन्तु इस परम्परा को विल्सन ने तोड दिया और शअ्रत्र 
भी राष्ट्रपति काँग्रेस को सदेश भेज देते हैं । 


(ख ) कॉमेस द्वारा बनाये गये कानून--फिलाडैल्किया सम्मेलन (?8- 
6690978 (०7ए८७४४०9) के विधान निर्माताओं ने विधान बनाते समय केवल आधार- 
भूत सिद्धान्तों का ही समावेश किया था। कॉग्रेस ने अनेक वैधानिक अधिनियमी को स्वीकार 
कर रिक्त स्थानों को भरा हैं। न्यायालयों की व्यवस्था करना, उपराष्टपति के पर्वात न 
होने पर राष्ट्रपति के उत्तराधिकारी को निर्धारित करने की विधि ओर कानून बनाने की 
विधि--यह सब्र इसी के उदाहरण है। 

(ग ) न्यायात्य के दिये गये फ्रेचले--जस्टिस होग्स ने लिखा है कि जजो के लिए 
कानून बनाना श्रावश्यक है। उच्चतम न्यायालय (5प97८77८ (०७:४५) विधान का 
संरक्षक है। विधान की व्याख्या करने में यह न्यायालय कुछ चैधानिक स्क्तिताओं को भी 
भरने का कार्य करता है । व्यवसाय की व्यवस्था और युद्ध के समय काँग्रेस के अधिकार 
इत्यादि इसी के उदाहरण हैं। 


(घ ) संशोधन--संयुक्त राज्य अमेरिका के विधान में अन्र तक २१ संशोधन हो 
घुके है। पहिले दस संशोधन अधिकार सम्बन्धी घाराएँ (ग] ०£ 89४9) है 
और ग्यारहवीं धारा प्रत्येक नागरिक को दूसरे संघ राग्यों के विदद्ध सर्वोच्च संवात्मक 
न्यायालय (७००7८॥7८ (०४7० में मुकदमा चलाने का अधिकार देती है ) बारहवाँ 
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सशोधन राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव से सम्बन्धित हे | तेरहवं, चौदहवें, पद्रइव 
सशोधनों में शान्ति की शर्तें लिखी हैं। अन्तिम चार सशोघन टैक्स से सम्बन्धित हैं । 


इस प्रकार यह स्पष्ट हो जाता है कि सयुक्त राज्य अमेरिका का विधान लिखित 
ओर अलिखित दोनों मकार के तत्वों से बना है । 


( है ) एक अपरिव्तनशील विधान--राजनीतिक शास्त्र में सवैधानिक सशोधन 
की दृष्टि से सविधानों को दो भागों में बॉय जाता है-- परिवर्तनशील और अपरिवतन- 
शील | जहाँ सवैधानिक सशोधन देश के विधान मण्डल द्वारा साधारण कानूनों की 
भाँति स्वीकृत किये जा सकते हैं वहाँ के सविधान को परिवतनशील कहा जाता है। 
इगलैए्ड का सविधान ऐसा ही है। वहाँ पार्लियामेन्ट (227]877८7/) बहुमत से 
साधारण कानूनों की भाँति सबेधानिक कानूनों में कोई भी परिवर्तन कर सकती है। 
इसके विपरीत अपरिवतनशील विधान वह माना जाता है जो किसी विशेष सस्था द्वारा 
विशेष रीति से ही सशोधित किया जा सकता हो । इस दृष्टि से अमेरिका का विधान 
अ्रपरिवतनशील है । इसमें श्रभी तक केवल २१ सशोधन हुए हैं। इस सविधान की 
धारा ५ में सशोधन सम्बन्धी नियमों का उल्लेख है । सशोधन के स्वीकृत होने की प्रक्रिया 
की दो अवस्थाएँ हैं---प्रस्तावित होना और स्वीकृत होना | सशोधन दो प्रकार से प्रस्तावित 
हो सकता है :--- 


(१) काग्रेस स्वय सशोधन प्रश्ताव कर सकती है, किन्तु इसके लिए. कांग्रेस के 
दोनों भवनो में अलग-अलग | बहुमत का होना आवश्यक है| 


( २) विभिन्न राज्यों की ऊँ (अर्थात्‌ ३१२) वारा सभाएँ सम्मिलित रूप से 
कांग्रेस से सशोधन के लिए प्रार्थना कर सकती हैं और तत्र कांग्रेस को उसे प्रस्तावित 
करने के लिए राज्यों के एक विशेष सम्मेलन का आयोजन करना आवश्यक है । 

सशोधन के स्वीकृत होने की अवस्था के भी दो रूप है | 

( १ ) प्रस्तावित सशोधन तभी स्वीकृत हो सकेगा जब्र $ै. (अर्थात्‌ ३६ ) राज्यों 
की घारा सभाएँ उसे मान लें श्रथवा ( २) $ ( श्रर्थात्‌ ३६ ) राज्यों में उनकी विधान 
सभाओं द्वारा इसी उद्द श्य से बुलाये गये सम्मेलन उसे मान लें । 

सशोघन के स्वीकृत होने के लिए इन में से कौन सी रीति अहण की जायेगी इसका 
निश्चय काँग्रेस करेगी । 

सशोधन करने के सम्बन्ध में कुछ नियत्रण भी रकक्‍्खे गये है जैसे--- ( १ ) प्रत्येक 
राज सरकार के सीनेद से (5८72०) में अपने दो सदस्य मेजने के अधिकार में कोई 
भी सशोधन नहीं हो सकता | (२ ) कोई भी राज्य विमाजित नहीं किया जा सकता 
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आर न दो राज्यों को मिलाया जा सकता है श्रर्थात्‌ राज्यों की सीमाश्रों मे कोई भी परि- 
बर्तन नहीं किया जा सकता । 

सशोधन की हन विभिन्न प्रक्रियाओं के अध्ययन से यह स्पष्ट हो जाता है कि इस 
अझपरिवतनशील संघात्मक विधान में संशोधन करना कितना कठिन है । इस संविधान 
को स्वीकृत हुए डेढ़ सौ वर्षों से भी अधिक समय हो चुका है । इस विस्तृत काल में प्रस्ता- 
वित संशोधनों की संख्या लगभग १९०० है, किन्तु नियमों की कठिनाई के कारण इनमें 
से केवल २१ सशोधन ही स्वीकृत हो सके हैं । इस प्रकार सथुक्त राज्य अमेरिका का 
विधान अपरिवर्तनशील विधान का सत्रसे सुन्दर उदादरण है। सधात्मक राज्य के लिए. 
इसी प्रकार का विधान आवश्यक भी होता है जेसा कि पिछले श्रध्याय में स्पष्ट किया जा 
चका है । 

(५ ) शक्ति विभाजन ( 8०/47०/7०/ "ए[ /१०:४४7४):-- सयुक्त राज्य 
अमेरिका के विधान में शक्ति विभाजन के सिद्धान्त को स्वीकार किया गया है। 
इस सिद्धान्त के अनुसार सरकार के तीनों अगों--व्यवस्थापिका, कार्यकारिणी तथा 
न्याय विभाग को एक़ दुसरे से प्रथक ओर स्वतत्न होना चाहिए.। यह नागरिक 
स्वतत्रता के लिए नितान्त आवश्यक है| यदि इन तीनों शक्तियों को एक हाथ में सौंप 
दिया जाय तो नागरिक कमी भी स्वतत्र नहीं रह सकता । इस सिद्धान्त का जन्मदाता 
फ्रासीसी राजनीतिक व दाशनिक मानटैस्क्यू (१(०॥८४००८७) है | इसने अपने अथ 
$976 ०६ ६॥८ ]9 7७ में इस सिद्धान्त का वर्णन किया है । अरस्तू (0.77870/6) 
और लाक (,0०६७) के अथों में भी इस सिद्धान्त के कुछ उल्लेख ह, किन्तु इस 
को पूर्णता प्रदान करना और उसका विस्तृत विश्लेषण करना मानव्स्क्‍यू का ही कार्य 
था । मानटर्यू ने इस सिद्धान्त के प्रतिपादन की प्रेरणा इगलेड के विधान से प्राप्त 
की थी। यह एक आश्वयजनक बात है, क्योंकि श्गलंड के विधान में वास्तविक 
शक्ति विभाजन है ही नहीं । यह तो केवल नाम मात्र के लिए ही सही है ऊक्लि इंगलेंड 
में धारा सभा, कार्यकारिणी और न्‍्याय-विमाग की अलग-अलग सत्ता है। वास्तव में 
वे एक दूसरे पर आश्रित हैं, एक दूसरे के द्वारा निर्मित होती है। 

मानटेस्क्पू के इस सिद्धान्त का प्रभाव सयुक्त राज्म अमेरिका के विधान निर्माताओं 
पर विशेष रूप से पड़ा है । विभिन्न राज्यों ने मी इस सिद्धान्त को ग्रहण किया है। जान 
अडम्स (]00७॥ 2१209) ने मैसाचसेट्स (४४४४४८॥७४८४४४) के विधान 
में इस सिद्धान्त को विशेष रूप से ग्रहण किया था । मेडीसन ()४४०907) ने लिखा है 
“कि कोई भी राजनीतिक सिद्धान्त इतना मूल्यवान नहीं है जितना कि यह है। इन तीनों 
शक्तियों को एक ही स्थान पर एकन्र करने से तानाशाही उत्पन्न हो जातीहुं हे ।? हंमिलय्न 
(निथाआं६०7) जेफसन (]०रॉी:४०४) और मेडीसन (१/०७0807) सव्॒इस 
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सम्बन्ध में एक मत थे कि “?0ए6॥ ४स0पाँते 98 20 #प६07097९ €तृए॥१००9९ 
६0 9०फ्र८ अर्थात्‌ विमिन्न शक्तियों के बीच स्वाभाविक सतुलन होना चाहिए ।” न्यूटन 
(२८७०7) की वैजानिक खोजो ने इस मत के मानने में और मी सहायता दी । उसी 
ने यद्द स्पष्ट किया कि ससार में पत्येक वस्तु निरोध और सतुलन ((#८८ो:३ 
5287८८७) के नियम पर आधारित हैं| 


मौन्टेसक्‍्यू (१॥070०$००१८०) ने शक्ति विभाजन के सिद्धात का विश्लेषण 
करते हुए. 'निरोध और सतुलन? के इस नियम का कोई उल्लेख नहीं किया था। उसका 
मत था कि फ्रास में बोखन (8097720) वश की तानाशाही, सत्ता को एक ही हाथ 
में दे देने का परिणाम था और इगसैण्ड की नागरिक स्वतत्नता शक्ति विभाजन के 
ही सिद्धात के कारण थी। फ्रास के सम्बन्ध में सौन्‍्टेस्कयू का यह प्रत ठीक था, किन्तु 
इगलेण्ड के सम्बन्ध में उसका मत सही नहीं कहा जा सकता, क्योंकि इगलैण्ड की 
राजनीतिक व्यवस्था में शक्ति विभाजन का सिद्धात प्रचलित ही नहीं था। मौन्‍्टेस्क्पू 
()/०7८४०४१८४) का यह विचार कि सरका० की विभिन्न शक्तियाँ झर्थात्‌ धारा सभा 
कार्यकारिणी और न्याय विभाग प्र्णतः प्रथक-प्रृथक्र कार्य करें और उनका एक दूसरे से 
कोई सम्बन्ध न हो, सवंया अग्राह्म तथा अव्यावहारिक है| यदि हम सरकार के तीनों अग 
बिल्कुल एथक-प्रथक कर ढ, तो शासन की गति ही अ्रवरुद्ध हो जययगी । 


मौन्टेस्कू के सिद्धात की इस कमी को सयुक्त राज्य श्रमेरिका के विधान निर्माताश्रो 
ने मली प्रकार सनक लिया था। इसी कारण उन्हांने उसके शक्ति-विमाजन के सिद्धात 
को ग्रहण करके उसमे निरोध तथा सतुज्ञन, ((.2८:8 ८ 89)9708५) के नियम 
का भी समविश कर उसे व्यावह्मरिक चना दिया। इसी आधार पर सिनेट (5279/८) को 
कुछ कार्यकारिणी के अधिकार (2+»८८०६८ए८ ?0ण८१५) भी दिये गये हैं। और 
प्रेसीडेंट (272570८00) का भी घास सभा के अधिकारों (7,८8787267ए८ 209८7) 
में योग स्वीकार किया गया है। 


( ६ ) जनता का अपना चिघान--यह विधान जनता की राजसत्ता पर आधा- 
रत है | इस प्रकार यद्द जनता का अपना विधान है। इस विधान के निर्माता विभिन्न 
णशज्यों के प्रतिनिधि थे और फिर जनता द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधियों के सम्मेलन 
((.०07४८४४४०9) ने इसे स्वीकृति प्रदन की थी। इस विधान की प्रस्तावना 
निम्न है :-- 

“हम सयुक्त राज्य के लोग अधिक पूर्णता के साथ सयुक्त होने, न्याय की स्थापना, 
आत्तरिक शान्ति की व्यवस्था, सामूहिक सुरत्ता, सावजनिक सुख-समद्वि मे जृद्धि एवम्‌ 
अपनी बतमान तथा भावी सन्ततियों के प्रति स्वतत्रता की शुम कामनाओझों को सुरक्तित 
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करने के लिए सयुक्त राज्य अमेरिका के इस शासन विधान की रचना एव स्थापना 
करते हैं ।” यह प्रस्तावना हमारे कथन की पुष्टि करती है। इसके आधार पर कहा जा 
सकता है कि राज्य की अन्यतम शक्ति जनता के ही हाथों में है | इस रूप में यह संविधान 
पूर्णतः जनतत्रीय हैं ओर इसऊी सारी शक्ति एवं स्ोत केवल जनता ही है । जेम्स मेडीसन 
(]४70४ ४(५0॥800) ने इस विधान की महानता जताते हुए. लिखा है कि “अमे- 
रिकी राज्य व्यवस्था उस सम्मानित निश्चय पर आधारित है जो स्वतत्रता के प्रतिपादकों 
को मानव जानि की खशासन की क्षमता पर राजनीतिक प्रयोग की आश्रित करने की 
प्रेरणा प्रदान करता हैं (” 


अमेरिकी सविधान में यह बात भल्नी माँति स्पष्ट कर दी गई है कि नागरिकों के 

अधिकार छीने नहीं जा सकते । नागरिकों के सभी अधिकार राज्यो के विधानो मे लिखित 

है। सघीय विधान मे भी नागरिक की व्यक्तिगत स्वतत्रता बिल आफ राइट्स (जि 
०६ ९४॥४9) के द्वारा रक्षित है। धारा ९ में लिखा है.-- 


“शासन विधान में कुछ अधिकारों के परिगणन का अर्थ यह नहीं लगाया जायगा 
कि जनता को सहज प्रात अन्य अधिकारों का निषेघ कर दिया गया है या उन्हें गौण 
समझा गया है |” इन अधिकारों को केवल वेधानिक संशोधनो द्वारा ही बदला जा 
सकता है। 


७--स्पायल सिस्टम ($%०॥ 895/2॥7)- श्रमेरिकी विधान की यह प्रथा 
प्रेसीडेए्ट एण्ड्यू जैक्सन (8707०ए ]2०:४०४) के नाम से सम्बन्धित है। इस 
प्रेसीडेए्ट ने यह प्रथा प्रारम्भ की कि नया प्रेसीडेर्ट पिछले प्रेसीडिएट के कर्मचारियों तथा 
उच्च राज पदाधिकारियों को निंकाल दे और अपने दल या अपनी रुचि के व्यक्तियों की 
नियुक्ति करें । इसे स्वायल सिस्टम (590] $997९॥0) कहते है। इसके अनुसार योग्य 
ओर अनुभवी व्यक्ति स्थाई रूप से सरकारी पदो पर नहीं रह सफऊते | इस प्रथा के प्रचलन 
से सरकारी मामलो में व्याघात उत्पन्न होने लगे । यह इसी प्रथा का दुष्परिणाम था कि सन्‌ 
श्पपप१ में एक अधिकार लोलुप व्यक्ति ने अभीष्ट पद की प्राप्ति मं असफल होने पर प्रेसी- 
डेण्ट गारफील्ड (७०४९0) की हत्या कर डाली थी। इस दुबंगना से प्रेस्ति होकर 
मन्‌ श्प्पओे में कांग्रेस ने एक अधिनियम स्वीकृत किया था जो पेडलेटन ऐक्ट 
"(?९८7००]९४०॥ ८० के नाम से प्रसिद्ध है । इस ऐक्ट के अनुसार अधिकाश नौकरियों 
को परीक्षा द्वारा भरा जाने लगा ; किन्तु इसके होते हुए भी सब्र के उच्च पदों पर 
गप्टुपति अपने आदमी नियुक्त फर देते है। | 
८--जुड्शियल रिव्यू (7परधाटाव! 72€०९४४-- इब्जनलैंणएड और फ्रात मे 
कोई भी न्यायालय ऐसा नहीं है जो वेधानिर तथा अवैधानिक अधिनियमों को अवैध 
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ठहरा सके, परत अमेरिका में कांग्रेस के द्वारा स्वीकृत किसी भो नियम को उसका सर्वोच्च 
सघीय न्यायालय (50/76४7९ 000५ ० ए $ 6 ) अवैधानिक घोषित कर सकता 
है। यही न्यायालय यह भी देखता है कि अधिकार-विमाजन (7२798009 ०0६ 
ए०फ८४$) के अनुसार सबीय सरकार तथा विभिन्न राज्यों की सरकारें विधान के अनु- 
सार किन अधिनियमों का निर्माण कर सकती है। अमेरिका के विधान निर्माताओं ने 
सर्वोच्च संघीय न्यायालय को यह विशेषाधिकार इच्नलेए्ड की पार्लियामेन्ट की निरकशता 
को देख कर प्रदान किया था । उस निरकशता को देख कर जेफसन (]८४४१८४४००) ने 
कहा था कि हमे अपने राज्य में एक निर्वाचित निरकुशता (8|८८४२६ ॥06987०घ५7) 
स्थापित नहीं करनी है । उनको इस बात की भी आशा नहीं थी कि जनता कांग्रेस को 
निरकुश ([0८590/८) बनने से रोक़ लेगी । इसी कारण सर्वोच्च सधीय न्यायालय को 
यह अधिकार टिया गया | विधान निर्माण के समय इस सम्बन्ध में काफी मत वेभिन्य 
था| प्रारम्म में रेन्डॉल्क (११४700)9ऐ) ने एक पु]ननिरीज्षण समिति (८0०४० 

0६ ए६८०॥४४०७७) की योजना बनाई थी, पस्तु उसे स्वीकार नहीं किया गया । फिर यह 

विचार किया गया कि प्रेसीडेणट को ही निपषेधाधिकार (५४८६०) दिया जाय, किन्तु 

इसे भी उपयुक्त नहीं समका गया | एलेक्जेन्डर (8|९५४४०९४) का यह मत था कि 

सर्वोच्च न्यायालय ही काग्रेत ओर जनता के बीच मध्यस्थ का कार्य करे, और अन। मे 

इसी विचार को विधान निर्माताओं ने स्वीकार किया | 


(६ ) राज्यों में गणएतन्त की स्थापना--विभिन्न राज्य संघीय सरकार में सम्मि- 
लित अवश्य हैं, किन्तु उन्हें अपने-अपने क्षेत्र में स्वतन्त्रता भी प्राप्त है। सविधान स्वय 
उनके इस अधिकार की रक्षा करता है। 


विधान के अ्रनुसार प्रत्येक राज्य की रक्षा का भार सघीय सरकार पर है। विधान 
प्रत्येक राज्य को गणतन्त्रात्मक सरकार की स्थापना, आ्राक्रमण के समय रक्षा, राज सत्ता 
के उचित उपयोग तथा शइ-विद्रोह्ट के समय सहायता का आश्वासन प्रदान करता है | 
इस प्रकार सपीय सरकार में सम्मिलित होकर विभिन्न राज्यों ने अपनी स्वतन्त्रता को किसी 
प्रकार सीमित नहीं किया है, वरन्‌ उसे भविष्य के लिए भी सुरक्षित कर लिया है ! 


इस अध्ययन को समा करते हुए सयुक्त राज्य अ्रमेरिका के विधान की प्रमुख 
विशेपतांओं का सक्तिप्त विवरण अनावश्यक न होगा। इसकी सबसे पहली विशेषता 
तो यह दे कि वष्ट एक सघीय विधान है श्रौर श्रपनी इस विशेषता में सघीय शासन 
फा श्रादर्श स्वरूप प्रस्तुत करता ६ै। इस विधान भे अन्तर्निहित आदश भावना को हम 
दो रुपों मे देख सकते €। प्रथम इसमे जनता की राज सत्ता फो स्वीकार किया गया है 
तथा द्वितीय इसमे सब के अन्तर्गत विभिन्न राज्यों की समानता स्वीकार की गई है। 


( १७७ ) 


जनता की राज सत्ता के सिद्धान्त से अनुप्राणित होने के कारण उसे जनता का अपना 
विधान भी कहा गया है--यह भी इस विधान की एक विशेषता है। ससार के विभिन्न 
देशों के विधानों मे यह सबसे छोटा विधान है और फिर भी इसके अन्तर्गत शासन की 
छोटी से छोटी वात भी आ गई है । इस विधान का लिखित होना भी इसकी एक विशेषता 
है श्रौर अपने इस रूप मे यह एक अपरिवर्तनशील विधान माना जाता हैं। इसकी 
अपरिवितंनशीलता का सब्रसे बडा प्रमाण यही है कि आज इसकी स्थापना हुए डेंढ सौ 
वर्ष से अधिक हो चुके है, फिर भी इसमे २१ सशोधन ही हो सके है। इस विधान में 
अधिकार विभाजन तथा शक्ति विभाजन के सिद्धान्तों को भी स्वीकार किया गया है। ये 
सिद्धान्त श्रपने मूल रूप में अव्यावहारिक थे, इसलिए इस विधान के निर्माताश्रों ने इन 
में निशेध और सठलन ((.९८०४६७ & 982]470८८७) के तत्व का भी समावेश कर 
दिया था। इस विधान के द्वारा सर्वोच्च सप्ीय न्यायालय को यह अधिकार प्रदान किया 
गया है कि वह किसी भी वैधानिक तथा अवेधानिक अधिनियम को अवैध ठहरा सकता 
है। इस प्रक्रिया के द्वारा शासका तथा विशेषाधिकारियों की निरंकुशता का निरोध होता 
है। इती विधान के द्वारा विभिन्न राज्यों मे गणतन्त्र की स्थापना हुई है। इस विधान 
के अनुसार विभिन्न राज्यों ने संघ मे सम्मिलित होकर अपनी स्वतन्त्रता को किसी प्रकार 
ब्राधित नहीं किया है, बरन्‌ जो अधिकार उन्होंने सथीय सरकार को प्रदान किये है उनसे 
उनकी ख्तन्त्रता भविष्य के लिए रक्षित हो गई हैं। इस विधान की सफलता का सबसे 
बढ प्रमाण यही है कि अपनी इन समल विशेषताओं को लेकर उसने सयुक्त राज्य 
अमेरिका की अधिक से अधिक वेभवशाली तथा समुद्धवान चना दिया है । 


अठारहवाँ अध्याय 


संयुक्त राज्य अमेरिका का भ्रेसीडेंट तथा कार्यकारिणी 


सयक्त राज्य अमरीका का सविधान अध्यक्षात्मक (?7९8।0678) है । यहाँ 
की कायकारिणी का अध्यक्ष प्रेसीडेए्ट कहलाता है । शासन की यह पद्धति इगलेड की 
सासदीय प्रणाली (22#8877९0:20ए 599067) से बिल्कुल भिन्न है। श्गलैंड की 
कार्यकारिणी व्यक्तिगत तथा सामूहिक रूप से अपने समस्त फैसलों तथा कार्यों के लिए _ 
ससद्‌ (287/977८7) के प्रति उत्तरदायी होती है। संसद जब चाहे कार्यकारिणी 
द्वारा प्रस्तावित नीति को अस्वीकृत करके अथवा उसके विरुद्ध अविश्वास का मस्ताव 
स्वोहर करके उसे हटा सकती है इस सासदीय प्रणाली में जिस राजनीतिकद्ल के 
सदस्य ससद मे बहुमत से निर्वाचित होते हँ उसके नेता को ही मत्रिमडल बनाने का 
अधिकार होता है, परन्त सयुक्त राज्य अमेरिका का प्रेसीडेन्ट सघीय ससद्‌ का सदस्य 
नहीं होता और न इस प्रकार वह ससद मूलक व्यवस्था के प्रधान मत्री के समान ससद्‌ 
के बहुसख्यक दल का नेता ही होता है। वह जनता द्वारा श्रल्नग से अप्रत्यक्ष रूप से_ 
चना जाता है । वही कार्यकारिणी का अध्यक्ष होता हैं। उसकी अपने मख्ज्रियों को 
स्वय नियुक्त करने तथा अलग करने का अधिकार* होता है । वह तथा उसकी कार्य 
फारिणी कोई मी सघीय ससद के प्रति उत्तरदायी नहीं होते। उसके कार्यकाल तक 
कोई शक्ति उसे उसके पद से नहीं हटा सकती । वह राष्ट्र का सर्वेसर्वा होता है। 


प्रेतीडेंट का निर्वाचन--सयक्त राज्य अमेरिका के प्रेसीडेन्ट के निर्वाचन का 
हैश्य बडा आकपक होता है। प्रायः सभी, लोग सम्पत्तिवान हों या निधन, चुनाव के दिनों 
में विभिन्न उम्मेदवारों की योग्यता के सम्बन्ध में बातचीत करते दिखाई देते हैं। पार्कों 
मे, गलियों और सढकों पर तथा अन्य प्रसिद्ध स्थानों पर हर जगह इसी विपय की चर्चा, 
बाद विवाद और भाषण होते मिलेंगे । जलसों में और श्रन्य प्रचार के साधनों में हजारों 
डालर व्यय हो जाते है | पोस्टरों और इश्तद्वारों से कोई स्थान नहीं क्‍्वता। एक अ्रजीत्र 
यानावरण दिखाई देता है| 


विधान निर्माता इस पद का चनाव इस प्रकार से नहीं चाहते ये। उनकी योजना 
इस पद को जनता के तीमर आवेगों से सुरक्षित रखने की थी, क्रिन्त राजनीनिक दलों के 





( १७६ ) 


कारण उनकी योजना पूरी न हो पायी | इसी कारण से प्रेसीडेए्ट का चुनाव अब अप्रत्यक्ष 
नहीं रहा और शत्र श्रन्तिम चुनाव से पहले ही यह मालूम होने लगता है कि कौन व्यक्ति 
प्रेसीडेण्ट होगा । 

प्रारम्भ में प्रेसीडेश्ट के चुनाव में दो प्रक्रियाएँ होती थीं। पहले ग्रेसीडेण्ड के 
निर्वाचकों का चुनाव होता था। फिर ये निर्वाचक प्रेसीडेण्ट को चुनते थे। इन निर्वाचकों 
की सख्या राज्यों के सिनेट्रों और रिप्रेजेन्टेटियों (8८०६८४६॥६४६४ए८७) की संख् सख्या राज्यों के सिनेटरों और रिप्रेजेन्टेटिवों (२ ८०:2५८॥६४(४ए८७) की संख्या के 
वरावर होती थी। हर राज्य से उतने ही सदस्यों का चुनाव होता था, जितने सदस्य उस 
राज्य से कॉग्रेंस के दोनों सवनों में मेजे जाते ये। ये निर्वाचक फिर हर राज्य की राजधानी 
में मिलते थे और दो वोट, एक प्रसीडेएट को और दुसरा वाइस प्रेसीडेण्ट को, डालते थे । 
ये वैलट-बक्स फिर मुहर करके सिनेट के प्रेसीडेश्ट को मेज दिये जाते थे । सिनेट का 
प्रेसीडेण्ट दोनों भवनों के सामने मुहर को तोड़ कर और मतों की गणना करके निर्वाचित 
होने वाले व्यक्ति का नाम घोषित करता था । प्रेसीडेस्ट करे बाद जिस व्यक्ति के मत सबसे 
अधिक होते थे वह वाइस-प्रेसीडेएए (५४।८८ 7?7८७॥0८४४) घोषित किया जाता था । 
दो व्यक्तियो के बराबर मत होने पर हाउस आफ स्प्रिजेन्टेय्वूस ([7008८ ०६ ह८७४८- 
5८702/7८$) पहले तीन उम्मेदवारों में से किसी एक को चुन लेता था । इसी प्रकार 
की स्थिति यदि बाइस-प्रेसीडेर्ट के सम्बन्ध में होती थी तो सिनेट फिर उनमें से किसी एक 
की उस पद के लिए निर्वाचित घोषित करता था । 


इसी व्यवस्था के अनुसार अमेरिका के पहले दो चुनाव हुए थे, परल्तु श््०० ई० 
से अमेरिका की राजनीति में एक नवीन प्रणाली का जन्म हुआ जिसके फलस्वरूप प्रेसीडेंट 
का चुनाव वस्वुतः अप्रत्यक्ष ([7072८९) से प्रत्यक्ष (072८0) हो गया। इस परिबतन 
के दो कारण थे । एक था विभिन्न राज्यो के ब्रीच का समभौता जिसके अन्तर्गत हर राज्य 
ने यह बात स्वीकार की कि प्रेसीडेन्ट के निर्वाचकों का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से राज्य की जनता 
करेगी। दूसरे यह कि इन निर्वाचकों को राजनैतिक दल नियुक्त करने लगे । इस प्रकार 
राजनैतिक दल्लों के उत्पन्न हो जाने से यह व्यवस्था बदल गई | आज जो हम प्रेसीडेन्ट 
को प्लेव्सिटरी एकजीक्यूटिव (?८०।८६॥:ए 0856८०४२८) कहते हैं उसका मूल 
कारण यही है। 


अब अमेरिका के प्रेसीडेन्ट के चुनाव में निम्नलिखित पाँच प्रक्रियाएँ होती हैं;-- 
(१ ) राजनैतिक दलों का अपने अपने उस्मेटवारों को प्रेसीडेन्ट के पद के लिए 
नियुक्त करना | 


( २ ) राजनीतक दल्लों का अपने अ्रपने सदस्यों को निर्वाचक चुने जाने के लिए 
उम्मेदवार खड़ा करना | र 


( शैपरे ) 


(7४४0 ने ४३६ भाषण दिये। रेडियो से भी चुनाव सम्बस्वी भाषण प्रसारित किये जाते 
हैं। इस काय में बहुत धन व्यय किया जाता है। १९३२ ई० के चुनाव में ४,३७,००० 
डालर रिपब्लिकन दल के और १,१४, ९७२ डालर डेमोक्रेटिक दल्त के रेडियो से प्रसारित 
होने वाली वार्ताओं में व्यय हुए ये | 


इन समस्त चुनाव सम्बन्धी कार्यों के विषय में एक शब्द भी सविधान में नहीं 
लिखा है। इस प्रसंग में संविधान के शब्द आर्टिकिल सैक्सन २ में केवल निम्न- 
लिखित हैं '--- 


“प्रत्येक राज्य जिस विधि से उसकी धारा समा आदेश दे, एक निर्वाचन मडल 
नियुक्त करेगा जिसकी सख्या काग्रेस में उस राज्य के लिए नियत सिनेयरों और स्प्रिजे- 
टेटिवों की सख्या के समान होगी, परन्तु कोई सिनेटर या सिप्रिजेंटेटिव या ऐसा व्यक्ति जो 
लाभ या विश्वास के पद पर प्रतिष्ठित हो, निर्वाचक नियुक्त नहीं किया जा सकता ।” 


इसी लिखित विधि के श्रनुसार प्रेसीडेन्ट के निर्बाचकों (८।८८८०४७) का चुनाव 
देता है । इनको भी विभिन्न दल ही निर्वाचित करते हैं। प्रत्येक दस अपनी अपनी 
सूची घनाता है जिसमें उसकी टिकिट पर खडे होने वाले निर्वाचकों के नाम होते हैं। इसी 
प्रकार निर्वाचकों का चुनाव प्रत्येक राज्य से होता है। समी राज्यों के निर्वाचकों की 
सम्मिल्नित सख्या ५३१ होती है। दल्ल के नियत्रण के कारण ये निर्वाचक अपने दल के 
उम्मेब्वार को ही अपना मत देते हैं । इस प्रकार निर्वाचकों की इस प॒र्ण सख्या में जिस 
दल के निर्वाचक अधिक दोते है यह निश्चित हो जाता है कि उसी दल का उम्मेदवार 
प्रेसीडेन्ट के पद्‌ के लिए निर्वाचित होगा | 


इन पहली दो प्रक्रियाओं के बाद वाली सभी प्रकियाएँ कोई अर्थ नहीं रखतीं, परन्तु 
विवान के साथ-साथ चलने के कारण शेष तीनों प्रक्रियाओं को भी पूरा किया जाता है | 
यह निर्वाचक फिर प्रेसीडेन्ट के पद के उम्मेदबागें को मत प्रदान करते हैं। प्रत्येक राज्य 
के निर्वाचक राज्य की राजधानी में जाकर जमा होते हैं और चुनाव मे माग लेते हैं| 
यह दिन प्राय दिसम्बर के दूसरे बुधवार के बाद आने वाला सोमवार होता हे । मतदान 
के बाद बैल्ट-वक्स की बन्द करके मुहर लगा दी जाती है। प्रत्येक राज्य से बैल्लत-तक्स 
हाउस आक रिप्रेजेन्टेटिव के मवन में भेज दिये जाते हैं। वहाँ दोनो भवनों के सामने 
सिनेट के प्रधान की अध्यक्षता मे यह बेलट-त्रक्स खोले जाते है। प्रत्येक सदस्य को 
निर्वाचित होने वाले प्रेसीडेस्ट का नाम पहिले से ही मालूम दोता है । इस सम्बन्ध में यह 
निश्चित हे फि प्रेसीडेन्ट या वाइस प्रेसीडेन्ट चुनें जाने वाले व्यक्तिया को पूरे ५३१ मतों 
में से २६६ अवश्य प्रात होने चाहिए | यदि उन्हें इन से कम मत प्राप्त होते हैं ठो सबसे अधिक 
मत प्राप्त करने वाले तीन उम्मेदवारों में से हउस आफ रिप्रेजेन्टेटिव किसी एक को प्रेसी- 


( ए८र३े ) 


डेएट और सिनेट किसी एक को वाइस प्रेसीडेन्ट चन लेता है । इस प्रकार के निर्वाचन में 
प्रत्येक राज्य का केवल एक ही मत होता है और वे ही उम्मेदवार निर्वाचित होते हैं जिन्हें 
अधिक राज्यों के मत प्राप्त होते हैं। इस प्रकार की स्थिति मे यदि चार मार्च तक हाउस 
आफ रिपेजेन्टेटिव प्रेसीडेंट का निर्वाचन नहीं कर पाता तो वाइस प्रेसीडेंठ ही प्रेसीडेन्ट हो 
जाता है और सिनेठ वाईस प्रेसीडेन्ट के पद के लिए, उस उम्मेदवार को चन लेता है जिसे 
अधिकतम मत प्राप्त होते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका के दो ग्रेसीडेन्ट---१८० १ ६० मे जेफसन 
([८४८:४०४) और (८२४ ६० में एडम्स (/309॥75) इसी प्रक्रिया से चुने गए थे। 


ग्रेतीडेयट के पद के उम्मेदवारों की योग्यताएं--सयक्त राज्य अमेरिका के 
संविधान के आर्टि किल २ की घारा ४ में ये योग्यताएँ इस प्रकार लिखित है :--- 


“कोई भी ऐसा व्यक्ति प्रेसीडन्ट नहीं वन सकेगा जो सयुक्त-राज्य का प्रकृत-उत्पन्न 
(२४०४४ 3077) नागरिक न हो, या इस विधान के स्वीकृत होने के समय सयुक्त- 
राज्य का नागरिक न हो और जिसकी आयु ३५ वर्ष न हो तथा जो चोदह वर्ष से संयुक्त- 
राज्य का निवासी न हो ।” 

प्रेसीडेएट का कार्यकाल चार वर्ष का होता है, सविधान इस सम्बन्ध में कुछ नहीं 
कहता कि वही व्यक्ति अपने कार्यकाल के बाद ही पुनर्निर्वाचित हो सकता है या नहीं, कितु 
१९४० 8० तक हम अमेरिका के पहले प्रेसीडेए्ट जाज वाशिंगटन द्वारा स्थापित एक परम्परा 
देखने को मिलती है कि एक व्यक्ति एक बार से अधिक पुनर्निर्काचित नहीं हुआ श्रर्थात्‌ 
एक ही व्यक्ति ने लगातार दो कार्यकालों से श्रधिक कार्य नहीं किया | १८७५ ई० में जनरल 
प्रां: (967८४७) (5:270) ने तृतीय बार चुने जाने की इच्छा प्रकट की थी, किन्तु 
उसी समय काँग्रेस ने एक प्रस्ताव स्वीकार किया कि इस सम्बन्ध में वाशिगठन द्वारा 
स्थापित केवल एक वार के पुनर्निर्वाचन की परम्परा ही चलेगी | १९४० ई० में फ्रेंकलिन 
डी रूजवैल्ट ही तृतीय बार निर्वाचित हुए थे | ओर श्रन्तर्राष्ट्रीय सकट के कास्ण वे चौथी 
बार भी निर्वाचित हुए | इस प्रकार श्रव यह परंपरा द्वट गई है | 


काये भार अहरण करते हुए, निर्वाचित होने वाले प्रेसीडेल्ट को कांग्रेस भवन में, 


सयुक्त राज्य अ्रमेरिका के सर्वोच्च न्यायाधीश ((.८6 ]०४४८८) के आगे निम्न- 
लिखित शपथ ग्रहण करनी होती है;--- 


“मे गम्भीस्ता से शपथ करना हूँ, वा घोषणा करता हूँ कि मे सयुक्त राज्य के 
प्रेसीडेन्ट का काय ईमानदारी से करूँगा और अपने पूरे सामध्य से संयुक्त राज्य के 
शासन विधान का पालन पोषण और रक्षण करूँगा ।? 

इस शपथ के बाद वह एक छोटे से भाषण मे अपनो कार्य नीति स्पष्ट करता है | 

प्रेसीडेन्ट का निवास स्थान वाशियटन (९०४ 80792६४07) नगर की! हाहइट हाउस 


( श्८ंड ) 


(५४))६८ 700४८) है| यह मवन लगमग १७ एकड भूमि के विस्तार मे बना डुश्रा 
है और प्रत्येक वर्ष इसकी सुन्यवस्था तथा सुरक्षा के लिए. १,८३,००० डालर व्यय किये 
जाते है। प्रेसीडेन्ट का वार्षिक वेनन १,००,००० डालर है | इसके अतिरिक्त उसे अन्य 
ब्यय जैसे यात्रा, पत्र व्यवहार, छुपाई आदि के लिए. ८९,००० डालर और दिये जाते 
हैं| यह समस्त व्यय जो प्रत्येक वर्ष प्रेसीडेन्ट के लिए. किया जाता है, भारतीय मुद्राओं 
में १६,२०,०० रुपये से भी अधिक होता हैं। फिर भी यह कहा जाता है कि इस 
महान्‌ पद की मर्यादा के निर्वाह के लिए. प्रेसीडेन्ट को कुछ अपने पास से भी व्यय 
करना होता है जिससे वह जितना सम्पन्न ह्वाइट हाउस (१४])॥६८ ॥0782) में प्रविष्ट 
होता है उससे कुछ निधन होकर ही निकलता है। 


प्रेंसीडेन्ट के अधिकार--सयुक्त राज्य अमेरिका के प्रेसीडेन्ट का पद ससार के 
सब्र से महान्‌ अधिकारयुक्त पदों मे से हे। चुनाव में सफलता प्राम्त करने के पश्चात्‌ 
वह नाम मात्र का ही अक्ष नहीं रहता, वरनू उसके अधिकार उसके महान पद के 
अनुकूल परम्पराओं द्वारा बहुत विस्तृत हो जाते हैं । किन्तु इस सविधान के निर्माण के 
समय उसके अधिकार इतने व्यापक नहीं थे । विधान निर्माताओं ने उस समय यह 
कल्पना भी नहीं की थी कि प्रेत्ीडेन्ट को इतने अधिकार प्राप्त हो जायेंगे । विधान के 
दुसरे आ।टिकिल की प्रथम तथा द्वितीय धारा में केवल यह लिखा है कि “शासन के 
समस्त अविकार सयुक्त राज्य श्रमेरिका के एक प्रेसीडेन्ट में निहित होंगे । प्रेसीडेन्ट संयुक्त 
राज्य अमेरिका की जल ओर स्थल सेना का एवं सयक्त राज्य की वास्तविक सेवा में 
सेनापति होगा । बह किसी भी अधिकारिक विमाग (56८घ५ए८ [069&767९7॥) के 

प्रमुख से उसके विमाग से सत्रधित किसी विषय पर लिखित सम्मति माँग सकेगा । 





यह सभी अधिकार उसके वर्तमान अ्रधिकारों के सामने बहुत तुच्छु हैं। श्राज उसके 
अधिकार, उसको योग्यता, उसकी आकांज्षाओं और उसके राजनैतिक दृष्टिकोण पर निर्भर 
है | उसके अधिकारों को हम कई भागो में बाट सकते हैं ,-- 

(१) राष्ट्रीय नेता के रूप में अधिकार | 

( २ ) सब्ीय कार्यकारिणी का अध्यक्ष होने के नाते उसके अ्रधिकार | 

(३ ) शासन सचालक के रूप म उसके अधिकार | 

(४ ) कार्यकारिणी सम्बन्धी अविकार | 

(५ ) न्याय-सम्बन्धी अधिकार । 

(६ ) अधिनियम सम्बन्धी अधिकार | 


( एप५ ) 


प्रेतीडेन्ट--एक राष्ट्रीय नेता-- यद्यपि प्रेसीडेल्ट अपने अधिकारों को किसी राज- 
नीतिक दल्ल का सदस्य होने के कारण प्राप्त करता है, परन्तु उसके अधिकार उसको एक 
नेता से भी अधिक महत्वपूर्ण बना देते हैं। उसके पद की महानता उसको और कार्य 
करने पर भी बाध्य करती है। उसऊी प्रत्येक योजना को प्ररा राष्ट्र देखता है, उसकी 
आलोचना तथा प्रत्यालोचना भी करता है । यदि उसके कार्यों से प्रजा सतुःर हो गे है तो 
वह दूसरी बार भी निर्वाचित कर लिया जाता है। यदि वह यह नहीं कर पात्रा तो वह और 
उसका दल दोनों ही जनता की आँखों से गिर जाते हैं | वाशिगटन, विलसन, अन्नाहम 
लिंकन ओर फ्रेकलिन रूजवेल्ट ऐसे प्रेसीडेन्ट हुए जिनकी जनता का विश्वास प्राप्त था। 
इन सबने अ्रंधक से अधिक अ्रधिकार प्राप्त केये और अपने अपने समय में राष्ट्र पर 
बहुत बडा प्रभाव डाला, परन्तु कुछ ऐसे प्रेसीडेन्ट भी हुए हैं जो अपने समस्त अषिकारों 
का उपयोग नहीं कर पाये | १८६० ई० में निर्वाचित होने वाले चकूनन (370॥8॥97) 
ऐसे ही प्रेसीडेन्ट थे, परन्तु ठीक इसके विपरीत १८३३ ई० में बक्ूनन से पहले 
मुनरो ऐसा ग्रेसीडिन्ट हुआ था जिसने-पूरे राष्ट्र पर_ अपना ऐसा स्थायी प्रभाव डाला जो 
वर्षो तक चलता रहा | युद्ध के समय में प्रेसीडेन्ट यदि चाहे तो एक पूरा तानाशाह भी 





बन सकता है। १९३३ ई० में फ्रोतलिन रूजवेल्ट ने ऐसे ही अवसर को ग्राम करके कानून 
बनाने का पूरा अधिकार अपने ही हाथों मे ले लिया था। प्रेसीडेन्ट राष्ट्र का प्रतीक होता 
है और अपने इस रूप में वह जनता के सामने किसी भी योजना को प्रभावशाली रीति 
से प्रस्तुत करता है । किसी विषय विशेष के सम्बन्ध में अपने विचार प्रकट करके वह 
जनमत पर भी पूरा प्रभाव डाल सकता है। उसके प्रत्येक शब्द को अमेरिका के सबवाददाता 
चढ़े ध्यन से सुनते है और उसकी छोटी से छोटी बात को मी सभी राज्यों भे फैला 
देते है | उसके शब्दों की इप्त महत्ता को देख कर ही झिसो लेखक ने उसके निवास स्थान 
हाइट हाउस को सयक्त राज्य अमेरिका का प्रचार मच (?पाए0) कहा है| 





कार्यकारिणी के अध्यक्त के रूप में ग्रेतीडेन्ट के अधिकार--सन्‌ १७८९ में 
विधान निर्माताओं ने काय कारिणी की योजना नहीं बनाई थी। विधान में इसी कारण 
केवल एक मन्त्री के सम्बन्ध में ही कुछ व्याख्या मिलेगी । इसके अतिरिक्त कार्यकारिणी 
की कोई रूपरेखा विधान मे नहीं है। उस समय विधान निर्माता यही कल्पना करते ये 
कि सिनेट प्रेसीडेन्ट को परामश देने का कार्य करेगी। नवीन सघीय नियुक्तियों बरने 
तथा संधि करने के अधिकार भी प्रेसीडन्ट के अधिकारों के अन्तगंत ही है, शिन्त सिनेट 
उन्हें स्वीकृति प्रदान करती है । 


प्रेसीडिन्: जेकसन के समय से कार्यकारिणी का वात्तविक श्रीगणेश होता है। 
उन्होंने कायकारिणी के सदस्यों को ही शासन सम्बन्धी विशेष पत्रों के पदने का अधिकार 
श्४ 


(६ ८३ ) 


दिया । उसके बाद धीरे धीरे कार्यकारिणी का अधिकार छेन्र चढता गया। अन्न 
कार्यकारिणी के सदस्यों की विभिन्न विभागों का कार्य सौंप दिया गया है। जार्ज वाशिंगटन 
ने केवल चार मन्त्रियों की नियुक्त की थी। उसके बाद ज्यों ज्यों कार्य बदता गया 
कार्यकारिणी के सदस्यों की संख्या भी बढती गई। सन्‌ १९४९ ई० में इस प्रकार के 
९ मल्त्री ये और उसी वर्ष जल, थल और वायु सेना का एक सम्मिलित विभाग खोला 
गया था। 


कार्यकारिणी का प्रत्येक सदस्य एफ अथवा दो विभागों का अध्यक्ष होता है। 
उसकी नियुक्ति प्रेसीडेन्ट करता है । अपने विभाग से सम्बन्धित प्रत्येक कार्य के लिए, 
बह प्रेंसीडेन्ट के प्रति ही उत्तरदायी है। इन समी सदस्यों का कार्यकाल प्रेसीडेन्ट की 
इच्छा पर निर्भर है। प्रेसीडेन्ट को यह अधिकार है कि वह उनसे एक एक करके मिले 
या इकछा मिले | कार्गकारिणी-की बेठकें गुप्त होती हैं और प्रेसीडेन्ट उनका अध्यक्ष 
होता है। प्रत्येक मन्‍्त्री को केवल वही अधिकार प्रात हे जो प्रेसीडेन्ट ने अपनी इच्छा 
से दे विये हैं। कार्यकारिणी के सदस्यों का कार्य केवल प्रेसीडेन्ट को परामश देना होता 
है। प्रेसीडेन्ट को उनकी राय को मानने या न मानने की स्वतत्नता है । एक बार अब्राहम _ 
लिकन_ने अपनी कार्यकारिणी में, जिसमे सात सदस्य थे, श्रपने किसी विचार को 
प्रस्तत किया | कार्यकारिणी के सातों सदस्यों ने उसका विरोब क्या, किन्त जात लिंकन 
की ही मान्य रही। कार्यकारिणी सीषे प्रेसीडेन्ट के प्रति ही उत्तरदायी होती है। काम्र स 
का उसे पर कोई अधिकार नहीं होता । 








शापतन सचालक के रूप में ग्रेसीडेन्ट के अधिकार--प्रेसीडेन्ट सदुक्त राज्य 
अमेरिका का प्रथम नागरिक माना जाता है। यह देखना कि शासन के विभिन्न अधिकारी 
संविधान के अविनियमों, अन्य राज्यों से की गई सधचियों तथा सर्वोच्च सवीय न्यायालय 
के फैसलों के अनुकूल काय कर रहे हैं, उसका प्रथम कतंव्य है। शासन व्यवस्था के 
सम्यन्ध में प्रेसीडेन्ट को आ्राजा अबवा आदेश देने का पूर्ण अधिकार है। विदेश-मत्री 
विना प्रेसीडेन्ट की इच्छा के कोई काय नहीं कर सकता | इसी प्रकार सर्वोच्च अधिवक्ता 
(.७:07४76ए (5८४८६४) पर भी प्रेंसीडेन्ट का पूरा अधिकार है। जो संघीय शासन 
प्रम्धक उसवी इच्छानुसार कार्य नहीं करता उसको प्रेसीडेन्ट हटा सकता है। प्रेसीडेन्ट 
जैक्सन ने इस प्रकार से टो शासन प्रसव को हटाया था। सर्वोच्च श्रथिवक्ता द्वारा 
वह यह मो देखता है ऊ्रि प्रत्येक व्यक्ति सघीय शासन सम्बन्धी नियमों (ए#€०67श] 
$६2:ए८७) का ठीक़ प्रजार से पालन करता ह या नहीं । जिसके सम्बन्ध में प्रेसीडेन्ट 
को यह मालूम होता है कि वह उन नियमों का मली-भाँति पालन नहीं कर रहा है उस 
पर मुऊ़ब्मा चलाने के लिए वह अधिवक्ता को आदेश देता है । 


( श्८७ ) 


यदि शासन भग करने के लिए देश में कोई परडयन्त्र रचा जाय या किसी प्रकार 
की कोई क्राति हो तो प्रेसीडेन्ट वहाँ की पूरी सेना का क्राति दमन करने के लिए. उपयोग 
कर सकता है। १८९४ ई० में प्रेसीडेन्ड क्लीव्लैंड (22ए०४०००) ने इलियानास- 
(70/9) के गवनर के विरुद्ध सेना भेजी थी, जहाँ रेल हडताल चल रही थी। _ 
प्रेसीडेन्ट विलसन को भी इसी प्रकार एक बार फौज का उपयोग करना पडा था। 


प्रेसीडेन्ट हार्डिज्ञ को भी १९२२ ६० में एक हड़ताल समात कराने के लिए ऐसा ही करना 
पडा था। 


प्रेसीडन्ट के काय कारिणी सस्वन्धी अधिक्रार--यह वात स्पष्ट है कि प्रेसीडेस्ट 
संघीय कार्यकारिणी का सर्वेसर्वा है। बह बहुत से पेद्ाधिकारियों की नियुक्ति करता है। 
संघीय सरकार के सब्र बढ़े-बदे अधिकारी प्रेसीडेन्ट ओर सिनेट के द्वारा ही नियुक्त होते 
है। इनमें विभागीय अ्रध्यक्ष, सर्वोच्च सघीय न्यायालय के न्यायाधीश ओर रेवेन्यु कलक्टर 
प्रमुख हैं। यह एक प्रथा हे कि प्रेसीडेन्ट कूछ प्रेसीडेन्ट कुछ अधिकारियों को अपने दल में से ही 
नियुक्त करता-है। दूसरे देशों के लिए राजदत नियक्ति करना भी प्रेसीडेंन्ट का कार्य 
न्यू पदों 2 नमी लत कक 
है। इन पदों की नियुक्तियों को सिबट स्वीकृति प्रदान करती है । इसके अतिरिक्त 
नियुक्तियों के सम्बन्ध में एक और प्रथा भी प्रचलित हो गई है जिसे सिनेयोस्ियिल कर््सी 
(5८४४६०7/श (८00४7८५ए) कहते हैँ । उसके अनुसार प्रेसीडेन्ट को किसी राज्य के 
व्यक्ति को किसी संघीय पद पर नियुक्त करते समय उस राज्य विशेष के अर्थात्‌ डेमोक्रेंटिक 
दल के प्रेसीडेन्ट को न्यूयाक अथवा केलीफोर्निया के लिए. किसी सबीय पदाधिकारी की 
नियुक्ति क्स्ते समय उस राज्य के अपने दल के सिनेटरों से परामश कर लेना चाहिए । 
यदि वह ऐसा नहीं करता है तो उन राज्यों के सिनेटर अपने राज्यों के अपने दल के 


साथियों के प्रति सुशीलता (००४४४८५9) के लिए उस नियुक्ति को स्वीकृत करने से 
इन्कार कर सकते हैं । 


जिस प्रकार से बहुत से पदाधिकारियों की नियक्ति प्रेसीडेन्ट के हाथ में है 
है ५) कि 
उसी प्रकार उन्हें उनके पदों से हठाना भी उसके हाथ में है। १८६७ ई० में एक ऐसा 
कानून पास हुआ जिसके अनुसार प्रेसीडेन्ट को यह अधिकार नहीं रह्य कि वह किसी 
पदाधिकारी को बिना सिनेट की राय के हटाये, परतु थोड़े दिनो के दी पश्चात्‌ उस कानून 
वो चदल्ल दिया गया और अब प्रेसीडेन्ट को पूर्ण अधिकार है कि वह किसी को भी उसके 
पद से हटा दे । श्रत्न उसके ऊपर केवल सिविल सर्विस पट करी ही एक रोक शेप है। 
४) 
अन्य देशों के साथ राजनीतिक तथा व्यापारिक संधि करना, उनके विरुद्ध युद्ध की 
घोषणा करना, प्रेसीडेन्ट के ही अधिकार में है। अ्रपने देश के यजदूतो की नियुक्ति वही 
करता है और बाहर से आने वाले राजदूत भी उत्ती को अपना प्रमाण-पत्र देते है। जह 


उसकी सन्धि बरने ओर लडाई को घोषणा करने का अधिकार प्राप्त है वहाँ उस पर 
कुछ रोक भी क्वगा दी गई है। वह कोई भी सन्धि तब तक कार्यान्वित नहीं कर सकता 
जब तक सिनेट अपने दो तिहाई बहुमत से उसको मान न ले। इसी प्रकार युद्ध की 
घोषणा के बाद काँग्रेस उसके व्यय के लिए डालर देने पर विचार करती है, यदि वह 
उस युद्ध के लिए व्यय की स्वीकृति न दे तो युद्ध असम्भव हो जाता है | इस प्रकार वह 
युद्ध की घोषणा करने के समय काँग्रेस की राय के अनुसार ही काय करता है। किल्तु 
यदि प्रेसीडेन्ट कांग्रेस की राय लेने के पूर्व ही कोई सन्धि या युद्ध-बोषणा कर देता है तो 
बह ऐसी परिस्थितियाँ उत्पन्न कर देता है कि कॉग्रेस को उसके कार्य को स्वीकार ही करना 
पडता है । 


वह सयुक्त राज्य अमेरिका की जल, थत्न और वायु सेना का प्रधान सेनापति छोता 
है। वह जल सेना के किसी भी दस्ते को अन्य देश से लडने के लिए मेज सकता है। 
थल्ष सेना का भी प्रधान सेनापति होने के नाते वह अपनी फौज को दूसरे देश की 
सीमाओं तक भेज सकता हे और धमकी भी दे सकता है। मेक्सिको की लड़ाई में प्रेसी- 
डेन्ट कुक (८००६८) ने अपने इसी अधिकार से कुछ फौजें लडने को भेजी थीं) 


(७ वेदेशिक नीति निर्धारित करना भी प्रेसीडेन्ट छा एक महत्वपूर्ण कर्तव्य है | प्रेसी 
डेन्ट की योग्यता इसी नीति से समझी जाती है। प्रेसोडेन्ट हाडिंग (नब्ःतागह्) ने 
विल्ञग रहने की नीति (200८ए ०६ 7808009) को अपनाया था । प्र सोडेन्ट मुनरो 
ने “अमेरिका अमेरिकों के लिए” सिद्धान्त का प्रचार किया जो मुनरो सिद्धान्त (0770० 
00८77४) के नाम से प्रसिद्ध है। विधान उसको अधिकार देता है कि बह अपनी 
वेदेशिक नीति अपनी इच्छानुसार ऐसी बनाये जो देश को हितकर हो। अपने विदेश- 
मन्‍नी और राजदूयों की सहायता से वह विदेशी सरकारों से अपनी सरकार का सम्पर्क 
स्थापित रखता है । यदि अमेरिकन नागरिक विदेश यात्रा करने जाये तो उनवी रक्षा 
करना और इसी प्रकार से विदेशी यात्रियों को अपने देश में सुरक्षित रखना उसका क॒तेव्य 
है। उसकी अधिकार है कि वह ससतार के किसी नये राष्ट्र अथवा नयी सरकार की सत्ता 
माने या न गाते । 


बे मल व बल काल में प्रेसीडेन्ट के अधिकार बहुत बढ जाते हैं | यह कह्दा जाता है कि 
युद्धकाल में प्रेसीडन्ट एक तानाशाह से कम नहीं छत | सैनिकों की सख्या का निर्धारण 
ओर उनके अस्तर-शस्त्रों का प्रबन्ध प्रेसीडेन्ट स्वय करता है । यदि वह चाहे तो स्वय युद्ध 
चेत्र पर जा सकता है। जो कमान्डर और सेनापति युद्ध में भाग ले रदे हों उनसे मिल- 


कर यह युद्ध की योजना और युद्ध से सबधित बातचीत कर सकता है | यदि उसको पता 
चले कि कोई सेनानायक ठीक प्रकार से अपना काब॑ नहीं कर रहा है तो वह उसको 


( १८९ ) 


पद से अलग भी कर सकता है। अपने इसी अधिकार का उपयोग करके श्रभी कुछ ही 
पहले प्रेसडेन्ड दमन. (7 07087) ने मैनआयर के उसके दि 
प्रेसीडन्ट को इस बात की पूर्ण स्वतत्रता है कि वह शत्र, को दुबल करने के लिए कोई 
भी उपाय कर सकता है । इन सत्र अबिकारों के आस्कति प्रेसीडेन्ट किसी व्यक्ति पर यदि 
यह सदेह करता है कि वह देशद्रोद्दी है तो वह उसको कारागार भेज सकता है । सकव्पूर्ण 
स्थिति में विभिन्न बस्तुओं का मूल्य निर्धारित करना भी उसके हाथ में दे दिया जाता है । 
जनमत को राज्यानुकूल रखने के लिए वह वक्ताओ तथा समाचार पत्रों पर रोक भी 
लगा सकता है। 

सयुक्त राज्य अमेरिका के प्रेसीडेन्ट के इन युद्धकलीन अधिकारों को देख कर 
राजनीति का कोई भी विद्यार्थी स्पष्ट रूप से यह कह सकता है कि युद्ध के अवसर पर 
वह पूरा तानाशाह बन जाता है। प्रेसीडेन्ट बिलसन ने इन युद्धकालीन अविकारों को 
ओऔर भी बढा दिया था। उसका बनाया हुआ सन्‌ १९१८ ई० का सेडिशन ऐशक्ट 
(5८०४०० /८० बहुत प्रसिद्ध है। प्रेसीडेन्ट विलसन ने युद्धकाल में बिना कांग्रेस 
की राय के युद्ध की घोषणा करने का अधिकार भी अपने हाथ में ले लिया था और उसी 
के द्वार उसने रूस के विरुद्ध युद्ध की घोषणा की थी। ससार में किसी अन्य राज्य का 
सर्वाच्च पदाधिकारी यू डकाल में इतने अधिकार नहीं ले पाता | 

ग्रेभीडेन्ट के अधिनियम सम्बन्धी अधिकार--संयुक्त राज्य अमेरिका तथा इंग- 
लेंड के सबिषानों का, तुलनात्मक अव्ययन करते हुए रैमजे म्योर (७78८9 )/ 7) 
ने लिखा है कि ईगर्लेंड के विधान का मृत सूत्र शक्ति का केन्द्रीयकरण है, किन्त संयुक्त 
राज्य अ्रमेरिका के सविधान का मूल यूज शासन की शक्ति का विकेन्द्रीररण है। इंगलँड 
के प्रधान मल्त्री को अविनियर्मों के निर्माण में बहुत बड़े अधिकार प्राप्त है। बह और 
उसके मन्त्रिमएडल के सत्र सदस्य संसद (?27477८70) के सदस्य होते हैं। अधिकतर 
अधिनियम यही सदस्य ससद में प्रस्तुत करते हैं। इसी कारण से रेमजे म्योर ने इड्डलैंड 
की सरकार को मन्त्रिमएडलात्मक तानाशाही (७४०70८६ ॥)2087075979) का नाम 
दिया है, परन्तु अमेरिका के विधान में शक्ति विभाजन (8$९0872607 ० ए0ज८९१३) 
का सिद्धान्त होने के कारण प्रेसीडेन्ट को कानून बनाने में अधिकार प्राप्त नहीं है। इंग- 
लेंड की तरह यहाँ पर प्र सीडेन्ट कोग्रेस मे अधिनियम प्रस्तुत नहीं कर सकता | उसका 
कार्य अविकाश में कार्यकारिणी से सम्बन्धित हे अर्खरात्‌ विधान के अनुसार वह कानून 
बनाने से अलग है। परत सिद्धान्त और व्यवहार में बड़ा अन्तर है। वात्तव में यदि 
देखा जाय तो प्रेसीडेन्ट ही कानून बनाने वाला है । वह बहुत से आदेश (0:70८४७) श्रौर 
आशाएं, (0£८:८८७) देता दे जो पूर्णतः कानून के ही समान होती है | यदि 


सजी रा 3020 कक रे हम सयुक्त 
राज्य के सभी अधिनियमों को देखे तो काँग्रेस के बनाये हुए अधिनियम बहुत अधिक 


(€ १९२ ) 


सब्रल शासक है तो उसके पथ में कोई बाधा नहीं आयेगी और यदि वह दुर्बल तथा 
अधस्थिर प्रवृत्ति का व्यक्ति हे तो काग्र स पर अपना प्रभाव नहीं जमा सकेगा | 


अर्सीडेन्य के न्याय सम्बन्धी अधिकार--संवेल्च न्यायात्षय के न्यायाधीशों को. 
नियुक्त करने के अधिकार के साथ-साथ प्रेतीडेन्ट को अभियुक्तों को ग्ों को क्षमा प्रदान 
(?2:955) कर देने का भी अ्रषिकार प्राम्त है। वह अभियुक्त को अथदस्ड 
से भी मुक्त कर सकता है। मुत्युदएड को घटा कर उसे कारावास के दण्ड के रूप में 
परिवर्तित कर सकता है, या किसी भी अपराधी को प्रणंतः क्षमा कर सकता है । परन्त यदि 
किसपर शासन विधान की उपेक्षा करने या विरोध करने का अ्मियोग लगाया जाय 
तो ऐसे अ्भियोग में प्रेसीडेन्ट को क्षमा प्रदान करने का कोई अधिकार नहीं होता । 


प्राइस ने एक स्थान पर लिखा है कि सयुक्त राज्य अमेरिका के प्रेसीडेन्ट के इन 
विशेषाधिकारों को देखकर कुछ लेखकों ने यह भय प्रकट किया है कि प्रेसीडेन्ट कहीं 
तानाशाह न बन जाय | परन्तु उनका यह भय उचित नहीं है। इसका कारण यह है कि 
सविधान में प्रेसीडेन्ट के श्रधिकार स्पष्ट लिखित है | जनमत भी उसके अ्रधिकारों का 
निरीक्षण करता रहता है | इसलिए प्रेसीडेन्ट उसी समय तक्र एक शक्तिशाल्ली पदाधिकारी 
बना रह सकता है जब तक कि जनता उसकी नीति को अपनाती है। इगलैण्ड का प्रधान 
मन्बी और अमेरिका का प्रेसीडेन्ट दोनों ही जनता के प्रतिनिधि शेते हैं। दोनों ही देशों यें 
प्रजातन्त्रीय शासन व्यवस्था है | दोनों की द्वी शासन सम्बन्धी बहुत से अधिकार प्राप्त है, 
परल्तु इगलेंड के प्रधान मन्‍्त्री को कुछ श्रधिक अधिकार प्राप्त हैं, इस कारण कुछ लोगों 
का कदना दे कि इगलेण्ड का प्रधान मन्‍्नरी अमेरिका के ग्रसीडन्ट से अधिक शक्तिशाली 
है, पर्तु यह सही नहीं हे। इगलंड के प्रधान मत्त्री पर एक तो ससद्‌ दुसरे उसका 
दल बहुत बढ़े अवरोध है। अ्रमेरिका के प्रेसीडेन्ट पर इस ग्रकार की कोई रोक नहीं है ) 
इस लिए यह कहना बहुत कठिन है कि इन दोनों में से कौन भ्रधिक शक्तिशाली है | 


उन्नीसवाँ अध्याय 


संयुक्त राज्य अमेरिका की काँग्रेस 


विधान के अनुसार संयुक्त राज्य अमेरिका के लिए नियमों के निर्माण का उच्च- 
तम अधिकार कॉम्रेस को है। कॉग्रेस में दो भवन (॥2777678) छोते है सिनेट 
(8८४४८) अर्थात्‌ उच्च भवन और प्रतिनिधि मवन ([00986 07 ै९७१९४८॥- 
2(ए८७) अर्थात्‌ निम्न भवन | 


द्विसवनात्मक व्यवस्था के निर्माए के कारए--इस द्विभवनात्मर वैधानिक 
व्यवस्था के कुछ ऐतिहासिक तथा व्यावहारिक कारण रहे हैं। संघ की धाराओं के अनु- 
सार कॉग्रेस में सभी राज्यों का समान महत्व है और छोटे राज्य नई राजकीय व्यवस्था 
में सम्मिलित होने के लिए उस समय तक राजी नहीं हुए. जन्र तक कि धारा सभा की एक 
शाखा मे उनका पुराना महत्व स्वीकार नहीं किया गया । सिनेठ के निर्माण में उनकी 
समानता का सिद्धात उनके विशेष जोर ढठेने के कारण स्वीकार किया गया 
था। परन्तु सबीय विधान के निर्माण का प्रयत्त विशेष रूप से बड़े राज्यों द्वारा 
किया गया था और वे उस समय तक सं में सम्मिलित होने के लिए तैयार नहीं हुए 
जब तक कि जनसंख्या के अनुपात में उनका वेधानिक प्रतिनिधित्व न स्वीकार किया 
गया । इस मतभेद के पीछे कुछ महत्वपूण श्रार्थिक तथ्य थे । उत्तर की घनी आबादी के 
छेत्रों में लोगों को रुचि व्यापार और वाणिज्य की ओर अधिक थी परन्तु दक्षिण के विरत 
शात्रादी के छोत्रों के लोग खेती-किसानी की ही ओर अधिक रुचि रखते थे। काँग्रेस का 
दो भवनों में विभाजन जो कि प्रतिनिधित्त के अलग-अलग सिद्धांतों पर आधारित था, 
कुछ अंशो में इन आथिक शक्तियों को सघीय शासन-व्यवस्था मे सतुलित करने के प्रयत्न 
के फलस्वरूप था । 


यह द्विमवनात्मक व्यवस्था राज्य को सुदठ तथा सचेतन बनाये रखने की प्रबल 
इच्छा की भी अभिव्यक्ति थी। जनता के नेता एक ऐसी सरकार की स्थापना करना 
चाहते थे जो कि देश में व्यक्तिगत सम्पत्ति की रक्षा कर सके तथा शान्ति और सुब्यवस्था 
भनाये रहे | इन उद्द श्यों की प्रतिं के लिए. एक दूसरे भवन के निर्माण की आवश्यकता 
थी जो कि पहले भवन पर नियन्त्रण रख सके | 


सन्‌ १७८७ के वेधानिक सम्मेलन ((078(#प094] (.0॥ए6प्07) ने 
२५, 


( १९४ ) 


यह निश्चय किया था कि सरकार दो भवनों की काँग्रेस को स्वीकार करे क्योंकि हो सकता है 
कि एक भवन जल्‍दी में कुछ उल्टे सीधे नियम घना दे या अपनी प्रकृति के अनुसार बढ़े 
राज्यों के अ्रधिकार में ही पूर्णत/ चला जाय और इस प्रकार छोटे राज्यों को हानि 
उठानी पडे | 
इस सम्बन्ध से यह भी सोचा गया था कि यदि कॉग्रेस में एक ही भवन हो तो 
तम्भव है उसके सदस्य किसी कारणुवश सहसा तथा भावातिरेक में श्राकर ऐसे नियमों 
की रचना कर बैठ जिनसे कि राज्य की शान्ति और सुब्यवम्था खतरे में त्रा जाय | इसी 
कारण यह सोचा गया था कि एक उच्च भवन गणतन्त्र की श्रव्यवस्था को रोकने मे एक 
पुरातन पन्‍्थी अवरोध का काय कर सकेगा | इन्हीं सत्र कारणों ने मिल कर सयुक्त राज्य 
अमेरिका के संघीय विधान के निर्माताओं को द्विमबनात्मक काँग्रेस को स्वीकार करने के 
लिए प्रेरित किया था । 
प्रतिनिधि भवन (7%6 म0६56 [| ।२९॥॥४४९४/६७४०६७)--प्रतिनिधि भवन 
सयुक्त राज्य अमेरिका की कॉग्रेस का निम्न श्रथवा जनप्रिय भवन है । दुसरे शब्दों में 
बट सामानों के भवन (०५७७ ०६ (४०४७७०७७) का अधिक सुसस्कृत तथा लोकप्रिय 
रूप प्रस्तुत करता है | उसका निर्माण सिनेट से विज्ञकुल ही भिन्न प्रकार के मबन के 
रूप में हुआ है । उसका काय विभिन्न राज्यों का प्रतिनिधित्व नहीं वरन्‌ सयुक्त राज्य की 
जनता का प्रतिनिधित्व करना है। इसी उद्देश्य के अनुरूप विधान का कथन ड्वैकि 
प्रतिनिधि भवन के सदस्यों का निर्बाचन प्रति दो वर्ष बाद विभिन्न राज्यों की जनता द्वारा 
_गा?। इस प्रजार भवन के सदस्या को सख्या जनसंख्या के आवार पर निश्चित छत । इस प्रकार भवन के सदस्यों की सख्या जनसंख्या के आधार पर निश्चित होगे है 
ओर जनसंख्या निरन्तर परिवर्तित होती रहती है इसलिए विधान मे इस भवन के सदस्यों 
की सख्या निश्चित नहीं है, किन्तु इस सम्बन्ध में विधान में इतना अवश्य लिखा है कि 
प्रति दसवें वर्ष जनसख्या की गणना होगी और प्रत्येक परिगणन के ब्राद जनसख्या के 
आधार पर प्रतिनिवियों की सख्या निश्चित की जायेगी | जब पहली बार इस भषन के 
सदस्यों का निर्वाचन हुआ था तो जनसख्या के आ्राधार पर प्रतिनिधियों की सख्या ६५. 
निश्चित कर दी गई थी, किन्तु जनसख्या के तेजी के साथ बढ़ने के कारण अत्र वह सख्या 
४३५ है गई है | यह ४३५ प्रतिनिधि त्रिमिन्न राज्यों में इस प्रकार बैंटे हुए. हैँ--अलबाना 
(2277) ९, अ्ररिजोना (५४2079) २, अ्रसरकासस (0:790929) ७, कैली- 
फोर्निया (८७।(०५७१४७) २३, कोलोरैडो (८००72०0०0) ४, कनैक्टीकट (((0॥)06८- 
(८प/) ६, डिलावेयर (2९४ए७०7०) १, फ्लोरीडा (#]070८) ६, ज्यॉरजिया 
(९०:४७) १०, इडाहो (69०॥०) २, इलोनियस ([790॥9) २६, इडियाना 
(:797274) ११, इयोवा (709४०) ८, कासस (९५७॥999) ६, किंटकी (6८पराप- 
£:)) ६, क्ोइजीना (7.00०४99) ८, मेन (४७॥7८) ३, मैरीलैंड (४०४४५ 


मा 
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[970 | ६, मसाचूसैट्स (१[98880८॥78८८६$) १४, मछीजान (0८02 280) १७, 
मैनीसोटा (१(॥28009) ९, मिसीसीपी ()४(8898[9/) ७, मिसौरी (५(४80047) 
१३, मौयना ()रॉ५४0०४08॥9) २, नैत्रासका ()४८०४४४६०) ४, नेवाडा (५७ए०४0० ०) 
१, स्यू हैम्पशायर (0८७ पि८०४०४॥॥:०) २, ग्यू जैरिसी (ए८ए ]०४४८०) १४, 
स्यू मैक्सीको (प८७ ](९5६८0) २, न्यू याक (प८छ ४०7) ४५, नार्थ कैरोलीन 
(ए67क 0४४णाण4॥) १२, नार्थ डकोय (४०॥00 20०8) २, ओहिशओो 
(0070) २३, औकल्ाहोमा (0:2॥0०79) ८) ओरीजान (0०80०॥) ४, 
पेंसिलवेनिया (2९075ए!ए०04) ३३, रहोड झ्राइलेंड (+॥०046 ॥929त0) २, 
साउथ कैरोलीना (3000॥ (०४४0॥09) ६, साउथ डकोय ($0प0॥ 94०६७) 
२, टेनिसी ('०७099८८) १०, टैकसाज (65०७७) २१, ऊय (४/७॥) २, वरमान्ट 
(पए८४४४०४0) १, बजिनिया (५।४४72) ९, वाशिगय्न (४४५०४॥।086007) ६, 
वेस्ट वर्जिनिया (१४८४४ ५॥72॥9) ६, विसकीन्सिन (१४॥४८07097) १० तथा 
वायोमिंग (४४ए००॥7०४8) १ | 

कोसी निर्वाचन क्षेत्र (0०ाह7९छाणाव।ा 22/8॥7८)--कॉग्रेस प्रत्येक 
राज्य के अतिनिधियों की सख्या निर्धारित करती है। इसके अ्नस्तर यदि राज्य के प्रति- 
निधियीं की संख्या एक से अधिक हो तो राज्य की घाए। समा राज्य को कॉँग्रेसी निर्वाचन- 
ज्ञेत्रा म, विभाजित करती है। प्रत्येक काँग्रेसी निवाचन-क्षेत्र का एक सगठित क्षेत्र होना 
चाहिए. और इन सभी की जनसख्या लगभग समान होनी चाहिए। राज्यो की धारा सतराएँ 
इन निरवांचन ज्षेत्रो को निष्पक्ष भाव से नहीं वरन्‌ अपने बरहुमत-ठल के हित को रक्षा के 
उद्दे श्य से निर्धारित करती है। वे सीमान्तीऋरण इस प्रकार से करती है कि उनका 
दल अधिक से अधिक क्षेत्रो में थोड़ी ही सख्या से बहुमत प्रात कर सके और दूसरे दल्लो 
को थोड़े ही क्षेत्रों मु एकनित कर दिया जाय जहाँ उनका बहुमत बहुत अधिक हो । इस 
प्रकार की व्यवस्था को अंग्न जी में जैरीमेंडरिंग (52४7ए४72700८॥7/) कहते है। 
इसका तापय॑ होता है कि श्रगर घारा समा में रिपब्लिकन दल (२ि००७४७|८७॥४) 
बहुसख्यक ह तो उन दिनो यदि राज्य का विभिन्न निर्वाचन-स्षेत्रो में वट्वारा हो रहा हो तो 
वह अपने हित को ध्यान मे रखते हुए डेमोक्रेटिक दल (20770८:2६८) की ओर रुचि 
रखने वाली काउन्टीज ((०0०४०४८४) को जहाँ तक सम्भव हो सक्के थोड़े से जिलों म एकत्र 
कर देता है ओर इस प्रक्नर आगे के दस वर्षो के लिए अधिक से अधिक निर्वाचन-क्षेत्रो मं 
रिपब्लिकन दल के प्रतिनिधित्व को पक्का कर देता है | किन्तु जब उस राज्य मे डेंमोक्रेटिक 
इल शासन सूत्र अपने हाथ में पा जाता है तो वह अपने लाभ के लिए. ईसी पद्धति का 
अनुसरण करके काउन्ट्यो का नये प्रकार से एकत्रीकरण करता है | 

उम्मेदतरों का चामऋरण (>०काशद्ााणा ण॑ (ा।वॉवें4/००0-प्रनिनित्रि 
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भवन की सदस्यता के उम्मेदवारों के नामकरण विमिन्न राजनीतिक दर्लों द्वांस राज्य के 
नियमों तथा दलों की अपनी व्यवद्गार नीति के अनुसार होते हैं। स्तन्त्र उम्मेदत्रार भी 
प्रार्थना-पत्र पर एक निश्चित सख्या के मनदाताओ के हस्ताक्षर करा कर सम्बन्धित राजकीय 
अधिकारी की अपने नामकरण का पत्र दे सकते हैं। कुछ राज्यों में उम्मेदवारों का चुनाव 
प्रत्येक दल अपने जिला सस्मेलनों में करता हे जिसमें कि स्थानीय सरकारी कार्या- 
लगों में काय करने वाले दल के सदस्यो के प्रतिनिधि सम्मिलित होते हैं। अ्धिकाश राज्यों 
में अब राजकीय प्राथमिक निर्वाचन के स्थान पर इसी प्रकार के सम्मेलनों द्वारा उम्मेद- 
वारों का निर्णय होने लगा है | प्रचलित प्रथा के अनुसार जो पार्ये-सदस्य कॉग्रेस में जाने 
का इच्छुक है उसे आवेदन-पत्र देकर दल्ल के प्राथमिक निर्वाचन में अपना नाम अवश्य 
सम्मिलित ब्रा लेना होता है । उसके अनम्तर आगे होने वाले प्राथमिक चुनाव में दल 
के मतदाता उन्हीं प्रार्थना-पत्नों के आधार पर अपने दल के उम्मेंदबर चुनते हैं। 


प्रतिनिधि की योग्यताएँ--कँग्रेस में जाने वाले प्रतिनिधि की योग्यताएँ विधान में 
इस प्रफार है कि वह सात वर्ष तक सयुक्त राज्य अमेरिका का नागरिक रहा हो, उसकी 
अवस्था कम से कम २५ वर्ष की हो, उसे जिस राज्य से चुना जाना हो वह उसका निवासी 
हो, और उसने कोई सबीय पद न ग्रहण कर रक्‍्खा हो । साथ ही उसे सयुक्त राज्य श्रमेरिका 
का कोई सैनिक श्रथवा असैनिक ((०!) पदाधिकारी भी नहीं होना चाहिए | 


इस प्रचलित प्रथा के कारणों पर विचार करते हुए जेम्स ब्राइस ने लिखा है;--- 
“स्थानगत स्वामिमान की भावना किसी जिले को अपनी सीमा के चादर के किसी व्यक्ति 
को अपना प्रतिनिधित्व करने के लिए निर्वाचित करने से रोकती है, प्रतिनिधि भवन 
के सदस्य को पर्याप्त वेतन मिलता है और पारी मशीन किसी आपरिचित व्यक्ति पर इस 
पद का निरथंक उपयोग नहीं करना चाइती और अपने स्थानीय सगठन को और अ्रधिक 
देढ़ करने की ओर ही अ्रधिक उन्मुख होती है। कॉम्रेस में जाने वाले प्रतिनिधि से यह 
आशा की जाती है कि वह स्थानीय आवश्यकताश्रों जो समझता हे दथा अपने क्षेत्र के 
लिए विशेष ल्ञाभ प्राप्त करने में भी कुशल हो । श्रमेरिकी जनता का विचार है कि प्रति- 
निधि स्थानगत श्रावश्यकताओं को प्रस्ठुत करने बाला प्रवक्ता होता है। वह राजनीतिश 

नहीं तो तक॑ श्रौर न्याय के अधार पर नियमो के निर्माण में कुशल तो होता ही है ।” 


प्रतिनिधियों का कार्यकाल--प्रत्येक भवन का जीवन काल दो वर्ष निश्चित है 
अ्रौर इस प्रकार प्रत्येक दो वर्ष बाद नवम्बर के महीने मे नये भवन का निर्वाचन होता हैं, 
किन्तु नये निर्याचित सदस्य तीसरी जनवरी को मवन में अपने स्थान अहण करते हैं, यही 
वह निश्चित प्िथि है जब से नये भवन का जीवन काल प्रारम्म होता है। प्रतिनिधियों के 
लिए दो वर्ष का कार्यकाल उस समय निश्चित किया गया था जब अमेरिका मे लोगों का 
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झ्ुुकाव विशेष रूप से अल्पकालीन व्यवस्थापिका की ओर था और यदि सन्‌ १७८७ ई० 

सम्मेलन में सम्मिलित होने वाले कुछ डेलीगेटों की बात मानी गई होती तो प्रतिनिधियों का 
कार्यकाल केवल एक ही वर्ष रहा होता । अधिकाश प्रतिनिधि राष्ट्रीय समस्याओ्रो का पूर्ण 
शान प्राप्त करने तथा काँग्रेस में उन्हें प्रस्खुत करने की योग्यता प्राप्त कर पाने के पूव ही 
अपने वैयक्तिक जीवन के क्रिया-कलाप में लग जाते हैं। कुछ सदस्य ऐसे भी होते हैं जो 
बहुत वर्षो तक कॉग्रेस में अपने स्थान को बनाये रहते हैं और इसी तथ्य के आधार पर वे 
काँप्र स के स्वाभाविक नेता हो जाते है, चाहे उनमे नेता बनने की पूरी योग्यताएँ भी न हो । 


सदस्यों की सुविधाएँ -- प्रत्येक प्रतिनिधि को १९४०० डालर वाषिक वेतन के 
रूप मे मिलते हैं और साथ ही क्‍लक तथा लिखने-पढने के सामान के लिए, २३४०० 
डालर प्राप्त होते हैं | यह दूसरी रकम कर-मुक्त होती दे | इसके अतिरिक्त उन्हें २० सैन्ट 
प्रति मील के हिसाब से मार्ग-व्यय भी मिलता है । उन्हें त्रिना शुल्क पत्र-व्यवहार करने 
का भी अधिकार है | अधिवेशन में सम्मिलित होने के लिए जाते तथा लौटते हुए देश- 
द्रोह, भयड्डर अपराध तथा शान्ति भन्ञ के प्रयत्न के अ्रतिरिक्ति वे अन्य किसी कारण से 
गिरफ्तार भी नहीं किये जा सक्ते। भवन में उन्हें भाषण सम्बन्धी स्वतन्त्रता होती है, 
किन्तु असम्यतापूर्ण वक्तव्य के लिए, कोई भी सदस्य भवन के 3 मत से अलग भी किया 
जा सकता है। 


भवन मा अपने कार्य-विधान के नियमी पर पूर्ण अधिकार होता है । सन्‌ १७८९ 
में प्रथम भवन ने इस सम्बन्ध में कुछ नियम स्वीकार किये थे और उसके बाद आने वाले 
भवनों ने उन मूल नियमों की अहण करते हुए समय-समय पर बई परिवर्तन किये हैं | 
इस प्रकार भवन के नियम में निरन्तर विकास होता रहा है और आज के नियम शता 
हदये के वैधानिक अ्रुनुभव पर आधारित है। भवन ने इस प्रडार अपने निज के नियम 
तथा आदर्श निश्चित कर लिए, है जिनके भीतर सभी प्रकार की सम्भव परिश्थितियों आा 
जाती है। इन नियमों का मुख्य उद्दे श्य काम की समय पर करा देना है तथा यह देखना 
भी है कि कोई काम चहुत जल्दी में न कर दिया जाय | 


भवन का अश्रध्यक्ष श्रथवा अवक्ता ($%८०/८४)--अध्यक्ष अवबा प्रवक्ता जो 
भवन के समारोहो का समापतित्व करता है उसका मुख्य केन्द्र होता है । भवन पो अपने 

ध्यक्ष को चुनने का अधिकार है ओर प्रत्येक चनाव के घाट भवन का सबसे पटला काय 
अपने अव्यक्ष की चनना होता है। भवन का प्रथम अधिवेशन चनाव के याद तीसरी 
जनवरी से होता है ओर उस दिन सबसे पहले अध्यक्ष दी चना जाता है। अब तक के 
प्रचलत के अनुसार इस अधिवेशन के पृव ही चहुसख्यक दल के प्रमुख व्यक्ति अ्रध्यक्ष 
निश्चित कर लेते है। अगर भवन में फ़िर से उसी दल्ल का चहुमत ही जाता हू जिसका 
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सदत्य पहले अ्रध्यक्ष था और वह किर निर्वाचित हो जाता है तो उसे किर दूसरी बार 
अध्यक्ष बना दिया जात। है| श्रध्यक्ष के पद के लिए निर्वाचित होना बहुत बढ़े सम्मान 
का विपय है और यह सम्मान किसी ऐसे व्यक्ति को ही दिया जाता है जिसे काँग्रेस जीवन 
का विशेष अभ्यास तथा अनुभव रहा हो, किन्तु अहुसख्यक दल के प्रमुख व्यक्ति ही उसका 
निश्चय करते हैं श्रोर भवन केवल उसे स्वीकृति प्रदान कर देता है। इस प्रफार मबन 
का अध्यक्ष बहुसख्यक दल का स्वीक्ृत नेता द्वोना है। वही ऐसा व्यत्ति है जिसको सहायता 
से बहुसख्यक दल्ल भवन में अपने क्रिया-कलापो को सुरक्षित रखने मे समर्थ होता है ! 
अध्यक्ष के अधिकारों का उपयोग विशेष रूप से बहुसख्यक दल के लाभ के लिए होता 
है। इसलिए, उसके अधिकार क्रमश, बढते ही रहे है | इस प्रकार सयुक्त राज्य अ्रमेरिका 
की कांग्रेस का अध्यक्ष ब्रिटेन के सामान्यो के मचन ( 008९ एज (:०077079) 
के अध्यक्ष से वहुत मित्र है जो कि पत्पात की भावना से परत. मुक्त होता है, यहाँ तक 
फि वह अपने को उस दल के सम्बन्ध से जिसका कि वह अध्यक्ष बनने के पूर्व सद॒स्य था 
अलग कर लेता है| 

अध्यक्ष गवन के विभिन्न अ्रधिवरेशनों का कार्य सचालित करता है। उसे भवन 
में सुव्यवस्था बनाये रखनी होती है, विधेयकों (8!॥9) तथा अन्य आवश्यक पन्नों पर 
हस्ताक्षर करने होते हैं तथा भवन में उठने बाले प्रश्नों पर मत लेने होते हैँ | भवन का 
कोई भी सदस्य अध्यक्ष की स्वीकृति लिए. बिना भवन से कुछ भी नहीं कह सकता | 

अध्यक्ष को भवन के नियमों को व्यवहार में लाने, उनका विश्लेषय करने और 
व्यवस्था सम्बन्धी उसी प्रश्न का निर्णय करने का श्रधिकार होता है । 

अध्यक्ष के भ्रधिकार उस समय तक बढ़ते गये थे जन्न तक कि वह मबन के नियमों से 
सम्बन्ध रखने वाली समितियों का सभापति रहा था, क्न्ति १६१० ई० में रिपन्लिकन दल 
के कुछ प्रगतिशील लोगो ने डेमोक्रेयिक दल के कुछु लोगों श्री सहायता से अध्यक्ष के 
अधिकार कुछ कम कर दिये ये । अथक्ष के अ्रधिकारों में इसी सन्‌ से परिवतन का क्रम 
अ्ररम्भ होता है श्रौर श्रव भवन के नियमों सम्बन्धी समिति का संचालक श्रध्यक्ष नहीं 
होता श्रौर इस समिति की नियुक्ति भी अन्य समितियों के समान भवन द्वारा ही की 
जाती है | 

भवन की विभिन्न समितियों का सगठन--भवन की ४६ स्थायी समितियाँ होती 
₹ किन्तु इनमे से केवल १९ ही को कुछ महत्वपृण कार्यों के सम्बन्ध मे निणय लेना 
शे । है, अन्य समिनियाँ अपने कार्य काल में केवल एक़ दो बार ही मिल्रती ६ और उनमे 
से छुछ की ते एक वार भी बैठक नहीं होती । 

मवन की सबसे अधिक महत्वतर्ण समितियों निम्नलिखित विपयो के सम्बन्ध में हैः-- 
मार्ग तथा यातराया+ के साधन, स्वायत्तीकर्ण (0 9[07097८क०व), के सम्मन्‍्ब में न्याय, 
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अन्तर्देशीय तथा विदेशी व्यापार, झऊखाने तथा डाक की सड़कें, सैनिक काय, जल सेना 
सम्बन्धी कार्य, नदियाँ तथा वन्दरगाह, खेती बैंक तथा मुठ्ाएँ, द्वीप सम्बन्धी कार्य इनमें से 
सबसे बडी समिति स्वायत्तीकरण सम्ब-धी होती है जिसके २५. सदस्य होते है । अन्य समितियों 
सें केवल ग्यारह से धृक्क्रीस तक संदस्ये होते हैं। कोई भी प्रतिनिधि चार स्थायी समितियों 
के अतिरिक्ते अन्य किसी को सदस्य नहीं हो सकता । बहुँसंख्यंक दल प्रत्येक समिति में 
किसी न किसी प्रकार अपने बहुमत की कुछ न कुछ रत्ता कर लेंता है। समितियों की 
नियुक्ति के अनन्तर प्रत्येक समिति का अलग-अलग सभापति चुना जाता है। 


प्रमुख समितियों को इतना अधिक काय दे दिया जाता है कि उन्हें उसे 
कई उपसमितियों में बाॉँयना पडता है। इन उपसमितियों की नियुक्ति साधारणुतः 
सम्रिति और उसके सभापति के निर्णय द्वारा होता है और उन्हें कछ विशेष काय करने 
के लिए दिये जाते हैं | यह उपसमितियाँ अपने काय का विवरण प्रसुख समिति को देती 
है, भवन को नहीं | समय-समय पर भवत् विशेष सप्रितियों के निर्माण की आजा देता है 
जिनका कार्य किसी नये तथा असाधारण प्रश्न या समल्या को सुलकाना होता है। भवन 
को विभिन्न धाराओं की रूप रेखा के निर्माण के लिए तथ्य एकत्रित करने को खोज सम्बन्धी 
विशेष सप्रितियों भी नियुक्त करने का श्रघिकार है| भवन के नियम के श्रनुसार अध्यक्ष 
किसी प्रकार की भी विशेष समिति की नियुक्ति कर सझता है | 


अध्यक्ष कभी-कभी भवन की सम्मेलन समितियों ((-00/९॥०॥९९ (-0॥9- 
८८५) भी नियुक्त करता है जिनका उद्देश्य किसी निश्चित काय की प्रूर्ति होती है और 
जम बढ प्र॒रा हो जाता है तब वे तत्काल भग हो जाती है । सम्मेलन समितियों की नियुक्ति 
सामान्यतः किसी विधेयक्र के सम्बन्ध में काँग्रेस के दोनों भवनों के मतभेद को दूर करने 
के लिए को जाती है। 


सम्पूर्ण भवन की भी एक समिति होती है, इस समिति का उद्देश्य विभिन्न 
कार्यों को जल्दी कराना होता है; इस समिति का सभापतित अध्यक्ष नी कग्ता, वरन्‌ वह 
किसी अन्य सदत्य से सभापति का कार्य करने के लिए. कहता है। काय, सचालन 
सम्बन्धी नियमे। का विशेष हृदुता के साथ पालन नहीं होता | १०० सदस्यों की पूरक 
((१४०:४७११) संख्या होती है और कोई भी सदस्य साधारण॒तः पाँच मिनट से अधिक 
नहीं बोल सकता । कार्य-सचालन के नियमों के अनुसरण मे यह शिथिलता विभिन्न 
प्रश्नो को स्वच्छुद्ठता के साथ बातचीत से निश्चित करने के लिए तथा काम वो जल्‍दी 
कराने के लिए होती है । 


विधायनी ग्रक्रिया--भवन का कोई भी सदत्य विवेयक को प्रस्तुत कर सकता है । 
संयक्त राज्य अमेरिका की कांग्रेस में न तो शगज्ञेंड की भाँति, जन विधेयक (279]॥0 


( २०० ) 


8!!) तथा व्यक्तिगत विधेयक (?ए४/८ श्र) होते हैं, और न प्रेसीडेन्ट या कार्य- 
कारिणी का कोई सदस्य स्वय किसी विधेयक को प्रस्तुत कर सकता है | यह कार्य तो कोई 
प्रतिनिधि ही कर सकता है। आ्रार्थिक विधेयक सर्वप्रथम प्रथम भवन में ही प्रस्तत होते हैं । 


प्रत्येक विधेयक श्रपने प्रथम नियमित पठन के अनन्तर; सम्बन्धित समिति में विवरण 
के लिए. भेना जाता है| जम उसका विवरण प्राप्त हो जाता है तब वह विधेयक अ्ग्नलिखित 
पाँच विवरण पत्रिकाश्नों ((७]८70८१9) में से किसी एक में रख दिया जाता हैः--- 

( १ ) सघीय विवरणु-पत्रिका जिसका सम्बन्ध कर तथा स्वायत्तीकरण सम्बन्धी 
विधेयकों से होता है । 

(२) भवन विवस्ण-पत्रिका जिसका सम्बन्ध ऐसे जन विधेयकों से होता है जो कर 
तथा स्वायत्तीकरण के अतिस्क्ति श्रन्य सामान्य विषयों को लेकर चलते हैं। 

( ३ ) सम्पूर्ण भवन की समिति की विवरणु-पत्रिका जिसका सम्बन्ध व्यक्ति 
सम्बन्धी विधेयकों से होता है अर्थात्‌ वे किसी सामान्य विषय को नहीं लेते बरन किसी 
विशेष विषय को उठाते हैं। 

(४ ) चतुर्थ विवरण-पत्रिका में वे विषय होते हैं जो सब सम्मति से अर्तुत ड्िये 
जते हैं । 

(५ ) पाँचवीं विधरण-पत्रिका का सम्बन्ध विभिन्न समितियों को दिये जाने वाले 
आदेशो तथा निर्देशों से शेता है । 

इसके अनन्तर विधेयक का द्वितीय पठन प्रारम्भ छोता है। विधेयक की इस अ्रवस्था 
में सदस्य उसके सम्बन्ध में सशोधन प्रस्तुत करते हैं तथा उसके पक्ष या विपक्ष में 
अपने तक उपस्थित करते है | इस प्रकार इस अ्रवस्था में विधेयक के सम्पन्ध में विस्तृत 
वाद-विवाद होता है। प्रत्येक सदस्य को इस अवस्था मे केवल एक घन्‍्टे तक उस 
विधेयक के विपय में बोलने का अधिकार होता है 

इसके बाद विवेबक का तृतीय पठन प्रारम्भ होता है और अत्र यदि कोई सदस्य 
पूरे विधेयक को पढने को न कहे तो केवल उसका शीर्षक ही पढा जाता है | सामान्यत. 
केवल शीर्षक द्वी पढ दिया जाता है । विधेयक के तृतीय पठन के अनन्तर श्रध्यक्ष उसके 
सम्बन्ध में मत प्राम करता है | 

मतदान की सामान्य विधि सदस्यों के द्वारा मौखिक स्वीकृति तथा श्रस्वीकृति होती 
है। दूसरी विधि अ्रध्यक्ष द्वारा नियुक्त सूचकों (7८]८४७) के मध्यम से होती है । इस 
दूसरी विधि के ग्रहण के लिए प्ररक सख्या के ३ भाग का इस पद्धति की माँग करना 
श्रावश्यक द्वोता है| इस पद्धति में सदस्य सूचकों के समीप से निकलते है श्रौर गिन लिए 
जाते हैं। विधान के अनुसार यह स्वीक्रतियोँ तथा अस्वीक्रतियों लिख ली जानी चाहिए! 


(१88: ) 


जग्र विधेयक मवन में यह सभी अवम्थाएँ पार कर लेता है तो वह सिनेट में जाता 
है और यहाँ फिर उसकी स्वीकृति के लिए यह सभी प्रक्रियाएँ होती हैं । 


प्रतिनिधि भवन की इंगलेंड के साभान्यों के भवन के साथ तुलना--दोनों ही 

बन अपनी समितियों द्वारा काय' करते डे, करित्त सबुक्त राज्य अमेरिका में इगलेंड की 

गत जन विधेयक्र तथा व्यक्तिगत विधेयक जैसा कोई भेद नहीं होता | इद्शलंड में विवरण 

पत्र मे विधेयक्र के रखने की पद्धति नहीं होती, करित्तु जहाँ तक तीन पढठनों द्वार 
उसके स्वीकार होने का प्रश्न है, यह दोनों देशों मे समान है। 


दोनों भवनों के अधिकारों में मी अन्तर है। सयुक्त राज्य अमेरिका मे उच्च 

भवन श्रर्थात्‌ सिनेट का श्रतिनिब्रि भवन के ऊपर एक अनुशासनपूरण प्रभाव होता के 
"किस इगलैंढ में ऐसा नहीं ३। सन्‌ १९११ के पालियामेट ऐक्ट तिजरशिग्रटा 
4०६ 0६ 7977) की स्वीकृति के अनन्तर सामन्तों के भवन (70०४८ ०६ ,0709) 


_ का व्यवस्थापिका-भवन का व शा - विशेष महत्व नहीं रद्द गया है,-केवल सामान्यों का 
भवन ही विभिन्न धाराओं तथा विधेयकों सम्बन्धी काय करत ने ही विभिन्न धाराशञं तथा विधेयकों सम्बन्धी काथ करता हैं । 


पिनेट (७७४०/०)-- सिनेट संयुक्त राज्य अमेरिका की सघीय धारा सभा का 
उच्च भवन है । इस सम्बन्ध में विधान यह स्वीकार करता है कि सिनेट में प्रत्येक राज्य 
के उनती धारा समाओो द्वाग चुने गये ठो सिनेटर होने चाहिए और उनका कार्यकाल छूः 
वर्ष होना चाहिए। सिनेट इस प्रकार संघ में सम्मिलित होने वाले विभिन्न राज्यों का 
प्रतिनिधित्व करता है श्रोर उन की समानता भी स्वीकार करता है, क्योंकि प्रत्येक राज्य 
चाहे छोय हो या बडा, सिनेट में अपने दो ही प्रतिनिधि भेजता है । इस प्रकार वह 
प्रत्येक राज्य के अधिकार की रहता का एक अच्छा सहारा हो गया है । /]6 
छ८१९:०॥99 नामक ग्रथ स्वयिता ने ठीक हीं कहा है कि, “प्रत्येक राज्य को जो समान_ 
वोटों का अधिकार दिया गया है वह इस वात की वेधानिक स्वीकृति है कि सर्वोच्च अधि- 
कार का कितना अश प्रत्येक सज्य के हाथ में है।? 

द्वितीयतः विधान निर्माताओं की सिनेट की स्थापना भे यह भी इच्छा थी कि वह उन 
लोगो की एक पुरातनवाडी संस्था हो जिन्होंने अपने-अपने राज्यों मे राजनीति तथा शासन 
संचालन में विशेष योग्यता तथा अनुभव प्राप्त कर लिया हो । दूसरे शब्दो में उनकी 
इच्छा थी कि सिनेट मे ऐसे व्यक्ति चुने जायें जो अपने-अपने राज्य की धारा सभाओं में 
विशेष काल तक काय कर चके हो तथा जिन्हें जनता के लाभ के लिए होने वाले महान 


कार्यो का मी अनुभव हो और जो अति शीम्रतापूषक निर्मित विधियों के दोप को भी समझ 
चुके हों । 


ठृतीवतः सिनेच की स्थापना का डद्दे श्व प्रेसीडेस्ट के अविकार पर अंकुश रखना भी 
२६ 


(० २७२४५) 


था। प्रेसीडेन्ट विदेशी राज्यों के साथ सन्धि तथा सयक्त राज्य श्रमेरिका के सघीय कार्या 
लयों में उच्चाधिकारियों की नियक्ति भी कर सकता है, किन्तु विधान में यह भी स्वीकार किया 
गया है कि प्रेसीडेन्ट के यह समस्त कार्य उसी समय अतिम रूप से स्वीकार किये जायेगे 
जबकि सिनेट उन्हें स्वीकृति प्रदान कर दे | इस प्रकार सिनेट को सयक्त राज्य अ्रमेरिका 
की सम्तीय शासन व्यवस्था में सतुलन चक्र के समान काय करना होता है । 

पिनेटरों का निर्माचन--सन्‌ १९१३ ई० में सन्नहवें सशोधन के पूर्व सिनेटरों का 
चुनाव विभिन्न राज्यों की अपनी अपनी धारा सभाओं के द्वारा होता था, किन्तु उपरोक्त 
सशोधन के अनुसार यह स्वीकार किया गया कि प्रत्येक राज्य से दो सिनेट्र “जनता द्वारा 
६ वर्षो के लिए चुने जाने चाहिए??--प्रत्येक राज्य की व्यवस्थापिका के अधिक सख्या वाले 
भवन के सदस्यों को निर्वाचित करने का जिन व्यक्तियों को अधिकार है वे ही सीनेट के 
सदस्यों को भी निर्वाचित करते है | जब सिनेट में किसी राज्य के प्रतिनिधित्व में कोई स्थान 
रिक्त देता है तो उसकी प्रति के ज्षिए उस राज्य की काय कारियी चनाव-सम्बन्धी श्राज्ञा पत्र 
प्रकाशित करती हे । कमी-कमी ऐसा ,मी होता है कि किसी राज्य की धारा समा सिनेट में 
स्थान रिक्ति होने पर अपनी कार्यकारिणी को उस समय तक अस्थायी नियुक्ति का श्रघिकार 
दे देती है जब्र तक चुनाव द्वारा उस रिक्ति स्थान की पूर्ति न हो सके ।” इस प्रकार प्रचलित 
नियमो के अनुसार सिनेय्रों का चुनाव विमिन्न राज्यों की धारा सभाश्रो द्वारा नहीं वरन्‌ 
मतदाताश्रों द्वारा होता है | प्रत्येक राज्य अपले नियमों के अनुसार सिनेट के उम्मीदवारों 
का कभी दल्ल के सम्मेलन द्वारा श्रौर कभी सीधे प्राथमिक चुनाव द्वारा नामकरण करता 
है । कुछ राज्य पहली विधि का अनुसरण करते हैं कुछ दूसरी का। 

सिनेट के उम्मेदवार में अग्नलिखित योग्यताएँ, होनी चाहिए. । उसकी श्रवस्था कम 
से कम ३० वर्ष हो, ९ वर्ष से वह सयुक्त राज्य अ्रमेरिका का नागरिक हो तथा निर्बाचन के 
समय उस राज्य का अ्धिवासी हो जिसका उसे प्रतिनिधित्व करना हो । सिनेट एक स्थायी 
ससया है, परन्त प्रति दसरे वर्ष तिहाई सिनेटर अवकाश अ्रहरण कर लेते हैं) प्रत्येक सिनेटर 
का कार्य-काल ६ वर्ष है। 

पिनेटरों के विशेषाधिकार--सिनेव्रो का वेतन उतना ही होता है. जितना ग्रति- 
निधियों का अर्थात्‌ १२५०० डालर | सिनेट के अधिवेशन के समय तथा उसमें सम्मि- 
लित होने के लिए आ्राते तथा लौटते समय देश-द्वोह, महान अपराध तथा शान्ति भग 
को छोडकर अन्य किसी प्रकार की स्थितियों में वे गिरफ्तार नहीं किये जा सकते | सिनेट के 
श्रधिवेशनों में उन्हें भाषण सम्बन्धी स्वतन्त्रता होती है, विधान के अनुसार सिनेट के बाद- 
विवाद श्रथवा भाषण में कही गई बात के लिए अन्य फिसी स्थान पर उनसे कुछ मी 
नहीं पूछा जा सकता । सिनेट में होने वाले कार्यो के सम्बन्ध में वे स्वतन्त्र रूप से विचार 
फर सकते है) कभी-कमी राज़्य की धारा सभाएँ अपने नियमित प्रस्तावों द्वारा उन से 


( २०३६ ) 


किसी विशेष कार्य के सम्बन्ध में वाद-विवाद करने के लिए अथवा उसके पक्ष में कुछ 
बोलने के लिए कहती हे, किन्तु इस प्रकार की आज्ञाएँ पूर्णतः माननीय नहीं होतीं । राज्य 
की धारा सभा अपने सिनेयर को अपने आदिश को न मानने पर पद त्याग के लिए 
मजबूर नहीं कर सकती और न उसे कोई दण्ड ही दे सकती है। 


पिनेट का संगठन--विधान के अनुसार सयुक्त राज्य का वाइस प्रेसीडेन्ट सिनेट 
का सभापति होता सभापति होता हूँ और इस पद से सम्बन्धित अ्रधिकार तथा कत्तेब्य उसे प्राप्त है। 
समान मतों की स्थिति को छोड कर जत्र उसी को अपना मत देकर निर्णय करना होता हैं, 
उसे मत देने का अधिकार नहीं है। यह प्रतित्रन्ध इसलिए. आवश्यक समका गया था 
कि कही उस राज्य के जिससे कि वाइस प्रेसीडेन्ट आया है प्रत्येक विषय के ऊपर 
तीन वोट न हो जायें । सिनेट अपना भी एक सभापति चुनता हैं जो कि सिनेटरों मे से 
निर्वाचित होता है । वह वाइस प्रेसीडेन्ट की अनुपस्थिति में सिनेट के कार्य का सचालन 
करता है। वाइस प्रेसीढेन्ट ही नवनिर्वाचित सिनेटरो से पद्‌ की प्रतिजा कराता है । सिनेट 
दी अपने अन्य अधिकारियो--सा्जेन्ट एट आर्मस्‌ (5०७728८०॥(-४(-9709) चेपलिन 
(८॥॥.०॥9) तथा क्लकों आदि को चुनता है। 

सिनेट प्रत्येक वर्ष सथीय राजघानी में, अपने भवन में नियमित रूप से अपना 
अधिवेशन करता है । प्रेसीडेन्ट उसके विशेष अधिवेशन भी बुला सकता है। यह इस 
लिए किया जाता है कि सिनेट के कुछ ऐसे काय भी है जिनमे प्रतिनिधि भवन का 
कोई भाग नहीं होता जेसे कि प्रेसीडेन्ट के द्वारा की गई नियुक्तियो तथा सन्धियों की स्वी- 
कृति, किसी बढ़े अभियोग की परीक्षा आदि | 


पिनेट के नियम निर्माण की काय प्रणाली--सिनेट स्वय अपनी कार्यप्रणाली 
के नियमों का निर्माण करता है। इन नियमो के अनुसार प्रत्येक विधेयक के तीन पाठ होने 
चाहिए तभी वह स्वीकृत शे सकता है, किन्तु इन में से पहले ठो पठन केवल नाममात्र के 
होते है और वे विधेयक्र के उचित समिति में भेजे जाने के पूव ही हो जाते है। सिनेट 
के वाद-विवादो पर प्रतिनिधि भवन के समान कोई प्रतित्रन्ध नहीं होता और सामान्यतः 
सिनेंटर किसी विपय के सम्बन्ध में कितना समय लेता है इस पर भी कोई वन्धन नहीं है | 


सिनेट की अधिकाश बैठके जनता के लिए खुली होती है, किन्तु वह किसी समय 
चहुमत के आदेरा पर गुप्त अधिवेशन भी कर सकता है। यह प्रायः उस समय 
किया जाता है जब कि सवीय नियुक्तियो तथा सन्धियों की स्वीकृति के सम्बन्ध भे विचार 
विमश होता है । सिनेटर को वाद विवाद की प्रतिबन्ध रहित स्वतंत्रता है। ससार के किसी 
अन्य देश में इस प्रकार की स्थिति मिलनी कठिन है | इस प्रकार को खतन्त्रता से बट़ा लाम 
है क्योंकि यह विस्तृत बाद विवाद को प्रोत्साहित करती है, साथ ही अल्पसंख्यकों को अपना 


(| २३१०४ ) 


मत पूर्णातः अ्रकट करने के लिए अनुकूल अवसर देती है | इसी स्वतन्त्रता के कारण देश 
के सामने सभी प्रकार के तथ्य आ जाते है, झिन्तु इस प्रकार के अवसर का दुरुपयोग भी 
किया जा सकता है | कभी कभी अल्पसख्यक अपने इस अधिकार का उपयोग देर कराने 
तथा समय बर्बाद करने के लिए. करते है और अपने इसी अधिकार के प्रयोग से उन्होंने 
बहुत से कार्यो मे बाधा मी पहुँचाई है! इस अधिकार के प्रयोग उन्होंने विशेष रूप से उन 
दिनों किये हैं ज्रकि किसी नियम के निमोश का प्रश्न सिनेंट के अधिवेशन की समाप्ति 
के दिनों में आकर पड गया है | 

प्िनेट की विभिन्न सर्मितियो--ससार की अन्य महान व्यवस्थापिका समाश्रों के 
समान सयुक्त राज्य अमेरिका का सिनेट भी अ्रपने कार्य का अधिकाश भाग अपने द्वारा नियक्त 
री गई समितियों के माध्यम से करता है| उनकी सख्या ३४ है | सिनेट की प्रमुख 
समितियाँ इन विषयों से सम्बन्धित है, अर्थ, स्वायत्तीकरण, विदेशीय सम्बन्ध 
न्याय, जल सेना और आगन्तरिक व्यापार । प्रत्येक समिति उसी कार्य को करती हैं जो 
उसे दिया गया है, उदाइरण के लिए विदेशीय सम्बन्धों की समिति सभी सधियों पर 
विचार करती है और तभी वह सन्धियाँ वाद-विवाद के लिएए सिनेट के समक्ष जाती हैं । 

सिनेट वी समितियों में तीन से लेकर सन्नह तक सदस्य होते हैं और प्रस्येक सिनेटर 
उन समितियों में से कम से कम एक में अवश्य ले लिया जाता है। 

प्रत्येक काँग्रेस के प्रारम्म मे विभिन्न समितियों का चुनाव होता हैं ओर सिनेट में 
जिस दल का बहुमत होता द्वै उसके सदस्य प्रत्येक समिति में अधिक सख्या में ले लिए 
जाते हैं । प्रत्येक समिति का एक समापति होता हैं। आयः बहुमत दल का वह पिनेटर जो 
कि विशेष रूप से कुछ खास समितियों में, बहुत समय तक कार्य कर चुका होता है 
समिति का सभापति चन लिया जाता है। अकसर सिनेटर एक ही सम्रिति भे 
घास्-बार चने जाते हैं और इस प्रकार अपने काम का अच्छा अनुभव प्राप्त कर लेते है। 
सिनेट की विभिन्न समितियों के इस बणन को पूर्ण करने के लिए हमें कुछ स्टियरिंग कमेटी 
(50९६४08 (0ग्रा7:€८) के सम्बन्ध में भी विचार करना होगा। सिनेठ के 
नियमा म इस समिति के सम्बन्ध भे कोई उल्लेख नहीं है फिर भी इस प्रकार की एक 
समिति दोठी दे । यह कमेटी ऋहुमत दल के नेता के द्वारा चुनी जाती है | उसका कार्य यह 
निश्चय करना हे कि कीन सी धाराएँ या विधेयक शीघराविशीघ्र स्वीकृत होने चाहिए. और 
फिर वह सिनेट मे शीघ्रातिशीत्र उन्हें स्वीकृत कराने का प्रयत्न भी करती है । इस कमेयी 
वी स्थापना सिनेंट में चहुमत दल के प्रमाव वो और अधिक व्यापक बनाने के लिए हुई 
थी । इसके अतिरिक्त यद्द बहुसख्यक दल के नेताओ्रों को इस बात का अवसर भी देतो है 
कि कह प्रतिनिधि भवन जी इसी प्रकार वी समिति के साथ सह्योग करके श्रपने उस 

क्रम फो एफ्रूपता प्रदान कर सके जिसे कि ते लागू फाना कहते है। 


( २०४ ) 


पिनेट के विचित्र व्यवह्र--सिनेट अपने बहुत से पुराने अवशेषों को अभी 


अत +-+3+ घर तू 5+ 535 सललचिलल आन हि “++++++++“++- 


श्रव यद्यपि उसका इस्तेमाल नहीं किया जाता तथापि बह बडी आदर की भावना के ज्ञञ अर कादर की भावना के 
हैं, बच्चप अत्र उनका इस्तेमाल नहीं होता, क्योकि उनके स्थान पर अन्र सोख्ता कागज 
क्स्तेगलकिवाजता हे. 


सीनेट के किसी सदस्य को काँयस की आजा से अपन किसी ऐसे लिखित वक्तव्य 
को जो सीनेट मे कमी भी पढा न गया हो कॉग्रेस के आलेखो म इस रूप से, फ़ि मानों 
बह सीनेट में पढा गया हो, शामिल करा लेने का अधिकार है । 





पिनेट का कार्य--सयुक्त राज्य अमेरिका के विधान की पहिली धारा में यह 
लिखा है, “इस विधान द्वारा प्रदत्त नियम निर्माण के समस्त अधिकार युनाइटेड स्टेट्स 
की एक कॉमेस में निहित होंगे जो कि सिनेट ओर प्रतिनिधि भवन नामक दो सस्थाश्रों से 
मिलकर बनेगी |” इस उदाहरण में विशेष महत्व की बात यह है कि सिनेट को प्रतिनिधि 
भवन से पहले स्थान दिया गया है। सिनेट की रूप रेखा, कॉग्रेस की एक शाखा से 
अधिक महत्व की सस्था के रूप में बनायी गई थी । उसके सम्बन्ध में यह सोचा गया 
था कि वह कार्यकारिणी समिति का भी कार्य करेगी । सयुक्त राज्य अमेरिका के विधान 
निर्माताओं ने इंगलेंड की प्रिवी कौसिल की भाँति किसी सस्था की व्यवस्था नहीं की 
थी, क्योंकि उन्होंने सोचा था कि सिनेट यह कार्य करेगा | उनका विचार था कि सिनेट 
प्रेसीडेन्ट को परामश दिया करेगा, किन्तु अब तो वह केवल स्वीकृति ही प्रदान करता है | 


कानून बनाने के अधिकार-- सिनेट कोंग्रेस का एक अ्रग है ओर प्रतिनिधि 
भवन के साथ वह राष्ट्रीय कानूनों के बनाने मे हित्सा लेता हैं। इस विपय में अ्रन्तर 
केवल वित्तीय विवेयको के सम्बन्ध में है जो सवंदा प्रतिनिधि भवन मे ही प्रारम्भ होते है; 
किन्तु सिनेट अन्य विधेयक्री के समान इनसे भी सुधार प्रस्तावित कर सकता हैं। सिनेट 
के ऊपर विषेयको के प्रारम्म के सम्बन्ध मे जो यह प्रतिदन्‍्ध है उसका व्यावाहारिक 
रूप में कोई विशेष महत्व नहीं है, क्योंकि वह आब सम्बन्धी विधेवक्ों मं संशोधन के 
नाम पर बिल्कुल नये पस्ताव प्रत्तुत कर सकता है। 


अन्य सभी विपयो भे सिनेट के नियम निर्माणु-सम्बन्धी अधिकार प्रतिनिधि सवन 
के ही समान ह। कोई भी विधेयक सिलेट की स्वीकृति के शिना कानून नहीं बन सकता | 


( २०६ ) 


सिनेट को यह अनुसन्धान अथवा जॉच कराने का भी अधिकार है कि कोई 
कानून आवश्यक है अथवा नही और यदि आवश्यक है तो किस रूप में | इस सम्बन्ध 
में सिनेट की सामान्य कार्यप्रणाली यह है कि वह जॉच के सम्बन्ध में एक प्रस्ताव 
स्वीकार करता है और फिर उसके लिए एक समिति बनाता है। इस समिति को 
गवाह बुलाने का, उसे सम्बन्धित कागज पत्र दिखाने के लिए. मजबूर करने का, 
शपथ खिला कर उससे साक्षी लेने का शअ्र्थात्‌ सामान्य रूप से एक न्यायालय के समी 
अधिकार है । 


यदि काग्रेस के दोनो भवनों में किसी विषय पर मतभेद होता है तो उसे एक 
ऐसी सम्मेज्षन समिति द्वार दूर किया जाता है जिसमे सामान्यतः दोनो भवनों के तीन 
तीन सदस्य होते है| यह सम्मेलन एक समझौते की स्थिति पर पहुँचने का प्रयत्न करता 
है, इस प्रकार के समझौतो में सामान्यतः सिनेट का ह्वी पक्त अधिक रहता है, इसका 
कारण यह हे कि सम्मेलन समितियो में सिनेट का प्रतिनिधित्व महान तथा अनुभवी 
व्यक्तियों द्वारा होता हैं, प्रतिनिधि भवन के सदस्य उनकी भॉति अनुभवी तथा अभ्यस्त 
नहीं होते । 

कार्यकारिणी शक्तियों (/7४2८८४४४४४४ 220%८/४)-- विधान के अनुसार सब 
प्रमुख कार्यकारिणी शक्ति यह है. हि प्रेसीडेन्ट द्वारा की गई उच्च पदों की नियक्तियो 
_के लिए सिनेट की स्वीकृति आवश्यक होती है ग्रेसीडेन्ट के ऊपर यह प्रतिबन्ध सुरक्षा लिए, सिनेट की स्वीकृति आवश्यक होती हे | प्रेसीडेन्ट के ऊपर यह प्रतिबन्ध सुरक्षा 
के हित को ध्यान में रखते हुए, लगाया गया है। कायकारिणी की सबसे बडी शक्ति कारिणी की सबसे बडी शक्ति 
नियक्तियाँ करने का अधिकार ही होता हैं। विधान निर्माताओं ने यह सोचा था कि 
सभव है कोई निरकुश ग्रसौडेन्ट नियुक्तियों करने के अ्रधिकार का उपयोग श्रपने को पद 
पर बनाये रखने के लिए करे और इसी विचार से सघीय सरकार में शासन सम्बन्धी उच्च 
पदो पर अपने ही आदमियो की नियुक्तियाँ कर दे । यह मय निःसन्देह निराधार नहीं 
था और इसीलिए सिनेट को यह श्रधिकार दिया गया था कि वह प्रेसीडेन्ट के द्वारा 
की गई नियुक्तियो की स्वीकृति प्रदान करे | 


सिनेट निम्न पद्धति के अनुसार प्रेसीडेन्ट द्वारा की गई नियक्तियो को स्वीकृति प्रदान 
करता है -- प्रेसीटेन्ट अपनी ओर से विभिन्न पठो के लिए नाम निश्चित करके सिनेट 
के पास भेजता है। सिनेट तब्र तत्सम्बन्बी समिति के पास उन नामो को मेजता है। 
उदाहरण के लिए सपयुक्त राज्य अमेरिका के सर्वोच्च न्यायालय »के ,जज के पद के 
लिए  प्रेसीडेन्ट से प्रात नाम को सिनेट न्याय-सम्बन्धी समिति में मेजेगा | यह समिति 
प्रेसीदेन्ट द्वारा प्रस्तावित व्यक्ति के सम्बन्ध में जानकारी प्राम करने के लिएए तथा उसकी 
योग्यताओं को देखने फे लिए एक और उपसंमिति के पास उसका नाम भेज सकती 
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है। इस समस्त व्यावहारिक क्रियाओं के पश्चात्‌ सिनेट के पास विवरण भेज दिया 
जाता है। सिनेट के ऊपर ऐसा कोई प्रतिबन्ध नहीं है कि वह समिति" की शिफारिश को 
मान ले, किन्तु वह प्रायः सभी अवसरों पर उसे मान लेती है । 


कभी-कभी ऐसा भी हुआ है कि सिनेट ने प्रेसीडेन्ट द्वारा भेजे गए, नाम को स्वीकृति 
नहीं प्रदान की है | परन्तु यह सब्र बहुत कुछ सिनेट मे प्रेसीडेन्ट के दल का बहुमत होने 
या न होने पर निर्भर होता है । सिनेट की दूसरी महत्वप्रण कार्यकारिणी शक्ति प्रेसीडेन्ट (३ 
द्वारा की हुई सब्वियों को स्वीकार करना है। विधान निर्माताओं का यह विचार था कि अगर 
वे प्रसीडेन्ट को सन्धियों करने का पूर्ण अधिकार प्रदान कर देंगे तो वह बेदेशिक कार्यो 
_ पर अपना. एरा प्रभाव कर लेगा | इसलिए उन्होंने निश्चय किया कि वह प्रेसीडेन्ट के 
हाथों मे ही इस महान्‌ अधिकार को केन्द्रीभूत न करे । इसीलिए विधान मे उन्होने यह 
लिखा था कि प्रेसीडेल्ट सब्चि कर सकता है, किन्तु उसे सिनेट का परामर्श तथा अनुमति 
लेनी होगी )-दो तिहाई सिनेट्रों .को तो उसकी संधि से सहमत होना ही चाहिए तभी 
वह संधि स्वीकार की_जा सक्रेगी । 


प्रेसीडेन्ट जत्र किसी देश के साथ कोई सन्धिवार्ता चलाना चाहता है तो वह स्वय 
उसे आरम्भ नहीं करता | सामान्यतः वह इस सम्बन्ध में सिनेट के नेताओं, विशेष रूप 
से वैदेशिक समिति के सभापति से बातचीत करता है और साथ ही पहले से यह पता 
चलाने का प्रयत्न करता है कि अगर इस प्रकार की सन्धि सिनेट के सामने प्रस्तुत की 
जाती है ते-उसका उसके विपय में क्या मत होगा। इस प्रकार प्रेसीडेन्ट सिनेट के 
नेताओं को विश्वास मे लेकर जब्र सन्धि के सम्बन्ध में वार्ताएँ चलती रहती है 
परामश करता रहता है| यदि वह ऐसा न करे तो उसके द्वारा की गई सन्ध्रि अस्वीकृषत 
भी हो सकती है । सिनेट का इतिहास इस सम्बन्ध में यह बताता है कि उसने स्युक्त 
राज्य अमेरिका के कई प्रेसीदेन्टों--पियरेज, आट, क्‍्लीवलेंड, टेफ्ट, थीयोडर, रोजबैल्ट 
तथा विल्सन--द्वारा की गई महत्वपूण सन्धियों को अस्वीकृत कर टिया था। वे 
वार्चाएँ जो किसी सन्धि के होने के प्रवं होती है, सयक्त राज्य अमेरिका के लिए राज्य के 
विभाग द्वारा की जाती है। यह वार्ताएँ वाशिंगटन मे हो सकती है अथवा किसी विदेश 
के राजनगर में | विदेश के क्रिसी राजनगर मे होने वाली वार्ता संयुक्त राज्य अमेरिका के 
राजदूत द्वारा अथवा किसी मध्यम्ध मन्त्री के माथम से होती हैं । जब्र सामान्य बातचीत 
में सन्धि की साधारण घाराएँ निश्चित हो जाती है तब नियमित दस्तावेज था प्रमाण पत्र 
लिखा जाने लगता है ओर वह सम्बन्धित देशो के प्रतिनिधियों द्वारा हल्ताक्षर क्ये जाने 
के अनन्तर पूर्ण समझा जाता है | इस अवस्था में ही सन्ध्रि ल्वीकृति के लिए सीनेट के 
पास भेजी जाती है। सिनेट उसे वेंढेशिक सम्बन्ध-समिति छे पास विचार-विमश के लिए 


है 


। 


मेजता है। वह समिति उस सन्धि के सब्पन्ध में जिस किसी मी ?िशा से जो आपत्तियाँ 
की जाती हैँया जो दोप दिखाये जाते हैं उन्हें सुनती है और फिर यह निर्णय 
करती है कि सन्धि स्वीकृत वी जानी चादिए या नहीं। सामान्यतः सिनेट इस 
समिति की सिफारिश को मान लेता है, यदि सिनेट स्वीकृति प्रदान कर देता है तो सन्धि 
नियमित रूप से स्वीकृत सन्धि मानी जाने लगती है, किन्तु यदि सिनेट स्वीकृत नहीं करता 
तब फिर तब तक का सभी काय निरथक हो जाता है । 


सिवेद-सब्धि-के सखन्ध में सशोधन भी प्रस्तत कर सकता है और इस ग्रकार की 
स्थिति में इस सशोधन के सम्बन्ध में फिर से बातचीत होने लगती है जिससे कि उसके 


सम्बन्ध में भी उस देश की स्वीकृति प्राप्त हो जाय । 


सिनेट प्रस्ताव द्वारा प्रेसीडेन्ट से किसी देश से किसी अन्य विषय पर बातचीत 
करने की प्रार्थना कर सकता है, किन्तु प्रेसीडेन्ट के ऊपर ऐसा कोई वैधानिक बन्धन नहीं 
है कि वह सिनेट के प्रस्ताव और प्रार्थना को स्वीकार कर ले, क्योंकि सन्धियाँ करने का 
पूर्ण श्रधिफार प्रेसीडेन्ट के हाथ में है । 


न्याय सम्बन्धी अधिकार--सयक्त राज्य अ्रमेरिका के सिनेट को कुछ न्याय सम्बन्धी 
अधिकार भी प्राप्त हैं| मे जा मे विन राजा हक 
अधिकार उसे ही प्राप्त हे । इस सम्बन्ध मे अं के विधान निर्माताश्रों को इड़ लेण्ड 
से प्रेरणा मिली थी | इज्ञलेण्ड मे सामन्तों के मबन (70५४८ ०६ 7,0799) ने बहुत 
से ऐसे उच्च पदाधिकारियों पर अभियोगारोपण किये थे जिन्होंने अ्रपनी शक्ति का 


अनुचित तथा अवैधानिक उपयोग किया था। अमेरिका के विधान निर्माता इद्धलैश्ड की 
इस अमभियोगारोपणु की व्यवस्था को देखकर आकर्षित हो गये ये। 


सयक्त राज्य अमेरिका के सिनेट को प्रेसीड्रेन्ट, वाइस प्रेसीडेन्ट तथा सभी नागरिक 
अधिकारियों पर अमियोगारोपण करने का अ्रधिकार है। नागरिक अ्रधिकारियो के अन्तगत 


राजदूत, कार्यकारिणी के सदस्य, सर्वोच्च न्यायात्षय के व्ययाधीश तथा पोस्टमास्टर श्ाते 
हैं। नागरिक अधिकारियों पर जिन अपराधों के लिए. अभियोगारोपण किया जा सकता 
है वे विधान के अनुसार देश-द्रोह, घूसखोरी, दुष्चरित्रता तथा अन्य बढ़े अपराध हैं। 


अभियोगारोपण की प्रणाली इस प्रकार है। अभियोगारोपण री प्रथम अवस्था 
तो वह्द द्ोती है, जब प्रतिनिधि भवन का कोई सदस्य भवन के सामने कसी विशेष 
अविकारी के विरुद्ध आरोप करता है | दूसरी अव्रस्था उस समय प्रारम्भ होती है जब 
भवन श्ारोपों के सम्बन्ध मे खोज करने के लिए, एक समिति नियुक्त करता है। अगर 
समिति श्रपनी खोज के अनन्तर आरोपों को सही पाती है तो वह भवन से अमियोगा- 


(२०६ 


गेषण के कार्य को आगे बढाने को कहती है। तीसरी अवस्था वह होती है जत्र भवन 
समिति के विवरण को स्वीकार कर लेता है श्रोर उसे सिनेट के पास बढ़ा देता है। अब 
अमभियोगारोपण की अ्रतिम अवस्था प्रारम्भ होती है| सिनेट को इस बात के निर्णय 
करने को खतत्नता नहीं है कि वह भवन द्वारा जो आरोप प्रस्तुत किये गये है उन्हें 
स्वीकार करे या न करे, वह तो भ्रमियोग की परीक्षा की एक तारीख निश्चित करता 
है और अ्रमियुक्त को उसके विरुद्ध लगाये गये आरोपों की एक प्रतिलिपि दे देता है । 


अमियोशपय को इसे दे हुए सिनेट एक त्यागालय के रूप में बैठता है। 
संथुक्त राज्य श्रमेरिका का वाइस प्रेसीडेन्ट उस न्यायालय का सभापतित्व करता हे। 


उसके साथ सिनेटर भी बैठते हैं, किन्तु जब प्रेसीडेन्ट के ऊपर अ्रमियोगारोपण होता 
है तो सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश सभापतित्व करता है। अमियोगारोपण 
में सिनेट प्रमाण की सामान्य रीति का अनुसरण करता हे। अभियक्त को अपने 
बचाव में बोलने का अधिकार होता है। सिनेट दो तिहाई बहुमत से अपने निणय की 
घोषणा करता है। गे 


अब तक दस अभियोगारोपण हो चुके हैं जिन में प्रेसीडेन्ट' एन्ड्यू जानसन 
तथा सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश सेमुअ्रल चेज के ऊपर होने वाले श्रमियोगारोपण 
भी हैं, किन्तु यह दोनो अपने अभियोगी से सुक्त हो गये थे । वाशिंगटन ने ठीक ही 
लिखा है कि सिनेट वह तश्तरी है जिसमें आकर ग्रतिनिधि-मवन-रूपी चाय के '्याले..- 
की ऊष्णता शान्त हो जाती है श्रर्थात्‌ प्रतनिधि भवन में अमियोगारोपण के सम्बन्ध में 
होने वाला उतावलापन और जोशखरोश सिनेट के प्रतिनिधियों के उन्दें और अनुभवी 
रिमायों द्वारा चिन्तन किये जाने के बाद उचित रूप धारण कर लेता है ओर अभी तक 
अमेरिका के अभियोगारोपण के इतिहास में ऐसा उटाहरुण देखने को नहीं मिलता 
जिसमें कि अमियोगारोपित व्यक्ति को दण्डित किया गया हो | 


पिनेट सवसे अधिक शक्तिशाली उच्च भवन--सिनेट ससार में सबसे अधिक 
शक्तिशाली उच्च भवन है श्रोर वह संयुक्त राज्य अमेरिका के प्रतिनिधि मवन से भी 
अधिक शक्तिशाली है! 


सिनेट ने अपने जन्मठाताश्रों की इच्छाओ्रों को पूर्ण कर व्या है। इस 

सम्बन्ध में ब्राइस ने लिखा है कि “उसने विधान निर्माताओं के मुख्य उद्देश्य को बटी 

सफलता के साथ प्रण कर दिया है। उसने शासन में एक मध्याकर्पक शक्ति उत्तन्ने कर 

“दी ई जो एक और तो भवन की गणतन्त्रात्मक असावधानियों को सही तथा उसके निरंकुश 
होने की संभावना को कम करती है और दूत्तरी ओर प्रेसीडिन्ट की राजाओं तथा महा 


राजाओं की भोति महत्वाकाक्षाओं को भी वाधित कर सकता है। दन दोनों ऊे बीच में लेने 
२७ 


3 


के कारण सिनेट कमी-कमी आवश्यक रूप से इन दोनों का प्रतिहन्दी और विरोधी हो 
जाता है । प्रतिनिधि भवन उसकी सम्मति के बिना कुछ मी नहीं कर सकता । उसके बाघा 
उपस्थित कर देने पर ग्रेसीडेन्ट भी बाधित हो जाता है। यह तो एक प्रकार से उसकी नका- 
रात्मक सफलताएँ हैं । सकारात्मक पक्ष मे उसने अपने को महत्वप्रणं तथा माननीय 
श्रना लिया है ।? निल्सदेह सयुक्त राज्य अमेरिका का सिनेट अन्य आधुनिक राज्यों के किसी 
भी उच्च भवन से अधिक शक्तिशाल्ली है, क्योंकि वह बहुत कुछ ऐसे कार्य कर सकता है 
जिन्हें इगलेड के सामन्तों का भवन तथा फ्रास और स्विव्जरलंड के सिनेट नहीं कर सकते । 


वैधानिक व्यवस्था में सिनेट ने बडा लाभदायक काय किया है। उसके महत्व को 
समभले के लिए एक क्षण के लिए, हमें यह सोचना चाहिए कि यदि सिनेट न होता तो 
क्या हुआ होता १ इस प्रश्न का उत्तर देते हुए ब्राइस ने लिखा है “एक ऐसे प्रेसीडेन्ट 
के अधिकार में सरक्षुण का काय तथा वेंदेशिक सम्बन्ध किस; प्रकार सुरक्षित रह सकते 
ये जो कि चार वर्ष तक ( अमियोगारोपण के अतिरिक्त ) अन्य किसी प्रकार नहीं हटाया 
जा सकता तथा जिसके मन्त्री व्यवस्थापिका सभा में नहीं बैठते और न उसके प्रति उत्तर- 
ठायी होते हैं | फिर इस प्रकार का काय प्रतिनिधि भवन जैसी विस्तृत तथा थोड़े समय तक 
_रहने वाली सस्या के हाथों में मी नहीं दिया जा सकता था क्योंकि वह तो राष्ट्र के प्रति 
)) ओर भी कम उत्तरदायी है श्रीर झ्िर वह तो अपने ही नियमों के अ्रनुसार विषेयर्कों तथा 
सामय्रिक शासन के सम्बन्ध में देश के सामने पूरी स्थिति प्रके: करने के लिए वाद-विवाद 
करने का भी अधिकार नहों रखती सन ब्रतिनिध भवन के समान रूडिवादी भी नहीं हे 
और अत वो उसमें उतने घनवान व्यक्ति भी.नहीं है. जितने कुछु साल पहिले हुआ करते 
थे | धनिकों के साथ भी अत्र उसकी सहानुभूति उतनी नहीं रही है । अपने थोड़े विस्तार के 
कारण यह प्रतिभाशाली व्यक्तियों को अपनी योग्यता प्रकट करने तथा राष्ट्र भर में नाम 
कमाने के लिए अधिक अवसर प्रदान करता है | वह राजकीय शसन व्यवस्था को मी सुछ- 
गठित करता है, क्योंकि उसके अधिकांश सदस्य जनता की बदलती हुई विचार धारा में 
चार या छः वर्षों तक अपने पदो पर सुरक्षित रहते हैं ।”? इस प्रकार सयुक्त राज्य श्रमेरिका 
की सघीय रूपरेखा मे सिनेट अति श्रावश्यक है ) 


७५ 


सयुक्त राज्य अ्रमेरिका के शासन विधान में सिनेट के इस महत्व के बहुत से 
कारण है। कार्यकारिणी, नियम निर्माण, न्याय सम्बन्धी अधिकारों के अ्रतिरिक्त जो कि 
वैधानिक रूप से उसे प्राप्त हैं, सिनेट को कुछ अन्य खोतों से भी शक्ति प्राप्त होती है | 
हस्मन फाइनर ने उन अन्य धाराश्रों के सम्बन्ध में इस प्रकार लिखा हैेः-- 


(# 3 “अ्रथम खोत खिलेट का विस्तृत कार्यकाल दे जिसने कि_ उसे -एक-स्थायी सस्था 
चना-किया दे-।-इसके सदस्य छु' वर्षों के लिए निर्वाचित होते द॑ जत्रके निम्न भवन के 


( २११ ) 


सदस्य केवल दो वर्षों के लिए चने जाते है| निम्न मबन के थोढ़े से कायकाल में कोई 
भी दल्ञ श्रपने कार्यक्रम के साथ पूण न्याय नहीं कर सकता, इसलिए निम्न भवन के 
सदस्यों को जल्दी से काम कराने के लिए उच्च भवन को अपने बहुत कुछ अधिकार 
सौपने पडते हैं। सिनेट की शक्ति का दूसरा खोत यह है कि निम्न मवन के सदस्य (६ 
के | इस प्रकार कांग्रेस में आने 
बलि प्र प्रो की सिनेटर के रूप मे उन्नति की एक ऐसे सदस्यों का भवन 
चना देता है, जो कि अनुभवी होते है तथा देश में जिनकी अच्छी धाक होती है 
सिनेट का छोटा होना उसे विशेष रूप से विचार विमर्श पूर्ण सस्था बना देता है 
आर उसके महत्व को बढ़ा देता है। अन्त में निम्न भवन में काय के बीच मे रोक दिये 
बहुत कम कर देती है । सिनेट मे इस प्रकार की रुकावर्ठों के न होने के कारण बिस्तृत 
विचोर विमश हो सकता है जो कि उसके महत्व तथा कार्यकुशलता को बढ़ाता है ।” 


ह वीसवाँ अध्याय 


संयुक्त राज्य अमेरिका में संघ-न्यायपालिका 


शासन की संघीय व्यवस्था में एक शक्तिशाली न्यायपालिका का होना श्रत्यावश्यक 
है । सप्र का अर्थ ही केन्द्र तथा राज्यों में शक्ति-विभाजन है इसलिए सभी भगहों को 
भलीभौति सुल्लकाने के लिए एक सशक्त न्यायपालिका अवश्य होनी चाहिए । विधान 
निर्माताओं की सम्मति में न्यायपालिका के बिना सरकार “कार्यशीलता तथा गतिशीलता के 
लिए ब्रिना हाथ-पैरों के शरीर का एक ढाँचा मात्र होगा” इसीलिए विधान निम्माताश्रों 
ने एक सर्वोच्च न्यायालय स्थापित करने का निर्णय किया । इस स्थापना के पीछे निम्न- 
लिखित कारण थे :--- 


( १ ) इसकी श्रावश्यकता अनुभव की गई क्योंकि विभिन्न सघीय राज्यों के परस्पर 


-गडों को ुलकाने के लिए एक निष्पक्ष न्यायालय होना चाहिए या। राज्य को सुलमाने के लिए एक नि ना चाहिए था। सज्यों के न्याया- 


लयों को सयुक्त राज्य के अन्य राज्यों से झगड़े तथा समभौते सम्बन्धी मामलों को सुलका 
सकने के योग्य न समझा गया | 


(२ ) दूसरी समस्या विधान की सबंदा समान व्याख्या जज न परत शा पल दा इस महत्व- 
पूर्ण विषय को राज्य न्यायालयों को सपने का अर्थ केवल गड़बढो हो था क्योंकि हो सकता 
था कि प्रत्येक राज-न्यायालय एक ही विप्रय पर भिन्न-मिन्न निर्णय दें जिससे विधान के अर्थ 
विभिन्न राज्यों के लिए विभिन्न हो जाते | इसलिए, विधान निर्मावा इस निश्चय पर पहुँचे 
कि कम से कम एक ऐसा न्यायालय - सघीय सर्वोच्च न्यायपालिका--स्थापित होना चाहिए 
जो गज्य एव राष्ट्रीय श्रव्रिकार शक्ति से मुक्त हो | 


सयुक्त राज्य अमेरिका के शासन विवान की घारा तीन के अनुसार न्‍्याय-शक्ति 
“सवाच्च न्यायालय अथवा उन अन्य न्यायालयों मे जिनको काँग्रेस समय-समय पर कानून 
दारा म्थापित करेगी, निहित होगी”? | -सजुफे राज्य के नियमित न्यायालयों में, एक सर्वोच्च 
-अवालय, अपील के लिए स्िड कोद्स (४८०४६ (००:४७) ( देश में बनाये गये 
प्रत्येक सर्क्दि म एक ) तथा छर जिला न्यायालय शामिल हैं। इन्हीं सब्रको मिला कर 
सब-न्यायपालिफा बनती है | __ सर्वोच्च न्यायालय विधान द्वारा स्थापित क्रिया गया है तथा 
अन्य म्थायालय फानून द्वारा । 


ली 5 + ++ ५+++... 


( रै१३ ) 


सर्वोच्च न्यायालय जो कि सयुक्त राज्य की न्यायपालिका की चोटी पर स्थित हे, 
स्वय विधान द्वारा स्थापित फिया गया है और इसीलिए धारा सभा एवं कार्यकारिणी दोनों 
से स्वतन्त्र है आन नि देता हर सर्वोच्च के न्यायाधीशों की नियुक्ति निस्सन्‍्देह प्रेसीडेन्ट सिनेट की 
स्वीकृति से करता है फिर भी यह नियुक्ति दल्लत्रन्दी को राजनीति से मुक्त होती है | सर्वोच्च 
न्यायाज्ञय से नीचे जिला न्यायालय तथा सर्किट न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति 
भी प्रेसीढेन्ट ही एयर्नी जनरल (0६६०77८ए (5८7८:७)) की सिफारिश पर करता है 
जो स्वय सम्बन्धित राज्य के सिनेय्रों से सम्मति लेता है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों 
की नियुक्ति मं विशेष सावधानी से काम ल्षेते हुए. योग्यतम लोगो को ही यह पद्‌ दिया 
जाता है। “सर्वोच्च और निम्न न्यायालयों के न्यायाधीश जय तक सदाचारी रहेंगे, अपने 
पद पर आरूढ रहेंगे तथा उन्हें नियत समय पर अपनी सेवाश्रों के लिए पुरस्कार मिलेगा, 
जिसकी मात्रा उनके कायकाल में कम नहीं की जा सकेगी ।'* सवोच्च न्यायालय के न्याया- 
घीशों को राजद्रोह के अपराध अमियोगारोपण द्वारा ही हदाया जा सकना है। 


इस प्रकार सर्व थे न्यायालय में एक मुख्य न्यायावीश तथा झाट सहायक न्यायात्री च्वन्‍यायालय म व्यू न्यायाधीश तथा आठ सहायक न्यायात्रीश 
होते ह जिन्हें प्रसीडन्ट नियक्त करता है । च्चौ बी 5 चर है पंसी 
जन्हें पंसीडन्ट न्यायालय प्रत्येक व अपना अबिवशन बुल्ञांता 


रात माकपा पाउ पल 

_है | यह श्रषिवेशन अक्टूबर में प्रारम्भ होकर लगभग मई तक चत्नता है। प्रत्येक मऊ 
की सुनवाई में कम से कम छुः न्यायाधीशों का उपध्वित होना आवश्यक है । प्रत्येक मकदमे 
का निणव सम्पूण थायालय के बहुमत के द्वारा किया जाता है श्रर्यात्‌ पॉच न्यायाधीशों 


के मतेबय-के-निन्त-काई-निर्युब-नही-डिक्र-आ-सकत्ता+--यदि किसी मुकटसे में पर मे उपरोक्त +* 


आवश्यक बहुमत प्रात्त नी होता तो उसकी पुनः सुनवाई के लिए आजा दी जाती है। 
सर्वोच्च यायालय का अधिकार क्षेत्र--सघ्र न्यायपालिका के अधिकार न्षेत्र के 


सम्बन्ध मे विधान मे लिखा ह-- 6 न्यायाज्य का अधिकार चेंज, राज्य रचित व पर | चि रचित व पर- 

लिप आल थासामान्य (25०८7) सिद्धात दोना ही छैंगे । उन सत्र स्थितियों में, 
आज का कान या की गई अथवा की 
जाने वाली सन्धियो के अनुसार उत्पन्न होगी, राजदूतों, कोसिलो व अन्य याज््य प्रतिनिधियों _ 


से सम्बन्धित मुकदमी में, जल सेना तथा सामुद्रिक अधिकार च्ेवर सम्बन्धी सभी प्रश्नों में, सम्बन्धित मुकदमी में, जल्न सेना तथा सामुद्रिक अधिकार क्षेत्र सम्बन्धी सभी 
उन सत्र स्थितियों में जहाँ सदुक्त राज्य स्वय एक पक्ष शेगा, संयुक्त राज्य 






रिक्‌ विवादों मे, संघ न्यायपालिका को निणुय करने का अधिकार प्राप्त दे को निणुय करने का अधिकार पाप्त होगा ।” 
विधान में सर्वोच्च न्यायालय के मौलिक तथा पुनरविारक्र अधिकार क्षेत्र की 


नीमा इस प्रकार निश्चित की गई है “राजदूतों, कोसिलों व अन्य राज ग्रतिनिवियों से सम्बन्धित 
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(9 बल जग स्थितियों में स्थितियों में जहाँ सबुक्त राज्य का कोई राज्य एक पक्ष होगा, 
अधिकार बेत्र प्राप्त होगा।... अन्य समस्त श्थितियों में सवोच _ 
साय के वि पद या लय मल आय की कानून ओर वस्तु स्थिति दोनों के सम्बन्ध में कांग्रे के 
अधीन उसी के द्वारा निश्चित अपवादा को छोड कर अपील मात्र सुनने का अधिकार प्राप्त 
होगा |? 

विधान के उपरोक्त शब्दों के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय का अधिकार क्षेत्र निम्न 
बिपयो तक दी सीमित हैः--- 

(१ ) जब कभी राष्ट्रीय विधान के सम्बन्ध में सघीय कानून के विषय मे, अथवा ऐसे 
समभौतों को लेकर जिसमे सयुक्त राध्य एक पक्ष हो, कोई विवाद खड़ा हो जाय, तो 
सर्वोच्च न्यायालय ही निणशय करेगा। जो भी हो, सर्वोच्च न्यायालय की महत्ता विवान का 
सरक्षक एव व्याख्याकर्ता होने में है। न्यायाज्ञय स्वयम्‌ इस शक्ति का प्रयोग नहीं करता | 

यह केवल उन्हीं मुकदमों में ऐसा करता है जिनम राज्य सरकार अथवा सघ सरकार द्वारा 
बनाये गये किसी भी काबून के अयेध होने की माँग की जाय | ऐसे सुकदमों का निर्णय 
करते समय सर्वोच्च न्यायालय विधान की देश का सर्वोच्च कानून मान कर ही आगे चलता 
है | अपनी “अमेरिकी सध विधि”? नामक पुश्ष्तक में स्मेली (57776!6) मद्ाशय लिखते 
है-“कग्रेस अथवा प्रेसीडेंट का कोई मी कार्य तभी बैव है. जनत्रकि स्वोच्च न्यायालय 
उसका विधान की किसी भी वाया अथवा शब्द से सम्बन्ध स्थापित कर दे |? इस सम्बन्ध 
मे प्रेसीडंड उड़ विल्सन (५४०००४०फ १४।507) लिखते है “हमारी विधान प्रणाली 
के अधीन इसमारे न्यायाज्षय हमारी राजनैतिक प्रगति का साधन है » » » हमारी नीति 
इतने विशिष्ट प्रकार से बैधानिऊ है कि हमारी नीतियाँ वकीलों पर निर्मर रहती हे” 


( २) जलसेना तथा सामुद्रिक अधिकार क्षेत्र का अ्र्थ है कि सोच न्यायालय 
का अधिकार ज्षेत्र उन सभी स्थितियों में भी होगा जो समुद्रो पर यात्रा करने वाले जहाजों। 
_से सम्न्धित है | युद्ध काल में समुद्र पर पकड़े गये जहाजो से सम्बन्धित मुकदमों का 

निणुय भी यही करेगा | 

(३) सं न्यायालय उन सभी मुफ़दमा का निशुय करेगा जिनमे संयुक्त रा सभी मुऊदमी का निर्णय करेगा जिनमे सयक्त राज्य 

श्थवा “लक पद राज्य का कीई राज्य एक पत्न होगा। 
नागरिकी के ऋगड़े भी इसी के अधिकार क्षेत्र में आ जाते हैं। इस प्रकार के मुकदमे 
: हो प्रायः सवाच्च न्यायालय को सलग्न रखते है।......_ प्रायः सवाच्च न्यायालय को सलग्न रु । 

यह सत्य है कि विधान ने अनेक प्रकार के विवाद सब-न्यायाल्य के अधिकार क्षेत्र 

मे निश्चित कर दिये है। इसका अर्थ यह नहीं कि इन सभी मुकदमो में इसका वर्जित 











( रशप ) 


अधिकार क्षेत्र है। काम्रेस इसका निर्णय करती है कि वर्जित क्षेत्र की क्या सीमाएं 
होनी चाहिए। सब न्यीयालयों को समस्त अ्रथवा कुछ क्षेत्र दे देवे, यद उसकी इच्छा 
पर निभेर हैं। अ्रमी तक कांग्रेस ने इसके वर्जित क्षेत्र निश्चित के अन्तगंत दो राज्यों 
के बीच सभी मुकदमे, एक राज्य और विदेशीय राष्ट्र के ब्रीच के सभी मुकदमे राष्ट्रीय 
कानूनो के श्रधीन उठने वाले कुछ मुकदमे तथा ऐसे मुकदमे जिनमे संयुक्त राज्य एक 
पन्न हो, निश्चित ,किये हैँ । 


पुना्विंचारक अधिकार क्षेत्र तथा अदालती न्याय का पुनरवलोकन--ऊपर 
ब्रताये गये विप्रय सर्वोच्च न्यायालय के मौलिक अ्रधिकारन्देत्र में आते है| पुनर्विचार 
श्रधिकार चेत्र की सबसे विशिष्ट वस्त यह है कि सर्वोच्च न्यायाढूय के पास सभी याज्यो_ 
के तथा संघ के कानतो की वैघानिकता का निणुय करने की शक्ति है। इसे लाक्षणिक 
द्प्टि से अदालती न्याय का पुनखलोकन ([ण्वाटाब १ि८ए।८ए) कहते है| 

विधान या तो सर्वोपरि होता है जिसे राज्य की साधारण व्यत्रस्थापिका सभा परिवर्तित 
नहीं कर सकती या वह सामान्य कानूनों के समान होता है जिसे धारा सभा जब्र चाहे 
त्रठल सकती है । यदि धारा सभा का कोई कानून विधान के विरुद्ध होने के कारण 
अमान्य होता है तो न्यायालय का यह उत्तरदाग्रित्व नहीं है कि वह उसे लागू करे। 
इसीलिए. माशल इस निर्णय पर पहुँचा था कि न्यायालय प्रत्येक कानून की वेधानिकता 
में छान-ब्रीन करने को बाध्य हैं श्रोर यदि वे किसी कानून को अवेध मानते हों तो उन्हें 
वह कानून लागू करने से इन्कार कर देना चाहिए । सर्वोच्च न्यायालय की इसी शक्ति 
ने इसे और भी श्रधिक महत्वपर्ण बना दिया है। इस सत्र का प्रभाव सर्वोच्च न्यायालय 
की एक तीसरा सदन बनाने में हुआ है जिसका काय कानूनी प्रश्नों, राज्य अथव एक तीसरा सदन बनाने मे हुआ है जिसका काय कानूनी प्रश्नों, राज्य अथवा 
सब की धारा सभाओों के निर्णय तथा काबूनों को लायू करना न होकर कानूनों का 
ग्रोचित्य, उनका श्रावश्यक न्याय तथा देश के विधान से उनकी अनरूपता का निर्यय 
करना है।- इसी तथ्य के आधार पर इसे “कांग्रेस का तीसरा मबन”? तथा “एक 
अटूट विधानीय प्रथा? कहा जाता है। इसी ने सर्वोच्च न्यायालय को “विधान का सरक्षुक, 
राष्ट्रीय कानूनों की सर्वोच्चता को मान्य कखाने वाला, तथा राज्यों के सुरक्षित अधिकारों 
का संरक्षक? कहलाने के योग्य तनाया है| 

अरदलती पुनरवलोकन का वेघानिक आधार हमें विधान के आर्टिक्लि ६ की धारा 
२ मे मिलता है जो कि इस प्रकार है;-- 


भ्यह विधान तथा इसके अनुसार बनाये गये त्युक्क राज्य के समस्त कानून और 
सयुक्त राज्य द्वारा वी गई अथवा की जाने वाली तभी सन्धियाँ देश के सर्वोच्च कादून 
होंगे। प्रत्वेक राज्य के न्यायाधीश उच्च राज्य के विधान एवं कानूनों में कसी विरोधी 





( रृशृ६ ) 


ब्रात के होते हुए भी ,उक्त सर्वोच्च कानून द्वारा बाधित होंगे ।? सयुक्त राज्य की 
सप्रीय सरकार तथा सबाज्ली-राज्यों की सरकार शक्ति विभाजन के सिद्धात के अनुसार 
शपने-अपने क्षेत्र में सीमित श्रधिकार रखती हैं और इस प्रकार इनमे से कोई भी 
सरकार न तो उन विपयों में हस्तक्षेप कर सकती है जो कि उसके अधिकार क्षेत्र के 
बाहर के हैं और न उनकी धारा सभाएँ उन बिषयों पर कानून ही बना सकती हैं| 
सघीय न्यायालय का महत्व विधान के इन शब्दों की रक्ता करने में ही निहित है और 

यह शक्ति अदालती पुनखलोकन के अन्तर्गत आती है। माशंल ने निम्न शब्दों में 
अदालती पुनस्वल्लोकन की बड़े सुन्दर दंग से विवेचना की है, “क्या सयुक्त राज्य की 
सरकार को सभी विषयों पर कानून बनाने का अधिकार है ! क्‍या बह नागरिकों के सम्पत्ति 
इस्तान्तर करने या समभौते या उनके दावों को प्रमाणित करने वाले कानून बना सकती 
है ! क्या वह श्रपनी सीमा से बाहर जा सकतो है ! यदि वह विधान द्वारा इच्छित विषयों 
के अ्रतिरिक्ति विषयो पर कानून बनाये तो प्रत्येक न्यायाधीश इसे उस विधान का खण्डन 
सममेगा जिसकी उन्हें रक्षा करनी है | वह ऐसे कानून को अधिकार क्षेत्र से बाहर सममेंगे 
और उन्हें अ्रवेव घोषित कर देंगे |” पुनः अदालती पुनरबलोकन का विवेचन करते हुए 


एल्सबर्थ (8]]5७०१) साहब कहते हैं, यदि किसी भी समय घारा सभा ३ अपनी 
न काड रता है । 
ईद सयुक्त राज्य की सरकार अधिकारों से परे जाती है, यदि वह कोई ऐसा कानून बनाती 


है जिसके लिए वह विधान द्वारा अधिकृत नहीं है तो वह अवैध शोगा, और न्याय शक्ति--- 
राष्ट्रीय न्यायाधीश, जिनको निष्पक्ष रखने के लिए. ख्तन्त्र बनाया जायगा उसे श्रवैध 
घोषित कर देंगे | दूसरी ओर यदि राज्य सरकारें सघ सरकार के अधिकार छीनने वाला 
कोई कानून बनाती है तो यह कानून अवैध होगा तथा सभी निष्पक्ष एवं खतन्त्र न्यायाधीश 
इसे ऐसा घोषित कर देंगे |” परन्तु सघ न्यायात्रय इस कार्य को करने के लिए स्वय 
स्फूर्ति से काम नहीं लेता क्योंकि इससे अ्रवाछित कष्ट उत्पन्न हो जायेंगे । जब कभी कोई 
मुकदमा इसके सम्मुख प्रस्तुत किया जाता है तो वह इस बात की जाच करता है कि वह 
कानून जिसके अन्तर्गत यद्द मुकदमा खडा किया गया हे विधान के आशय से अनुकूल 
है ञ्रथवा नहीं। इसलिए, यह विधान को देश का सर्वोच्च कानून मानता हैं तथा बाद 
में बनाये गये कानूनों की बेधानिकता निश्चित करने के लिए इससे कसौटी का काम 
लेता है और जब कमी यह निश्चय कर लेता है कि अमुक कानून विधान के आशम 
के विरुद्ध है तो तुर्त री उस कानून को अथवा उसके विशेष सम्बन्धित भाग को 
अवैध घोषित कर देता है। इस सिद्धात का पक्ष लेते हुए फेडरलिस्टों ने कहा था, 
“विधान के विरुद्ध व्यवस्थापिका का कोई भी कार्य वैध नहीं होगा। इसे श्रस्वीकार 
करने का अर्थ होगा कि मष्यम कोटि का श्रषिकारी उच्च कोटि के झधिकारी से बडा है, 


( २१७ ) 


नौकर का महत्व मालिक से अधिक है, जनता के प्रतिनिधि स्व्य जनता से अधिक महत्व- 
पूर्ण हैं। शक्ति के आधार पर कार्य करने वाले मनुष्य न केवल बही कार्य न करेंगे 
जिसके लिए वह अधिकृत नहीं है प्रत्युत वह कार्य भी न करेंगे जिनकी उन्हें मनाही है |” 


इस प्रकार सर्वोच्च न्यायालय अपने अदालती पुनरवलोकन हारा विधान की 
सर्वोच्चता को कायम रखता मम न जनम कल हलक 
छीना भपदी को रोकता है। सम्पूर्ण संघ के लिए. एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 
के अतिरिक्त अन्य किसी उपाय से विधान की महत्ता की रक्षा तथा कानून की व्याख्या 
में समानता की भावना को स्थापित नहीं किया जा सकता, और यह सब विधान थे 
शग्रधिकार क्षेत्र के अन्त्गत ही, तथा न्यायालयों को व्यवस्थापिका सभाओं के ही समान 
व्यापक शक्ति प्रदान करने से सम्भव हुआ है। “यदि राजनीति के ज्षेत्र में सबंमान्य 
सत्य (४५0709) जैसी कोई वस्तु होती है तो किसी सरकार के न्याय सम्बन्ध 
अधिकारों का, व्यवस्थापिका सम्बन्धी अधिकारों से, व्यापक होना उन्हीं के अन्तर्गर 
आयेगा । इस प्रश्न का निर्णय केवल राष्ट्रीय काबूनों की समान व्याख्या से ही हो जात 
है | एक ही न्याय-प्रणाली के श्रन्तगत एक ही प्रकार के मामलों के निर्णय के लिए 
१३ स्वतत्र न्यायालयों की व्यवस्था राजकीय व्यवस्था मे एक अनेक मुखों वाले साँप के 
समान है जिस से कि केवल गडबत्डी तथा श्रन्तर्विरोध ही उत्पन्न हो सकते थे ॥! 
जब्र हैमिलेग्न ने यह लिखा था तब से तेरह राज्य बंढकर ४८ हो गए. है, इसलिए 
अब टस दलील का महत्व उसके अपने विचार से भी श्रधघिर हो गया है । 


सर्वच्चि न्यायालय की स्थापना के सम्बन्ध में विधान निर्माताओं के यही विचार 
थे। इस प्रकार सर्वोच्च न्यायालय के कार्य से समी आशाएं पूर्ण हो गई ह। इसने 


चहुत घढ़े< शेषजे जिन्होंने अमेरिका में न्याय पद 
के कल के जज जा जो साय है परे पीर लकर के जद फ बहुत सह्ययता य॒ने विघान की रक्षा की है । इसने एक राज्य तथे 

राज्यों के 5 फ्ना-वी-है+-इसने सधीय सरकार के अधिकारों क 
राज्यो से विल्कुल पृथक रकखा दे और श्रव्वत: इसने नागरिकों को निष्पक्ष न्याय करन 


के नोख्य बनाया है। 


का शक्तियों का सिद्धान्त--निस्सन्देह विधान कांग्रेस की शक्तियों का उसके 
सीमाओं के साथ स्पष्टीकरण करता है, किन्तु उसकी प्रथम घारा के आठवें भाग वे 
अठाहरवे अनुच्छेद मे संघीय न्‍्यावाधीशों को विधान की व्याख्या के लिए, विस्तृत क्षेत्र विय 
गया है। उन्हें इस वात की स्वतन्त्रता है कि वे यह निर्णय करें कि काग्रेस जिस अधिक 
को अपना बताती है वह उसके लिए वालवब में आवश्यक है और उसे उपयोग मे लान 
उचित है । इसी आधार पर उन्होंने इन शब्दों वी व्याख्या करते हुए निहित शक्तियों " 
रश्प 


( शृश्ण ) 


सिद्धान्त (00८६7776 ० 797906व ?0%८४७) का प्रतिपादन किया है जिससे 
सयक्त राज्य अमेरिका की सघीय सरकार के अधिकार बहुत अधिक बढ गये है । आगे 
हम कुछ ऐसे वैधानिक विषयों का वर्णन ऊरते हैं जिनसे यह स्पष्ट हो जायेगा कि संयुक्त 
राज्य अ्रमेरिका के सर्वोच्च न्यायालय का वैधानिक छ्ेत्र में क्या व्यावहारिक योग रहा है । 


इस स्पष्टीकरण को प्रारम्भ करने के पूर्व भूमिका के रूप में कुछ कहना आवश्यक 
है । सर्वोच्च न्यायालय को विधान मे सशोधन करने की शक्ति देने का कभी भी विचार 
नही किया गया था , किन्त विजान की द्वतगति से प्रगति ने, जो कि १९वीं शताब्दी में 
आऔर भी तीव्र हो गई थी, ऐसी नई समस्याएँ खडी कर दी थीं, जिनकी विधान निर्माता 
सम्भावना भी नहीं कर सके थे। इसीलिए सर्वोच्च न्यायालय को निहित शक्तियों के 
सिद्धान्त का प्रतिपादन करना पडा था और इसी के फलस्वरूप कुछ विशेष महत्व के 
वैधानिक सशोधन स्वीकृत हुए थे | 


इस सम्बन्ध में जस्टिस मार्शल को कुछ विशेष महत्व के कार्य करने के लिए सत्रसे 
अ्रधिक श्रेय देना चाहिए। सन्‌ १८०३ ६० मे, उनके मुख्य न्यायाधीश होने के ठीक बाद ही 
सर्वोच्च न्यायालय को मर्तरी तथा मेडीसन के ब्रीच चलने वाले एक महत्वपूर्ण मामले का 
निर्णय करना पड़ा था | इस मामले से सबसे बडा उल्भन का प्रश्न यह था कि क्या कांग्रेस 
एक विधेयक द्वारा न्यायालय को ऐसी शक्ति प्रदान कर सकती है जो कि विधान द्वार 
स्यायालय को प्राम नही है ? इस विपय पर सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय को अस्तृत करते 
हुए मुख्य न्यायाधीश माशल ने कहा था, “कानून क्या है, यह कहने का अधिकार तथा 
कर्तव्य वास्तव में निश्चित रूप से न्याय विभाग को ही है। जो किसी नियम को किसी विशेष 
मामले मे लागू करते है उन्हें आवश्यक रूप से उस नियम की व्याख्या तथा विश्लेषण 
करना चाहिए । यदि दो नियम एक दूसरे के विरुद्ध हैं तो वे दोनों किस प्रकार उपयोग मे 
लाये जायेंगे, इस का निणय न्यायालय ही करेगा |” 


सन्‌ ९८5१९ ३० में मैक-कलाड तथा मैरीलेंड के बीच का एक महत्वपूर्ण मामला 
सर्बोच्च न्यायालय के सम्मुख झाया । इस मामले के वास्तविक तथ्य थे, कि सनू १८१६ 
ई० मे सयुक्त राज्य अमेरिका की सरकार ने बैंक आफ दी यूनाइटेड स्टेट्स! का सूत्रपात 
किया था । सन्‌ १८१७ ई० में इसी बैंक की एक शाला मैरीलेंड राज्य के बराल्टीमोर नगर 
में स्थापत हुईं। सन्‌ १८१८ ई० में इस राज्य की व्यवस्थापिका सभा ने एक घारा 
स्वीफार की थी जिसके अनुसार इस राज्य की व्यवस्थापिका समा द्वारा निर्मित किये गये 
सभी चको पर टैक्स लगाया गया और यद्द भी अनिवार्य कर दिया गया कि त्रक एक विशेष 
प्रसार वी मुद्दर लगे हुए कांगजों पर ही नोट चलायें। मैंक क्लाड नामक बक के 
कोपाष्यक्ष ने रस कानून को नहीं साना और बिना मुहर के कागज पर ही नोट चला दिये । 


( २१९ ) 


मैरीलेंड की सरकार ने उसके ऊपर मुकदमा चला दिया। यह मामला भी अन्त में सर्वोच्च 
न्यायालय के सामने आबा और जस्टिस माशल्न ने अपना निर्णय देते हुए कहा कि 
“सन्र की सरकार वास्तव मे और बडे वल के साथ जनता की सरकार है। जनता ही 
उसके तत्वे। का निर्माण करती है ओर सबल बनाती है, वही उसको शक्तियों प्रदान करती 
है जो कि सीधे उसी के ऊपर तथा उसी के लाभ के लिए व्यवहार म लाई जाती है ।” 
उसऊा विचार था कि यद्यपि विधान राष्ट्रीय सरकार को एक चेक का सूजन्रपात करने का 
अधिकार प्रगन नहीं करता फिर भी विधान मे वर्शित शक्तियों मे यह शक्ति अन्त्निहित 
है और सबीय सरकार को आप्त है। विधान की प्रथम घारा के आठवें भाग के अनुसार 
कॉग्रेस को अन्य शक्तिया के साथ विभिन्न प्रकार के कर लगाने तथा सम्रह करने. ऋण 
चकाने, सामान्य रक्षा का प्रन्‍न्ध करने ओर विभिन्न राज्यों तथा विदेशों के साथ व्यापारिक 
सम्बन्धी को व्यवस्थित करने के लिए, ऋण लेने की शक्तियों प्राप्त ६] जस्टिस माशल् 
ने आगे लिखा था कि इन कत्त व्यो के निर्वाह के लिए विधान ने उसी माग मे कोंग्रेस को 
“उन सभी नियमी के वनाने की शक्ति प्रदान की ही है जो कि पहिले लिखी गई शक्तियो तथा 
इस विधान द्वारा सयुक्त राज्य की सरकार अथवा उसके विभिन्न विभागों या कार्यालयों को 
प्रदत्त विभिन्न शक्तियों को व्यावहारिक रूप देने के लिए आवश्यक है ।” इसी आधार पर 
उसका मत था कि बेंक की स्थापना का अ्रधिकार इन विभिन्न शक्तियों को उपयोग में 
लाने के लिए आवश्यक है। काँग्रेस को ही वैधानिक रूप से अधिकार है कि वह अपने 
वैधानिक कार्यों को चलाने के लिए एक बेंक की स्थापना कर सक्रे। अ्रतएव 
सर्वोच्च न्यायालय ने मेरीलेंड राज्य की व्यवस्थापिका सभा द्वारा स्वीकार की गई बाग को 
सयुक्त राज्य अमेरिका के सर्वोच्च नियम के विरुद्ध होने के कारण अनियमित घोषित कर 
दिया । 


इस प्रकार निहित शक्तियों के सिद्धान्त को प्रतिपाठित करने के लिए तथा उसके 
द्वारा सघीव सरकार को सुदृद करने के लिए सबसे अधिक श्रेय जस्टिस माशल को दिया 
जायगा जिल्होंने कि विधान की रचना के समय को देखा था ओर उसके निर्माताश्ों के 
विचारों से परिचित थे । जब्र कोई कठिन प्रश्न खड़ा होता था तो वे भरी प्रकार जानते 
थे कि कितनी सूच्षमता के साथ उसका हल किया जा सकता है। उनके कुछ सम- 
कालीन विद्वानों का विचार है कि उन्होंने अपने कुछ निर्णया से विधान के कुछ भागों के 
वालतविक अर्थ को स्पष्ट कर दिया था । अब भी संबुक्त राज्य अमेरिझा के बहुत से वकील 
(!.9४५८१४) उनके निरयों को विधान को विभिन्न घायओ की ही सोति पवित्र 
समभते है क्योंकि दोनो ही राष्ट्र वो चुदढ करने तथा स्थावित्व प्रश्न झरने की दिशा की 
ओर सकेत कऋत मरते स्ते ह 


( २२० ) 


सर्वोच्च न्यायालय को महत्ता के सम्बन्ध में इस्सन फाइनर ने ठीक ही लिखा है, 

“इस प्रकार का न्यायालय जो राजनीति के केत्र में इतना सब कर सकता हो 
बहुत ही मौलिक तथा बडी बिशेषताओं के साथ अमेरिका की ही सद्दि है | वह एक ऐसी 
सीमेट है जिसने कि सम्पूर्ण संघीय व्यवस्था को सहद बनाये खखा है ॥? एफ* ! संघीय व्यवस्था को सहद बनाये खखा है_।” एफ० जे० 


हास्किन का भी कथन है, “यह महान न्यायालय सरकार रूपी मशीन में बहुत बढ़ा 
संतुलन चक्र हैं। यह सरकार के न्याय सगत रूप को बनाये रखता है जबकि उसके ३ चक्र हैं। यह सरकार के ग्र नाये रखता हैं जबकि उसके अन्य 


विभाग 2:07 मकान जन असम के भोकों मे इघर-उधर भटकते रहते हैं। यह प्रत्येक समय तथा प्रत्येक 
'परित्यिति २ में विधान को उस भूमि के सर्वोच्च नियम के रूप में बनाये रखता हे, और 


इस शक्ति का-उपयोग सभी लोगों के कल्याण के लिए आवश्यक है ।”? 


सबीय न्यायालयों की कुछ लिखित आदिश (५/६६9) प्रदान करने का भी अधिकार 
है ओर वे इनके द्वारा अमेरिका के नागरिकों के मूल अधिकारों का सरक्षण करते हैं। 
पहला लिखित अदिश देवियस कॉरपस (!79स्‍029५५ (०70०७) का होता है | यह किसी 
व्यक्ति की श्रनियमित गिरफ्तारी तथा नियम विरुद्ध जेल्न में रोके जाने से रक्षा करता है | 
यह इस प्रकार का लिखित आदेश है जिसके द्वारा वह उस व्यक्ति श्रथवा अधिकारी से जो 
कि दूसरे व्यक्ति को बन्दी बनाता है उसे न्यायालय मे प्रस्तुत करने के लिए कहता हैं जिससे 
कि उसके बन्दी बनाये जाने का कारण भी प्रकार जाना जा सके तथा यह देखा जा सके 
कि कहाँ तक उसे न्याय के साथ जेल में रक्खा जा रहा है | इस लिखित श्रादेश का उपयोग 
केवल उन्हीं ठिनों स्थगित कर दिया जाता है जय्कि देश के भीतर विद्रोह खड़ा हो गया हो 
झथवा बाहर के देशों से किसी प्रक्षार का कगडा रूमट हो, या अक्रमण हो रह्य हो । 
दूसरे प्रकार का मेन्टमस का लिखित आदेश (५४४॥६ ०६ (99027709) है जिसे प्राप्त 
करके किसी श्रधिकारी को अपना कतेव्य पूरा न करने के कारण हानि उठाने वाला 
व्यक्ति यह दिखा सकता हैं कि उसे उस अधिकारी से उस कार्य को कराने का न्याय 
सगत अधिकार है जिसे कि उसने अभी तक नहीं किया है। तीसरे प्रकार का लिखित 
आदेश श्रवशेधन का (४४४ ०६ [9]07८८09) है जिसके द्वारा न्यायालय कुछ 
विशेष काम को शोक देता है जो कि प्रस्तुत स्थिति को परिवर्तित कर देने वाले होते हैं। 
यह श्रवरोधन उस समय तक चलता है जब्र तक कि मामले का पूरी तरह से निर्णय नहीं 
हो जाता । 


इस प्रकार के लिखित आठदेशा मे कोई विशेष नवीनता नहीं है। इनके द्वाग केवल 
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_ इतना ही होता है कि सवाच्च न्यायात्य व्यक्तिगत स्वतत्रता को रक्षित रखता है। ही होता है कि सवाच्च न्यायालय व्यक्तिगत स्वतत्रता को रक्षित रखत | मारत- 
बंप के नये गणतन्त्रवादी विधान ने भी सर्वान्च न्यायालय तथा विभिन्न राय्यो के उच्च 
न्यायालयों द्वार टस प्रमाग लिखित आदेश प्रदान क्यि जाने के अधिकार को स्वीकार 


न 


[ १२३६४ ॥ 


कर लिया है। अमेरिका की भाँति भातवर्प में भी वे असाधारण परिस्थिति--युद्ध 
अथवा आक्रमण के समय--स्थगित किये जा सकेगे | 


अन्य दो सघीय न्यायालय, जिले के न्यायालय तथा क्षेत्रीय च्यायालय ((.7एपा- 
(००१४७) हैं, जो कि केवल ग्रार्थनाएँ ही सुनते ह । 

बिले के न्यायालय (720787770 (:०॥४5)--व्यवस्थित संघीय न्याय व्यवस्था 
में सबसे नीचे संघीय जिला न्यायालय आते हैं। इस प्रकार के न्यायालयों को प्रत्येक 
व्यक्ति की पहुँच में लाने के लिए, कांग्रेस ने प्रत्येक काउटी को कई जिलों में विमक्त कर 
दिया है ओर उनमें से प्रत्येक के लिए. एक सघीय न्यायालय की व्यवस्था कर दी है । 
विरल आबादी के ज्लेत्रों में कभी-कमी तो एक राज्य का एक ही जिला हो गया है, किन्तु 
बढ़े तथा घनी श्राज्रादी के राज्यों को दो या उनसे भी अधिक जिलों म॑ विभक्त कर दिया 
गया है। न्यूयाक के राज्य में सघीय न्याय-व्यवस्था के अनुसार चार जिले है। एक 
जिले में नियुक्त किये जाने वाले जजे| को सख्या भी एक स्थान से दूसरे स्थान पर उनके 
काम की अ्रधिकता अथवा कमी के कारण अलग-अलग हैं। यदि जिला बहुत बडा 
है तो उसे कई भागों ()ए97079) में विमक्त कर दिया जाता है और इस प्रकार 


का प्रमन्‍्ध किया जाता है कि उनमे से प्रत्येक में वर्ष के कुछ निश्चित काल तक 
न्यायालय चलता रहे | 


इन सघीय जिल्ला न्यायालयों मे निर्णय के लिए लाये जाने वाले मामले इतने 
भिन्न तथा जस्लि होते हैं कि उन्हें बढ़े कुशल वकील ही अपने मुवक्किल' के द्वितो को 
ध्यान में रखते हुए इघर-उघर घुमा-फिरा कर पेश कर सकते ह । अन्य विपयो के 
साथ इस न्यायालय के कार्यक्षेत्र की के अन्तर्गत सयुक्त राज्य की शासन व्यवस्था द्वारा 
स्वीकृत सभी प्रकार के अपराध आते है ओर इनके अतिरिक्त इस प्रकार के मामले 
भी जो लगान, डाक विभाग तथा कॉपी राइट के नियमो, दीवालिया होने की स्थिति 
से उत्तन्न कारों, विदेशों से श्राकर बस जाने वाले व्यक्तियो पर लागू होने वाले नियमों 
ठेके पर होने वाला श्रम तथा व्यापार को ग्रतिवन्धित रखने वाले ज्षेत्राधिकाें (१[070- 
7०१८४) से सम्बन्धित है। | 


इन सघीय न्यायालयों के अनिरित्त काग्रेस ने समव-समय पर विशिष्ट न्यायालयों 
की व्याख्या वी है । उदाहरण के लिए सरकार पर किये जाने वाले दावों का निर्णय करने 
वाला न्यायालय ((०७:४ ०६ (.७॥709) है जसम एक मुख्य तथा चार सहायक 
न्यायाधीश होते है। ये न्यावालय सधीव सरकार के विरुद्ध किये गये ठावों को 
सुनते ह। अगर वे यह निरंय करते ह कि किसी पत्न को नवुक्त राज्य अमेग्कि की 
सरकार से कुछ निश्चित रमभ्म प्राम होना चाहिए तो वे उसे देन का आहेश नहीं दे 


इक्कीसवाँ अध्याय 


संयुक्त राज्य अमेरिका के राज्य 


सबुक्त राज्य अमेरिका को शासन प्रणाली में राज्यों की इकाइयों का विशेष 
स्थान है वैधानिक सम्मेलन ((०008।प7009%9) (:0)ए९४६०7) में आये हुए 
विविध प्रतिनिधियों की प्रथम निष्ठा अपने गह-राज्यों के प्रति थी। संघीय बिघान द्वारा 
सीमित किये जाने पर मी राज्यों के पास बहुत अधिक शक्ति है तथा लोगों के जान और 
माल से उनका महत्वपूर्ण सम्बन्ध है। विधान की रचना करते समय प्रतिनिधियों ने राज्य 
सरकार द्वारा माँगे गये अधिकारों के महत्व पर उचित ध्यान दिया या । 


राज्यों का अधिकार क्षेत्र काफी विस्तृत है। राज्य दीवानी एवं फौजदारी दोनों क्षेत्रों 
में कानून बना सकता है तथा उन अपराधों का निर्धारण करता है जिनका दरड जुर्माना, कैद 
तथा मृत्यु होती है। यह उद्योग एवं कृषि को प्रोत्साइन दे सकता दे तथा नई उद्योग 
कम्पनियों, चकों तथा विविध व्यापारों की स्वीकृति देता है। सामाजिक नियन्त्रण के एक 
विस्तृत क्षेत्र--फैक्ट्री कानून मजदूरों का उचित वेतन, मजदुर यूनियन (४909) के 
अधिकार तथा वृद्ध आयु की बत्ति आदि--पर उसका अधिकार है। स्वास्थ्य, शिक्षा 
पाक, वन, नदियाँ, भीलें, सिंचाई सभी इसके अधिकार क्षेत्र में आते हैं | जान माल की 
सक्षुक पुसिल तथा निधनों का ध्यान रखने वाले, राज्य मार्ग की देख रेख करने वाले, जल 
सम्बन्धी कर (९४४८८ १७६८७) निर्धारक एवं शिक्षालयों के प्रभन्‍्वक स्थानीय बोड 
(0८४) 8027१9) सभी अपने विविध राज्यों से कानूनी शक्ति प्राप्त करते हैं । 


राज्य-विधात्त के अग (8९7९६) 
राज्य विधान प्रायः इन छुः भागो में बाँग जाता है :--- 
(१ ) श्रधिकार विधेयक (97! ०.78) 


(२) सरकार के केन्द्रीय एवं स्थानीय अ्रगों का ढाँचा तथा ठनकी सीमाएँ निर्धा- 
रण करने वाले माग । 


( ३ ) राज-कोप सम्बन्धी भाग | 


(४) आर्थिक द्वित जैसे रेलवे, बीमा, बैंकिंग, लेबर ([,89०प५) सम्बन्धी 
घायएँ | 


( शश ) 


(५ ) शिक्षा तथा सावंजनिक सेवा की व्यवस्था । 
(६ ) विधान के संशोधन । 


अधिकार विधेयक्र--इस धारा के अनुसार सब्र में सम्मिलित गज्यो के नागरिकों 
को निम्नलिखित ग्राधारमूत अधिकार दै--जूरी द्वार जोंच (]०7७ 7"799), धार्मिक 
खतनन्‍्त्रता, राजद्रोह्दी होने, इमला दोने अथवा सार्वजनिक आपत्ति के अवसरो को छोड़ कर 
हैवियस कार्पस ([7992०9 (-07079) का अधिकार, अनुचित एवं अधिक जमानत, 
जुर्माने तथा निर्दय एवं असामान्य सजाओं की रोक, सार्वजनिक प्रयोगाथ ली गई 
सम्पत्ति के उपलक्ष में उचित पूर्ति, चोलने, तथा लिखने की स्वतन्त्रता, वथा लोगों को 
शान्तिपूवक इकटठे होकर सरकार के समक्ष अपनी माग पेश करने के अधिकार आदि । 
साथ ही यह न भूलना चाहिए कि ये सभी अधिकार पर्स नहीं दें प्रत्युत इनका दुरुपयोग 
तथा दूसरों की द्वानि में प्रयोग करते समय इनपर प्रतिबन्ध लागू हैं। 


(२ ) राज्य सरकार का ढोक्ष--राज्य विधान के द्वितीय भाग मे शक्ति-विभाजन, 
सरकार की रूपरेखा एवं राज्य के अधिकारियों के अधिकारों की सीमाश्रो का विवरण 
या गया है । इस भाग सें राज्य की केन्द्रीय सरकार का विस्तृत वर्णन किया गया है तथा 
ग्रामीण एवं म्यूनिसिपलत शासन (0४ए7॥८७०) ै0॥0॥87790007) सम्बन्धी 
धाराय स्पष्ट दी गई हू | यह मताधिकार की परिभाषा करता है तथा धारा सभा के सगठन 
एव इसकी सीमाश्रों का शान कराता है। राज्यपाल ((५0०ए८४॥078) एवं राज्य के 
उच्च अ्रषिकारियों के निर्वाचन की व्यवस्था करता है तथा स्थानीय एवं राज्य की न्याय 
विधि का निर्धारण करता हैं। परन्तु न्यायालयों के अधिकास्त्षेत्र, मुकदमो की कार्यवाही 
(२?:०९८८०१०१८) तथा अपीक्षो आदि की रीति निर्धारण के अधिकार साधारण तथा घारा 
सभाओं को दिये गये है । 

( ३ ) राजकोष के पिद्धान्त--यह धारा राज्य के कोपाधिकारों पर आधार भूत 
सीमाएं लागू करती है । इनका साधारण ध्येय ऋण की अलंबनीय सीमा निर्धारण करना 
तथा निर्मित ऋण के मूल एज व्याजे को चुकाने की व्यवस्था करना हैं| 

(४ ) आधि क हित सम्बन्धी घाराएं--- इस विपय के सिद्धान्त विशेष रूप से 
स्पष्ट हैं। वे न केवल विशेष कानूनों के स्थान पर साधारण कानूनों दाग आधिक 
सगठनाी की स्वीकृत चाहते हूँ प्रद्युत साथ ही वे सावजनिक सेवा सम्बन्धी संगठनों का 

ब्योरेचार का विवरण देते (ट। इस सम्बन्ध में उत्तरीय राज्यों के विधान इन आर्थिक 
संगठना के अधिकारों को वारी सीमित करते ह। इनमें कर एवं मूल्य निधास्ण तथा 


संगठनों के साधारण व्यवह्यर की देख भाल करने वाले वित्तत अधिकार-युक्त कमीशन 
वी व्यवत्था की गई है। 


२९ 


(४ ) शिक्षा तथा सावजनिक सेवा की व्यवस्था--सार्बजनिक सेवा सम्बन्धी 
व्यवस्थाएँ बहुत विम्तृत हैं तथा सार्वजनिक कल्याण उनका मुख्य व्येय है। सार्वजनिक 
शिक्षालय तथा राज्य की शिक्षा रीति सम्बन्धी भाग इसमें आ जाते हैं। नैवरास्का 
(४५॥725]:८) के विधान में पाँच वर्ष से पच्चीस वर्ष की आयु वाले सभी व्यक्तियाँ 
को धारा समा द्वाग निःशुल्क शिक्षा की सुविधाएं प्रदान करने की व्यत्रृध्था की गई है। 
राज्य की आय का एक भाग इसके लिए. पृथक किया जाता है तथा राज्य विश्वविद्यालय 
के लिएएक राज प्रतिनिधि त्रोड(30270 ०६ १८४८०६५७) का निर्माण कर उसके कार्यों 
का निर्धारण करता है| इसमें धारा सभा को भजदूरों को मुआविजे डी रीति निश्चित 
करने, निर्धनों की देख माल तथा रक्षा करने, सार्वजनिक स्वास्थ्य की सत्ता करने, ब्याज की 
अधिकतम दर निश्चित करने, उपकारी एवं सेवा समितियाँ स्थापित करने तथा सा जिनिक 
सम्पत्ति का प्रअन्ध करने के अधिकार दिएगये है। 


( ६ ) विधाच का सशोधन तथा राज्यों का महत्व--इसमे विधान में सशोधन 
करने की व्यवस्था की गई है परन्तु सशोधन का अ्रन्तिम निर्णय राज्यों के पास निहित है| 
यह थारा इस प्रकार है,- 


“क्राग्रेस, जब्र कभी इसकी दोनों समाओ का दो तिहाई बहुमत श्रावश्यक समझे, 
इस विधान में सशोधन प्रस्तुत कर सकेगी, या विभिन्न राज्यों की दो तिहाई धारा सभाश्रों 
की प्रार्थना पर सशोधन ग्रस्तुत करने के लिए. एक सभा ((:079८०६४००) बुलायेगी। 
दोनों श्रवस्थाओं में, प्रस्तुत सशोधन जब विभिन्न राज्यों की तीन चौथाई धारा समाश्रों 
द्वारा या तीन चौथाई राज्यों की समाश्रों ((00ए८४६079) द्वारा सम्पुष्ट कर दिये 
जायेंगे ( यह निर्णय कांग्रेस करेगी कि दो मे से कौन सी व्रिधि प्रयुक्त हो ) तब वे 
पूर्णतया इस विधान के वैध श्रग वन जायेंगे । पस्चु इस विधान के शआर्टिकिल प्रथम के 
सेक्सन ६ के पहिले और चौये वाक्य खएड ([408८७) के अनुसार १८०८ ई० से प्र 
कोई सशोधन नहीं किया जा सकेगा और न किसी राज्य को उसकी स्वकृति के बिना सिनेट 
मे मताधिकार की समानता से वचित किया जा सकेगा ॥” 


राज्यों के विधान में सशोधन-- प्रत्येक राज्य का शासन उसके अपने विधाना- 
त॒ुत्तार चलता है, पर्तु संघीय सरकार इस पर प्रतिबन्ध लगा सकती है | राज्य विधान 


गनता का चनाया होता है इसलिए यह स्थिर न रह सशोधित होता रहता है। सशोधन 
की भिन्न-भिन्न विधियाँ इस प्रकार हैं --- 


( १ ) पहली विधि मे धारा समा सशोघन प्रस्तुत करती है तथा जनमत उसकी 
उम्पुष्टि करता हे। कई राज्यों में घारा सभा के दोने। भवनों का बहुमत ही सशोधन 
प्रद्धत करने के लिए पयुत्ति है, श्रन््र में दो तिहाई तथा कुछ में तीन चौथाई | लगमंग 
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एक तिहाई विधानो म॑ यह व्यवस्था की गई है कि एक धारा सभा द्वारा प्रस्तुत किया गया 
सशोधन जनता के निर्णय के लिए जाने से पहिले आने वाली धारा समा द्वारा भी 
स्वीकृत किया जाना चाहिए। डैलावयर (2८[४७०४८) राज्य में एक के बाद दूसरी 
श्रानेवाली दो धारा सभाएँ जनता की स्वीकृति के त्रिन' सशोधन कर सकती है । 


(२ ) दुसरी विधि वेधानिक सम्मेलनो ((:079#70007% (007४ ८७ 
(005) की है । लगभग दो तिहाई राज्य इसी विशेष उच्च श्य के लिए जनता द्वारा 
चुने गये प्रतिनिधियों की सभाओं द्वारा सशोधन करने की व्यवस्था करते ६। 


कछ राज्य वेधानिक सम्मेलन बुलाए जाने के प्रश्न को जनमत के लिए भेजने की 
व्यवस्था करते हैं | उनमे आपे से अधिक तो धारा समा को, जत्र वह वें धानिक सम्मेलन 
बुलाना उचित समभे, यह प्रश्न जनमत को भेजने के लिए श्रधिक्षत करते है । 


वैधानिक सम्मेलनो की विधि की व्यवस्था करने वाले बहुत द्वी कम राज्य प्रति- 
निधियो के अनुपात एवं उनके चुनाव की रीतियो का उल्लेख करते है। 


(३ ) तीसरी विधि निर्बन्ध उपक्रम ([0॥02/ए८) तथा लोक निर्णय 
(२८६८:८7०० 7०) की है कि और यह अनेक राज्यो में पाई जाती है जैसे दक्षिणी 
डेकीय (500०८॥ 0॥:002), ओरीगन ((07८४००), इदाहो ([09|0), मिस्सोरी 
(3550079), मौन्याना (॥[07/979), ऊदय (८9), मेन ()976), श्रोक्‍्ला- 
हामा (0:/900772), नैवेदा ()ए८०७५४००७), अकेनसास (/५7:97595), कौले रेडो 
(८०१०7४००), केलीफोर्निया (८४४70779), वाशिंगटन (५४४५॥४९2६०॥), 
नेब्रास्का (ए८०१३७४६८०), ओहियो (090), ऐरीजोना (/४72079), मिचिगन 


(१(९॥899), उत्तरीय डैकोय (0007:/॥ ॥09:009), तथा मैसाच्यूसिट्स (१25- 
580१७६४९(७) | 


निर्वेन्ध उपक्रम (77:8076) की रीति में कोई भी व्यक्ति अ्रथवा व्यक्ति समूह 
किसी भी विधेयक श्रथवा कानून का प्रस्ताव तैयार कर उस पर एक निश्चित सख्या या 
प्रतिशत मतदाताओं के हस्ताक्षर करवा, धारा सभा की सम्मति सहित अथवा इसके बिना 
मनदाताओं के सम्मुख उनकी स्वीकृति अथवा श्रस्वीकृति के लिए भेजने को बाध्य कर 
सकता है। यदि एक निश्चित चहुमत इसके पक्ष मे मत प्रदान करे तो बह प्रलाव वैब 
हो जाता है । 

लोक निणय (१८(८४८४०४७१॥)) की योजना मे लोगो की थोडी सी संख्या धारा 
सभा द्वारा पास किए गए कसी विधेयक, श्रापत्‌ विधेवक (70272८घ८ए वा८म६७- 
769) छोडकर, को जनमत को न्वीकृति अथवा अल्ीझति के लिये मेजने की मांग कर 
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सकती है| यदि निश्चित बहुमत इसके विरोध मे मत प्रदान करे तो यह विधेयक वैध 
नहीं हो सकता । 


प्रत्य लोक तन्त्र के इस तत्व के दृष्टान्त स्वरूपं हम ओरीगन (0:०४०४) के 
विधान को लेते है । यह विधान स्पष्ट रूप से जनता को सशोधन प्रस्तुत करने तथा इसे 
धारा सभा ऊे किसी प्रफार की हस्ताज्षेप के बिना जनमत द्वारा स्वीकार या श्रस्वीकार 
करने की शक्ति प्रदान करता है । इसमे आठ प्रतिशत मतदाता प्रार्थन पत्र द्वारा कोई 
भी सशोधन प्रस्तुत करते हैं और यदि जनता की सम्पुश्टि के ज्षिए भेजे जाने पर बहुमत 
इस प्रस्ताव के पक्ष मे हो तो यह राज्य के आधारभूत कानून का भाग बन जाता है| 


कई राज्यों म॑ प्रत्याहरुण (१९८८०)।) की प्रथा भी प्रचल्षित है । इसका आधार 
तत्व बहुत सीवा एवं सरल है अर्थात्‌ चुने गए अधिकारी जनता के प्रतिनिधि मात्र ही है 
तथा मतदाताओं की अपने प्रतिनिधियों के आचार पर निर्णय देने का अवसर सदेव 
प्रात्त होना चाहिए | इस योजना के अ्रनुसार मतदाताओं की एफ निश्चित सख्या अपने 
प्रतिनिधियों की सेवाओं से असन्तुट होने पर प्रार्थना पत्र द्वारा उनका पुन, चुनाव करवा 
उन्हें बदल सकती है | 


यह कहने की श्रघिक आवश्यकता नहीं कि प्रत्येक लोकतन्त्र की इन प्रयथाश्रो ने 
राज्य धारा समाश्रों को कुछ सीमा तक निबंल बना दिया है | धारा सभा की प्रत्येक 
शक्तिहीनता अ्रवश्यमेव कार्यकारिणी (85४०८०६४८) के हाथों को द॒द करती है। 
हस प्रकार सयुक्तराज्य के राज्यों में लोग कानून बनाने, राजस्व (2?७७)॥८ 87470८) 
तथा सरकारी शासन प्रव॒न्ध में पथ प्रदर्शन के लिए. अधिकाधिक राज्यपाल (90ए८६- 
700) की ओर देखने लगे है । इसका कारण राज्यपालों की असावारण योग्यता नहीं 
घरन्‌ उपरोक्त प्रथाओं का प्रचलन है | इनके कारण राज्य कार्यकारिणी के अधिकाधिक 
शक्तिवान होते जाने की सम्भावना स्देव बनी रहेगी | 


राज्य सरकार का राज संगठन (0:29788807)--सयुक्त राज्य की सवीय 
सरकार की भाँति राज सरकारों की भी तीन शाखाए हैं श्रर्थात्‌ धारा सभा, कार्यकारिणी 
तथा न्‍्यायमएडल । नेत्रास्कार के एक राज्य को छोठ सभी राज्यों की वारा सभाएँ द्विमवनात्मक 
(8/-८४77८:2[) है जिनमे साधासणतया एक को सिनेट तथा दुसरे को प्रतिनिधि भवन 
कद्दा जाता है। राज्य का उच्चतम अ्रधिकारी राज्ययाल (50४८77०7) है और उसके 
अधिकार पत्थेक राज्य विधान में अजित होते है । अ्न्तत राज्य न्यायमण्डल भे राज्य की 
दीवानी तथा फोजदारी क्षेत्र म मुऊदम सुनने वाले सभी न्यायालय शापिल है | 


राज्य की धारा समा--प्रत्येक राज्य की घारा सभा का दाँचा उसऊे विधान में 
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बताया गया है और वह धारा सभा द्वारा बदला नहीं जा सकता। नेत्रास्का (४८४७7४ 
8]:८) को छोड समी राज्यो में द्विमवनात्मक वारा सभाएँ है। 

दोनो भवनों के समानाधिकार हे किन्तु मुद्रा विधेयक केवल निचले सदन में 
ही प्र्ुत फिए जाएँगे | सिनेट सख्या में प्रतिनिधि भवन से सदैव ही छोटी तथा अ्रवधि मे 
बड़ी होती है। सब्रीय तिनेट के समान राज्यों की सिनेट भी स्थायी संदन ह। बड़े 
निर्वाचन क्षेत्रों से चुने जने के काग्ण दल समाओ्रो (280५ (.०७श८णो$) तथा 
सावजनिक कार्यों म सिनेटर लोग अधिक प्रभावशाली एवं प्रसिद्ध होते ह। राज्यपाल 
ह्वाग नियुक्त किये गये उच्चाविकारियों वी स्रीकृति तथा उन्हें पदच्छुति करते समय उनकी 
सम्मति एवं अस्वीकृति के वेघानिक अधिकार के कारण उनका प्रमाव ओर भी श्रधिक 
हो जाता है। 


राज्य घारा सभाओं के चुनाव गुप्त निर्वाचन (७८००६ 59]]0() द्वाग होते है 
तथा सभी राज्यों मे प्रीढ मताधिकार का सिद्धान्त लागू है । सभी राज्यों मे मताधिकार 
प्राप्त करने के लिए निवास की एक न्यूनतम सीमा निश्चित है । यद्रपि सिनेट तथा प्रतिनिधि 
भवन दोनों में ही साधारणत, काउटी (0७७४१) ही प्रतिनिधित्व का आधार है, कई राज्यों 
मे सिनेंटर कई काउटियों के सयुक्त निर्वाचन क्षेत्रों से अथवा एक दी काउन्टी के विमक्त दो 
अथ्वा अधिक निवांचन ज्षेत्रो से चुने जाते है । अधिकतर राज्यों में सिनेट्स (५८800 78) 
की अवधि चार वर्ष तथा प्रतिनिधियों (र००४८६४०७४७(ए८७) की दो वर्ष है यद्यपि 
कुछ राज्यों में दोनो वी अवधि दो वर्ष और कुछ में चार वर्ष हे | 


अधिकाश राज्यो में घारा सभाएँ प्रति वर्ष दो बार अपने निवरमित अधिवेशन ($९४- 
$078) बुलाती है स्न्चु कुछु म प्रति वर्ष एक ही नियमित श्रविषेशन ($९5509 $) 
चुलाया जाता है| आवश्यकता पडने पर राज्यपाज्न (50४८:707) विशेष अधिवेशन (598 
८४॥ ७८५६075) बुला सकता है । अपने कानून बनाने के काव-निर्वाह के लिए. धारा 
सभा को राज्य विधान द्वारा रक्खी गई सीमाओं के अ्रनुसार अ्रपनी कार्यवाही के नियम 
धनाने का अधिकार है | कई बार राज्य विधान स्वयं ही कार्यवाही के नियमों की व्यवस्था 
कर देते है । व्यावहार्कि दृष्टि से सभी राज्य घान सभाएँ काँग्रेस के नियमी का अनसरण 
करती ह जिनसे समत्त सुयुक्त राज्य से सभी सठनो वी का्य-ग्रणाली लगभग एक सी ही 
हो जाती है। राज्य धारा नभा का निचला कदन अपना अचन्न (592०6 ८7) स्व 


के ता ई तथा घाव; नायव राज्यपाल ([.7९00९0270 (७००६ ८४॥00) सिनेत् का अः ध्यक्ष 
त्ाह। 


राज्य को धारा समा बय सत्र अधिकतर समितियाँ करती है तथा प्रत्येक धाग सभा 
में अनेक समितियाँ होती है। इन समिदियों का परिमाण नी मिन्न-मिन्न होता है । उनके 
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सदम्या की संख्या ५ से ४५ तक होती हैं तथा उनका महत्य भी मिन्न होता है । आव- 
श्यकता पडने पर विशेष समितियाँ भी नियुक्त की जाती है | इन समितियों में घारा सभा 
के बाहर के लोग मी सदस्य बनाये जा सकते है। इस प्रकार धारा सभा बाहर के 
बिशेषज्ञों की सहायता का लाम उठाने के योग्य हो जादी है | महत्वप्र्ण विषेयकों की जाँच 
करते समय यह समितियाँ साबंजनिक बैठकों का आयोजन करती है जिनमें जनता सदन को 
फिसी विवेयक को स्वीकार अथवा अस्वीकार करने को वाध्य कर सकती है । झिसी विधेयक 
को कानून बनाने का निर्णय कर लेने पर समिति सदन को इसकी रिपोर्ट करती है तथा 
इस कानून के ल्ञाभ एव उसके अपनाए जाने के कारणों का वर्णन करती है । ऐसे विधेयक 
जिनको समिति अ्स्वीकार करती है अथवा जिनसे वह असहमत होती है, समिति में ही रह 
जाते है श्रोर सदन को इनका कोई समाचार नहीं मेजा जाता | ऐसे विधेयको पर धारा 
समा मे तब तक कोई विचार विमश नहीं हो पाता जब तक कि उस बहुमत द्वारा घारा 
सभा को उस विधेयक पर समिति परामर्श के भिना ही विचार करने को उद्यत न कर दें | 


जब समिति अपनी सहमति सहित अथवा इसके बिना किसी विधेयक को सदन मे 
वापस भेजती है तो उसे निम्न अथवा उच्च, जैसा भी हो, सदन की विवरण पत्रिका ((७]९४- 
0८॥) पर चढ़ा दिया जाता है तथा समयानुसार वह पूर्ण वह सदन के सम्मुख विचार-विमर्श 
के लिए आता है। समिति की रिपो (१८७००:४) उपस्थित की जाती है जिसे सदन स्वीकार 
अथवा अस्वीकार कर सकता है | इसी समय वाद विवाद होता हैं कि विधेयक का द्वितीय 
पठन किया जाय या नहीं। इस समय अस्वीफार न होने पर इसे तीसरे पठन के लिए, 
विवरण पत्रिका (2४]८४००८४) पर चढ़ा विया जाता है | तीसरे पठन के पश्चात इसे 
सदन के प्रधान अधिकारी के हस्ताक्षरा के लिए भेजा जाता है ओर तत्र दूसरे सदन को 
भेज विया जाता हैं। यहाँ भी इसके साथ लगभग यही व्यवहार किया जाता ह । 
यहाँ भी इसे विचार विमंश के लिए एक समिति को दिया जाता है । सहमति 
सहित वापस आने पर सदा की भाँति मत प्राप्ति से पूबे इस पर वाद-विवाद 
होता है। विधेयक में सशोधन होने वी दशा में इसे दोनों सदनों के सदस्यों की मिश्रित 
समिति जिसे कान्क्रेन्स कमेटी ((००006८:८४८४ (.0779र7777८८) कहा जाता है को 
भेजा जाता हैं। यह समिति इस विधेयक को पुनः लिखती है तथा इस में दोनो सदनों 
का सान्‍्य सशोधन करती है। सकल्लतापूबक ऐसा दोने पर दोनो सदन इसके पक्ष 
में मत प्रदान करते है। इसे तब्र राज्यपाल ((५09४०४४०%) के पास भेज दिया जाता है 
जिमके हस्ताक्षर करने पर यह विधि चन जाता है । 

सम्रीय विधान द्वारा प्रतित्रध लगा दिये जाने पर भी राज्य धारा समाश्रों के पास पर्याप्त 
शक्तियाँ द और व्यवस्थापन के एक विस्तृत क्षेत्र पर इसका अधिकार है। दीवानी 
कांबून के समस्त ज्ेत्र पर इसझा नियन्त्रण है अर्थात यह परजर समभौते (007६720०) 


+ 
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के लागू होने, वाश्तविक एवं वेयक्तिक सम्पत्ति, उत्तरध्िकार, कार्पोरेशन ((090- 
४2099), गिरी (१४०:४०९५०७४), विवाद, तलाक एवं अन्य सभी दीवानी विषयों क्के 
सम्बन्ध में नियम बनाती है। यह जुम की यथोीचित्र परिमापा करती है तथा उसके लिए 
दण्ड निश्चित करती है । इसका प्रभाव केवल पस्चालन करने के अधिकार के कारुए 
स्वरूप ही नहीं है, प्रत्युत इस के कर लगाने के अधिकार के कारण भी लोगो की सम्पत्ति 
पर इसका प्रभाव है। राज्य की पुलिस शक्ति पर इसका नियन्त्रण है । यह सावजनिक स्वास्थ्य, 
नैतिकता एव समृद्धि के लिए कानून बनाती है तथा वाणिज्य व्यापार के नियम निश्चित 
करती है | राज्य विधान के सम्बन्ध में इसे वेघानिक सभा कहा जा सकता है क्योंकि यह 
जनता द्वारा सम्पुष्टि के लिए. सशोधन प्रस्तुत कर सकती है। सरकार वे खर्चे के 
'ल्िए यह कर लगाती है। सावजनिक शिक्षा का प्रवन्ध इसे ही करना पडता है। राज्य 
हारा स्वय स्फूर्ति तथा अपने ही उत्तरदायित्व पर ही किए. जाने वाले उद्योगों का निर्णय 
मी यही करती है। उद्योग एवं कृपि के प्रोत्साहन की व्यवस्था करती हैं. तथा राज्य के 
प्राकृतिक साधनों का प्रयोग भी इसी की जिम्मेद/री है । केवल इतना हो नहीं, यह धारा 
सभा यरि चाहे तो संघीय सरकार के साथ मित्र कर गणष्ट्रीय नीतियो का सचालन कर सकती 
हैं। यह एक प्रयोगशाला है जिसमे आए, दिन ऐसे राजनैतिक एव आर्थिक प्रयोग होते 
रतते है जो कि शीघ्र श्रथवा विज्ञम्बर से, समस्त सयुक्त राज्य के लिए आदश स्थापित 
करते है। 
राज्य काय कारिणी - सयुक्त राज्य ऊे प्रत्येक राज्य ने वारा सभा से स्वतन्त्र 
अपना एक काय कारिणी विभाग स्थापित किया है जिस में राज्यपाल ((307८॥४07) 
तथा अनेक अन्य राज्य अधिकारी शामिल हैं। ये अधिकारी एक नायत्र राज्यपाल 
(..]000९797६ (50ए67000), एक राप्य सचिव (8९८८६४॥५ ०६ $040), 
एक कोषाध्यक्ष (77८2877८४), एक महा प्रवक्ता (0६0ए08९८ए (७८४०८४४)) 
एक श्रकेन्षक ()७०१॥0)) तथा एक शिक्षा निरीक्षक (5प9९८४7ल्‍८70697॥ 0/ 
]90प्र८४07) है। 
राज्य की राजनीति एवं सरकारी संगठन का केन्द्र गज्यपाल ही है। उसके पास 
बहुत ऊँची वेधानिक शक्तियों हैं | राज्य के समस्त सरकारी संगठन का उत्तरदायित्व उसी 
पर है। व्यूयाके, ओत्शो, न्यूजसों, इश्डियायना श्रा्ि राज्यों में राज्यपाल होना प्रेसीडेट 
के पद (2;८४0९7८ए) की सीदी है । विलसन ने न्यूजर्सी के राज्यपाल फे नाते ही देश 
को अ्रपने काये, व्यक्तित्व तथा अपने तेजस्वी नेतृत्व की ओर आकर्षित किया था | इसी 
पड पर रह कर उसने सम्पूर्ण देश का, मैसाच्यूसैट्स से ओरीगन तथा मिचीगन से टैक्सास 
का, दौरा किया तथा अपनी पार्य में उत्साह उतन्न क्या जिसने उसे अन्त में संयुक्त 
राज्य का प्रेसीडेन्ट बनाया | 


राज्यपाल का चुनाव--कुछ राज्यों में काउटियों तथा जनसख्या के अनुसार 
अन्य विभागों से बुल्लाये गये प्रतिनितियो की सभाश्रो द्वारा राज्यपाल के उस्मेदवारों को 
मनोनीत किया जाता है। अधिकतर राज्यो से इस सभा विधि को कानून द्वारा समाप्त कर 
दिया गया है और अब प्रत्येक दल को प्रायः अपने नियमित सदस्यों द्वारा राज्यपाल एच 
अन्य गज पदों के उम्मेदवारों को सीधे मत दान (07८८६४ ए०६८) से चुनना होता है । 
यह प्राथमिक सीचा चुनाव (076८४ ?70797ए ८[८८६८००) दल का चुनाव होता 
है | इस प्रकार दत्ञ का यह उम्मेदवार दल की श्रोर से घोषित कर दिया जाता है तथा 
उसका नाम अन्य दलों के इसी प्रकार चुने गए. उसम्मेदवारों के साथ भत दान पत्र 
(89॥0०+ ९५७८१) पर छाप दिया जाता है। इस प्रकार समी दलों के मनोनीत उम्मेद- 
वारों को आम चनाव पर मतदाताओं के सम्मुख उपस्थित किया जाता है| वेवल राज्य के 
नागरिक ही इस पद के अधिकारी हो सकते है | साधारणत उनकी आय न्यूनतम ३० वर्ष 
होनी होती है समी ठशाओं में चुनाव गुम शलाका (5८८८६ 99)]00 द्वारा द्वोता है। 
राज्य धाय । समा के दोनों सदन सम्मिलित बैठक में चुनाव करते हैं। 


पद की अ्रवधि एवं वेतन--लगभग आधे राज्यों में इसकी अवधि दो वर्ष है शेष 
मेयह चार वर्ष है| राज्यपाल के लगातार कई बार निर्वाचित होने पर कोई बैधानिक 
प्रतिबन्ध नहीं है फ्रि भी प्रथा द्वारा प्राय, यह स्थापित हो गया है कि उसे दो बार से 
अधिक नहीं चुना जाना चाहिए.। अपने पद्‌ की अवधि में किसी भी अन्य संघीय पद 
अह्ण करने से भी वह वचित है। 

राज्यपाल का वेतन कई राज्यों में तो राज्य विधान द्वारा निश्चित होता है परन्तु कई 
गज्या ने इस कार्य को राज्य धारा सभा की इच्छा पर छोड खखा है। लगभग सभी 
राज्य राज्यपालो को पाँच दजार डालर या इससे अधिक वार्पिक बेतन देते है। 


राज्यपाल का ए्रन्‍-चयुत किया जाना-- साधारणत., राज्यपाल को अ्रमियोग 
([77०४८४७॥३४८४४) द्वारा हृदाया जा सकता है | राज्यो ने भी सघीय विव्रान की रीति का 
खनुसारण किया है, केवल व्यौरे में कुछ अन्तर होता है | सामान्यत, निम्न सदन श्रमि- 
योग लगाता है तथा उच्च सदन मुफ्ठमा सुनता है। लगभग एक दर्जन राज्यों में 
राज्यपाल को प्रत्याव्स्ण द्वारा हठाये जाने की विधि चालू है। इस विधि के अनुसार 
मप्तदाओ की एक निश्चित सख्या प्रार्थना पत्र द्वारा राज्यपाल को अवधि समाप्त होने से 
पूर्व ह॒थाये जाने के प्रश्न को एक आम चुनाव में जनमत के सम्मुख लाने की प्रार्थना 
करती है । 

राज्यपाल पर अमियोग सिद्ध हो जाने अथवा उसकी म॒त्यु हो जाने की दशा में, 
लगभग दो तिहाई राज्यों में नायव राज्यपाल उसका पद अहण करता हई | यह अश्रथिकारी 


उसी अवधि के लिए आम चुनाव द्वारा चुना जाता है। जैसा कि पहले जताया जा चुका 
है इसका मुख्य कार्य राज्य की सिनेय की अभ्यक्षता करना है। 


राज्यपाल की शक्तियाँ 
(? ) कार्यकारिणी शक्तियों--यह बहुत विस्तृत तथा इस प्रकार है :-- 
अनेक पदाधिकारियों की नियुक्ति वही करता है| परन्तु यह नियुक्ति की शक्ति सीमित 
हँ श्र्थात्‌ उसके द्वारा की गई नियुक्तियो की सपुष्टि राज्य की सिनेट द्वारा अवश्य की 
जानी चाहिए | 


दूसरे राज्य के सभी कानूनों को लागू करने एवं सभी राज्याधिकारियों के कार्यों के 
निरीक्षण का उत्तरदायित्व उसी पर है। अपने दल के नेता-स्वरूप प्रभाव का भी वह इस 
ओर प्रयोग कर सकता है। देखा जाय तो राज्यों में राज्यपाल की प्रवानता एवं महत्व 
बद्दी है जो कि प्रेसीडेन्ट (272580९97) का राष्ट्रीय विषयों में । 


तीसरे उसकी कोप सम्न्धी शक्तियाँ है। अधिक राज्यों मे उसे कानून द्वारा आय 
तथा व्यय का लेखा (3ए०8८४) उपस्थित करने का अ्रधिकार है । 

चोथे यदि किसी दंगे फसाद के कारण स्थिति इतनी गम्भीर हो जाती है जिसे 
स्थानीय अविकार्स नहीं सभाल सकते तो. राज्य की सेना का सुख्य सेनापति होने के नाते 
बट राज्य र कस सना. ५ व के बा सकता ह। वह रगयत कप (20088.. 30 []09) को बुला सकता है। वह हेव्रियस कापस ([799८४8 
(07709) के अधिकार को स्थगित कर न्यायालयों के हाथ जकड सकता हैं तथा हमले 
एवं बगावत की दशा में सम्बन्धित भागों को सेना अधिकारियों वी सरक्ष्ता में सोप 
सकता है। 






पाँचवे राज्यपाल राज्य एवं सवीय अधिकारियों के बीच सम्बन्ध का माध्यम है। , 
इसमे शक नहीं कि विधान द्वारा सघीय कार्य करने के लिए उस पर किसी प्रकार की 
बाथ्यता नहीं लगाई गई । प्रथा के अनुसार आवश्यकता पडने पर उससे काम ले लिया 


जाता है । 


उ्प्पाल अपने रा 2] अन्य राज्यों के बीच भी सम्बन्ध स्थापित 
करता है.।-.. 


छठे उसके पास क्षमा प्रदान करने वी शक्ति भी है। 
ग्रन्ततः राज्यपाल की शक्तियों का एक विस्तृत क्षेत्र उन शक्तियों का है जिन्हे 
मिश्रित (६८९५३८०७७) शक्तियाँ कहते हैं। धारा समा में कोई भी स्थान रिक्त 
होने पर वह छुनाव का आदेश देता है, राज्य धारा सभा के अवज्ञश के समय संत्रीय 
रे० 


( १३४ ) 


सिनेट में स्थान रिक्त होने पर वह ही संघीय सिनेयर की नियुक्ति करता हैं, राज्य की सभी 
समाओं, बोर्ड तथा कपीशनों का वह पदेन (25 (088८0) सदस्य द्वोता है, सभी 
पत्नों पर हस्ताक्षर करता है, समाएँ बुलाता है, नियुक्ति के लिए. आये प्रार्थना-पत्रों की 
जाँच करता है, इत्यादि 


व्यवस्थापिका सम्बन्धी शफियो--यह एक नियमित प्रथा है कि राज्यपाल राज्य 
धारा सभा से राज्य के विषयों पर सदा सम्बन्ध स्थापित रक्खे तथा समय-समय पर ऐसे 
विधेयकों की सिफारिश करे जिन्हें वह आवश्यक एवं उपयोगी समभकतता है प्रेसीडेन्ट की 
शक्ति के समान यह शक्ति जनता के सम्मुख विषय प्रस्तुत कर धारा सभा में जबरठस्ती पास 
करवाने का साधन बन सकती है । अपने सन्देश (१/८४४५४८) में राज्यपाल प्राय. धारा 
समा का काय प्रस्तुत कर देता है और धारा समा के इन्कार करने की दशा में जनमत 
की सहायता से वह अपने विपय पर विचार करवाने के लिए धारा सभा के विशेष 
अधिवेशन बुलाने की शक्ति का लाभ उठा सकता है। 


राज्य विधान अब तो उसे असाधारण अधिवेशन बुलाने का नियमित अधिकार 
देता है तथा ऐसे अ्रधिवेशनो में धारा सभा द्वारा प्रस्तुत प्रत्ताव उसे मानने पढ़ते हैं | 


गा है । 


दल से रू उस करन पिन 22 नमी बाबर के अवान है. 5 ; अ्रधिकार (४८४० ?20ए८। । इसे 
विधेयकों को रद करने अथवा राज्यपाल द्वारा पोषित विधेयकों की स्वीकृति के लिए, 
धमकी के रूप में प्रयोग किया जा सकता है। प्रथा के अनुसार राज्यपाल विधेयक को 
असहमति के विवरण सहित उस सदन को जिसमें बह प्रस्तुत किये गये हों, लीग देता है | 
प्रेसीडेन्ट की भाँति राज्यपाल उन बिलों पर जिन्हें वह अपनी नीति के विरुद्ध समझता 
हो श्रथवा जिन्हें वह अवेधानिक समझता हो अपनी निषेधात्मक शक्ति (८६० 
70७८४) प्रयोग कर सकता है । 


कर पल अत व दिस 2 आस अर कद 
यह लक्षण केवल इक्कीस गज्यों में ही पाया जाता है। इसकी प्रयोग-विधि धारा 
सभा मे प्रेसीडेन्ट के 'पाकेद वीदो! की भाँति ही ६। इसके प्रयोग द्वारा राज्यपाल को 
व्यवस्थायन में एक भाग प्राप्त हो गया है जिसकी विधान के निर्माताओं की कमी भी 
इच्छा न थी | स्व प्रथम निधेधात्मम शक्ति (०४० ९०७८३) कार्यकारिणी को धाग 
सभा के इस्तकज्ञेप फे वचाव खरूप प्रदान की गई थी। उन्हें यह विचार नहीं था कि 
राज्यपाल अपनी यह अधिकार अपनी वेयक्तिक इच्छा के विरुद्ध विधेयकों के विरोव मे 
प्रयोग करेंगे | यह इच्छा तो हिल्कुल ही नहीं की गई थी कि राज्यपाल इसे घिचेयक्रों के 
स्वीकार होने से पूर्व ही इनमे सशोधन करवाने के लिए प्रयोग करेंगे । 


५. रे 


इतनी विस्तृत शक्तियों का अध्ययन करने से यह प्रत्यक्ष है कि राज्यपाल का पढे 
अत्यन्त महतलप्रण है | प्रारम्भ मे यह पद एक सम्मानयुक्त पद था, परन्तु अत घाग सभा 
पर प्रभाव, नियुक्तियों में सरक्ञता, कोष सम्बन्धी काय तथा दल के नेता स्वरूप शक्तियों 
के कारण वह राज्य सरकार का केन्द्र बन गया है । 


राज्य सरकार के विधाग--जनता के प्रति अपने उत्तरदायित्व का समुचित रूप 
से निर्वाह करने के लिए राज्य सरकार को अनेक प्रकार के कार्य करने पड़ते हैं। राज्य 
सदा ही लोगो की स्वास्थ्य-रत्ता, शिक्षा की व्यवस्था, लोगों के जान माल की रक्षा, याता-. 
यात के मुधार, निर्धन एवं निस्सहाब लोगो की सहायता, राज्य के वन एवं प्राकृतिक 
सम्पत्ति का सरक्षण, भूमि की उबरा शक्ति, अनेक प्रकार के व्यापारों एबं उद्योगों को 


नियेमवद्ध- करने, रहने तथा काम करने की दशाओं के सुधार, बैंकिंग (325478) 
ओर बीमा को नियमबद्ध करने तथा सेना-सम्बन्धी विषयों में सलस्न रत बीमा को नियमत्रद्ध करने तथा सेना-सम्बन्धी विषया मे सलग्न रहता है । 

अधिक महत्वपूर्ण विभाग इस प्रकार हैं।-- 

साव जनिक स्वास्थ्य विभाग--समी राज्यों मे ऐसे सगठन मौजूद है जिनका काम 
सावजनिक स्वास्थ्य की रक्षा करना है। कानून के अनुसार वह रोगो की चिकित्सा करने 
वाले डाकटरों, नसों तथा ओपधि विक्रेताओं की भली भाँति जॉच कर उन्हें प्रेक्टिस करने 
का आजापत्र देते हैँ। प्रायः सभी राज्यो मे कानून के अनुसार ही डाक्टरों तथा नसों 
को श्रपना व्यवसाय करने से पूव तत्सम्बन्धी सिद्धान्तो को प्रा करना होता है । 


( १ ) राज्य के रोगियो एवं पायलो के लिए. चिकित्सालयों का प्रतन्ध करते हैं| 
राज्याधिकारी सभी प्रकार के खाद्य पदार्थों की जॉच करते है ) वह अन्य प्रकार के 
रोगो को रोकने का प्रचन्‍्ध करते ह। वह स्कूल के बच्चो की नियमपू्वक स्वास्थ्य परीक्षा की 
व्यवस्था भी करते हं। कई कानून दूध देने वाले पशुओं की परीक्षा करने तथा 
क्षय अथवा अ्रन्य भयंकर रोग होने की दशा मे उन्हें नष्ट कर देने की व्यवस्था भी 
फरते है । 

(९ ) शिक्षा विभाग--राज्य नागरिकों को शिक्षा की सुविधाएँ प्राप्त कराने का 
भरसक प्रयत्न करते द। सरकारी शथ्राय की सहायता से चलने वाले शिक्ञालव स्थापित 
किये गये ६ । सरकारी सहायता द्वारा चलाये जाने वाले शिक्षालयो का निर्माण श्रमेरिवी 
जीवन का महत्वपूर्ण अग बन गया है । राज्य अनिवार्य-शिक्षा सम्बन्धी कानून भी घना 

सकते ह। 
राश्याधिकारी विभिन्न श्रेणियों का पादयक्रम निश्चित करते है तथा कमी पुस्लकों 


के बारे से भी सम्मति देते है। अच्छे स्कूल चलाने में असमर्थ निर्धन जानियों 
को राज्य की ओर से सहायता दी जाती है । राज्य शिक्षक्षों को शिक्षा दीज्ञा देने ऊे लिए 
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भी शिन्ञालय तथा कालेज स्थापित करते है| अधिकतम राज्यों मे अनेक विश्वविद्यालय 
तथा अन्य मद्गविद्यालय स्थापित हैं| कमी-कमी राज्य ऐसे विद्यालयों का प्रत्नन्व भी करते 
है जहाँ यहस्थ ह्ल्रियों गृह निर्माण कला, कारीगर, कला कैशल् तथा वैज्ञानिक खेती के दंग 
सीख सके । ऐसी प्रयोगशाल्ाएँ भी स्थापित हैं जहाँ कि विशेषन लोग शिक्षा के श्रच्छे 
ढग तथा लोगों की सरक्षुऊता के उपायो की खोज करते रहते है । 

(३ ) जान भर माल की रक्ता का विभाग--प्रत्येक राज्य शिक्षित सैनिकों की 
कुछ सेना की व्यवत्था करता है जिसे मिल्लीशिया (»079) अथवा, नगर सेना 
(२४४072) (७7270) कहते हे जिन्हें कमी भी आवश्यकता पडने पर स्थानीय अ्रषि- 
का या की सहायता के लिए. भेजा जा सकता है | राज्यपांल दस सेना का सेनापति होता 
है | राज्य का यह सैनिक विभाग लोगो के जान माल वी पर्यात रक्षा करता है। क॒छ 
राज्यों के पास अपनी पुलिस भी हैं जो राजमार्गा पर गश्त करती है तथा लोगो की 
रक्षा करती है | 

(४ ) यातायात विभाग--सयुक्त राज्य मे लगभग चार करोड मोटर आदि 
हगी । यातायात के लिए मोटर अधिक प्रयोग की जाती है तथा सामान की एक बडी 
मात्रा ट्रकों द्वारा ही ले जाई जाती है। इसी कारण अच्छी तथा पक्की संडकों के 
एक जाल की आवश्यकता अनुभव हुई थी। राज्यों को अपनी सबके सुधारने में वर्षो 
लगे दे तथा करोड़ों डालर का खर्चा ऊरना पडा है | राज्यों के भरसक प्रयत्नों ने ही 
सयुक्त राज्य अमेरिका की सडकों को ससार में उत्कृष्टतम बनाया है। 

सड़कों के निर्माण एव मरम्मत में बहुन अधिक धन खर्च होता हैं इसलिए 
स्थानीय सरकारें राज्य से सहायता लेती ह। कुछ बडी-बडी सडके राज्य के निजी कोप से 
प्रनाई जाती है। अन्य कई राष्ट्रीय सडके बनाने में वह संघीय सरकार की भी सहायता 
करते है । 

मोगर गाडियों को श्राजा पत्र ((.0९०5८) दिये जाते है तथा समय-समय पर 
उनती योग्यता की परीक्षा होती रहती है | राज्य ड्राइवरों की परीक्षा कर उन्हें श्राना 
पत्न प्रदान करते ६ै। राज्य मोटर की गति निर्धाग्त कर, तथा जोदो, रेल के फाटकों 
शब्रोर उनार चढ़ाओ पर चेतावनी चिन्ह तथा सुरक्षा प्रदीप (5४८६ए ॥8॥0) लगा कर 
दु्घंटनाओ को गेक्ने का प्रयत्न करते है। 

(५ ) प्राकृतिक साधनों की रक्ता करने वाला वियाय--सपपों से संयुक्त राज्य 
ऊँ प्राकृतिक साथना, खनिज पढाथों तथा भूमि की उर्बंस शक्ति का नाश होता चला 
आया है, परन्तु आ्राज रा्य तथा सबीय ठोनों सरकारें उसकी सुसक्षा करा सगठित प्रयत्न 
फर रही दे | अन्य यायों के झअतिरि्ति बह निम्न कार्ों में पारस्परिक सहयोग से कार्य 
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कर रही है। इमारती लकडी के वनों को अलग कर उन पर बृत्षो की कद्यई को नियमित 
करना, काटे गए, गिरे अथवा जले इच्चो के स्थान पर नये इृक्ष लगवाना, भूमि को 
बाद दी कटाई से रोकना, उद्यान बनवाना तथा उनकी समुचित देख-भाल करना, जंगली 
जानवरों की रक्षा करना, कंपको को खेती चोने तथा खादी की प्रयोग विधि सिखाना, 
नदियों तथा जल ध्शराओ्रो की जल शक्ति का समुचित उपयोग करना; तेल, कोयले तथा 
खनिज पदाथों के प्रयोग का नियन्त्रण करना, शुप्क प्रदेशो के लिए नहरें तथा बन्ध आदि 
बना कर क्ृपि योग्य भूमि का क्षेत्र बढाना, लोगों को प्राकृतिक साधनों की रक्षा में उनके 
ह्वित का ज्ञान कराना तथा उनऊो रक्षा के लिए रुचि उत्पन्न कराना आदि । 


( ६ ) व्यापार किमाय--कोई भी निजी कम्पनी बनाने से पूर्व उस राज्य से, जहाँ 
फि इसका मुख्य कार्यालय स्थापित करना होता है, राजपत्र ((.77027) ग्राम करना 
पड़ना है | यह राजपत्र इस कम्पनी को राज्य मे मुख्य कार्यालय स्थापित करने का अधि- 
कार प्रदान करता है। समय-समय पर इन कम्पनियों से इनके कार्य वी दशा का विचरण 
माँगा जा सकता है। साधारणतः राज्यों की खानों, कारखाना तथा अ्रन्व स्थान जहाँ 
नागरिक काम करते है, का निरीक्षण करने का अधिकार होता है | राज्य अपनी सीमा 
में प्थित यातायात संगठनों, तार, टेलीगोेन गैस, पानी, त्रिजली की कम्पनियों का तथा 
बेक और बीमा कम्पनियों का जिन्हें लोग अपना धन सोपते हैं, नियन्त्रण करते है | 
राज्य के इन कानूनो का मुख्य उद्द श्य दोनो--आहक तथा रुपया लगाने वालो--की रक्षा 
क्सना है। 


(७) जीवन तथा काम करने को दशाओं का घुघार जिभाग--राज्य लोगों 
के कल्याण के लिए पुलिस अधिकार के अनुसार अनेक कानून पास करते हे | यह वे 
श्रधिकार है जो जनटा ने अपने जान, माल, खास्थ्य तथा आचार के मुरत्ष्ा हेतु राज्यों 
फो दे रखे है। राज्य जुण्ज़ाजी तथा मद्र-निषेद के कावून बनाने में इनका प्रयोग 
करते है। कभी-कभी स्त्रियों और बच्चों के काम करने के घए्दे निश्चित करने तथा 
मजदूरों को भयानक अवस्थाओ्ों मे काम करने से बचाने के लिए भी कानून चनाये गये 
है। इन जाबनो के श्रनुसार मिल मालियो को कारखानों में हवा, गेशनी, स्नान, शौच 
जी व्यवस्था तथा श्राय एवं बचाव के अन्य सावनो वी व्यवस्था करनी पटती है। 

कंदूरो को चोट आरि रूग जाने की दशा में उन्हें वेतन ढिलदाने के ऋबन सी पाये 
जाते है तथा राज्य मिल मालिब्पे तथा मिल मज्दूरा के परस्पर ऋणगटो को शान्ति- 
पृव्रक निययने बाली समितियों वी भी व्यवस्था कर 


ट्‌। 
(८) दान विभाय--साधारणन, इसे दोट दाफ चैर्िदीज (80270 ० ८॥४- 


९9) रहा जाता है, पर्चु आज्क्षत इसे साइंजनित उपकार ह्म बोर्ड महा लाने 


( रैउके ) 


लगा है | राज्य कमी भी यह कार्य स्वय अपने हाथ म नहीं लेता, परन्तु वह इसे काउ स्थि 
नगरों तथा आमों को सौंप देता है। इस विभाग का कार्य स्थानीय निधन सहायता! 
अधिकारियों के कार्य का निरीक्षण उनकी सहायता तथा कुछ मात्रा मे उनके कार्य का 
सगठन करना होता ! 


(६ ) वेंकिंग तथा बीमा का नियन्त्रण करने वाला विभाग--यद्ध विभाग 
उन कमिश्नरो की देख रेख करता है जो 'राजयत्र! (टांधथ/८7) के अनुसार कार्य 
करने वाले बेकों तथा बीमा कम्पनियों के चही खाते का निरीक्षण करते हैं । 


( /० ) सेनिक विभाग--सभी राज्य विघानों मे मिलिशिया के संगठन एब 
नियन्त्रण की ओर काफी ध्यान दिया गया था। यद्यपि राज्य की सेना पर सघीय सरकार को 
शान्ति के समय में कुछ तथा युद्ध की अवस्था में पूर्ण अधिकार दे विय्रे गये है, फिर भी 
मिलिशिया (.४॥६9) राज्य के अधिकार क्षेत्र में ही है। राष्ट्रीय रक्षा सम्बन्धी कानूनों ने 
राज्यो के नगर सेना सम्बन्धी अधिकार काफी कम कर दिये है फिर भो सभी राज्य सैनिक 
विभाग को बनाये हुए है | इसका उच्चतम अधिकारी एडजूटेंट जनरल ((9]एरद्षा 
(०८7८।४]) कहलाता हैं। वह राज्यपाल का, जो ऊि नाम मात्र का सेनापति होता है, 
दाहिना हाथ है| 

गज्य के विभिन्न विभागों का अध्ययन करते समय इन दो ब्रातों का अवश्य च्यान 
रखना चारिए-- 

१--राज्य सरकार के कार्यों का विस्तृत क्षेत्र । 

२--केन्द्रित विधि से कार्य करने का ढग । सक्षेप में, यह विभाग नागरिक 
जीवन को सबीय सरकार से श्रधिक प्रभावित करते है। 

राज्य का न्याय मणंडल-- प्रत्येक राज्य में क्रमानुसार न्यायलय स्थापित किये गये 
हद सब से नीचे जस्टिस श्राव दि पीस! ([ए०७:८६ ०६ ६06 77८३०६) के न्यायालय से नीचे “जस्टिस आव दि पीस! (05६706 0६ ६96 ६9९९) के न्यायालय 

लत थे कजतारो आर वेज जब आप मद हो आज इस | बड़ 

नंगरों में फोजदारी ओर दीवानी कार्य दो भागों मे बाँठ दिया जाता है जिन्हें पुलिस 
न्यायालय (?00८ (५०४:६७) तथा म्पूनिसिपल न्यायालय (७ िट८ए॥ (9३! 
(००:५9) कहने हैं | 

255 3332 2 कक न खाकक क राज्यो भे साधारणत काउटी न्यायालय हो तत्र सीमित सा 
हाता है। उनमें 5 दमे लाये जाते हे तथा जस्टिस आब ढि पीस 
के निर्ययों की वे अपील सुनते द। अधिकतर फौजदारी अ्रपगाघ भी एसी के श्रधिकार 
छेत्र मे आते दे। क्भी-कमी अपने न्याय सम्बन्धी कार्यों के अ्तिस्क्ति उन्हें सरकागे 
शासन सम्मस्धी काय भी करने पडते है । 





( २३९ ) 


बहुथा काउटी न्यायालय के ऊपर श्रेष्ठ, सर्किट ((70०॥) अथवा जिला 
न्यायालय (9807८0 (००४7४७) होते है ओर यह नीचे के न्यायालयों के अधिकार 
ज्ेत्र से बाहर के सभी फौजदारी तश्य दीवानी मुकदमे सुन सकते ६। इनके न्यायाधीश 
काउटियो से बढ़े क्षेत्रों के लिए चुने अथवा नियुक्त किये जाते है, लेकिन वह अपने सर्किट 
की काउटियों मे ही रहते हैं। 


सबसे ऊपर अपील का न्यायालय है जो सभी प्रकार की अ्रपीलों पर विचार करता 
है| इसे कई प्रकार के नाम दिये जाते हे जेंसे राज्य का सर्वोच्च न्यायालय, अपील का 
न्यायालय अ्रथवा उच्च न्यायालय । 


विशेष न्यायालय--ह्न न्यायालयों के अतिस्क्ति कमी-कभी विशेष उद्देश्यों के 
लिए विशेष न्यायालय बनाये जाते है जैंसे इक्बिटी (20०॥ए) के लिए चासरी (0॥9- 
70८८ए९) न्यायालय, बच्चो के अपराध सुनने वाले न्यायात्नय, पति पत्नी के झगड़े तव 
करने के लिए. घरेलू विपय सम्बन्धी न्‍्यायालव तथा राज्य के विरुद्ध अधिकारों का 
निर्णय करने वाला न्यायालय आदि । 


सभी न्यायालयों में प्रायः जनता द्वारा चुने गए न्यायाधीश अध्यक्षता करते है 
यद्यपि कई राज्यों मे राज्यपाल अथवा धारा सभा उनकी नियुक्ति करती है । बड़े न्यावालयो 
में न्यायाधीशों की अवधि ६ से १४ वर्ष या इससे भी अ्रधिक तथा छोटे स्वायालयों में 
कम होती है | 


न्यायालयों की कार्यवाही तथा पच सघ ([७६८८५) सयुक्त राज्य से न्यायालयों को 
अधिक प्रथाएँ इगलेए्ड से ली गई हं। सभी अभियुक्तो को अपने मुकदमा की पंच 
सघ द्वारा सुनवाई का अ्रधिकार प्राप्त है। किसी अ्रभियुक्त को एक ही अपराध के लिए 
दो बार दण्ट नहीं ठिया जा सकता । 

दी प्रकार के पंच सो का प्रयोग किया जाता है | श्रेष्ठ जगी (छावात॑ णिए) 
तथा ट्रायल था पेदी (॥79) 67 ?८४५) जरी। श्रेष्ठ पंच संत्र झ्ती अ्रमियक्त को 
अपनी सफाई देने के लिए बाधित करने के प्रश्न पर विचार करता है । अमियुक्त के 
विरुद्ध पर्यात प्रमाण प्राम होने की दशा में श्रेष्ठ पच सब का बहुमत उस पर लिग्ब कर 
अ्रभियोगारोपण करता है । तव इसकी अपराधिता अथवा निरदोपिता का निर्णय करने के 
लिए उस नुक्दमे की नुनवाई होती है । इन उद्दे श्य के लिए १२ नागरिकों से वक्त एक 
द्रायल जूरी नियुक्त णी जाती हैं। बह सभी साक्तियों सुनकर उसकी अपराधिता तथा 
निर्टपिता वा निर्सय ठेते है। अधिकतर गज्यों में पेटी जूरे कम निर्णय सर्व॑सम्मत होने 
फ्ा्‌ के है| पंच सब वी सहावतार्थ न्याबाधीश पर्चो ने कानून * भली मोति ब्बाग्य्या 
करता है । 
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यदि श्रमियुक्त वकील का खर्च सहन करने में असमर्थ होता है तो उसे सरकारी 
खर्च पर वकील की सेवाएँ प्रदान की जाती हैं जो उसकी निर्दोपिता सिद्ध करने का प्रयत्न 
करता है और जबकि सरकारी वकील अभियुक्त को दोषी सिद्ध करने का प्रयत्न 
करता है | 
नगर सरकार तथा इसके काये 


अनेक दृष्टियों से राज्य सरकार तथा नगर सरकार में वही सम्बन्ध है जो सघीय तथा 
राज्य सरकारों म पाया जाता हे। नगरों की सरकारें राज्य सरकारों से अधिकार पत्र 
((97/८॥) प्राप्त करती हैं जिनमें म्युनिसिपल्न उद्देश्यों, कत्तव्यों तथा अधिकारों के 
वणुन दिये होते हैं। फिर भी नगर सरकार किसी प्रकार भी राज्य सरकारों के अधीन 
न हो, अ्रनेक विषयों में स्वतन्त्र है | 


सरकारी इकाई के क्षेत्रों के घटने के साथ ही शासन कार्य सामाजिक आवश्यकताओं 
से शकरूप होता जाता है। इस प्रकार राज्य तथा सघ सरकार की अपेक्षा नगर 
सरकारें नागरिकों के दैनिक जीवन की श्रावश्यकताओ को पूरा करने में कहीं अधिक कार्य 
करती द। सयुक्त राज्य का आर्थिक तथा सामाजिक विकास जिन दिशाओं में हुआ हे उनके 
कारण राज्यों से भी बढ़े बढ़े नगर बन गये हैं | १५४० ई० में ७४,००,००० वी जनसख्या 
वाला न्यूयार्क नगर केवल ३ राज्यों को छोड अन्य सभी से बडा था, इसी प्रकार १६४० 
मे शिकागों की जनसख्या ३८ गज्यों से अविक थी । अधिक जनसख्या वाले नगरों मं 
विग्ल जनसख्या वाले राज्यों से कही अधिक तथा विषम समस्याएँ होती है। सयुक्त राज्य 
की कहावत ऊ्रि “देश मे प्रेसीडिए्ट के बाद न्यूया्क नगर के मेयर के सम्मुख अधिक 
कठिनाइयाँ होयी है? इसमें पर्याप्त सत्यता है। सयुक्त राज्य की आधी जनसख्या नगरों मे 
ब्रसती है | इसी से ही नगरपालिका के शासन का महत्व जाना जा सकता है | 


नगर सरकार के उद्दे श्य--विस्तृत रूप मे नगर सरकार का उद्द श्य निवास तथा 
काम करने योग्य समाज की रचना कर उसका संचालन करना है। इसकी पूर्ति के लिए 
नगरपालिका को कई प्रकार के निरीक्षण एवं सचालन के काय॑ करने पडते हैं । लाखो 
करोडों लोगों के समाज की दैनिक आ्रावश्यकताओ्ो की पूर्ति का काय॑ विस्तृत तथा अत्यन्त 
पेचीदा है । उदाहरस्णाथ शुद्ध जल की पर्याप्त मात्रा मे व्यवस्था कर उसे नालियों द्वारा 
घरों में पहुँचाने की जिम्मेदारी नगरपालिका की है। यह काम विशेष इजीनियरों से युक्त 
एक विभाग द्वारा जिया जाता है। 

स्वास्थ्य और सफाई--जल्न की भाँति रहने-सइने की परित्थितियो का स्वच्छु एव 
स्वास्थ्यप्रद होना भी आवश्यक है। इस उद्देश्य की प्रर्ति के लिए नगरपालिका कई 
निरीक्षक रखती है जिनका काम जनता को गन्दे, सड़े मास, बिगड़े भोजन, अशुद्ध तथा 
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पानी मिले दूध आदि से बचाना है। समी भोजनालयों तथा चाय घरों को एक निश्चित 
स्तर रखने के लिए वाध्य किया जाता है । 


अधिकतर शहरों में सार्वजनिक चिकित्सालय तथा क्लिनिक होते है जो बच्चे। की 
स्वाख्य्य-परीक्षा करते हैं तथा उनकी स्वास्थ्य रक्षा के लिए नर्सो को नियुक्ति करते है । 
यह चिकित्सालय नि्धनों की मुफ्त सहायता भी करते हैं । 


जनता की स्वास्थ्य रक्ता हेतु प्रत्येक नगरपालिका में एक स्वास्थ्य विभाग होता है । 
इसके अधिकारियों का एक मुख्य काम छुआछूत की बीमारियों को रोकना है । किसी रोग 
के फैलने पर औपधियो तथा चिकित्सको की उचित व्यवस्था की जाती है । स्वास्थ्य अधि- 
कारी मृत्यु और जन्म के आँकढ़े भी रखते है। प्रायः मृत्यु का कारण जान कर चिक्त्सिक 
रोग को रोकने के साधनों द्वारा रोक लेते हैं। 


नगरपालिका शहर का कडा-कर्कट उठवाने का भी यथवीचित प्रबन्ध करवाती है । 
रोग से बचने के लिए नगर का स्वच्छु होना अत्यावश्यक है । आज के विशेषजों को जात 
हो गया है कि बिना मल मार्गों के उचित प्रबन्ध के लोग वडी सख्या में नगरों में इकट्ठे 
नहीं रह सकते | 
नेयर का साय विभाग--नगर की सडको का उत्तरदायित्व इस विभाग पर है] 
इसका कार्य सडको को साफ रखना, पुरानी सडका की मरम्मत तथा नह सडको के 
निर्माण की योजना करना है| भूमि के नीचे मार्ग तथा ऊपर पुल बना कर सीड के 
कारण होने वाली यातायात की समस्याओं को हल कर सरल एव सुरक्षित यातायात विधि 
स्थापित करने का प्रयत्न जिया जाता है | 
पुलिस विभाग--पुलिस नगर सरकार का मह्त्वप्र्ण अग है तथा अपराधियों री 
स्वोज करना, उनकी सजा दिलवाना और अच्छे नागग्कि की उनसे रक्षा करना उसका कर्तव्य 
है। प्रायः नगर को कई भागों मे बाँट कर प्रत्येक में कई सिपाटियां को नियुक्त कर दिया जाता 
हैँ। प्रत्येऊ भाग में एक थाना होता हैं. जो नगर की केन्द्रीय कोतवाली के नियन्त्रण मे 
काम झरता है | इनके साथ ही साथ गुमचर विभाग भी कार्य करता है । 
आग से नयर की रक्षा-- मकानों के साथ साथ होने के कारण सगरों मं आग 
लगने का भय सदा ही बना रहता है| इसे रोकने ऊे लिए. नगरपालिका दुह्ग प्रबन्ध 
करती है । मझान बनाने से पूर्व नगरपालिका से लाइसेंस लेना पडता है तथा मानों था 
इसके द्वारा निश्चित नक्श के अनुसार ही बनाया जा सकता है जिसमें आ्राग ने बचाव का 
काफी ध्यान रखा जाता है। इसके अतिरिक्त नगग्पालिका आग चुकाने का पर्वात 
प्रबन्ध रसती है । दस कार्य के लिए विशेष अनुभवी तथा शिक्षित आग घुमाने वालो 
को नियुक्त क्या जाता ह६। इसका संगठन पुलिस विभाग के समान होता है। सामान 
डरे 


( २४२ ) 


को नगर के कई भागो में नाँट कर रखा जाता है जहाँ प्रत्येक ठुकडी चौबीसो घरटे चुस्त 
शआर चौकन्नी रहती है | 


शिक्तर व्यवस्था--प्रत्येक नगरपालिका कई विद्यालय भी चलाती है | इसके भार 
स्वरूप उन्हें कई प्रारम्भिक तथा प्रौढ़ शिक्षालय बनवाने पडते हैं| प्रायः विद्यालयों में 
रोजगार सिखाने तथा अन्धों, बहरों और गूँगे लोगो को पढाने-सिखाने का भी प्रबन्ध 
किया जाता है। नगरपालिकाएँ, पुस्तकालय, वाचनालय, सा्वजनिक व्याख्यान भवन 
तथा अ्ध्यापको के शिक्षण के विद्यालय खोल कर मी शिक्षण कार्य में सह्दावता करती हैं | 


रोगियों तथा गरीबों की सहायता--बूढ़ो, रोगियों, असहायो की सहायता करना 
समाज का कतब्य है। इसलिए पागलो, अनाथों तथा निर्धनो की मी उचित सहायता की 
जाती है। अपराधी बालको को सुधारने के लिए, भी व्यवस्था की जाती है | 


आगामी विकास की योजनाएँ---पहले तो नगर बिना किसी विशेष योजना के 
बढते गये, परन्तु अत्र सुलकी योजनाओो का महत्व स्वीकार कर लिया गया है। योजना 
विमाग सत्र भावी श्रावश्यकताओ को सम्मुख रख कर चलते है। इस सिद्धान्त को स्वीकार 
कर लिया गया है कि रिहायशी, ओयोगिक तथा व्यापारिक भागो को अलग-अलग बनाया 
जाना चाहिए. | इसका उद्देश्य जीवन का स्तर ऊँचा करना तथा अपनी भूमि और 
योग्यताओ का अधिकतर लाभ उठाना है। 


मनोरजन को व्यवस्था-- घनी जनसख्या तथा भूमि के अधिक मूल्य के कारण 
समाज सहकार्य से ही मनोरजन की सुविधाएं प्राप्त की जा सकती है। नगरपालिकाएँ 
अपनी सीमा में उद्यान, पार खेलने के मेंदान तथा पैरने के तालाब आदि की व्यवस्या 
करती है तथा इनको बिना कुछ दिये प्रयोग किया जाता है। पुस्तकालय, झजायबंधर 
श्रौर अनेक प्रकार की आर गैलरियों तो प्रायः सभी नगरो में ही पाई जाती है । 


सार्वजनिक सेवा--कुछ नगरो में सार्वजनिक उपयोगी कम्पनियों है जो गैस, 
बिजली, टेलीफोन, ट्राम, चस सर्विस आदि का प्रचन्ध करती हैं। यह समी निजी लाभ के 
लिए चलती हैं, परन्तु नगरपालिका इनका इस प्रकार नियन्त्रण करती है कि लोगो को 
डचित मूल्य पर अच्छी सेवा प्राप्त हो सके | कई नगर अपनी निजी सावजनिक उपयोगी 
कम्पनियों चलाते है । 


नगर सरकार का सयठन--सयुक्त राज्य के नगरों में नगरपालिकाओ का सगठन 
अनेक प्रकार से हैं फिर भी प्रत्येक में एक केन्द्रीय समा होती है जो नगर का कार्य चलाती 
है तथा मेयर अथवा मैनेजर ()५972£2८४) इसका मुखिया दोता दे । इसके नीचे बहुत 
से विभागों के अध्यक्ष होते हैं जिनमें कार्य चाट दिया जाता है। 


4९ 


हे 


) 


साधारणतः नगर सरकार के रूप की तीन योजनाएँ हैं। कई नगरों में निर्वाचक 
मेयर का तथा एक कौन्सिल का जिसके सदस्य 'एलडस्मेंन' (.0८४४7८०) अथवा 
'कौन्सिलमैंन! (0००४०]॥7८०) कहलाते है, निर्वाचन करते हैं। कई नगरों में कुछ 
अधिकारियों का चुनाव कर दिया जाता है जिनका समूह कमीशन कहलाता है । कई 
अन्य नगरों मे निर्वाचकर प्रतिनिधियो का एक छोटा सा समूह चुन लेते है जो नगर का 
एक मैनेजर चुनते हैं और जो नगर के प्रधान के रूप में कार्य करता है। मुख्य तीन 
योजनाएँ यह है;--- 

मेयर कौन्सिल योजना, कमीशन फाम तथा सिटी मैनेजर योजना | कई नगगें में 
इनके भिन्न-भिन्न भागों को मिला कर सरकारी सगठन को नया रूप दे दिया गया है । 


(/ ) मेयर कौन्तिल योजना--यह नगर सरकार का प्राचीनतम रूप है तथा 
६० साल पूर्व तक सयुक्त राज्य के सभी नगरो मे प्रचलित था | बहुत दृष्टियो से यह 
राज्य तथा सघीय सरकार की भाँति ही है । लोग मेयर को चुनते दँ। मेयर को बहुत 
अ्रधिक्रार दिये जाते है तथा वह सभी विभागों के अ्रध्यक्षो तथा अन्य अधिकारियों की 
नियक्तियाँ भी करता है) वह काउन्सिल के निणुयों को स्वीकार अथवा अस्वीकार कर 
सकता है तथा उनको काय रूप देने का उत्तरदायित्व उसी का है। वह कभी-कभी बजट 
भी तेयार करता है । 


नगर सरकार मे काउन्सिल की स्थिति घारा सभा जेसी है। वह नगर के कानून, 
जिन्हें 'आडिनेन्स' कहते है, पास करती है, परन्तु उन्हें राज्य अथवा राष्ट्रीय कानून एव 
विधानों के विरुद्ध नहीं होने चाहिए. | वही करो का ढर निश्चित करती है तथा मेयर को 
सम्मति से इसे खच करती है | 


(२ ) कमीशन योजना--यह मेयर कोन्सिल योजना का नया रूप है । इसमे 
समस्त नगर से त्तीन कमिश्नरों को चुना जाता है। इन्हें कानून त्नाने तथा लागू करने 
दोनों के अधिकार दिये जाते हैं। वही कर की दर निश्चित करते है तथा खर्चे की 
योजना बनाते हैँ | उनमे से एक चेयरमेन चुना जाता है जोकि मेयर कहलाता है, परन्तु 
इसे कमिश्नरों से अधिक अधिकार नहीं प्राप्प होते | नगर का काय विभागों मे बॉटा जाता 
है। प्रत्येक कमिश्नर दो या तीन विभागों का निरीक्षक होता है| 

( ३ ) प्रिटी मैनेजर योजना--सतसे पहले १६०८ में यह योजना चजिनिया 
राज्य के सथ्ेटन नगर में प्रयोग की गई थी | इसके अनुसार जनता कानून बनाने के 
लिए एक काउन्तिल का चुनाव करती हद जिसे नगर को अध्यक्षता के लिए एक अनुभदी 
तथा नगर शासन सम्बन्धी क्ाव में निपुण व्यक्ति को नियुक्त करने का अधिकार होता 
है। वही फिर अन्य अधिकारियों को नियुक्ति करता है । कानूनों को लागू करने का उत्तर- 


दायित्व उसी पर होता है। नगर सरकार पर जनता का ही नियन्त्रण रहता है, क्योंकि 
काउन्सिल किसी भी समय मैनेजर को हटा सकती है । कई नगरों में प्रत्याहस्ण द्वारा 
सदस्यों को हटाया जा सकता है और जनता असन्त॒ष्ट होने को दशा में उन्हें आगामी चुनाव 
तो हदाया दी जा सकता है | 

नगर के न्यायालय--प्रत्येक नगर के अपने न्यायालय है, जिनके जज कमी 
निर्वांचको द्वारा चुने जाते है, या कमी काउन्सिल अथवा कमीशन, या राज्यपाल अथवा 
अन्य किसी अधिकारी द्वारा, जिसे जनता अधिकार दे, नियुक्त जरिये जाते हैं। नगरों मे 
दीवानी तथा फौजदारी दोनों प्रकार के मुकदमों के लिए, अनेक प्रकार के न्यायालय हैं। 

नयर के कानून बनाने के अधिकार--नगर कानून कई प्रकार के हैं जिन्हें आ्डि- 
नेन्स कहा जाता है। इनमे से कुछ नगर सरकार के सगठन सम्बन्धी तथा कुछ आय-व्यय, 
सावजनिक इमारतों की रक्षा, उद्यान, स्वास्थ्य सम्बन्धी होते है। साबंजनिक उपयोगी 
सेवाएं जैसे गेस, जल, बिजली, द्राम, वस आदि को व्यवस्था प्राइवेट कम्पनियाँ करती 
है, परन्तु इन्हें इस कार्य के लिए नगर सरकार से कार्य करने के लिए आशा लेनी 
पडती है | 

अन्य स्थानीय सरकारें--अआ्रजकल स्थानीय सरकार द्वारा किये जाने वाले कई कार्य 
प्रारम्मिक अवस्था में लोग स्वय करते थे । परन्तु आज वह टेक्स देना अधिक पसन्द 
करते हैं जिसकी सहायता से नगर सरकार उनके लिए सडकां, उन पर रोशनी, सफाई, 
मनोरजन तथा शिक्षा एब सुरक्षा आदि का प्रचन्ध करे | यह विभिन्न सेवाएँ काडटियों, 
कम्तरों तथा गाँवों की सरकारें पूरा करती हैं | काउटी राज्य का एक विभाग होता है जिसमे 
कई कस्वे तथा गाँव शामिल होते हैं। यह समी सरकार कई प्रकार के कार्य करती 
ह₹ जैसे काउटी स्थानीय राज्य तथा राष्ट्रीय चुनावों का प्रतन॑न्ध तथा सद्गायता करती 
है | स्कूल भनवाना, मृत्यु, जन्म तथा विवाह के आँकढ़े रखना, न्यायालयों की व्यवस्था 
करना, करों की दर निश्चित करना, निधन, अनाथ तथा बूढों को देख-माल् करना; 
स्वास्प्य सफाई का प्रबन्ध करना, सडके तथा पुल्न बनवाना तथा उनकी मरम्मत करवाते 
रहना, और जेल, कचहरी आदि की इमास्तों को सुरक्षित रखना आदि सभी काम इन्हीं 
फो करने पडते ६। काउटी के सभी कार्यालय श्रादि काउटी सीट (७०प४:ए 5820 
होते है । काउटी का निरीक्षण कार्य कमिश्नरो का एक बोड करता है। इनके अतिरिक्त 
अन्य कई अधिकारी भी द्वोते हे जैसे एटनी (80८०४7८ए), शैरिफ (5८४7७) 
और कारोनर ((:0707८४) । सरकारी वकील अथवा ग्रासीक्यूटिंग एटनी का क्तंब्य 
सडिग्वों पर अभियोगागेपण कर उन्हें समुच्चेत दए्ड दिलवाना है | शैरिफ मुख्य पुलिस 
अधिकारी होता है तथा काउटी में शान्ति स्थापित रखने का उत्तरदायित्व उसी पर है। 
अफन्‍म्मात्‌ मुत्यु की घटनाओं के समय कारोनर जॉच कर उनका कारण खोजता है। 


( १५४४ ) 


इनके अतिक्ति काडटी जोपाथ्यक्ष, लेखा परीक्षक (प०007) तथा एसेस्सर (/५५४०४६- 
०१9) मी द्वोते €। कोपाध्यक्ञ काऊटी फे वन का लेखा रखता है तथा लेखा परीक्षक 
उनकी जॉच करता रहता है। एसेस्सर सम्पत्ति के मूल्य का अनुमान लगा कर उसबको 
दर निश्चित करवाते ह। काऊटी का एक कलक काऊटी मे मृत्यु, जन्म तथा विवाह 
की सख्या का तथा सभी दस्तावजो, रटननामी आठि का लेखा रखता हैं | 


अधिकतर काऊटियो मे एक शिक्षा निरीक्षक होता है जो स्कूलों को देख-भाल 
तथा राज्य के शिक्ञा-निरीक्षक की सहायता करता है। इसके श्रतिरिक्ति स्वास्थ्य अधि- 
कारी, कमिश्नर तथा अ्रन्य कई अधिकारी भी होते ह। 

प्रत्येक काऊटी मे कम से कम एक न्यायालय तथा उसके लिए आवश्यक न्याया 
घोीशा की व्यवम्था की जाती है । कही कही कई काउथ्यो को मिल्ला कर जिले 
अथवा सकिंट ((027070) बना दिये जाते है जहाँ पर एक या अधिक न्यायाधीश 
नियुक्त होते €। कुछ राज्यो में इनको नियुक्ति राज्यपात्न करता है तथा कुछ अ्रन्य में ये 
नर्वाचकों द्वारा चुने जाते ह। 


कस्त्रों और याँगे की सरकार--न्यू इगलेग्ड के कर्यो मे प्रत्येक वर्ष सभी नागरिक 
एकत्र हो स्थानीय गलियो, सडका और पुलो, स्कूली तथा अ्रन्य विपयो से सम्बन्धित 
कानून चना लेते है| करा की दर निश्चित कर कानून लागू करवाने के लिए. अ्विका- 
रियों की नियुक्ति करते है | प्रत्यक्ष प्रजातत्र का यह एक मनोरजक उदाहरण है। देश के 
अन्य सभी ऊंस्लो में समी अधिकारियों को चुना जाता है तथा वस्वे के सभी मामलों 
मे वह ही उत्तरदायी एवं अधिकृत होते दे। राज्य सरकार प्रार्थना-पत्रो के आवार पर इन 
गाँवो तथा कर्त्रों को स्थानीय राज्यों की विभिन्न इकाईयो का रूप प्रदान करती है। यह 
केवल स्थानीय आ्रावश्यऊताओं जैसे गलियो को पक्का करवाना, रोशनी का प्रवन्ध 
ऊरबाना, पुलिस, आग से बचात्र तथा स्वास्थ्य सम्बन्दी नियम बनाना, सकाई व शिक्षालयों 
फा प्रवन्ध करना तथा खच्चे पूरा करने के लिए कर की दर निश्चित करना श्रादि को पूरा 
फरने के लिए. होता है । 

इनका शासन प्राय गाँव अ्रयवा कस्बरा फाउसिल के हाथ मे होता ह। कभी- 
फ्भी इसे चोड आफ द्ूल्टीज (80470 64 घएश८७) भी कहा जाता है। यह सत्र 
चीगो को चुनते है । ऊमी-कती अयक्ष झवया मेयर नियुक्त कर उन्हें विशेष अधिकार भी 
साप देते ह। सावारणतः गोंव मे कक, पुलिस ख्वास्थ्य-अधिकारी भी होते £ जो लोगों 
की स्वशासन में सहायता करते है। 


हे बाईसवाँ अध्याय 


स्त्रीटजरलेंड का संविधान 


विशेषताओं का अ्ध्ययन--स्वीय्जरलेंड दक्षिणी-पश्चिमी योरोप के मध्य में बसा 
हुआ एक छोटा सा पहाडी देश है, परतु ससार के राजनीतिक शासन-विधानों में स्वीटजरलेंड 
के शासन-विधान का उतना ही प्रमुख स्थान दे जिनना कि इगलेंड, अमेरिका, फ्रास श्रथव। 
अन्य किसी बढ़े देश के सविधान का है। स्वीग्जग्लैशड इन बढ़े देशों से केवल क्षेत्रफल 
में ही कम नहीं है, बल्कि जनसख्या, सैनिक संगठन, व्यापारिक शक्ति आदि में भी 
सब देशों से गिरा हुआ है । इसका क्ष त्रकत्न न्यूयाक के क्षेत्रफल का तिहाई है और इसी 
प्रकार जनसख्या भी चहुत कम है | यहाँ के निवासी भिन्न-भिन्न जाति के और भिन्न-मिन्र 
भाषा-भाषी है। धर्म भी इन लोगो के भिन्न-मिन्न हैं। ऐसी परिस्थिति में भी यहाँ का 
शासन-विधान इतना गौरव कैसे प्राप्त कर सका और यहाँ पर आदर्श नागरिकता का निर्माण 
केसे हो सका, यह वालव में एक आश्चय और जिज्ञासा उत्पन्न करने वाला प्रश्न है | 
स्वीय्जस्लैंड के वैधानिक इतिहास का अवलोकन करने पर ज्ञात होता है कि स्विस जनततन्न 
ससार का सबसे पुराना ओर सबसे अच्छा जनतत्नात्मक राज्य है| सबसे अधिक ध्यान देने 
योग्य बात यह है कि यहाँ पर और देशों की माँति कभी भी राजतत्न नहीं रहा | 
स्वीव्जरलंड के शासन-विधान को नींव ही जनतन्त्रात्मकता पर खडी हुई है और यहाँ 
फा आ्राज का प्रत्यक्ष जनतन्त्रात्मक शासन-विधान दुनिया में लोकतन्तात्मक शासन- 
विधान का उत्कृष्ट और सजीव उदाहरण है । स्वीट्जरलेंड के प्रत्यक्ष प्रजातन्त्रात्पक शासन- 
विधान ने केवल स्वीव्जरलेड को ही दुनिया में गौरवान्वित नहीं किया है, बल्कि वास्तविक 
और अनुपम नागरिकता का पाठ भी पढाया है | 


साराश यह है कि स्वीट्जरलेंड के शासन-बिधान को विश्व के सविधानों में एक 
श्रत्यन्त महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त हे ओर उसकी इस महत्ता के कुछ कारण हैं जो निम्ना- 
किन हैँ, 

(7) अत्यक्ष जनतन्त्रात्मकताः--वास्तव में प्रत्यक्ष जनतन्त्रात्मक शासन- 
व्यवस्था सर्वोत्तम शासन-व्यत्रस्था है क्योंकि इससे मानव समुदाय की इच्छे के अनुसार 
शासन चलाया जा सकता है। स्वीट्जरलंड में इस प्रकार की व्यवस्था का अस्तित्व वहाँ 
के जनसाधारण को शासन का अधिकार प्रदान करता है |" यही कारण है कि ससार में 


( २४७ ) 


स्वीट्जरलैंड ने इतना गौख प्राप्त किया है। इसके अलावा लोक निणय (ऐरि€रिशग- 
१०77) और निर्बन्ध उपक्रम ([777780९0) ने यहाँ के प्रत्यक्ष जनतन्त्र में मार्नो जान 
ही डाल दी है।_ 


(२ ) पारस्परिक घनिप्टताः--स्त्रीय्जरलेड के विधान के महत्व का दूसरा आधार 
वहाँ के निवासियों की पारस्परिक घनिष्टठता है | जैसा कहा गया दै कि स्वीट्जरलेंड में मिन्न- 
भिन्न जाति, धर्म व भाषा के लोग रहते है। यहाँ के निवासी मुख्यतः जर्मन, फ्रासीसी और 
इृटालियन हैं जिनकी भाषायें भी क्रमशः जमन, फ्रेंच ओर इटालियन है। इनके धर्मों 
में भी भिन्नता है | कुछ लोग प्रोटेस्टट धर्म को मानते हैं तो कुछ लोग कैयोलिक मत के 
अनुयायी हैं। इस प्रकार हम देखते है कि स्वीट्जरलेंड के निवासियों में सभी प्रकार की 
विभिन्नता पाई जाती है। परन्तु फिर भी यहाँ का विधान यहाँ के निवासियों में राज- 
नीतिक एकता की स्थापना करने में प्रणंतः सफल हुआ है । यहाँ के शासन-विधान में 
यह स्पष्ट कर ठिया गया है कि स्वीट्जरलेंड मे रहने वाला प्रत्येक व्यक्ति चाहे वह किसी 
भी जाति का हो घ्विस नागरिक दे । भाषा की विभिन्नता की कठिनाई को दुर करने के 
लिए. स्वीट्जरलैंड में तीनों भाषाओं को राष्ट्रीय भाषा स्दीकार कर लिया गया है। 
सब सरकारी काय तीनो भाषाओं में समान रूप से होते ह। स्विस शासन-विधान में 
वेयक्तिक अधिकारों का विस्तृत वणन है| नि्रन्ध न्याय मे विधि के समक्ष सत्र व्यक्ति 
समान हैं। व्यक्तिगत रूप से सभी को धर्म सम्बन्धी स्वतत्नता, पूजा सम्बन्धी स्वतत्नता, 
विचार प्रकाशित करने की ओर भाषण आदि देने की स्वनन्नता'दे दी गई है | केवल 
इतना ही ध्यान रखा गया है कि लोग इस स्व॒तत्रवा का अनुचित उपयोग न करें ओर 
व्यक्तियों की इन स्वतत्रताओं से देश को कोई द्वानि न पहुँचे। इस प्रकार स्व्रीयजरलेंट 
के शासन-विधान ने यहाँ की मिन्नता मे जो एकता प्रदर्शित की है वह और देशों के 
लिए विशेषकर भारतवर्ष के लिए अनुकरणीय है । 


(३ ) तटस्थताः--स्विस शासन-विधान के महत्व का तीसरा आधार वहों की 
तटस्थता है । यदि हम पिछले कछु वर्षों के इतिहास को देखें तो हमे पता चलेगा कि 
स्वीय्जरलेंड ने कितने सुचारु रूप से अपनी उन्नति की है। दोनों विश्व-युद्धों मं स्वीट्जर- 
लैंड ने जो निष्पक्ष तय्स्थता की नीति अपनाई वद ओर देशों के लिए श्रनुकरणीय है। 
स्वीट्जसलेंड को निष्पक्ष तटस्थता की नीति से जो लाभ हुआ है वह श्रमूल्य है| जिस 
समय ओर देशो में खून की नदियाँ वह रही थी उस समय स्वीव्जरलेंड शान्ति से अपनी 
उन्नति कर रह्य था। ओर देशो में जब अस्तर-शस्त्र ओर गोला-बाल्‍ूूद बनाया जा रहा 
था तत्र ख्वीव्जरलेंड में लोगों को नागरिकता व्व पाठ पढ़ाया जा रहा था। जब और 
देशों में आत्मा का पतन और सम्यता दा विनाश हो रहा था तब यहां पर आत्मोन्नति 


( शष८ ) 


और सम्यता का उत्कर्ष हो रहा था। इस प्रडार हम देखते द कि यहाँ का शांसन 
विधान केवल देखने की द्वी वस्तु नहीं है, बल्कि मनन करने की भी वस्तु है। 


(४) विशेष साप्दीय प्रशाली--अन्त में स्वीटजरलेंड के विधान का महत्व 
इसलिए और मी अ्रधिक है कि यहाँ की सासदीय प्रणाली म्व्य अपना एक नमूना स्खती 
है। यहाँ, जैता कि हम कार्यकारिणी के अध्ययन में देखेंगे, कार्यपालिका इगलेंड की भाँति 
व्यवस्थापिका के प्रति उत्तदायी होते हुए, भी अमेरिका की भाँति स्थायी दे । यहाँ की 
शासन-प्रणाली में कार्यकारिणी के उत्तरदायित्न तथा उसके म्थायीपन का सामज्ञस्य ही 


सविधान की एक ऐसी पिशेषता है जो अन्य क्रिसी विधान में नहीं पाई जाती हे। 


शाप्तन विधान का ऐतिहासिक अवलोकन-- स्वीट्जग्लेण्ड का राजनीतिक 
इतिहास सन्‌ १२९१ से शुरू होता है। स्वीटजरलेंड २५ कैन्दनों में बे हुआ है जिसमे 
से १९ कैन्टन और ६ अध कैन्टन हैं। स्वीट्जस्लेंड के राजनीनिक इतिहास में तीन 
कैस्टनों ने विशेष कर भाग लिया है. जिनके नाम क्रमस, उरी, स्वीज और डन्य्स्वाल्डन 
है। यह कैन्टन लूजन मील के एक किनारे पर बसे हुए है। इसके पहिले कि हम 
स्वीय्जरलेंड के इतिहास का अवलोकन करें हमें यह जानना श्रावश्यक है कि उस समय 
यहाँ की क्या दशा थी ओर किन परिम्थितियों में इन कैन्डनों ने गजनीति में हसतत्षेप 
किया । सन १२९१ से पहिले सत्र सामन्तशाही का बोज्ञबाला था। चारों श्रोर अशार्ति 
छाई हुई थी। लोगा के अपने कोई व्यक्तिगत अधिकार नहीं थे, सत्र जगह सामन्‍्यो की ही 
वूती ब्रौत्ञ ते थी । इसलिए सन्‌ १२९१ मे उपयुक्त इन तीनों कैन्टनो ( उरी, ख्ीज और 
इन्टरवाल्डन ) ने अपने अविकागे की रक्षा के लिए एक संगठन चनाया। प्रजा का 
राजनीति म यह पहिला ऊंठम था ओर कढाचित्‌ आज के प्रत्यक्ष राजतन्त्र की पहिली 
सीढी । इन लोगों के सगठित द्ोने का समाचार जब आस्ट्रिया के राजा लियोपोल्ड ने 
सुना तो उसतरी श्रकृटियाँ तन गई और उसने तुस्‍त इन लोगो को दण्ड देने के विचार 
से इन कैन्य्नों पर चढ़ाई कर दी, परन्तु वह पराजित हुआ जिससे कैन्टनों थो उत्साह 
मिला और वे और जोर शोर से राजनीति में भाग लेने लगे | सन १३५३ तक 
इन कैंन्ननो के सब में ३० सठस्व हो गये। लेकिन कछ वर्षा बाद ही स्वीग्जरलेंड 
का फ्रास से युद्ध छिड॒ गया जिसमे स्वीटजरलेंड की सेना फ्रास की डाइरेक्टरी की सेना 
से द्वार गई । फल यह हआ कि स्थीट्जरलेंड के राजनीतिक क्षेत्र पर फ्रास का अधिकार 
हो गया । फ्रास ने स्वीट्जस्लेंड मे अपने यहाँ की तरह का ही शासन-विधान बनाना 
शुरू किया । फ्रासीसियों ने देश को २२ डिपाय्मेस्णे मे बॉट कर प्रत्येक के प्रवस्ध 
के लिए. अपनी-अपनी अलग स्थानीय घारा सभाएँ बनाई और दो समाओ वाला 
एक व्यवस्थापक मदल यनाता । यय्रपि फ्रास ने स्वीट्रजरलेंड मे प्रजातंत्र स्थापित करने 
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का अ्रथक प्रयत्न किया, लेकिन इनका मीतरी मन्तव्य ऐसा था कि स्वीट्रजरलैंड की प्रजा 
अ्रसंतुष्ट हो उठी और उसने विद्रोह कर दिया | फ्रास में उस समय राजसत्ता नैपोलियन के 
द्वाथ में थी। उसने तुरन्त विद्रोह को दबाने की कोशिश की, लेकिन उसे क॒छ विशेष 
सफलता प्राप्त न हुई और वास्तविक सघ सरकार स्थापित न हो सकी | सन्‌ १८१४ में 
एक संधि हुई जिससे शासन-विधान में कई सुधार हुए.। इस विधान में सब कैन्टनों को 
समान राजनीतिक अधिकार मित्र गये और प्रत्येक को राष्ट्रीय परिषद्‌ में मताधिकार दिया 
गया । इसके वाद १८४४ ई० तक छोटे-मोटे और भी परिवर्तन हुए. । 


सन्‌ १८४५, ई० मे स्वीट्जरलेंड में गह युद्ध शुरू हो गया । इस युद्ध में सात कैन्टनों 

ने श्रपना श्रलग संघ बनाया और पहले वाले संघ शासन से अलग होना चाहा; परन्तु सघ 
न कप 

शासन की एकत्रित शक्ति के सामने उनकी एक न चली और इस सब को जो वंबाफ 


नैयर सौ दर बन्द कहलाता था सथ॒ शासन से हार माननी पडी। इस प्रकार संघ शासन 
फो तोडने का प्रयत्न असफल रहा | 


सन्‌ १८४८ ई० में अमेरिका की सरकार की तरह स्वीट्जरलैंड मे भी केन्द्रीय सरकार 
स्थापित की गई । एक द्विआगारिक व्यवस्थापिका और एक सघीय कार्यकारिणी बनाई गई । 
इस सवीय कार्यकारिणी में सात सदस्य होते थे जो व्यवस्थापक मडल के दोनों आगारों 
की सम्मिलित बैठक में चुने जाते थे । लेकिन इस शासन-विधान में शीत्र ही संशोधन 
करने की आवश्यकता प्रतीत हुई, क्योकि इसमे कई बुराइयों थीं। एक तो यह कि केन्द्रीय 
सरकार को जो शक्तियों दी गयी थीं वे बहुत ही सीमित थीं। दूसरे स्थायी संघ न्यायालय 
न होकरे प्रत्येक कैन्टन के अलग-अलग न्यायालय थे जिस पर भी लोगों को श्रापत्ति थी 
श्र वे चाहते थे कि एक स्थायी संघ न्यायालय बने जो कि अन्तिम निणय दे। कुछ 


लोगों ने कैन्टन की अधीनता से कुछ सामाजिक अधिकारों को हटाने का भी प्रश्ताव 
किया | 


साराश यह है कि स्वीटजरलेंड की जनता सन्‌ श्य४८ ई० के शासन-विधान से 
संतुष्ट नही थी और उसमे सुधार चाहती थी। अतः सन्‌ १८७४ ई० में शासन-विधान 
को दोहराया गया और इस सशोबित शासन-विधान में पर्यात रूप से बुराइयों को दूर करने 
का प्रयत्न किया यया। यह विधान संघ सरकार और कैन्टनों की सरकारों की शासन- 
सम्बन्धी व कानून-सम्बन्धी शक्तियों की सीमा निर्धारित करता है । 


स्विस संविधान की मुख्य विशेपताएँ 
स्वीय्जरलेंड के सविधान का महत्व तथा उसका ऐतिद्ासिक अवलोकन करने ऊे 
पश्चात्‌ अब हम उसकी मुख्य विशेषताओं का अध्ययन करेंगे | 
इ२ 


(१ ) सघीय सरकार--स्वी्जसलेंड का राजनीतिक इतिहास पढने से ज्ञात द्वोता 
है कि सयक्त राज्य अमरीका, भारत और सोवियट रूस की सरकारों के समान यहाँ मी 
संघीय सरकार है | अतः यहाँ सच्न सामान्य हित के विषय केन्द्रीय सत्ता के अधीन हैं ।सघ 
सरकार का अपना व्यवस्थापक मडल, कार्यकारिणी और न्यायालय होता है जो क्रमश 

_ सदीय व्यवस्थापिका, सघीय कार्यकारिणी और सघीय न्यायालय कहलाता है । 


यह देखने के लिये कि स्वीट्जरलेंड में सबीय सरकार की किस प्रकार सवना की 
गई है, हमें निम्नलिखित बातों पर ध्यान देना होगाई-- 


(अर ) विधान की सर्वोच्चता--स्वीय्जसलेंड में विश्व के अन्य सघीय शासनों 
की तरह ही विधान की सर्वोच्चता है, परन्तु यहाँ का सबिधान अमेरिका के विधान 
के समान सर्वोच्च नहीं है क्योंकि सघीय न्यायालय केवल कैन्टनों के ही कानूनों को 
अवेध घोषित कर सकता है। सवीय व्यवस्थापिका के कानून उसके अधिकार क्षेत्र के 
बाहर हैं। 


( व्‌ ) शक्ति पितरण--सघीय सरकार को वह सभी अधिकार मिले हुए. हैं जो 
राष्ट्रीय हित से सम्बन्ध रखते हूँ जैसे लडाई की घोषणा करना, आयात-निर्यात आ्रादि | 
कैन्टनों की सरकारों को इन मामलों में हस्तक्षेप करने का कोई अधिकार नहीं दिया गया 
है। सैनिक शक्ति का प्रबन्ध भी सघ सरकार के ही अन्तर्गत है। कोई मी कैन्टन संघ 
सरकार की आशा के प्रिना ३०० से अधिक सेना नहीं रख सकता है। कैन्टनों के 

-' आपसी कगडों को निवटना और उनकी विदेशी आक्रमणों से रक्षा करना भी स्वीटजर- 
लैंड की सघ सरकार के अधीन है । सघ सरकार को कुछ समव्ती शक्तियाँ (0006ए- 
77८7 ?0फ़७४७) भी मिली हुई हैं. जो कैन्टनों से सम्बन्ध रखती है जैसे डाकू और 
लुटेरों से कैन्टनों की रक्षा करना, प्रेस पर अनुशासन रखना, विद्या की उन्नति करना 
आदि । सध सरकार के लिए जिन शक्तियों का उल्लेख शासन-विधान में नहीं किया 
गया हे बस वे ही शक्तियाँ केन्टर्नों के अधिकार में हैं। इस प्रकार सघ सरकार और देशों 
की केन्द्रीय सरकार से कहीं श्रधिक शक्तिशाली है | यदि वाह्य दृष्टि से देखा जाय तो सघ 
सरकार की इतना शक्तिशाह्ली बना देने से कैन्टनों की शक्ति करीच-करीब नाम मात्र को 
ही रह गई है | दर मामत्ते में उन्हें सघ सरकार पर निर्भर रहना पडता है | इस प्रकार 
स्वीटजरलेंट ' में शक्तियों का केन्द्रीयकरण किया गया है। लेकिन इतना सब्र होते हुए 
भी यह कहना गलत होगा कि कैन्दनों का अपना निजी कोई अस्तित्व नहीं है । यदि 
सच पूछा जाय तो कैन्यन ही देश के प्रजातन्न के आधार हैं और बहुत से महत्वपूर्ण 
मामले अब भी कैन्टनों के हाथ में हैं जैसे कैन्टनों की शिक्षा, शाति स्थापन, जनता के 
द्विताय सडकों, चर्च श्रादि का निर्माण करना। सबसे प्रमुख बात यह है कि 'कैम्टन का प्रत्येक 
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गरिक स्विस नागरिक है |! कैन्यनों को आन्तरिक शाति स्थापित करने के लिए नई-नई 
संस्थाएँ स्थापित करने का भी अधिकार है | जब्र यह सस्थाएं कैन्दनो मे सफलतापूर्वक कार्य 
करती है तो सध सरकार भी इन्हें अपना लेती है और उसी प्रकार की केन्द्रीय संस्था का 
निर्माण कर देती है। इस प्रकार हम देखते हैं कि सामूहिक रूप में जिस प्रकार संघ 
एक राजनीतिक प्रयोगशाला है उसी प्रकार सभी कैन्टन भी अलग-अलग प्रयोगशालाएँ 
हैं जहाँ प्रजातत्र पर प्रयोग किये जाते है । 


यही नहीं बल्कि शासन प्रच॒न्ध में भी प्रत्येक कैटटन भाग लेता है। स्वीट्जरलेंड 
में अमेरिका की भाँति यह आवश्यक नहीं हे कि सघ सरकार ही सब कैन्टनो के लिये 
कानून बनाये | कछ विपय ऐसे अवश्य है जिसमें केन्टन हस्तक्षेप नही कर सऊते जेसे 
रीति-रिवाज सम्बन्धी विषय, सिक्‍क्रा, डाक, तार और विस्फोटक पदाय बनाने के विषय । 
लेकिन इन विषयों के अतिरिक्त जो और सावजनिक विषय हूं उनम केन्टनो का हाथ 
रहता है। इस प्रकार सथ सरकार और कैन्टनों की सरकार का सम्मिलित कार्य त्विस 
शासन प्रणाली की एक महत्वपूर्ण विशेषता है जैसे रेलें सघ सरकार से सम्बन्धित 
है लेकिन कछु उच्च पदों के सहकारी अफसरो का निर्वाचन फैन्टनों द्वारा होता है। 
कैन्टनों का न्यायमन्डल बहुत से कानून सम्बन्धी और धम सम्बन्धी मुकदमो में कानून चनाते 
समय सब सरकार को सहयोग देता है। कैन्यनो की सरकार प्रेसो की स्वतन्त्रता पर भी 
अनुशासन रखती है। बहुत से ऐसे संघ--कानून है जिनको कार्यान्वित करने के लिये 
सम सरकार अपने अलग कमचारी नियुक्त नहीं करती वल्कि कैन्टना के अफसर्रा को ही 
नियुक्त कर देती हैं) सघीय सरकार की आय के कुछ साथन ऐसे है जिनके द्वारा प्राप्त 
अ्राय का कछु अश केन्‍्टनों को चाँद दिया जाता है। इसके श्रतिरिक्त लोक निणय भी 
केन्द्रीयफरण की प्रवृति से वाधक है । 


यथपि स्वीय्जरलैन्ड भ इस प्रकार का नियम है कि शासन-विघान में अधिकारों का 
बिल' न भेजा जाय फिर भी ल्विस निवासियों को काफी मात्रा में अधिकार प्राप्त ई--- 
जैसे अपने विचारो को प्रगट करने का श्रधिकार, किसी भी धर्म को मानने का अधिकार, 
समुदाय आदि बनाने का अधिकार । केवल इस बात पर अ्रवश्य ध्यान रक्खा गया है 
कि घिस नागरिकी के यह अधिकार _ स्विस शासन में सब ल्विस नागरिकों के लिये 
समानाधिकार है ओर कानून की दृष्टि से सत्र समान सममे जाते ह। इसलिये सिस 
निवासियों में विद्रोह की भावना नहीं है ओर वे अपनी नेतिझ उन्नति कर सकते है 
अतः हम कट सफते हैं कि सन्‌ श८८७४ का शासन-विधान बहुत ही महत्वपूर्ण है और 
स्वीट्जरलेंड वी प्रमुख विशेषताओं में टसक्ञा भी स्थान है । 


(प्त ) न्यायाज्षय की सर्वोच्चवा:--स्वीस्जरलेंड में न्याय करने के लिये जिस 
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न्यायालय की स्थापना की गई है वह संघ ट्रिब्यूनल कहलाता हे । सब ट्रिब्यूनल को बहुत 
से अधिकार दिये गये हैं । कैन्टनों के आपसी मुकदमे तथा सघ और व्यक्तियों के बीच के 
मुकदमें निबदाना सघ ट्रिब्यूनल के अधीन है । यदि कोई व्यक्ति सध के प्रति विद्रोह करता 
है तो उसकी भी जाँच यही न्यायालय करता है। यदि कंटनों को सघ के कार्यो अथवा 
सघ द्वारा नागरिकों के वेधानिक अ्रधिकारों के न मानने की शिकायत होती है तो इनकी 
जाँच करने का अधिकार भी इस न्यायात़्य को है। इस प्रकार सघ द्रिब्यूनल काफी 
शक्तिशाली हैँ लेकिन फिर भी धारा सभा द्वारा पास किये गये कानूनों को यह न्यायालय 
बदल नहीं सकता। इसके अतिरिक्त इस पर धारा समा का नियत्रण है। यहाँ पर 
लोक निर्णय होने के कारण एक प्रकार से जनता का ही शासन है। स्वीट्जरलेंड 
सघ ट्रिब्यूनल की अपेक्षा तो अमेरिका का न्यायालय अधिक शक्तिशाली है क्योंकि यहाँ 
पर शक्ति विभाजन की नीति है| अ्रमेरिका में न्‍्यायमंडल काये कारिणी या व्यवस्थापिका 
से नियत्रित नहीं है । अमेरिका के न्‍्यायमडल के अधिकार सीमित नहीं हैं। इसलिये 
अमेरिका का सर्वोच्च न्यायालय स्वीट्जसलेंड के सघ ट्रिब्यूनल से कहीं अ्रधिक प्रभावशात्री 
व गौरवपूर्ण है लेकिन इतना अवश्य है कि स्विस सघ केन्‍्यनों के प्रान्तीय शासन में 
अमेरिका से कहीं श्रधिक हस्तक्षेप करने की शक्ति रखता है । 


(२) शासन-विधान की अचलता/--स्वीव्जरलैंड के शासन-विधान की एक 
मुख्य विशेषता यह भी है कि यहाँ के विधान का सशोघन यहाँ की जनता के सामूहिक 
निर्णय पर निर्भर है। यह निर्णय नित्रन्ध उपक्रम (7॥/40/ए८) और ल्लोक निर्णय 
(१८६८:९०४५४७7०) प्रणात्री द्वारा दिया जाता है। इस प्रकार से बिधान में सशोधन करने 
की प्रणाज्ञी न तो शगलेंड में ही पाई जाती है और न अमेरिका और सोवियट रूस में । 


स्वीट्जरक्षेंड के शासन-विधान का सशोधन श्रांशिक श्रथवा पूर्णरूप से किया जा 
सकता है । जन फेडरेल एसेम्बली के दोनों सदन शासन-विधान फो पूर्ण रूप से सशोधित 
फरने का प्रस्ताव पास कर देते हैं तो सशोघन का प्रप्ताव जनता के सम्मुख जनता के 
निर्णय के हेतु खखा जाता है श्रौर यदि जनता के चहुमत से और कौंटनों के बहुमत द्वारा 
यह प्रत्ताव पास हो जाता है तो सशोधन करने की कायवाही प्रारम्भ की जाती है | यदि 
फेडरेल एसेम्बल्नी का एक सदन तो पूर्ण सशोधन के पक्ष में हो और दूसरा सठन सशोधन 
के प्रस्ताव को अस्वीकार करे या ५०,००० मतघारकों द्वारा पूण सशोधन का प्रस्ताव भेजा 
गया हो ते इन दोनों अवस्थाओं में पूण सशोयन का प्रस्ताव लोक निंय के लिये जनता 
के सम्मुख प्रस्तुत किया जाता है | दोनों अवस्थाश्रों मे यदि बहुमत द्वारा सशोधन करने 
का प्रस्ताव स्वीकृत हो जाता है सशोधन करने के लिये फेडरेल एसेम्बल्ली के दोनों सदनों 
का नया निवचिन किया जाता दे और यह नये सदन सशोधन करने का कार्य करते हैं। 


( २४३ ) 


आशिक सशोधन का प्रस्ताव भी पूर्ण संशोधन के प्रस्ताव की भाँति स्वीकृत किया जाता है । 
जब फेडरेल एसेम्बली के दोनों सदून आशिक सशोघन के प्रस्ताव को स्वीकार कर लेते है 
तो यह प्रस्ताव जनता के सम्मुख प्रस्तुत किया जाता हैं और यदि जनता के बहुमत तथा 
कैन्टनों के बहुमत द्वारा स्वीकृत हो जाता हैं तो आशिक सशोधन करने के लिये कार्यवाही 
प्रास््भ की जाती है । आशिक संशोधन उस समय भी किया जा सकता है जन ५०,००० 
मतधारक आशिक सशोधन की इच्छा प्रकट करें। यह मतघारक अपनी इच्छा इन 
रूपों मे ग्रकट कर सकते है कि यातो वे कछ नये श्रस्ताव प्रचलित शासन-विधान 
में सम्मिलित करने के लिये प्रत्चुत करें या प्रचलित शासन-विधान में से कुछ बातों को 
निकाल देने या थोडा बहुत परिवतन कर देने का प्रस्ताव पेश करें या व्यवस्थापिका से 
सशोधन का मसबिदा इस आधार पर तैयार करने को कहें कि उसमे मतधारकों के उन 
सिद्धान्तों का समावश हो जिनके कारण वह आशिक सशोधन करना चाहते हैं । 


पहिली परिस्थिति में जत्र क्रि मतधारक अ्रतनी इच्छाएँ एक प्रस्ताव के रुप में 
प्रस्तुत करते है, तब यदि यह प्रस्ताव फेडरेल एसेम्बली द्वारा स्वीकृत हो जाता है तो यह 
प्रस्ताव जनता के और केण्टनों के सम्मुख उनकी स्वीकृति श्रथवा श्रस्वीकृति के लिए रखा 
जाता है। यदि प्रस्ताव पहिले ही फेडरेल एसेम्बली द्वारा अस्वीकृत हो जाता है तो फेडरल 
एसेम्बली को स्वयं अपना प्रस्ताव चनाकर जनता के सम्मुख दोनों प्रत्षाव प्रस्तुत करने का 
अधिकार है | फेडरेल एसेम्बली यह भी कर सकती है कि अपना अलग प्रस्ताव न बनाये 
वल्कि मतधारकों वाला प्रस्ताव ही श्रस्वीकृति को पुष्टि के विचार से जनता के सम्मुख 
रखे । इसके विपरीत यदि परिस्थिति इस प्रकार की हो कि सशोधन की माँगे व्रिल्कुल 
सामान्य हों और फेडरेल एसेम्ब्रली इन माँगों की स्वीकृति के पक्ष में हो तो भी फेंडरेल 
एसेम्बली इस प्रस्ताव को लोक निर्णय के लिये भेज देगी श्रौर यदि यह प्रस्ताव जनता के 
हर से स्वीकृत हो जायेगा तो फेडरेल एसेम्बली सशोधन करने को कार्यवाही प्रारम्भ 

गी। 


स्वीदजरलेंड के शासन-विधान की यह एक मुख्य विशेषता है कि वैधानिक सशोधन 
का अधिकार जनता ओर संघीय व्यवस्थापिका दोनो को दिया गया है । लेकिन वालविक 
उत्तरदायित्व नागरिक पर ही है। कोई भी वेघानिक सशोधन तत्र तक नहीं क्रिया जा 
सऊता जब तक चह स्वीस्जरलेंट के नागरिकों और कैन्टनो के बहुमत द्वारा स्वीकृत न हो 
गया हो। सन्‌ १८७४ में १४ संशोधन जनता के सम्मुख निरबन्ध उपक्रम ([008905 ८) 
प्रणाली द्वारा रखे गए जिनमे से केवल पाँच स्वीकृत क्ये गये | जून १९२१ $० तक 
२९ सशोधन लेोऊ निर्णय के लिये प्रलुत किये गये जिनमें से एक को छोटकर जनता ने 
सत्र स्वीकृत कर विचे। ; 


(्‌ (४8 ) 

( २) पामृहिक्त कार्यक्रारियों--इस विधान की ठीससी डिशपता वहाँ को 
कार्यकारिणी है । वहाँ ली ऋर्वक्ररिणी अपने ढंग की अनेडी ही हे। साधास्ण रुप 
से सभी प्रजातत्त्र गज्यो की अआपंक्ररिणी एक ही ऋन्ति के आवीन होती है लेकिन एक 
प्रजानन्त्र गब्य होने हुए मी ल्वीडकरलेंड ही बव्यवत्यरिणी एक सनिति के हाय में हैं। 
लिस शासन-विवान की कायसरिणी की इस ग्रणहवी ने एक सच्से जद ल्ाम यह है 


सहायक कार्यक्ाग्णि कछु गागो में और देशो जी अआर्वक्षारिसी से निलती नी ई लेक्नि 
उनसे प्रणंतया मिन्न है । 


/) हे 


(०) प्रलत्ष लोकतन्त्रात्कता- न्वीव्जलेंड शानन-विघान की एज छुख्य 
भाग लेती दे उत्तना ओर झण्सि देश में नहीं लेती । यहाँ छा शासन-विधान स्विल 
निवानियों के प्रत्यक्ष बोद से बना है ओर उनके प्रत्यक्ष बोद देने पर ही रुशोघित किया 
जा सकता है| ल्ीट्जग्लेंड के प्रयन्त जननन्त्र मे व्हों के होफज निर्शय (पि९र८:८7- 
त0फ्ओ) और निवन्ध उपक्रम (प्राध४:ए८) ने उहुत सहावता प्रदान ओी है । 
अमेरिस् ने यह दोनो निद्धान्त यहीं से लिये है। 

(५ ) समानता-- लित शासन-विघान में झिस लर तक उदासला देखने को 
मिलती हू उतनी और जिनी देश में नहीं मिल्वती। प्भपि स्वीव्जस्लेंड में मिन्न-मित्र 
घर्म व भाषा बाले लोग बसे हुए है तथापि यहाँ के शासन-विधान ने सब्रक्को समान रूप 
जे नागरिकता प्रदान की है और सत्र प्रत्मर की स्वतन्त्रता जैसे भाषण देने की, सदुदाव 
बनाने दी, समाचार पत्र छापने आदि की प्रदान की है| ज्वल्न इतना ध्यान रक्ष्ला गया 
है जियेलउस्त्रता का अनुचित उपयोग न करे और देश की शान्ति में उसे कोई छाया 
न उपस्थित हो |, 


» -_ीटजरलैंड तथा अमेरिका की सघ प्रणाली की तुलना 

स्वीव्जालेंड मे प्रचलित नव प्रणाली ही तुलना बढ़े हम अमेस्ति ही सब 
पूल रुप से हम बर कह सज़्ते हे कि दोनों रुच प्रणुद्धितों मे ऋछुन 
कुछु समानता पाई जाती है| अमेरिन्ा के सवियान द्वारा एक ऐसे सब की स्थापना की 
गई है जिसमें जेनद्रोप सस्मग अपनी व्यवस्थापक, कार्य-यालक तथ्य न्यायपालक शक्तियों 
का प्रयोग सम्ग्य राष्ट्र के लिये करती है और साय-साथ सब भे सम्मिलित इकाइयों 
मे भी अपने-अपने द्वोंत्र मे पर्यात शक्तियों प्राम है। इसी प्रज्ञर ल्वीउ्जस्लेंड व्ग 
विदान मी एज ऐसे सय की न्‍्थापना वखता हू डिसिमें व्क्द्रोय साजार के सम्पूण देश के 
सम्पन्ध में व्यपक अपिज्र होते हुए भी केन्दनों की स्थानीय सरमगे को अपने हेत्र नें 
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( रए५ ) 


ात्त अधिकार प्राप्त हैं। इस प्रकार यद्यपि हम देखते है कि स्थूल रूप से दोनों देशों की 
ध प्रणाली में समानता है तथापि सघीय सिद्धान्तों का प्रयुक्त रूप में दोनों देशों में कुछ 
तन्नता पाई जाती है जिसका अध्ययन हम प्रत्येक सिद्धान्त को प्रृथक-प्रृथक लेकर करेंगे | 

(अर ) सविधान की सर्वोच्चता--ज़िय्जरक्षेड में केन्द्रोय तथा केन्टनों को सरकारें 
7क ऐसे संघीय विधान के अन्तर्गत संगठित हैं जो स्विट्जरलेंड के जनसाधारण की सामान्य 
(च्छा का परिणाम है और जो साधारणतः दोनों ही प्रकार की सरकारों के लिये मान्य है। 
सी प्रकार अमेरिका का सध भी अपने एक ऐसे सविधान के अनुसार निर्मित है जो 
कैद्रीय एवं इकाइयों की सरकारों के लिये मान्य है। परन्तु फिर भी दोनों देशों में विधान 
क्री सर्वोच्चता होते हुए भी उसकी रक्षा के साधनों में भिन्नता पाई जाती है। साधारणतः 
सपीय शासन-ग्रणाल्री में सविधान को रक्षा का उत्तरदायित्व सघ के सर्वोच्च न्यायालय पर 
रहता है जो केन्द्रीय तथा इकाइयों की सरकारों द्वारा निर्मित उन कानूनों को जो विधान 
के प्रतिकूल होते हैं अवैध घोषित कर सकता है। अमेरिका के सर्वोच्च न्यायालय को यह 
अधिकार प्र॒र्ण रूप से प्राप्त है और वह अपनी न्याय सम्बन्धी पर्यवेक्षण (]००॥८४० 
१८९१८७) की शक्ति द्वारा अमेरिका की केन्द्रीय तथा राज्यों की व्यवस्थापिका के कानूनों 
को यदि वे सविधान के प्रतिकूल हों अवैध घोषित कर सकता है| परन्तु स्विट्जरलैंड के 
सर्वोच्च न्यायालय को यह अधिकार प्रूण रूप से प्राप्त नहीं है क्योंकि वह केवल केन्टनों 
की व्यवस्थापिकाओं द्वारा विधान के प्रतिकूल पास हुए कानूनों को ही अवैध घोषित कर 
सकता है, केन्द्रीय व्यवस्थापिका द्वारा पास कानून उसके अधिकार क्षेत्र से बाहर हैं| इस 
प्रकार हम देखते हैं कि स्विट्जरलेंड के सघीय सविधान की सर्वोच्चता संयुक्त राज्य 
अमेरिका के संविधान की सर्वोच्चता की अपेक्षा कम है | 

(व ) शक्ति का वितिरण--स्विट्जरलेंड में सघीय सरकार तथा कैन्टनों की सर- 
कारों के बीच तथा अमेरिका में केन्द्रीय सरकार तथा राज्यो की सरकारों के बीच शक्तियों 
का वितरण बहुत कुछ मिलता-जुलता है। दोनों ही देशों में ॥077९728६07 70 
]१९६१0॥0०7 के सिद्धान्त का अनुसरण किया गया है जिसके अनुसार केन्द्र की शक्तियाँ 
सख्यावद्ध कर दी गई है ओर सघीय इकाइयों को अवशिष्ट शक्तियाँ (१९८४०७४ एफ 
709८७) प्राप्त है। दोनों देशों मे राष्ट्रीय महत्व के विषय केन्द्र को विये गये है और 
स्थानीय महत्व के विषय इकाइयों के अधिकार क्षेत्र में हैं। इस विषय मे यह भी 
उल्लेखनीय हे कि दोनों ही देशो में केन्द्रीयकरण की प्रत्॒त्ति पाई जाती है क्योंकि दोनों ही 
विधान केन्र को इकाइयों की अपेज्ञा अधिकाधिक शासन शक्तियाँ प्रदान करते हैं। 
पस्च इस केन्द्रीयकरश की प्रइत्ति के होते हुए भी सघ की इकाइयों को भी देशों की 
शासन-्यवस्था में समुचित स्यान प्राप्त है। स्विट्जस्लेंड की शासन-व्यवस्था में कैन्दनों 
को प्राप्त स्थान के विषय में तो 5007]00: ने यहाँ तक कहा है कि वहाँ के विभिन्न 


( २४६ ) 


कैन्टन तथा अर्द्ध कैट भी अपने-अपने राजनैतिक सगठनों को पूर्ण करने और प्रजा- 
तान्त्रिक सस्थाओं का विकास करने की निर्वाघ भावना से प्रेरित छोटे-छोटे राज्य हैं। 

शक्ति वितरण सम्बन्धी उपयुक्त समानता होते हुए भी दोनों देशों की प्रणाली 
में यह भिन्नता स्मरणीय है कि स्विव्जरलैएड में सघीय कानूनों को कैन्टनों की सरकारें 
सधीय पदाधिकारियों की देख-रेख में कार्यान्वित करती हैं तथा अमेरिका में संघीय 
पदाधिकारी ही संघ्र के कानूनों को कार्यान्वित करते हैं । 


(स ) न्‍्याय-पालिका की सर्वोच्चता--दोनों देशों के विधान में एक सर्वोच्च 
सघीय न्यायालय की व्यवस्था है और साधारणत, दोनों देशों के सर्वोच्च न्यायात्य वहाँ 
के विधानों का सरक्षण करते हैं परन्तु फिर भी दोनों देशों की व्यवस्थाश्रों के विषय में यह 
स्मरणीय है कि अमेरिका का सर्वोच्च न्यायालय केन्द्र तथा राज्य दोनों की सरकारों द्वारा 
विधान का उल्लघन रोक सकता है परन्तु स्वीट्जरलेंग्ड का सर्वोच्च न्यायालय केवल 
कैन्टनों द्वारा चनाये हुए विधान के प्रतिकूल कानूनों को ही अवैध घोषित कर सकता 
ह--केन्द्रीय सरकार के कानून उसके अधिकार क्षेत्र से बाहर है। 

इस प्रकार हम देखते हैं कि दोनों देशों की सधीय प्रणाली में कछ समता भी है 
ओर क्छु विपमता भी परन्तु फिर भी मिन्‍नताए, द्वी समानताश्रों से श्रधिक हैं । 


तेइसवाँ अध्याय 


संघीय व्यवस्थापिका 


परिचयः--पिछुले श्रध्याय में हम बता चुके हैं कि स्वीग्जरलेंए्ड में भी अ्रमेरिका 
आर भारत की भाँति संघ शासन-विधान है अर्थात्‌ स्वीट्जरलेंड में भी अन्य व्यवस्था दोहरी 
संघ राज्यों के समान शासन व्यवस्था है । एक तो सघीय सरकार जो सम्पूण स्वीट्जरलेंड 
में सघीय विषयों पर शासव करती है और दूसरी कैन्टन की सरकार जो संघ्र की प्रत्येक 
इकाई में अलग-अलग शासन करती है| स्वीट्जरलेंड १९ पूर्ण केन्टनों और ६ अद्ध 
_केन्‍्यनों का संघ है। स्वीट्जरलंड की संघ सरकार और केन्‍्टनों की सरकार के ब्रीच शक्ति 
विभाजन का डल्लेख हम पिछले अध्याय में कर चुके हैं ओर इस प्रकार निश्चित 
अपने अधिकार क्षेत्र के सभी विषयों पर कैन्टनों की सरकारे सम्पूण सत्ताघारी हैं । 
स्वीग्जरलेंड के विधान के शक्ति-विमाजन को देखने से पता चलता है कि अ्रमरीका 
की अपेक्षा स्वीट्जरलैंड की सघ सरकार को अधिक शक्तियाँ प्रदान की गई है। स्वीटजरलेड 
की संघ सरकार केन्टनों की सरकारों के कुछ आन्तरिक मामलों में भी हस्तक्षेप कर सकती 
है । यदि केन्टनों की सरकार अपने नागरिकों की स्वतत्नता में या किसी वेधानिक अधिकार 
में बाधा डालती है तो सब की सरकार उनके विरुद्ध कार्य-वाही कर सकती है। अमेरिका 
की भाँति स्वीय्जरलेंड की संघीय सरकार को कैन्टनों के कार्यों में केवल प्रशान्ति होने पर ही 
नहीं वरन्‌ अ्रशान्ति की आशका पर भी हस्तक्षेप करने का अ्रधिकार है | स्वीट्जरलेंड में 
इस प्रकार की कई घटनाएँ हो चुकी हैं। , 


संघ सरकार के भ्रग--अन्य संघ सरकारों की भांति स्वीटजरलेंड सध सरकार के 
भी तीन मुख्य अंग हैं जिनके नाम क्रमशः संघ व्यवस्थापिका, संघ कार्यकारिणी और संघ 
न्यायपालिका है | अत्र हम इन तीनों अंगों का एक-एक कर के विस्तुत वर्णन करंगे | 


सघ व्यवस्थापिका;--स्वीट्जरलेंड को सघ्र व्यवस्थापिका फेडरेल एसेम्बली अर्थात्‌ 
संघ-परिषद्‌ के नाम से पुकारी जाती है । सघ-परिष्रद में सारे शासन की शक्ति निहित 
है। यह दयागरिक पद्धति के सिद्धान्त पर बनी है अर्थात्‌ इसमें दो आगार हैं जिल्हें 
नेसनल कौंसिल और कोसिल आए स्टेट कहते है । 


नेशवल कॉपिल/--नेशनल कौंसिल संघ-परिपद का निचला झागार है । इसका 
39 


( रद ) 


महत्व स्वीव्जरलेंड में उसी तरह का है जैसा अमेरिका में प्रतिनिधि-अ्रागार का, इगलेड 
में हाउस आफ कामन्स का और भारत में लोक सभा का है। स्वीट्जरलंड की नेशनल 
कौसिल की सदस्य संख्या हमेशा एक सी नहीं रहती। यह हमेशा जनसंख्या फे अनुसार 
घटती-बढ्ती रहती है। सम्‌ १६३० में २०,००० जनसख्या पर एक प्रतिनिधि के हिसाब से 
मतदान हुआ था, उसके बाद निर्वाचन २२,००० जनसख्या पर एक प्रतिनिधि के हिंसान्न 
से परिवर्तित कर दिया गया । इस प्रकार हर दस सात्न के बाद सम्पूण स्वीटजरलेंड की जन- 
सख्या की गणना होती है और प्रत्येक कैन्यन के प्रतिनिधियों की सख्या निश्चित कर दी जाती 
है। हर कैन्टन को चाहे वह पूर्ण कैन्टन हो या अद्ध कैन्दन, कम से कम एक प्रतिनिधि 
नेशनल कौंसिल मे भेजने का अधिकार है। अ्रधिक जनसख्या वाले कैन्टन ज्यादा 
श्रौर अपेक्षाकृत कम जनसख्या वाले कम प्रतिनिधि भेज सकते हैं। इस प्रकार वर्ग जो 
कि सबसे अधिक जनसख्या वाला कैन्टन है ३१ प्रतिनिधि मेजता है ओर सबसे कम जन- 
सख्या वाला 'उरी? नामक कैन्टन सिफ एक ही सदस्य भेजता है | 


नेशनल कोौपिल की अ्रवधि--नेशनल कॉसिल की अ्रवधि पहले तीन बर्ष थी 
पर सन्‌ १९३० के निन्रन्च से इसका कार्य काल तीन वर्ष से बढाकर चार वर्ष कर दिया 
गया है। इतने समय से पहले आगार का विलयन नहीं द्ोता क्योंकि कार्यकारिणी नेशनल 
कीसिल के प्रति उत्तरटायी नहीं दे । इसके विपरीत भारत में सघ सरकार की कार्यकारिणी 
लोक सभा के प्रति उत्तरदायी है | 


सदस्यों की योग्यता--राज्य का प्रत्येक नागरिक जिसने २१घवें वर्ष में प्रवेश किया 
है मतदान कर सकता है और कोई भी २१ वर्ष से श्रधिक आयु का नागरिक सदस्यता का 
उम्मीदवार हो सकता है। सिफ पादरी लोग द्वी उम्मीदवार नहीं हो सकते । कोई व्यक्ति एक 
साथ दोनो आगारो का सदस्य नहीं वन सकता। यहाँ का निर्वाचन आनुपातिक प्रतिनिधित्व 
के आधार पर होता है । नेशनल कॉंसिल की वर्ष में चार वैठके होती हैं लेकिन एक वर्ष 
की सर बैठकों की गिनती एक सत्र में होती है। श्रागार अ्रपना सभापति व उप- 
सभापति स्वय ही चुनता है। हर नये सभ्र में नये सभापति और नये उपसभापति चुने 
जाते ह। पहले वाले सभापति व उपसभाषत्रि अगले दूसरे सत्र में नहीं चुने जा सकते | 
आगार के समापति को समान मत होने पर एक निर्णायक मत देने का भी श्रधिकार 
होता है । 
कॉसिल आफ स्टेट्स--फेडरेल असेम्बली का ऊपर वाला आगार कोंसिल आफ 
स्देट्स कटलाता है। इसके सदस्यों की सख्या नेशनल कासिल के सदस्यों की सख्या 
से कम होती है| यह अमेरिका के सीनेट से मिलता-जुलता हैं । इसमे सामूद्िक सथ के 
नागरिकों से सीघा सम्मन्ध नहीं है । इसमें प्र्ण कैण्ट्न ओर अर्थ कैण्टन के प्रतिनिधि 


( १५९ ) 


ही सदस्य हो सकते है | प्रत्येक पूर्ण कैरट्न दो और अद्ध कैण्टन एक सदस्य मेज सकता 
है। इस प्रकार १९ पूर्ण कैण्टनों से ३८ सदस्य और ६ अद्ध कैण्टनों से ६ सदस्य जाते 
हैं। अर्थात्‌ कौसिल आफ स्टेट्स मे कुल मिलाकर ४४ सदस्य होते हैं। इसके सदस्यों 
की निर्वाचन पद्धति पर या उनकी कार्य-अ्रवधि पर किसी प्रकार का प्रतिवन्ध नहीं लगाया 
गया है । प्रत्येक कैर्टन अपने सदस्यों की निर्वाचन विधि तथा उनकी अवधि निश्चित 
करने में पूर्ण स्वतत्र है। विधान में यह अवश्य निर्धारित है कि कैण्टन स्वय अपने प्रतिनि- 
धियों को वेतन व भत्ता आदि देंगे। हर केन्टन की निर्वाचन पद्धति भिन्न-मिन्न है| 
चार कैन्टनों में केन्टनों की व्यवस्थापिका प्रतिनिधियों को निर्वाचित करती है ओर २१ 
कैन्टनों में प्रतिनिधि जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से या प्रारम्भिक सभाश्रों के द्वारा निर्वाचित 
किये जाते है । 

सदस्यों की अवधि--साधारणतया कॉसिल आफ स्टेट्स के सदस्यों की अवधि 
तीन वर्ष है। लेकिन किसी कैन्टन में एक वर्ष ओर किसी में चार वर्ष को भी अवधि 
है । कैन्टन यदि चाहें तो अपने प्रतिनिधियों को वापस भी बुला सकते है। 

कीसिल आफ स्टेट्स भी नेशनल कॉसिल के समान ही स्वयं अपना सभापति व 
उपसभाषति चनती है | सभापति व उपसभापति चनने के मामले में यहाँ भी वही प्रतिवन्ध 
लगे हुए हैं जो नेशनल कौंसिल के लिये लगाये गये हैं। समान मत होने पर समापति 
को निर्णायक मत देने का अधिकार प्राप्त है । 

फेडरेल एसेम्बली की शफियों---शासन-विधान की ७१वीं धारा से ज्ञात होता 
है कि फेडरेल एसेम्बली की सत्र तरह के अ्रधिकार प्राप्त हैं अर्थात्‌ शक्ति-विभाजन 
सिद्धान्त के विदकुल विपरीत स्विट्जरलैंड में फेडरेल एसेम्बल्ली को कार्यपालिका, 
व्ववस्थापिका और न्यायपालिका सम्बन्धी तीनों प्रकार के अविकार प्राप्त हैं | परन्तु 
९५ वीं धारा को पढने से ऐसा जात होता है कि मत्रिपरिपद्‌ अर्थात्‌ फेडरेल कौंसिल को 
कार्यपालिका सम्बन्धी सारे अधिकार प्राप्त ह ओर १०६वीं घारा बतलाती है कि न्याय-प्रवन्ध 
के सभी अविकार फेडरेल ट्रिब्यूनल को प्राप्त हैं। जो मी हो, स्विव्जसलैंड के शासन- 
विधान की सम धाराओं के पढ़ने से ऐसा पता चलता है कि शासन-विधान के बनाने 
वालो की इच्छा वह थी कि कार्यपालिका सम्बन्धी सभी अधिकार फेडरल कीसिल को, व्यव- 
स्थापिका सम्बन्धी रूपी अधिकार फेडरेल एसेम्रली को और न्यायपालिका सम्बन्धी सारी 
शक्तियाँ फेडरेल ट्रिब्यूनल को प्राप्त हो लेक्नि वास्तव में बहुत सी कार्यकारिणी और 
भ्याय-मडल को शक्तियाँ सघ व्यवस्थापक मडल् को जो फेडरेल एसेम्रली कहलाती है, 
मिली हुई ह। फ्रेंडरेल एसेम्बली व्यवस्थापिका सम्बन्ध कार्यों के अतिरिक्त उपयुक्त 
कार्यो अर्थात्‌ कार्यकारिणी और न्यायपालिका के कार्यों को मी करती है। फेडरेल 
एसेम्बली के इन सब्र कायों का अच हम सक्तेप में वन करेंगे | 


५ (१ रद६ँ० ) 

( १ ) संघीय विषयों से सम्बन्धित सारे कानूनों को फेडरेल एसेम्बल्ली ही बनाती 
है | सघ के आय-व्यय के लेखे को पास करती है । सघ के दफ्तर बनाती है, अधिकारियों 
के वेतन नियत करती है | अर्थात्‌ आर्थिक स्थिति से सम्बन्ध रखने वाले सब्र कामों पर 
नियेत्रण रखती है और सब देशों की व्यवस्थापिका को जो अधिकार प्राप्त हैं. वह सब 
स्वीट्जरलेंड की फेडरेल एसेम्बली को भी मिले हुए. है | इन सब्र अधिकारों के अतिरिक्त 
एक श्रौर भी अधिकार फेडरेल एसेम्बली को प्रास है। स्वीट्जरलेंड की फेडरेल 
एसेम्बली सघीय शासन-बिधान की पुनरावत्ति (8८०३६08) भी कर सकती है। शासन- 
विधान को फिर से सशीवचनाथ देखने का यह अधिकार किसी और देश की ज्यवस्था- 
पिका को प्राप्त नहीं हैं । कट 2 


(२ ) संघीय कायकारिणी और सघीय न्यायपालिका के सदस्य, सेना का सर्वोच्च 
पदाधिकारी ( कमान्डर-इन-वीफ ) और सरकार के दसरे उच्च पदाधिकारियों को भी 
फेंडरेल एसेम्बली ही निर्वाचित करती है | इस प्रकार स्वीट्जरलेंड की फेडरेल असेम्बली 
को कार्यपालिका सम्बन्धी अधिकार भी प्राप्त हैं जो साधारणतः अ्रन्य किसी देश की 
व्यवस्थापिका को प्रास नहीं हैं 


( ३ ) विदेशी राज्यों से युद्ध या रधि करने का अधिकार भी इसे प्राप्त है | 
कैंटनों में श्रापस में क्ये हुए या किसी केंटन और विदेशी राज्य के बीच किये हुए 
सममभीते या सधि को बेध-अ्रवेध घोषित करने का अ्रधिकार भी फेडरेल एसेम्बली 
फोह। 

(४ ) स्वीरजरलेंड की जाह्य सुरक्षा और उसकी स्वतन्नता की र्ता करने व 
विदेशों के युद्ध काल मे तवस्थता की नीति को नीति अपनाने का प्रश्न करने फा सर्वोच्च अधि- 
कार भी स्वीट्जरलेंड की व्यवस्थापिका को दिया गया है। 


(५ ) पोंडरेल एसेम्बली, केन्यनों के वेघानिक तथा क्षेत्र सम्बन्धी अधिकारों 
फी रक्ला करती है और श्रांतरिक शाति और सुब्यवस्था बनाये रखने के लिये कैन्य्नों फे 
प्रत्दरूनी मामलों में भी इस्ततक्ष प कर सकती है । 


( ६ ) यह संघ-सेना पर नियत्रण रखती है, सरकारी नौकरियों (0797 86॥- 
*५।०८७) झा निरीक्षण करती है और इस बात का विशेष ध्यान रखती है ऊ़िसघ के 
कर्तव्यों का मली-भाँति पालन हो | 


(७) फेचरेल एसेम्बली को क्षमा प्रठान करने का भी अधिकार है | कार्यपालिका 
सम्बन्धी बहुत से ऐसे भी कार्य ह जिनको बास्तव में सब्र कार्यपालिका या फ्रेंडरेल कौसिल 


वार्यान्व्रित करती ह लेकिन शन सत्र कार्यों के लिये फेडरेल एसेम्बली की स्वीकृति आव- 
घ्यर् है । 


( २६१ ) 


; 
(८) फेडरेल एसेम्बली को सघ न्याय-मंडल_की कार्यवाहियों पर भी दृष्टि 
रखने का अधिकार है। फेडरेल एसेग्बली शासन-सम्बन्धी कूगडों का निपयरा करने 
के जया . हर री री “ज 
के लिये स्वय अन्तिम तथा सर्वोच्च न्यायालय का कय भी करती है और स्वयं निर्णय 


करती है। 


इस प्रकार हम देखते हैं कि स्वीट्जरलेंड में फेडरेल एसेम्बली को व्यवस्थापिका, 
कार्यपालिका और न्यायपालिका सम्बन्धी शक्तियाँ प्राप्त हैं और वह उनका प्रयोग 
भी करती है। फेडरेल एसेम्बली को ही वास्तव में सर्वोच्च सत्ता प्राप्त है। स्वीटजरलेंड 
की कार्यकारिणी वास्तव में स्वयं कुछ नहीं करती बल्कि फेडरेल एसेम्बल्ली की इच्छाओं 
को ही कार्यरूप में परिणत करती है। इस प्रकार कार्यकारिणी फेडरेल एसेम्बली 
के प्रति अपने कार्यों के लिये उत्तरदायी नहीं है। कार्यपालिका और न्याय- 
पालिका सम्बन्धी कुछ शक्तियों को कार्यान्वित करने के लिये फेडरल एसेम्बली की 
सयुक्त बेठके होती हैं अर्थात्‌ फेडरेल एसेम्बली के दोनों सदनों, नेशनल कौंसिल और 
कॉसिल आफ स्टेट्स के सदस्य साथ-साथ बेठते हैं और बहुमत से निर्णय करते हैं। 
दोनों सदनों के उपस्थित सदस्य वोट देते हैं। इस प्रकार की सम्मिलित बैठकों में नेशनल 
कीसिल को लाभ होता है क्योंकि नेशनल कौंसिल मे अधिक सदस्य होते है इसलिये 
उसकी ताकत भी अधिक होती है । नेशनल कॉसिल का समापति ही चेयरमैन होता है, 
उसी की अध्यक्षता में सम्मिलित बेठकों की कायवाही आरम्म की जाती है। इसके 
श्रतिसिक्ति, अन्य दूसरी शक्तियों का प्रयोग करने के निर्णय के लिए फेडरेल एसेम्बल्ली के 
दोनों सदनों की अलग-अलग बेठक होती है। इन अलग-अलग बैठकों में दोनों सदनों 
को समान अधिकार प्राप्त हैं। फेडरेल काउन्सिल के सदस्य ()/(05६८:9) दोनों सदनों 
के प्रति उत्तरदायी हैं और दोनों सदनों में उनसे सवाल पूछे जा सकते हैं। साराश यह 
है कि दोनों सदनों की ताकतों में कुछ भी अन्तर नहीं दिखाया जा सकता | लेकिन व्याव- 
हारिक रूप में नेशनल कींसिल, कोसिल आफ स्टेट्स की अपेक्षा कुछ अ्रधिक प्रभावशाली 
हे गई है लेकिन इतनी नहीं कि कॉसिल आफ स्ट्रेट्स की अपनी कुछ सत्ता ही न रहे | 


व्यवस्थापिका सभा के काय -सचालन की विधि--फेडरेल एसेम्बली की साल में 
कुल दो बैठक होती है लेकिन असाधारण परिस्थिति में तीन बेठकें मी हो सकयी है| यह 
बैठके सामान्यतः एक समय में एक महीने से अधिक की नहीं होती । कोई भी सदस्य किसी 
भी सदन में प्रस्ताव प्रस्तुत कर सकता है | प्रस्ताव प्रस्तुत हो जाने पर वह दोलों सदनो में 
उसी दिन विचारार्थ रखा जाता है और दोनों सदन अलग-अलग विचार कर उस पर 
अपना-अपना निणय देते हैं । निर्णय देने के लिये स्वीट्जरलेंड के सदनों में भी कमेटी 
बनाने को प्रणाल्रो है । दोनो सदन अपनी-अपनी कमेटियाँ बना लेते है। प्रस्ताव पहले 


€ रदरै ) 


इन्हीं कमेय्यों में प्रस्तुत किया जाता है । प्रत्येक सदध की कमेटियाँ प्रस्ताव पर 
विचार करके अपना-अपना निर्णय रिपोट्र को बता देती हैं। दोनों सदनों के अलग- 
ग्रलग रिपो्र होते हैं जो कि कमेटियों द्वारा ही चुने जाते हैं | स्वीग्जस्लेंड में नेशनल 
कौंसिल यद्यपि फ्रान्स के चैम्बर आफ डिपुटीज या इगलेंड के हाउस आफ कामन्स के 
समान प्रभावशाली नहीं है फिर भी कॉंसिल आफ स्टेट्स की अपेज्ञा इसका प्रभाव 
अधिक होता है | इसी कारण कींसिल आफ स्टेट्स अधिकतर इसके निरयों को स्वीकार 
कर लेती हे जिससे दोनों सदनों में मतमेद होने की समस्या नहीं उपध्यित होती | 


चोबीसवाँ अध्याय 


संघ-का्यपालिका 


स्वीट्जरलेंड की सघ-कार्यपालिका जिसका मुख्य काम व्यवस्थापिका द्वारा बनाये 
गये कानूनों को कार्यात्वित करना है फेडरेल कौसिल के नाम से प्रसिद्ध हे । स्वीट्जर- 
लैएड की फेडरेल कौंसिल तरिलकुल ही अनोखे हंग की है, इसकी बनावट दुनिया के सारे 
देशों की कार्यकारिणी से पूर्णतया मिन्न है। और देशों में कार्यकारिणी की सर्वोच्च सत्ता 
एक व्यक्ति को दी गई है परन्तु स्वीय्जरलैएड में कार्यकारिणी की सारी सत्ता एक व्यक्ति 
के हाथ नहीं, एक समिति को सौंप दी गई है | इस समिति में सात सदस्य होते हैं । 
लेकिन इस समिति की तुलना मारतया इशगलैंड के मत्रिपरिषद से नहीं की जा सकती क्योंकि 
यह समिति फेडरेल एसेम्वली का नेतृत्व नहीं करती और न यह फेडरेल एसेम्बली द्वारा 


हटाई ही जा सकती है । इस प्रकार की कार्यपालिका की नींव स्वीट्जरलैंड में १८४८ ई० 
में डाली गई थी। 


जज आग का 
हे। इंगलेंड आदि सभात्मक प्रणाली का अनुकरण करने वाले देशों में 
व्यवत्थापिका ( निम्नभवन ) फेवल परिषद्‌ के प्रधान को निर्वाचित करती है फिर यह 
प्रधान व्यक्ति जो प्रधान मंत्री कहलाता है अपनी एक परिषद्‌ बनाता है। लेकिन स्वीव्जर- 
लेंड की कार्यपालिका की बनाव० भारत, फ्रास, इ गलैंड आदि देशों से एकदम भिन्न है। 
यह समिति के सदस्य चार साल के लिये चुने जाते हैं। फेडरेल एसेम्बली इन 
सदस्यों की अपने में से अथवा भाहर से चुन सकती है परन्तु वास्तविक प्रचलन में 
चुनाव अधिकनर सदस्यों में से ही होता है | फेडरेल कौसिल में मन्नी वन जाने के बाद 
83% २ कमल पाक पलक त पाक पक सदस्यों के लिये के ही कैन्टन के दो निवासी 
ले कॉसिल मंत्री नहीं चुने जा सकते। मंन्त्रियो के निर्वाचन की एके रीति यह 
प्रचलित हो गई है कि ज्यूरिवि और वर्न कैन्टनों का एक-एक प्रतिनिधि कौंसिल का 
सदस्य अवश्य चुना जायगा क्योंकि ज्यूरिच और बने बहुत ही पुराने श्रौर अधिक प्रसिद्ध 
कैन्टन हैं। मृत्यु हो जाने पर या किसी और कारण से अवधि के पहले ही यदि किसी 
मंत्री का स्थान रिक्त हो जाता है तो उस स्थान की पूर्ति उसी कैन्य्न के निवासी की 


( रधड ) 


था उसी भाषा माष्री और उसी राजनीतिक दल के सदस्य की निर्वाचन द्वारा नियुक्त से 
कर दी जाती है। मृत्रियों का पुर्निवाचन भी किया जा सकता है। <इसीलिये फेडरेल 
कौंसिल के सदस्य बहुत विद्वान श्रौर अनुमवी होते हैं। उनका कार्य काल बहुत लम्बा 
होता है। कोई संदत्य जब्र तक चाह अपने वद पर आरल्ड रह सकता दे। फेडरेल 
कॉसिल के हर सदस्य प्रन्य देशों के प्रधान मन्री की तरह किसी भी सदस्य के अधिकार 
एक समान हैं। दुसरे सदस्यों पर अपना आधिपत्य नहीं दिखा सकता | लेकिन बहुत से 
ऐसे कार्यो के सचालन के लिये जो एक समिति द्वारा सचालित नहीं किये जा सकते | 
फेडरेल एसेम्बली प्रति वर्ष फेड्रेल-कैंसिल के सदस्यों में से एक प्रेसीडेस्ट निर्वाचित 
करती है | यह प्रेसीडेन्य एक साल से अधिक अपने पद पर आउरूढ़ नहीं रह सकता। 
प्रेसीडेन्ट की सहायता के लिये फेडरल एसेम्नली एक उपसमापति भी निर्वाचित करती 
है। दूमरे वर्ष जत्र प्रेसीडेन्ट को अपने पद से हटना पडता है तो उसके स्थान पर उप- 
समापति बना दिया जाता है | 
भारत या ब्रिटेन के प्रधान मत्री के समान स्वीट्जरलैंड के प्रेसीडेन्ट का कोई 
महत्व नहीं है | स्विट्जरलैंड का प्रेसीडिन्ट नाम मात्र का समापति होता है । उसे बहुत थोडी 
सी केवल वे ही शक्तियाँ मिली हुई हैं जो कि समिति द्वारा सचालित नहीं की जा सकतीं 
जैसे विदेश के मन्रियों और राजदूतों श्रादि का स्वागत करना, उनके रहने और उनकी 
सरत्ता का प्रवन्ध करना । स्वीव्जरलेड का प्रेसीडेन्ट और देशों के प्रधान मत्री की भाँति 
न तो कार्यकारिणी का कोई उच्च पदाधिकारी अपने मन से नियुक्त कर सकता है, न 
विदेशों से राजनेतिक सम्बन्ध स्थापित कर सकता है और न घारा सभा के कानूनों को अस्वी- 
कार कर सकता है। यहाँ का प्रेसीडेन्ट अन्य सत्र सदस्यों के सहयोग से प्रत्येक काय करता 
है। इसीलिए, यहाँ का प्रेसीडेन्ट “महत्वहीन प्रेंसीडेन्ट ? कहलाता है लेकिन इसका मत- 
लब यह नहीं कि इस पद को प्राम करने को कोई लालायित न रहता हो । यहाँ के प्रेसीछेन्ट 
का पद बहुत सी ऐश्वय तथा गौरबप्रर्ण समझा जाता है। यह पद्‌ बहुत ही ऊँचा 
_ह थ्रोर कुशल राजनीतिजों को ही दिया जाता है | इसलिए महत्वाकाज्षी राजनीविन इस 
पद को प्राम करने में अपना गौ समभते है। कीसिल के और सदस्यों की श्रपेत्षा 
प्रेप्तोडेन्ट को वेतन भी श्रधिक दिया जाता है । 
फेस्रेल कोपिल के कार्य--फेडरेल_ कौंसिल को कार्यपालिका सम्बन्धी समस्त 
र्वोच्च अधिकार प्रात ।_ हद विधान के १०२ अनुच्छेद में इन सत्र अधिकारों का 
विल्वृत उल्लेस जिया गया द। कार्यकारिणी अधिकारों के अतिरिक्त कुछ व्यवस्थापिका 


सम्जन्ची कार्य भी फेटरेल डंसिल को करने पड़ते ६। जैसे -भिशेषज्ञों की सहायता से 


जा अं पक कर आवास जा जगह में पेरा होने से पहले प्रत्येक ब्रिल पर विचार 


कसा आदि | कौसिल के सदस्य दोनों भवनों की बहस तथा अ्रन्य कार्यवाहियों 
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पूरा भाग ले सकते हैं यद्यपि वे स्वयं व्यवस्थापिका के सदस्य नहीं होते | कार्यकारिणी 
सघ-व्यवस्थापिका द्वारा स्वीकृत किये गये काननो और आदेशों को लागू करती ' द्वारा तो और है तथां 


संघ के उन पदाधिकारियों को नियुक्त करती.है जो. फंडरेः फेडरेल एसेम्बली द्वारा नियुक्त नहीं' 
किये गये हैं। 


आर देन पतन हक के ऋद् कू का 
आर्थिक कक 
करने और खच की देख-रेख करने का भी कार्य वही करती है! फेंडरेल कोसिल अपने 
अह कार्यों और वैदेशिक कार्यों का सालाना ब्योरा भी तैयार करती है और उसे संघ- 
व्यवस्थापिका के सामने प्रस्तुत करती है। कैन्टन सम्बन्धी भी कुछ अधिकार फेंडरेल 
कौंसिल को प्राप्त हैं जैसे कैंन्दनों की आपसी सन्धियों या विदेशी राज्यों से की हुईं सन्धियों 
की जाँच करनी । 

फेडरेल कॉमिल और फेडरेल एपेम्ब्ली का आपत का समस्वन्ध--हम पहले 
ही इस बात का उल्लेख कर चुके हैं कि स्वीग्जसलेंड की कार्यपालिका बिलकुल ही अनोखे 
ढग की है | इस तरह की कार्यपालिका संसार के अन्य किसी भी देश भ नहीं पाई जाती | 
व्यवस्थापिका सभा से इसका बीच का सम्बन्ध है क्योंकि न तो यह व्यवस्थापिका का नेतृत्व 
ही करती है ओर न यह सयुक्त राज्य अमेरिका की कार्यकारिणी की भाँति व्यवस्थापिका 
सभा के तत्न के बाहर ही है । यहों की फेडरल कोंसिल में परिषद प्रणाली ओर अध्यक्षा- 
उमक प्रणाली ((००॥760 9750॥0 800 ?7९80९7/8] 97६८०) दोनों के 
_कुछ-कुछ गुण मौजूद हैं। 


_ फेडरेल कौंसिल के सदस्यों को यद्यपि फेडरेल एसेम्बली के किसी भी सदन का 
सदस्य होने का अधिकार नहीं है फिर भी फेडरेल कौसिल के सदस्य फेडरल एसेंग्ली के 
_सदनों के अधिवेशन में जा सकते हैं और प्रकट रूप से वोल भी सकते हैं। परत वे 
किसी विपय पर वोट नहीं दे सकते हैं | वे एसेम्बली के प्रति उत्तरदायी होते हैं परन्तु उस 
उत्तरदायित्व का स्वरूप कुछ विशेषताओं के कारण मिन्न है। अन्य देशों की भाँति कार्य- 
पालिका और व्यवस्थापिका में मतसेद हो जाने पर कार्यपालिका के त्यागपत्र देने की पद्धति 
यहों पर नहीं है| स्वीट्जुसलेंड..में जब-कभी-फेड्रेल कौंसिल और फेडरेल एसेम्बली 
अपने प्रस्ताव में सशोधन कर देती हे अथवा उस प्रस्ताव को ही त्याग देती है। इस 
प्रकार से स्वीय्जस्लैस्ड में कार्यपालिका तथा व्यवस्थापिका सम्बन्धी ऋगड़ो की 


सम्भावना प्रावः लुत हो जाती हैं । कार्यपालिका ऐसे अवसर पर व्यवत्थापिका के आगे 
सुक जाती है । 
डेड 
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इस प्रकार हम देखते हैं कि फेडरेल कीसिल एक प्रकार से फेडरेल एसेम्बली 
के विल्कल ही अधीन है क्योंकि इसे वास्तव में फेंडरेल एसेम्बली के निणयो को ही 
शिरोधार्य करना होता है ।-अपने कार्यों को करने के लिये भी फेडरेल कौंसिल स्वाधीन 
नहीं ह। वेदेशिक सेना सम्बन्दी तथा साधारण प्रशासन सम्बन्धी कार्यों को चलाने 
के लिए फेडरेल एसेम्बली की अनुमति लेना अनिवार्ग है। फेडरेल एसेम्बल्ली इन कार्यो 
को करने के लिए आदेश जारी कर सकती है जिनके अनुसार प्रधानतः फेडरेल कॉसिल 
को कार्य करना पडता है। 


लेकिन व्यान देने की बात यह है कि ऊपर लिखी हुई बातों के देखने से फेडरेल 
कौंसिल सिद्धान्त रूप से जितनी महत्वद्दीन ज्ञात होती है व्यवहार रूप से वह उतनी ही 


महत्वपूर्ण भी है । वाब्तव मे फेडरेल कॉंसिल मेडरेल एसेम्बली की अपेज्ञा अधिक शक्ति- 
जज हे सशोधन किया जाता बरगक शत आह ही कभी वे अस्वीकृत किये जाते हैँ | इसी कारण 
प्रसिद्ध राजनीतिजञ ब्राइस ने तो फेडरेल कॉसिल के लिए. यहाँ तक कहा है “7६ 5 & 
शणातै८ 8६ पढी। 285 20 4950एप76॥५, 200 ०६८९० 5प९९2०७५६ 29 
5 ८) ४४ 07208” अर्थात्‌ यह कार्य-सचालन का यत्त्र तो है पर साथ ही साथ पथ-_ 
प्रदर्शक भी है और प्राय. सुझाव पेश करने के साथ-साथ उसके कार्यान्वित करने का 
दाँचा भी यही तैयार कग्ती है | ब्राइस के इस कथन से फेडरेल कौंसिल के मह॒त्व का 
स्पष्ट विव्शन होता है।.. 


फेडरेल कॉसिल की इस पिरोधी प्रकृति ( सिद्धान्त रूप से महत्वहीन लेकिन व्याव- 
हार्कि रूप से इतनी महत्वपूर्ण ) का कारण शायद यह हो ऊ़ि फेडरेल कॉसिल के सदस्य 
बरम्पार निर्वाचित किये जाते है जिससे ये अपने प्दों पर कई-कई साल तक आरूढ़ रहते 
₹। इस प्रकार जहाँ इनका अनुभव बढ़ता जाता है वहाँ इनका प्रभाव भी चढ्ता जाता है। 
नतीजा यट द्वोना है कि यह लोग जो प्रस्ताव फेडरेल एसेम्बल्ली में प्रस्तुत करते हैं वह बहुत 
ही महत्वपूर्ण तथा अनुभव पूर्ण होते हैं और फेडरेल एसेम्बली के अनुभवहीन सदस्यों को 
उन्हें ख्ीकृन करना अनिवाये सा हो जाता है । इसफ़े अतिरिक्त फेररेल एसेम्बली के 
महत्वपूर्ण न होने का एक कारण यह भी द्वो सकता दे कि स्वीय्जरलेंड में जनता को 
प्रधानता दी गई है| हर प्रत्ताव लोफ निर्णय के लिये रखा जाता है । जनता की 
स्वीकृति पर ही कोई प्रस्ताव कानून बन सकता हैं। अतः फेडरल एसेम्बली फोडरेल 
वं।मिल द्वाग प्रस्तुत किये हुए. सम प्रस्तावों को अधिकतर स्वीकार ही कर लेती है। इस 
प्रर व्याउद्यारिक रुप में फोटरेल एसेम्सली फेटरेल वाौसिल की अपेक्षा काफी शक्तिददीन 
है। सन १६१४ के प्रथम विश्व युद्ध में फोटरेल एसेम्बली ने फेडरेल वौसिल के 
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अधीन बहुत से अधिकार कर दिये थे तब से यह सस्था और भी अधिक शक्तिशाली 
हो गई है। » 

फेडरैल कॉपिल की श्शिवताएं --यत्रिप हम ऊपर फेडरेल कौसिल की विशेष- 
ताश्रों का थोड़ा बहुत उल्लेख कर चुके हैं फिर भी यहाँ पर विस्तुत रूप से क्रमानुसार 
उनका वर्णन करना अनुपयुक्त न होगा । ये विशेषताएँ निम्नलिखित है /--- 

(१ ) फेडरेल कॉसिल की प्रथम विशेषता यह है कि यहाँ पर शासन सत्ता 
एक व्यक्ति में निहित न हो कर एक समिति में निहित है। यह समिति सात व्यक्तियों 
से मिल कर बनी है। इन्हीं व्यक्तियों में से एक सभापति होता है लेकिन यहाँ के 
सभापति की तुलना और देशों के प्रधान मत्री या सभापति से नहीं की जा सकती हे 
क्योंकि यहाँ के सभापति को शेष सदस्यों के समान ही अधिकार ग्राप्त है। यहाँ का 
समापति शेप छः सदस्यों पर किसी प्रकार का शासन नहीं कर सकता आर न वह इन 
सदस्यों को चुन ही सकता है | वह केवल नाममात्र के लिए ही समापति है। उसे कोई 
विशेष अधिकार प्राप्त नही हैं| फे डरेल कीसिल की ठुलना ब्रियेंन की कैबिनेट से नहीं 
की जा सकती क्योंकि इनका निर्माण दल के आधार पर नहीं होता । इसके सदस्य किसी 
विशेष दल में से निर्वाचित नहीं किये जाते | दूसरे यहाँ पूनर्निवाचन की भी प्रथा है । 
यद्यपि विधान में ऐसा कोई प्रतित्रन्ध नहीं है परन्तु हिर भी फेंडरेल कोसिल के सदस्य 
फेडरेल एसेग्बली में से ही छाँट कर नियुक्त किये जाते है। इस प्रकार फेडरल कौंसिल 
में फेडरेल एसेम्बली के मुख्य-मुख्य ढलो के प्रतिनिधि होते है | 

( २) फेडरेल कीसिल को फेडरेल एसेम्बली के भग करने का अधिकार नहीं 
दिया गया है | फेडरेल कौसिल जनता के सामने कोई प्रस्ताव अपील के रूप में नही रख 
सकती है । जब फेडरेल कौंसिल और फेडरेल एसेम्बली में कोई मतभेद हो जाता है तो 
फेडरेल कौसिल को फेडरेल एसेम्बली के निर्णय को स्त्रीकार करना पड़ता है | 


( ३) फेडरेल कोंसिल शासन कार्य का सचालन करने वाला अ्रंग है अतः इसमें देश' 


सत्यवस्था रखने का अधिकार है। यह सेना का प्रबन्ध करती है. आज: 


में शान्ति व सत्यवस्था रखते का अधिकार है । यह सेना का प्रन्‍न्ध करती हैं, आय-त्यये 


का प्रशन्ध करती है और राष्ट्र के सत्र बेंदेशिक व्यवहारों को चलाती है। लेकिन इन कामों. 
फे करने की नीति को निर्धारित करने का अधिकार सिद्धान्त रूप से फेडरेल एसेम्बली को 
ही है परन्तु ध्यावहारिक रुप में ऐसा नहीं होता क्योंकि फ्रेडरेल कौंसिल बड़ी प्रभावशाली 
है | अतः वह प्रायः अपनी निर्धारित की हुई नीति से ही सत्र कामो को चल्लाती है । 

(४ ) ख्वीटजरलेंड की फेडरेल कोंसिल की एक विशेषता यह भी है कि वह स्थायी 
एवं दृढ भी है । इसका कारण यह है कि फेडरेल कॉसिल के सदस्य यद्यपि फेडरेल 
एसेम्बली के सद॒स्व नहीं हो सकते तथापि उन्हें फेडरेल एसेम्बली की कार्यवाहियों 
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में भाग लेने का पूरा-पूरा अधिकार है। केवल वे लोग वोट नहीं दे सकते हैं । अतः वे 
लोग वहाँ की कार्यवाहियों से परिचित रहते हैं । 


कार्यकारिय तै 
त तथा व्यवस्थापिका के सम्बन्ध 
का तुलनात्मक अध्ययन 


स्विय्जरलैंड की कार्यकारिणी तथा धारा समा के सम्बन्धों में मौलिकता है। यह 
सम्बन्ध श्रध्यक्षात्मक तथा सचिवात्मक दोनों प्रकार की शासन प्रणालियों में प्रचलित 
सम्बन्ध से पूर्णतया मिन्न हे। इसकी मौलिक प्रकृति-का-व्शन करते हुए. डायसी लिखता 
है कि यह कौंसिल इंग्लैंड या उन देशों के मन्त्रिमए्डल के समान नहीं है जिन्होने इगत्ेंड 
के मन्त्रिमर्डल के रूप वो अपना लिया है क्योंकि यह धारा सभा का पथ-प्रदर्शन 
नहीं करती और न उसके कारण यह भग की जा सकती है, और न यह सदबुक्त 
राज्य अमेरिका तथा उन अन्य देशों, जिन्होंने अमेरिका के राष्ट्रपति-सरकार के रूप को 
स्वीकार कर लिया है, मन्त्रीमएडल समान धारा सभा से स्वतत्र हैं, फिर भी इसमें 
दोनों प्रकार की सरकारों की कुछ विशेषताएँ मिलती है। 


34 
._ स्वीव्जरलेंड की कार्यकारिणी तथा धारा सभा का सम्मन्ध निम्न चातों में इगलैंड के 

मन्त्रिमए्डज्ञ तथा धारा सभा के सम्बन्ध से समानता रखता है;--- 

( क ) स्वीट्जस्लेंड की कार्यकारिणी बद सभा है जो धारा सभा द्वारा शासन 
सम्बरत्थी कार्यों को करने के लिए निर्वाचित की जाती है, 

"| 

( ख ) कायऊारिणी का प्रत्येक सदस्य शासन के एक न एक विमाग का अध्यक्ष 
होता है; रे 

( ग ) मन्त्रिमण्डल के सदस्य धारा सभा के दोनों सदनों की बैठकों में भाग ले 
सऊते हैं, पर मत नहीं दे सकते, न पक गा 


( व ) उनसे शासन से सम्बन्धित कार्यों एवं नीतियों के विषय में प्रश्न पूछे जा 
सकते है। इस प्रफार वह काफी तीर से थारा समा के अन्तर्भत रहते है 


. (च) वह बजय तथा समस्त कानूनी विधेयकों को बनाते हैं और वारा सभा 
म करक उन्हें कानूनी रूप दिलाने का प्रयत्न करते है | 


प्न्तु यही पर उनकी समानता समाप्त हो जाती है तथा अन्य देशों की घारा 
सभा एवं कपकारिणी में होने वाले सम्तन्‍्धों से भिन्न स्वरीट्जरलेंट की कार्यकारिणी की 
प्रद्ति में ये अन्तर दिखाई पडते है --- 


( के ) यदि स्व्रीटजसलेंट की कार्यमारिणी के सदस्य घारा सभा के जिसी भी 


( २६९ ) 


भवन से चुने जा सकते हैं पर उन्हें निर्वाचित होने के पश्चात्‌ वहों की सदस्यता 
छोडनी पड़ती है ; 


(ख ) मत्त्रिमएडल के सदस्यों के वह अधिकार नहीं है जो ससदीय सरकार वाले 
राज्यों के मन्त्रियों के होते है । इस बात का विश्वास होने पर भी किसी विवादास्पद प्रश्न 
पर राष्ट्र की इच्छा का प्रतिनिधित्व धारा सभा नहीं वरन्‌ वह कर रहे है वे धारा समा 
अथवा उसके एक अग को मंग करके देश के समज्ष अपील नहीं कर सकते , 


( ग ) “हण्टरपेलैशन” पर प्रतिनायन का प्रस्ताव पास नहीं होता हे 
लशन पर धदतापन का पं ये पाप भा देता है. 


(घ ) कार्यकारिणी के सदस्य धारा सभा के प्रति इस रूप में उत्तरदायी नहीं है 
कि धारा सभा का उन पर से विश्वास उठ जाने पर उन्हें पद त्याग करना पड़े। 
यहाँ पर मन्त्रमएडल ४ वर्ष तक स्थिर रहता है । इस प्रकार स्वीटजरलेंड का मन्त्रिमए्डल 
संसदीय प्रणालो सरकार के मन्त्रिमण्डल से भिन्न राष्ट्रपति सरकार के मन्त्रिमण्डल 


की स्थिरता से समानता रखता है। परन्तु धारा सभा के सम्बन्ध की दृष्टि से यह उससे 
भिन्न है। 


स्व॒टीजरलैंड तथा श्रन्य देशों की कार्यकारिणी एवं धारा सभा के सम्बन्धों में 
अन्तर निम्न दो कारणों से है :--- 

(क ) स्वीट्जरलैंड में कार्यकारिणी का धारा सभा के प्रति उत्तरदायित्व का 
सिद्धान्त बिलकुल नवीन नियमों पर निर्धारित है । इसके अनुसार कार्यकारिणी धारा सभा 
के बराबर कोई स्व|न्त्र अग नहीं हे वरन्‌ यह सैद्धान्तिक एवं व्यावहारिक, दोनों रूपों में 
धारा सभा की श्राश्रित है। इगर्लेंड में यह केवल सिद्धात ही में हैं कार्य रूप में मन्त्रि- 
मण्डल धारा सभा का पथ-प्रद्शन तथा नेतृत्व करता है। परन्तु स्विय्जसलैड में मन्त्रि 
मण्डल धारा सभा की आज्ञा का पालन करना पड़ता है| यहाँ पर यह बात ध्यान देने 
की है कि स्वीय्जस्लेंड का मन्त्रिमण्डल जब बेंदेशिक नीति, सैनिक अथवा शासन सम्बन्धी 
फाये करता है तो उसे धारा सभा की पूर्व स्वीकृति प्राप्त करनी पड़ती है। धारा सभा 
प्रस्तावों के रूप मे नीति तथा कार्य करने के दंग को कार्यकारिणी के सामने रखती है | 
अतः जब मन्त्रिमएडल पूर्ण रूप से धारा सभा द्वारा निर्दिष्ट मार्ग पर चलता है तब 
अविश्वास का प्रश्न ही कैसे उठ सकता है ; 

(ख ) स्वीट्जरलेंड के लोगों का विश्वास है कि आपस में मतभेद रखना अनुचित 
है। उनका विचार है कि जब मन्निमएडल घारा सभा द्वारा निर्दिष्ट मार्ग पर चलेगा तब 
आपस में सरकार के कार्यों के विषय में मतभेद होने की सम्भावना बहुत कम रह जायगी । 
इसके अतिरिक्त, _व्राइस के शब्दों में, स्विस नागरिकों का यह विश्वास है “जब मतभेद 
कित्ती आधारभूत सिद्धाल् तथा किसी मन्‍्त्री के अपने निजी विभाग से सम्बन्ध नहीं 


( २७० ) 


रखता तो किसी अच्छे नौकर को केवल इसीलिये क्‍यों हटाया जाय वह अपने कार्यक्षेत्र 
के श्रतिरिक्त अन्य बातों में आप से सहमत नहीं है |? 


इस प्रकार वारा सभा एवं कार्यकारिणी के इस मौलिक सम्बन्ध द्वारा स्वीय्जरलैंड 
के लोगो ने उत्तरदायित्व प्रथा एवं मन्त्रि-मन्डल की स्थिरता दोनों को मिला दिया है। 
यह किसी विशेष प्रश्न पर मन्न्रिमएडल् के सदत्यों व्यक्तिगत की राय पर ध्यान न देकर, 
जो उन्हें क्षणभर के लिए दल्लो में विभाजित कर देती है, उन अनुभवी तथा योग्य 
शासकों को राष्ट्र की सेवा का अवसर प्रदान करती है | 


स्वीटजरलेंड के सघीय परिषद्‌ (8८१८४४] ८००४८०॥७) तथा इ'गलैंड के 
सन्त्रिपरिषद्‌ की तुलना 


न धन की कैबिनेट एक त्रिगुण (7॥7८८ 70]0) “कब्जा! (न770/29) है जो 
कि राजा, लाड सभा और कामन्स सभा को काम करने के लिये मिलाती है | वह 
आधुनिक राजनैतिक ससार की एक विचित्र रचना है। बढ इगलेंड की वास्तविक कार्य- 
कारिणी (१९४) 85%०८०४ए८) तया रीति कार्यकारिणी (70079) 5#%6८पए९८) 
से मिला है । उसकी परिभाषा, राजा के सल्ञाहकार्रों का समूह, जिन्हें (४०४४) के 
नाम से प्रवान मन्‍्त्री चुनता है और जिन्हें कामन्स समा की स्वीकृति प्रात होती है 
कह कर दी जाती है | वह राज्यरूपी जहाज की चालक चक्र (5:०८४78 ९४॥८८)) 
है | स्वीट्जस्लेंड की कार्यकारिों भी अपनी विचित्र प्रकृति के लिए महत्वपूर्ण है। 
ब्राइस लिखता है कि “स्वीस्जरलैस्ड की सधीय परिप्रद--पक्र-ऐसी संस्था है जिसका 
आन या आवश्यक है ।? स्विंस परिषद्‌ कु बातों में तो ब्रिटिश कैबिनेट से त्ाम्य रखती 
है और कुछ में मिन्नता । 

रचना ((०४४०5/7०५) में--स्वना के सम्मन्ध में स्विस परिषद्‌ और श्िटिश 
बैबिते: मे यह समता है फि दोनों के दी सदस्य व्यवस्थापिका में से चने जाते हैं तथा 
वह विभिन्न शासकीय विभागों के अध्यक्ष होते है। परत यह समानता यहीं समाम हो 


जाओ ६ जले तक उनके श्राकार, निर्वाचन पद्धति और विचारों को एकता का सम्बन्ध 
कहर असर कर उडी है थम र० तक सत्य हरे है। स्विस पत्िद के सदस्यों को 
एक पैसा व्यक्ति नही चुनता जो व्यवस्थापिता का सदस्य नहीं है जैसा कि इगलैश्ड मे मर 
है ई जहां 8 पट मकान नियुक्ति प्रवान मल पर “धाजा (0७7)! करता है | 
इसके विपरीत विस परिषद्‌ के सदत्यों का चर्लँ क॑ 5 कमल कक थापि निर्वाचन करदी है ) 
य्‌ 








>> 


उनके शिए यद आवश्यक नहीं है कि वह बहुमत दल ऊे ही सदस्य हो जैसा कि ड 
में है। अर्थात्‌ म्विस परिषद के संदयों ऊे लिए इगलेंड की तरह बिचारों की एकता 
पल जल गराटयाों के शिए इगलंट को तरह विचारों को। 


( २७१ ) 


आवश्यक नहीं हे । ब्रिटिश केब्रिनेंट की तरह उनका कोई निश्चित राजनैतिक कार्य केब्रिनिट की तरह उनका कोई निश्चित राजनैतिक कार्यक्रम 


नहीं होता | वे अपने विरोधी विचारों को प्रकट कर सकते हैं।_ टिव्शि कैबिनेट प्रणात्री 


में इसकी आज्ञा नहों है | गा जि &- 
पूजफ्ताबों €४०८प/ाए८! ब्रिटिश कैबिलेट “502]2! | स्विस परिषद्‌ में 
ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होता जो अन्य सदस्यों पर प्रभुत्व वैसा ही रखता हो जैसा कि इंगलेंड 
में कैबिनेट पर प्रधान मनन्‍त्री रखता है । ल्िस परिषद में समापति ((०॥8/07772) का कोई 
विशेष महत्व नहीं है क्योंकि उसके सभी सहयोगी उसके वराबर ही हैं और किसी भी 
प्रकार उसकी अधीनता में नहीं हैं लेकिन ब्रिटिश प्रधान मत्त्री कार्यकारिणी का वास्तविक हः 
प्रधान होता-है।7ख 

शक्तियों ओर कार्यों में---इगलेंड की कैत्रिनेट के कार्यों का वर्णन १९१८ ई० की 
(4८067ए 0६ 6 (507९7777296 000777:62८ ने अपनी रिपोर्ट में 
इस प्रकार किया था ;-- 

(श्र ) संसद के समक्त रखने के लिए नीति निश्चित करना; 


( व ) संसद द्वारा निर्धारित नीति के अनुसार राष्ट्रीय कार्यकारिणी (02007क] 
5>5€८पाॉ।ए८) पर नियन्त्रण रखना, 


( स ) और राज्य के विभिन्न विभागों (2०047600८॥४४) का परिसीमन 
(722॥7708007) और समन्वय (८००-070॥948/07) करना । 


इनमें पहले के अन्तर्गत संसद के प्रत्येक अधिवेशन के लिए तिहाई कार्यक्रम 
(.०8/9॥ए८ ?:०87४077८) बनाने का काम आता हैं। केबरनेट लसद के काम आता है। संसद 
समक्ष सरकारी विधेयकों की प्रस्तुत करती मत्त सरकारी विषेयकों को प्रस्तुत करती है, उनका अर्थ तथा महत्व सममातो है अर्थ तथा महत्व समकाती है और 7 
नेतृत्व मित्र जाता है। राजा के भाषण को भी वही तैयार करती है। साधारण सदस्यों 


दाग्र.पस्तुत किये गये विधेयकों पर सरल निर्णय करती है और वार्षिक बजट की विवेचना 
करती है । 


दूसरे के अन्तेगत (70% के विदेशी मामलों से सम्बन्धित अधिकार के 
प्रयोग की विधि निर्यय करने का काम आता है। 


तीसरे के अन्तर्गत सरकार के विभिन्न विभागों के सामान्य नियन्त्रण और 
समन्वय का काम आता है |. 


खिस परिषद के कार्य बहुत कुछ व्रिविश कैबरिलेड के समान ही. के कार्स व ही 


हे हैं सो कारण हे, कह वरेशिक सम का उप जो हो दा कूल, राज्य की 
कार्यकारिणी है, वह वेदेशिक सम्बन्ध का संचालन करती है तथा राज्य के 


( २७२ ) 


न पक किम के शासन की देख-रेख करती है। कानूनों के प्रयोग का पर्यवेक्षण करती है और 
5) है। परिषद इतनी सवशक्तिमान नहीं हे जितनी केबरिने कैत्रिनेट, वह व्यवस्थापिका से अपनी 
इच्छा जयदस्ती नहीं मनवा सकती जैसा कि ब्रिटिश केब्रिनेट श्गलैण्ड में कर लेती 
है। वह व्यवस्थापिका पर नियन्त्रण नहीं रखती, वरन्‌ व्यवस्थापिका उस पर नियन्त्रण 
रखती है. क्योंकि उसके पास इगलैर्ड की कैबिनेट की तरह प्रथम सदन को भग करने की 


शक्ति नहीं है | 


व्यवस्थापिका के सम्बन्ध में-- इस क्षेत्र में भी दोनों में कुछु समानता और कुछ 
() भिन्नता है। स्विस-परिषरद के सदस्य भी ब्रिटिश कैत्रिनेट की तरह व्यवस्थापिका के सदस्य 
होते हैं। यह प्रस्ताव रखते है, भाषण देते हैं, इनसे प्रश्न किये जा सकते है. और उनके 


शासकीय कार्यों और नीति के सम्बन्ध में इनसे पूछताछ तप्प्टाएट३५००) मी की | और नीति के सम्बन्ध में इनसे पछताल (7८८:0८०००४७) भौ की जो 
सकती है। इ्गलेंड की कैबिनेट की तरह परिषद्‌ प्रमुख विधायी मामलों (०894 सए८ 


469807८8) कै मान पर की सना के साई प्रारूप (27909) भी तैयार नहें समा के समक्ष रखती हैं 
और उन्हें कानून बनवाने का प्रयत्न करती है । लेकिन संघीय व्यवस्थापिकरा में 
नेतृत्व का काय इतना महत्वपूण नहीं है जितना इगर्जंड की कैबिनेट का दे जो कि कानून 


निर्माण ([,८29]26६07) के क्षेत्र में बिलकुल तानाशाह बन गई है | स्विस-परिपद्‌ इस 
प्रकार का प्रभुत्त नहीं कर पाती इसके दो कारण हैं ,--- 


(अर ) प्रथम, वह व्यवध्यापिफा की भग नहीं कर सकतो जेसा कि इगलैंड में 
कैबिनेट कर सकती है और... 

(्च ) दूसरे, खिट्जस्लैंड में, इगलेंड के विपरीत, _दकबच्दी का जोर नहीं है और 
न दलों के अनुशासन और सगठन का ही । स्विस-परिषद के सदस्यों के लिए यह 
आवश्यक नहीं है कि वह एक ही दल के हों। वे अपने विचारों को प्रकः करने-के-लिए 
भी पुर्ण स्वतन्त्र है। 

दोनों में एक अन्य अन्तर यह है कि स्विस-परिपद व्यवस्थापिका से मतभेद की हासत 
मे त्यागपत्र नहीं देती । वह अपने मान की परवाह न करके व्यवस्थापिका की इच्छा के 
समत्त कुक जाती है । दगलेट में कामन्स सभा के विरोबी मत की स्थिति में कैबिनेट 
लिए, ध्यागपत्र देना अनिवाय है | इस प्रकार व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायित्व के 

सिद्धान्त का दोनों देशों में मिन्न अथ लगाया जाता है । स्विस लोगों का कहना है कि 

जिन मत्रियों का साथारण कार्य सन्तोपजनक है उनके ऊिसी एक विपय पर सभा के मतभेद 
होने से पद से हल देने का कोई कारण नहीं ह। उनऊा विश्वास है, जैसा कि व्राइस ने 
लिणा है, कि अपने कसी योग्य नौकर को झिसी ऐसे विपय पर, जो उसके कार्य-्षेत्र से 


तट 


( २७३ ) 


-बाहर है, मतमेद होने के कारण हटा देना ऐसा हो है जैसा अपने डाक्टर को इसलिए, 
जदल देना कि' वह मिन्न घम का अनुयायी है “फ9ए [082 ए0एऋ फ८४६ इल्व- 
एक7 26९8०5९ 6 60658 700 4876९ ज़ी ए0एप 0 पगत्वा278 
0पा अव6 (86 ४८09९ ० ० 8 एछठ775, 38 ए़छी। दाग्माएु० एप 
एाएशलएशा ए6९४प9७९८ एठप वाॉलि गिणा गाया का एलीए707,7 


इस प्रकार स्विंस कार्यकारिणी की स्थिरता (2277087670८ए) उसे ब्रिटिश कैबिनेट से _ प्रकार स्विस कार्य 22८777872८7 ८0) उसे ब्रिटिश कैबिनेट से 


मिन्नता प्रदान करती है । ध्् 


पच्चीसवाँ अध्याय 


घीय न्यायपालिका तथा राजनीतिक दल 


वीग्जरलेंड के शासन-विधान में न्यायपालिका का विशेष रूप से महृत्व नहीं 
है अत हम इसका कुछ सक्तेप में वर्णन करेंगे । इसी अध्याय में हम स्वीव्जरलंड के 
राजनीतिक दल्नों का भी उल्लेख करेंगे | 


न्यायपालिका की वनावट--स्वी-्जरलैर्ड की न्यायपालिका सघ-द्रब्यूनल के नाम 
से विख्यात है | यह सघ-्रिब्यूनल वाड (५४००) नामक केन्टन की राजधानी लासेन में 
स्थित हे वहीं से यह अपनी न्याय सम्बन्धी कार्यवाही करती दै। फेडरेल ट्रिपूनल या फेडरेल 
कोट २४ न्यायाधीश और ९ अतिरिक्त न्यायाधीशों से मित्र कर बनी हुई है । यह न्याया- 
घीश फेडरेल एसेम्बली द्वारा छु. साल के लिए चुने जाते हैँ। न्यायाधीशों के पढ के 
लिए कोई भी स्विस नागरिक उम्मीदवार हो सकता है । उसमें केवल फेंडरेल कॉंसिल का 
सदस्य चुने जाने की योग्यता छ्ोनी चाहिए | लेकिन व्यावदारिक रूप से कानून सम्बन्धी 
योग्यता रखने वाले व्यक्ति द्वी न्यायावीश चुने जाते हैं। यहाँ पर न्यायाधीश दुबआरा भी 
निर्वाचित किये जा सकते हैँ तथा उनका कार्य काल भी फेडरल कौंसिल के सदस्या की 
भाँति उनकी इच्छा पर निर्भर छोने के कारण प्राय. स्थायी सा होता है | इसलिए यहाँ के 
न्यायाधीशों का प्रभाव बना रहता है। यहाँ पर प्रतिवन्‍व केवल यह है कि फेररेल् ट्रिब्पूनल 
के न्‍्यायाबीश होने के साथ-साथ फेडरेल कीसिल अथवा फेंडरेल एसेम्बली के सदस्य नहीं 
बन सकते और न किसी अन्य ्ञाम के पर पर काम कर सफते है| फेडरेल ट्रिव्यूनल की 
सारी कायवाहियाँ जप्ट्र को दीनों भापाश्रों थ्र्थात्‌ फ्रैज, इटलियन और जम॑न में होती 
है। इन न्यायाधीशों में फेडरेल एसेम्बल्ली द्वारा एक एक सतापति (?7८शवे८ए०ा) तथा 
एक डपसभापति का चनाव होता है | इनका कार्य काल ढो वर्ष होता है | 


फंडरेल ट्व्यूनल के अधिकार---इनके अधिकारों को हम मुख्यत., चार भागों 
में बॉँट सकते ६। ( १) प्रारम्मिक अधिकार, (२) अपीलीय अधिकार, ( ३ ) वेधानिक 
अधिकार श्रोर ( ४ ) प्रशासनीय श्रधिकार ! 


प्रारम्भिक अधिकार--इसके अन्तर्गत सवीय न्यायालय को सब तथा कैन्‍्यनों के 
प्रारम्मिक तथा कुछ अन्य प्रकार के झंगडों के सम्बन्ध में न्याय करना यडता हे | 
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अपीलीय छोत्र--इसके अन्तर्गत यह न्यायालय कैन्टनो के न्यायक्षयों से आये 
हुए. मुकदमों की अपील सुनता है और अपना फैसला देता है । 


वैधानिक क्षञेत्र--इसके अन्तर्गत इस न्यायालय के अधिकार अत्यन्त सीमित है| 
यह किसी सघ कानून को अवेधानिक घोषित नहीं कर सकता | अतः अन्य उच्चतम न्याया- 
लगों की भाँति यह संविधान की व्याख्या तथा उसकी रक्ा करने में असमर्थ है। परि- 
णामस्वरूप यहाँ की वज्यवस्थापिका अन्य देशों की व्यवस्थापिका की अ्रपेज्ञा अधिक शक्ति- 
शाली हो गई है और न्यायपालिका के अधिकार सक्रुचित हो गये हैं| इसके विपरीत 
यहाँ की सघ न्यायपालिका कैन्टनों द्वारा बनाये गये कानूनों को अवैधानिक धोषित कर 
सकती है, यदि वे कानून केन्टन अथवा सधीय संविधान का खडन अथवा उसको भग 
करते हो ) 


प्रशासनीय कार्य--यह भी सबीय न्यायपालिका को मिले हुए हैं | पहले सरकारी 
कर्मचारियों के मामले फेडरेल एसेम्बली द्वारा तय होते ये, परन्ठ अच उन मामलों को यही 
न्यायालय तय करता है | 


स्वीय्जरलैन्ड की सरकार के तीनों अ्रगों--फे डरेल कोंसिल, फेडरेल एसेम्रली और 
फेडरेल ट्रिब्यूनल में सबसे अधिक शक्तिशाली फेडरेल एसेम्ब्रली ही है क्योंकि लोकनिर्णय, 
निबन्ध उपक्रम ओर प्रत्याकरण द्वारा जनता का फेडरेल एसेम्बली पर कडा नियंत्रण 
रहता है । 


फेडरेल ट्रिव्यूनल की सयुक्त राज्य अमेरिका के सर्वोच्च न्यायालय से तुलना 


(१ ) सयुक्त राज्य अमेरिका के सर्वोच्च न्यायालय के विपरीत स्वीय्जसलेंड के 
संघीय न्यायालय को सथीय कानूनों को अ्रवेध घोषित करने की शक्ति नहीं है। सघ के 
लिए यह एक असाघारण बात है । 


(२) सयुक्त राज्य अ्रमेरिका का सर्वोच्च न्यायालय एक प्रशासनीय न्यायालय 
(0 तग्राता४&:9६ए७ ८०प:0 का कार्य नहीं करता जब कि स्वीट्जरलैंड के सबीय 
न्यायालय द्वारा यह कार्य किया जाता है । 


स्वीव्जसलेड के सघीय न्यायालय के न्यायाधीश कैन्टन व्यवस्थापिका के दोनो सदनों 
द्वारा उनके सयुक्त अधिवेशन मे निर्वाचित किये जाते है जब फि सयुक्त राज्य अमेरिका 
के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को राष्ट्रपति (27०50८0४) सोनेय की स्वीकृति से 
नियुक्त करता है। 

सयुक्त राज्य अमेरिका के सर्वोच्च न्यायालय का, जो कि व्यवस्थापिका और कार्य- 
फारिणी से स्वतन्न है, अधिक सम्मान तथा प्रमाव है. क्योंकि उसको संविधान की 


( २७६ ) 


व्याख्या (077/०:%2/07) करने तथा काग्रेस के काचूनो को अबेधानिक (0[072- 
५१7८8) घोषित करने की शक्ति प्राप्त है। यह ठीक ही कहा गया हैं कि स्विस लोग एक 
निष्पक्ष एव शक्तिशाली न्यायपालिका की स्थापना करने में असम रहे हैं क्योंकि सघीय 
न्यायालय की शक्ति असीमित है, उसके न्यायाधीशों के निर्वाचन की प्रणाली भी ठीक नहीं 
है, उसका अ्रधिफार क्षेत्र मी कम है तथा उस पर व्यवस्थापिका का बहुत अधिकार है। 


स्रीटजरलीएड के राजनीतिक दल--स्वीट्जस्लेएड के शासन-विधान की एक 
महत्वपूर्ण विशेषता यह भी है कि यहाँ दलबन्दी की भावना का नितात्त अभाव है । इस 
कारण दलबन्दी से पेदा होने वाले दोषो से यह घचा हुआ है । इस दलबन्दी की भावना 
के अभाव के कई कारण है | 


(१ ) फेडरेल कौसिल के संदस्यो का निर्वाचन दलवन्दी के आवार पर न हो कर 
श्रनुभव तथा सुविधा के आधार पर होता है । फेडरेल कौसिल के सदस्यो को व्यवस्था- 
पिका न तो स्थानाच्युत कर सकती है और न उनके दुबारा निर्वाचित होने पर प्रतिबन्ध 
लगा सकती है इस कारण यदि व्यवध्यापिका मे किसी विशेष दल का प्रम्ुत्व हो भी 
तो इसका कोई महत्व नहीं है क्योंकि वह फेडरल कौसिल के सदस्यों पर किसी 
बात का अ्रनुचित दबाव नहीं डाल सफता । दस प्रकार स्वीट्जसलेण्ड में दलब्नन्दी को कोई 
प्रोत्साइन न मिलने के कारण दल्बन्दी की भावना का अभाव हे | 


( २) सरकारी पद्े पर ऐसे व्यक्तियों की नियुक्ति की जाती है जो योग्य होते है । 
दलबन्दी के आधार पर किसी पद की नियुक्ति निर्भर नही है इसलिए यहाँ के लोगो को 
दलबन्दी का कोई आकर्षण नहीं है । 

(३ ) स्वीय्जरलैश्ट के लोग बहुत ही व्यवशर कुशल, देश-भक्त तथा निःस्वार्थी 
६। यह लोग उन्हीं योजनाओं को पसम्द करते है जिससे समस्त देश का लाभ हो | 
दलबन्दी की भावना के अभाव के कारण ही स्त्रीव्जरलैशड का शासन-विधान इतना 
महान श्रीर ससार के लिए एक आदर्श समझा जाता है | 


पुराने दल--योरोप और एशिया के कई देशों की माँति स्वीव्जजलैएड में भी 
पहले फई दल से । इन दलों म रेडिकज्ञ पार्ये, डेमोक्रेट्क दल, सामाजिक डेमोक्रैटिक दल, 
केथोलिक अ्रनुदार दल श्रौर किसान एवं कमचारी दल के नाम अधिक प्रसिद्ध है। इन 
दलों का धीरे-धीरे दास होता गया और अब तो स्वीय्जरलैट में दलचन्दी की भावना 
ही समाप्त हो गई है। दलो के इस प्रकार पतन हो जाने का कारण यह हे ऊ्रि स्वीट्जरलैंड 
में अन्य देशों की श्रपेज्ञा शासन की बरागडोर अ्रविक मात्रा में जनता के हाथ में आा 
गई है | सन्‌ १८७४ मे दी स्वीट्जसलैंट मे रेडीसल दल ने लोक निर्णय लागू करने का 
प्रश्न उठाया था जिससे जनता ने त्रहुत ही पसन्द क्रिया और चहुत दी अधिक मात्रा मे 
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समर्थन किया। इसी कारण १८७४ ई० में स्वीट्जरलैड के शासन-विधान में जो संशोधन 
किया गया उससे जनता के ह्यथ में कई महत्वपूर्ण अधिकार आ गये | रेडीकल दल से ही 
बाद में समाजवादी दल्ल का आविर्भाव हुआ, लेकिन इस दल की अधिक उन्नति न हो 
सकी | 


(४ ) प्रत्यक्ष प्रजातत्र के साधन (रिटराटालगवए7, ?]60978८006 48व 
१८८०!) भी दल्ल-बन्दी को अविक सजीव न रखने का एक महत्वपूर्ण कारण है। इगलैड 
तथा क्रान्स में जहाँ अप्रत्यक्ष प्रजातन्र हे वहाँ दल-बन्दी उग्र स्वरूप धारण किए हुए है 
और देश के राजनीतिक क्षेत्र में उसका अधिक प्रभाव है | अन्य देशों में अन्तिम निर्णय 
व्यवस्थापिका के हाथ में होता है, परन्तु स्वीट्जरलेड में यह अधिकार जनता को मिला 
हुआ है । दल के उम्मीदवारों की अपेक्षा वहाँ की जनता अपने परिचित पडोसियों से 
अधिक आशा रखती है। अतः दल के सदस्यों को उतना प्रोत्साहन नही मिलता जितना 
अन्य देशों में प्रचलित है | परिणामस्वरूप व्यवस्थापिका में दल अधिक शक्ति नहीं प्राप्त 
कर सकते । 


छुब्वीसवाँ अध्याय 
विश ७ हज 
केन्टनों की सरकार 

हम पहिल बता चुके हैं कि स्वीव्जज्लैए्ड २५ कैन्टनों और अर्ध कैन्टनों का 
एक सब है। स्व्री्जरलैएड की इस सघ सरकार का विस्तृत वर्णन भी पहिले किया जा 
चुका है | अब हम जिस सघ के कैन्टनो की सरकारों का सक्तिप्त वर्णन करेंगे | 

केन्टनों का सत्तिप इतिहास--स्वीट्जरलैंड में कैन्टनो का अपना एक अलग 
इतिहास हैं। ओर देशों की मॉति यहाँ पर सब कैन्टन एक द्वी समय सघ्र भे सम्मिलित नहीं 
हुए. बल्कि आज का स्विस सब्र (55758 (००7९० ८:७६07) भिन्न-भिन्न समयों की 
देन है | यह सन्‌ १२९१ से लेकर १८१६ तऊ पूर्ण रूप मे सगठित हो पाया है | स्वीट्जर- 
लैएड के कैन्यनों में आपस में भी क्षेत्रतह्न तथा जनसख्या की दृष्टि से काफ़ी भिन्नता 
पाई जाती है। एक शोर गौत॒न्टन और बने का क्षेत्र फल क्रमश, २७४६ वर्ग मील 
आर २६४८ वर्ग मील है तो दूसरी ओर जुग नामक कैन्दन का क्षेत्र फल्ष केवल ९३ 
वर्ग मोल है। इसी प्रफार जहाँ वर्न कैन्टन की जनसख्या ६८८७७४ है वहाँ एपेन्जल 
इन्टीरियर नामक कैल्टन में केवल १३९८८ व्यक्ति ही रहते है। यही नहीं सत्से मुख्य 
श्रौर बयान देने की बात यह है कि इन केन्‍्टनों की सरकारों में मी विभिन्नता पाई जाती 
है | एफ पूर्ण कैनटन और ४ अ्रघ कैन्टनो में शुद्ध प्रत्यक्ष प्रजातन्‍्त्र-सरकार है श्रर्थात्‌ 
इन कैन्दनो मे सय नागरिको के हाथ मे सारी राज सत्ता है। सारे नागरिक एक स्थान 
पर एकत्रित होते ह और राजनीतिक नियम बनाते है तथा उन पर वाद-विवाद आदि फरते 
६। इस प्रकार के कैन्यनों का वर्णन पिछले अ्रभ्याय में क्रिया जा चुका है। शेप सत्र 
फैन्टनों म॑ चेत्रफल तथा जनसख्या अधिक होने के कारण समस्त जनता एकत्र नहीं 
है। सकती अत बह अपने प्रतिनिधि चुनती है और वे प्रतिनिधि जनता की श्रोर से 
शासन करते € | पसन्‍नु जनता के आविकार सुरक्षित रखने के विचार से लोक निर्णय और 
निर्यन्य उपकम वैवानिक कानूनों के लिए तो अनिवाय है लेकिन सावारण कानूनों के 
लिए भी यद्द लोक निर्णय और निब्रन्व उपक्रम वेकल्पिक दे । 

कैन्टनो की कार्यकारिणीः--श्रप्रत्यक्ष प्रजातन्त्रात्मक् सरकार वाले कैन्टनों की 
फार्यकारिणी सत्ता ५ या ७ सदस्यों के यने एक बोर्ड मे निद्धित होती है । यह बोर्ट या 
फ्मीगन एटमिनिस्ट्रेटिय फोसिल, माल कासिल अयवा कोौसिल आफ स्टेदड्स कहलाती 
६ै। इस यो ऊे सच सदस्य साधारण पद्धति द्वारा चने जाते ह। हर बोई में एक 
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सभापति और एक उपसभापति होता है । इन बोर्डों की स्थिति अपने कैन्टनो की सरकरों 
में नहीं होती है । बोर्ड का प्रत्येक सदस्य फेंडरेल कौसिल की भाँति दी,कैन्टनों की कार्य- 
कारिणी का सर्वोच्च पदाधिकारी समझता जाता है। कैन्टनों की कार्यकारिणी स्वीग्जरलैएड 
संप्र-कार्यकारिणी का एक छोटा रूप है । अन्तर केवल इतना है कि जहाँ फेडरेल कौसिल 
के सदस्य फेडरेल एसेम्बल्ली द्वारा चुने जाते हैं. वहों बोड का चुनाव साधारण पढ़ति 
द्वारा ही हो जाता है । 

केएटनों का व्यवस्थापक मंडल--प्रतिनिध्यात्मक प्रजातन्त्रात्मक (ह९८७॥६४८॥- 
2077८ [0८770८४८ए) सरकार वाल्ले कैण्टनों का व्यवस्थापक्! मडल एकागरारिक 
( एक सदन वाल्ला ) है। यह सदन ग्रेड कोसिल या कैण्टानेल कौसिल कहलाता है । 
इसके सदस्य भी साधाण्ण पद्धति द्वारा निर्बाचित किये जाते हैं। ग्रेंड कौंसिल या केन्टानेल 
कौंसिल का कार्य-काल ३ या ४ वर्ष होता है | दस केन्टनों में व्यवस्थापक मडल का निर्वा- 
चन आनुपातिक प्रतिनिषित्व प्रणात्वी द्वारा होता है। इन कैण्टनों मे निर्वाचन के लिए 
निर्वाचन-सेत्र बनाये जाते हैं। कुछ केन्टनों में ३४० से ५०० नागरिकों तक के बीच में 
एक सदस्य चुना जाता है और कुछ केन्टनों में १४५०० से ३००० नागरिकों के बीच में 
एक सदस्य चुना जाता है। अर्थात्‌ मिन्न-मिन्न कैन्टनों के निर्वाचन-क्षेत्र बनाने के 
नियम मिन्न-मिन्न है। 

केयटनों का न्यायमंडल--दर कैन्दन के न्यायमडल भी पृथक-पुथक हैं। यह 
न्यायमन्डल तीन प्रकार के न्यायात्रयों से मिलकर बने हुए. हैं। एक न्यायालय सबसे बड़ा 
होता है जो सर्वोच्च न्यायालय (780 (००४०) कहलाता है। इसके नीचे जिले के 
न्यायालय (08:78८5 (००:४७) होते है। सबके नीचे स्थानीय न्यायालय ((>०एा- 
ए07८६ (0७:४७) होते हैं । व्यवहार सम्बन्धी व अपराध सम्बन्धी मामलों के निर्णय 
मिन्न-भिन्न न्यायालयों में होते है । 

स्थानीय शासन (90/0ध४८७)--स्वीय्जरलें ड के स्थानीय शासन की सबसे 
छोटी इकाई स्विस कम्यून कहलाती है | स्वीव्जरलेंड में ३११८ कम्पून्स हैं जिनमें कुछ 
नढ़े-बढ़े गाँव व थोढ़े से बडे शहर सम्मिलित हैं| इन सब कम्पून्स में प्रजातन्त्रात्मक सिद्धान्त 
पर आधारित सरकारें चनी हुई हे । कम्पून्स मे प्रचन्ध करने के लिए कम्यूनल कौंसिलें 
होती हैं। यह कॉसिलें पुलिस, शिक्षा, पानी आदि स्थानीय कार्यों का प्रबन्ध करती है | 

इस प्रकार हम देखते है कि स्वीग्जसलैन्ड का दॉँचा हृढ़ता के साथ नीचे से ऊपर 
तक प्रजातन्नात्मक सिद्धान्त पर ही खडा हुआ है। यही कारण है कि यहाँ के निवासी 


ओर देशों की अपेक्ता अधिक सुखी ओर समुद्धशाली हैं और दिन प्रति दिन उन्नति के 
ऊँचे शिखर पर चढ़ते चले जा रदे हैं। 





सत्ताइंसवाँ अध्याय 
स्वीटजरलैंड में प्रत्यक्ष जनतन्त्र 


पहले अध्याय में यह बतल्लाया जा चुका है कि स्वीय्जरलैंड के शासन-विधान को 
एक मुख्य विशेषता वहाँ प्रत्यक्ष प्रजातन्त्र सरकार का अ्रस्तित्व है | वास्तव में स्वीट्जरलेंड 
ने प्रत्यक्ष प्रजातन्त्रात्मक पद्धति के शासन को जितनी सफल्लतापूवक अ्रपनाया है उतना 
ससार का कोई ओर देश नहीं कर सका है। श्रर्वाचीन युग में प्रत्यज्ञ जनतन्त्रात्मक सरकार 
के कारण ही स्वीटजरलेंड जेसे छोटे से देश की शासन-व्यवस्था ने इतना गौर प्राप्त किया 
है कि बढ़े देशों--इ्गलैंड, अमेरिका ओर रूस आदि के सामने वहाँ की शासन-व्यवस्था 
एक आदश शासन-व्यवस्था मानी जाती है। मारत को भी अपना सविधान बनाने में 
स्वीट्जरस्लेंड के विधान से पर्यात सहायता प्राप्त हुई हे। 


प्रत्यक्ष जनतन्त्र का अर्थ---जनतन्त्रात्मक सरकार की पूर्णुरूप से परिभाषा करना 

एक दुप्कर का है। राजनीति शास्त्र के विभिन्न विद्वानों ने प्रजातन्त्र की मिन्न-मिन् 

परिभापाएँ: दी हैं। प्राचीन यूनानी विद्वानों जेसे अफलातून और श्ररस्तू के कथन 
के अनुसार जनतन्त्रात्मक सरकार वह सरकार है जिसमें राज्य के बहुसख्यक वगे का्‌ 
शासन हो। सीली के मतानुसार प्रजातन्‍्त्र शासन वह है जिसमें प्रत्येक व्यक्ति राजनीति के 
कार्य में भाग ले सके | श्री डाइसी के अनुसार लोकतन्त्र शासन वह शासन है जिसमें 
राज शक्ति सम्यूण जनता करे अपेक्षाकृत बढ़े भाग के हाथ में हो । इस प्रकार हम देखते 
है कि राजनीति शास्त्र के जितने भी विचारक हुए, हैं सच्नने जनतन्त्र की अपने ढंग से 

अलग-अलग परिभापाएँ वी है । सब्र से अच्छी परिभाषा अ्रव्राहम लिंकन की है| उनके 
मतानुसार जनता वी, जनता द्वारा और जनता के लिए. बनी हुई सरकार लोकतन्त्रात्मक 

सरझार कहलाती है। इस परिभाषा की यह विशेषता है कि यह लोकतन्त्रात्मक सरकार 

श्र दुसरी सरकारों के श्रन्तर को स्पष्ट कर देती है और इससे यह्द ज्ञात हो जाता है 

कि लोकतन्त्रात्मक सस्कार में जनता स्वय ही शासन करती है। इस प्रकार का शासन दो 

तरीओं से हो सकता है--एक प्रत्यक्ष रूप से और दूसरा अ्रप्रत्यक्ष रूप से । फ्रत्यक्षरूप से 

-शापतन इस प्रकार किया जाता है कि जनता मिल कर कानन बनाये,--मि्षकर । ही उसकी उसको 


शपने ऊपर लागू करे और र॒ फ़िर मिल कर उस पर आलोचनाएँ आदि करे | इस प्रकार 
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का शासन प्रत्यक्ष जनतन्त्र शासन कहलाता है और चूँकि इसमें प्रत्येक व्यक्ति का भाग 
लेना आवश्यक्र है.इसलिये यह छोटे देशो में ही समव हो सकता है। 

आधुनिक युग में राज्य विस्तृत एवं अत्यधिक जन-संख्या वाले हो गये है जिसके 
परिणाम खरूप प्रत्यक्ष जनतन्त्र कठिन ही नहीं वरन्‌ श्रसम्भव सा हो गया है । इसलिये 
बह़े-बढ़े देशों में जनृती अपने प्रतिनिधियों द्वाम शासन का कार्य करती है। इस प्रकार के 
शासन को प्रनिनिध्यात्मक अथवा श्रग्रत्यक्ष प्रजातन्त्र कहते हैं। ग्रेट ब्रिटेन, फ्रास, अमेरिका, 
रूस तथा भारत आदि बड़े-बड़े देशों में अग्रत्यक्ष प्रजातन्त्र ही प्रचलित है। स्वीग्जरलैंड 
संघ में, स्वीट्जरलैंड के कुछ कैन्टनों में, आस्ट्रेलिया और अमेरिका के कुछ राज्यों में भी 
प्रत्यज्ञ जनतन्त्र की कुछ सस्थाओं के साथ-साथ अप्रत्यक्ष जनतन्त्र प्रणाल्री प्रचलित है | 
इस प्रेकार की सत्याये लोक निर्णय और निर्बन्ध उपक्रम आदि हैं। स्वीट्जसलैंड के तीन 
कैम्टनों में प्राचीन हगण का संगठन भी अमी तक प्रचलित है। इस संगठन में शुद्ध 
प्रजातन्‍्त्र पाया जाता है | 


प्राचीन तगठित संस्था यह एक पा निक साया कि बे प्रबंगा संस्था है जो साल में एक वार 
खुले मैदान में एक सभा के रूप में एकनित होती है | इस समा में हर केन्ट के प्रत्येक 
वयस्क नागरिक पुरुष को भाग लेने, वोट देने और बोलने का अधिकार होता है। यह 
सभा कानून बनाती है, कर्मचारियों का चुनाव करती है, टैक्स लगाणो है और आय-बन्यय 
का हिसाब-किताब देखती है | इस प्रकार की पद्धति वर्तमान काल में स्वीट्जरलैन्ड के एक 
कैन्टन और चार अद्ध' केन्टनों में प्रचलित है क्योंकि इन केन्टनो का छ्षेत्रकल तथा जन- 
सख्या दोनों कम हैं। और यहाँ सब्र व्यक्तियों का एक स्थान पर एकत्रित होकर राजकार्य 
को सँमालना सम्भव है, परनन्‍्ठ वर्तमान काल में जब कि हर देश की आजादी अत्यन्त 
अधिक और क्षेत्रफल अत्यन्त वितृत है इस प्रकार का शुद्ध प्रत्यक्ष प्रजातन्‍्त्र नितान्त 
असम्मव है । इसलिए, लोक निर्णय और निर्न्ध उपक्रम नामक दो मुख्य साधनों को 
प्रयोग में लाकर अग्रत्यक्ष जनतन्त्र के दोषों को दूर करने का प्रयत्न किया गया है । 


लोक निर्णय और निर्वन्ध उपक्रम--हम पहले ही बता चुके है कि अप्रत्यक्ष 
प्रजातन्त्र में जनता अपने प्रतिनिधि चुनकर भेजती है ओर यह प्रतिनिधि ही वात्तव में 
शासन कार्य सेमालते हैं लेकिन इस प्रकार की पद्धति में सकसे बड़ा दोष यह आ जाता हैं 
कि थोड़े से प्रतिनिधि जनता के ढ्वितों को ध्यान में न रखकर मनमाना करने लगते हैं 
झोर जनता पर अनुचित दबाव पडने लगता है | अतः इस दोष को दूर करने के लिए 


च् #> न ् 
यह आवश्यक है कि राज्य की नीति निश्चित करने में जनता का हाथ हो और यह के 
गी च् 
तभी सम्भव है_ जब जनता को धारा सभा ही पर निर्भर न रह कर स्व अपनी तर अपनी तरफ 
से कानून सम्बन्धी-पत्ताव- प्रस्तुत करने का अधिकार हो । जनमत द्वारा कानूनों को रद 


३६ 





( रपर ) 


के ये आधकार को लोक ि्यकओ के अविकार को लोक निर्णय और कानून पेश करने को निर्बन्ध उपक्रम कहते हैं। 
स्वीय्जस्लैन्ड के कन्टनों और अ्रमेरिका के कुछ राज्यों के वोग्रों को यह दोनों अधिकार 


प्राप्त हद | 


पलटम न में का वैजनिक सयोपन ये मिल कक कि दे । 
स्वीट्जरलैन्ड में लोक निर्णय दो प्रकार का दै---श्रनिवार्य तथा--वैकल्पिक। अनि 
आर्य लोक-तिर्णंय-के-अखीन-वे--च्यवस्थापन सम्बन्धी कार्य हैं जिनमें बिना जनता को 
स्वीकृति के कानून नहीं बनाये जा सकते | स्विस सघ अथवा केन्टन का प्रत्येक कानून चाहे 
“बह वेधानिक हो अथवा साधारण भिना लोक निर्णत्न के कानून नहीं बन सकता । वैकल्पिक_ 
लोक निर्णय बढ है जिसमें जनता की स्वीकृति लेना जनता की इच्छा पर निर्मर है | यदि 
अनता चाहे तो उसके अ्रन्तर्गत किसी कानून पर लोक निर्णय की माँग कर सकती है। इसके 
अनुसार प्रस्ताव जनता के समक्ष निर्णय के लिए रखने की आवश्यकता नहों है। इस 
प्रकार के वैकल्पिक लोक निर्णय से सम्बन्ध रखने वाले प्रस्ताव तमी लोक निर्णय के लिए. 
रखे जा सकते हैं जब तीस हजार नागरिक लिखित प्रार्थना-पत्र द्वारा लोक निर्णय की माँग 
प्रस्तुत करें । आठ कैन्टन भी मिलकर लोक निर्णय की माँग कर सकते हैं। जिन कैन्‍्टनों 


में प्राचीन सगठित सस्यथा शुद्ध प्रत्यक्ष प्रजातन्‍्त्र प्रणाली से कार्य करती है वहाँ किसी 
प्रकार के लोक निर्णय की पद्धति नहीं हे । 


म्विस सघ और स्वीव्जस्लेड के तीना केन्टनों को छोड कर शेष सब्र कैन्टनों 
को निर्बन्ध उपक्रम का अधिकार भी प्राप्त है। घ्विस संघ का यह अधिकार केवल 
वेधानिक उपक्रम तक ही सीमित है साधारण कानूनों के लिये निवन्ध उपक्रम प्रयोग में 
नहीं लाया जा सकता | कोई भी पचास हजार वोयर सघीय शासन-विधान के सशोधन के 

“छिये प्रस्ताव प्रस्तुत कर सफते हैं, एक तो वे अपने प्रस्ताव को प्रत्यक्ष रूप से जनता 
के समक्ष उसकी स्वीकृति अथवा अस्वीकृति के लिये रख सकते हैं दूसरे, वोदर इस प्रकार 
का प्रार्थना-पत्र मेज सकते दे कि कुछ विशेष बातों को ध्यान मे रखते हुए. शासन-विधान 
में सशोधन कर दिया जाये । इसमें वोटर सशोधन का मसविदा तैयार करने का कार्य 
व्यवस्थापिका के हाथ मे दे देते ६। इस परिस्थिति में पहले जनता के सम्मुख इस 
आशिक सशोचन की इच्छा को रखा जाता है | जन्र यह इच्छा बहुमत द्वार स्वीकृत 
क्रली जाती है तो सघीय व्यवस्थापिका ( फेडरेल एसेम्बली ) आशिक सशोधन के 
प्रस्ताय का मसविदा तैयार करती है और यह मसविदा दुबारा जनता के सामने प्रमुख 
निर्णय के लिए रखा जाता है। कैन्टनों में निन्नन्ध उपक्रम कैन्टनों के विधान के परिवर्तन 
के साथ-साथ साधारण कानूनों को बनाने के लिये मी प्रयोग में लाया जाता है | विभिन्न 
कन्‍्टनों में नियन्‍्ध उपकम को प्रयोग में लाने के लिये वोयरों की सख्या मिन्न-मिन्न है | 


( र८३ ) 


लोक निर्शय और निर्वन्ध उपक्रम के यूण और दोष-. लोक निर्णय और 
निर्वन्ध उपक्रम इन दो साधनों से सबसे चड़ा लाभ तो जनता को यह होता है कि इससे 
जनता की श्रघिसत्ता (50९८:८।2०८४) की रखा होती है । यदि जनता के चुने हुए 
प्रतिनिधि जनता के प्रति अपने कर्तव्यों का ठीक प्रकार से निर्वाह नही करते तो ज्नता 
उन्हे रोक सकती है | इस कारण प्रतिनिधि कोई ऐसा कार्य नहीं कर सकते जिससे जनता 
पर अनुचित दबाव पडता हो | दूसरे, स्वीटजरलैड में शासन कार्य का अधिकाश भार 
जनता के ह शथ में द्वोने के कारण जनता में उत्तरदायित्व की और देश भक्ति की भावन में भक्ति की भावन 
कैंदा होती-है।-पे-हर कार्य करते समय देश के हित का व्यान रखते हैं। इसके अतिरित्त 
जनता को- राजनीति की शिक्षा मिलती है क्‍योंकि वें लोग स्वय ही प्रत्यक्ष रूप से नियम 
को स्वीकृत अथवा रद्द करने में भाग लेते है। इस प्रकार की प्रणाली से व्यवस्थापिक 
चुनाव के समय के अतिर्क्ति दूसरे समय में भी सर्वसाधारण के सम्पक में आर्त 
रहती है जिससे उसे सवसाधारण की रुचि का ज्ञान प्राप्त होता रहता है। दलबन्दी क॑ 


भावनाएँ, भी इस प्रकार लोगों में नहीं आने पाती क्योंकि जनसाधारण को अपने विचाः भी इस प्रकार लोगों में नहीं आने पातीं क्योंकि जन ए की अपने विचार 


प्रगट करने का अवसर मिलता रहता है, करने क रहता है । 


लेकिन इतने सब्र गुणों के होते हुए भी बहुत से आलोचकों के अनुसार इसमे कर 
दोष मी हैं। इन आलोचकों में एमड्रोज और हरमन फाइनर प्रमुख हैं | इन आलोचक 
का कथन है, निवन्ध उपक्रम प्रणाल्री द्वारा शासन संगठन में भय उत्पन्न दो जाता है । इर 
प्रणाल्री से जनता में नेता बनने का उत्साह पैदा होता है और इस प्रणाली का परियाः 
-गरह-होता- है कि जचतत्त्र -क आधार पर बनाई हुई यह शासन व्यवस्था एक दिन नष्ट-ञ! यह शासन व्यवस्था एक दिन नष्ट-भ्र! 
हो जाती-हे-). दूसरा दोप यह बताया जाता है कि जनता के समक्ष हर काय निशय « 


लिये रख देने के कारण व्यवस्थापिका में उत्तरदायित्व की भावना की कमी आ जाती है 


फ्रेंच राजनीतिश एसपिन ने भी प्रत्यक्ष जनतन्त्र प्रणाली की आलोचना की है 
उनका कथन है कि मतदाता प्रतिनिधियों की अपेक्षा अ्रयोग्य और अज्ञानी होते है और 
,ऊसी भी इतना उत्तरदायित्य अनुभव नहीं करते जितना कि प्रतिनिधि या व्यवस्थापक-मडः 
करते ह। ऐसी स्थिति में लोक निर्णय अथवा - निर्बन्ध उपक्रम प्रणालियों के होने २ 
सिवाय हानि के लाभ होने की कोई सभावना नहीं है क्योंकि अ्रधिकतर मतदाता किर 
प्रत्ताव के ओचित्व-अनोचित्य को समझ ही नहीं सकते | इस प्रकार सामाजिव 


-राजनीतिक, धामिक और आशिक उन्नति में बाधा ही पहुँचती हे | इसके अतिरिक्ति व्याः 
हारिक रूप मे व्यवस्थापक मडलों की स्थिति सलाहकारों की तरह की रह जाती है। प्रत्य 


जनतन्त्रग्रणाली होने के कारण अधिकतर अधिकार जनता के हाथ में है और इ 
प्रकार व्यवस्थापिका के हाथ में कानूनों को तेयार करने का काम ही शेष रह जाता 


का 


( रे८४ड ) 


जिसका फल यह होता है कि कप व का व्यक्तियों को चनाव लडने में किसी प्रकार का उत्साह 
नहीं-रह--जाता--और-व्यवस्थापिका--में-अग्रोग्य व्यक्तियों का चुनाव सरल्तापर्वक हो 


जाता है। 


लोक निर्णय के परिणाम को जनता को सच्ची इच्छा नहीं कहा जा सकता क्योंकि 
जब्र कई योजनाश्रों पर जनता की मत देना होता है तो वह ठीक-ठीक निर्णय नहीं कर 
* पाती कि कौन सी योजना उचित है और कीन सी अनुचित और फल यह होता है कि 
यदि एक योजना से जनता असन्तुष्ट हो जाती है तो वह उसके साथ-साथ सब्र योजनाओं 
को रद्द कर देती हे चाहे वे योजनाएँ, उसके हित की ही क्यों न हों । 

लेकिन इन सब दोषों के होते हुए भी लोक निर्णय और निर्बनन्ध 'उपक्रम करी 
प्रणाली से स्वीग्जरलेएड के शासन मे कोई ढुव्य॑वस्था नहीं|आने पाई है और स्वीटजर- 
लैण्ड की कार्य प्रणाली को ध्यान देने से उसमें दोषों की अ्रपेज्ञा गुण द्वी अधिक दिखाई 
देते है। 


अटराइसवाँ अध्याय 


राज्य का साम्यवादी सिड्धन्त 


साम्यवाद के ध्येय--बोलिशविज्य आधुनिक रूसी साम्यवाद का हो रूप है। 
कार्ल मार्क्स (९45) ४७700) आधुनिक साम्यवाद के लिए अधिक उत्तरदायी है । 
उन्हीं ने इसे एक विशेष रूप तथा दर्शन देकर एक क्रान्तिकारी आन्दोलन के रूप में 
संचालित किया है । उन्हीं के नेतृत्व तथा सर्झूर्ति के कारण साम्यवाद एक अन्तर्राष्ट्रीय 
सस्था बन गई है जो कि सभी देशों के श्रमिक वर्गों के समान हित की अधिक महत्त 
देती है । 

साम्यवाद शब्द का कई अथों में प्रयोग किया जाता है। कभी इसे समाज के एक 
सिद्धान्त के रूप में लिया जाता है जैसा ऊ्रि प्राचीन ईसाई समाज जिसमें सभी सम्पत्ति 
सामूहिक रूप में थी, कमी इसे समाजवाद के अर्थ में प्रयोग किया जाता है, और कभी 
यह ऐसी पद्धति के लिये ञ्राता है जिसमें राज्य के लोगों को उनकी अआ्रावश्यकताओं के 
अनुसार भोजन, वस्त्र, चिकित्सा तथा भीवन की अन्य आवश्यकताएँ राज्य द्वारा दी जाती 
है। परन्तु यहाँ हम कम्यूनिस्ट मैनिफेस्टो ((०9909999६ )/४३०६८४६०), जिसे 
मावस ()४०7%) तथा एंजिल्स (5728८9) ने मिल्रकर प्रकाशित करवाया था, में दिये 
गये साम्यवाद शब्द से ही सम्त्रन्धित हैं। 

माक्स (४7%) के अनुसार साम्यवाद एक पद्धति का सिद्धान्त है। पजीवाद के 
स्थान पर समाजबाद की स्थापना के सिद्धान्तों का प्रतिपादन करना इसका ध्येय है। इसी 
तथ्य के फलस्वरूप साम्यवाद ने क्रान्तिकारी रूप धारण किया है क्योंकि वे साम्यवादी समाज 


की स्थापना के लिए. श्रमिक वर्गों द्वारा आवश्यक शक्ति का शान्तिपूर्ण ढग से प्राप्त करना 
श्रसम्भव समझते है 


आधुनिक साम्यवादी राज्य को शक्ति को क्रान्तिकारी ढग से हथिया कर पूं जीवाद को 
राज्य द्वारा नप्ट कर सम्यूण आथिक जनतन्त्र दी स्थापना करने मे विश्वास रखते हैं। 
साभ्यवादी एक सामाजिक क्रान्ति में विश्वास रखते है जिसमें अ्मिक वर्ग वर्गविहीन समाज 
की स्थापना का एक प्रभावपूण साधन होगा । उत्पत्ति के साधनों का सामूहिक स्वामित्व 
तथा वितरण पर पूण सामूहिक नियन्त्रण इस समाज के आधार होंगे | रूसी वोलिशविज्म 
(30]5९0४39)), जिसे रुसी साम्बवाद कह जाता है, ने समाजवादो आदर्श को एक 


( रप८प्६ ) 


व्यावहारिक रुप में प्रस्तुत किया है। साम्यवाद का ध्येय एक राष्ट्रीय समाज की स्थापना न 
होकर “एक ऐसे अन्तर्राष्ट्रीय समाज की स्थापना है जो कि सगठन की सुविधाओं के लिए, 
ही विमिन्न स्वतन्त्र समूहों में बेटा हुआ हो ” । 


साम्यवाद तथा राज्य--साम्यवादी राज्य को दमन का एक हथियार सममभते हैं 
आर उनके विचार में राज्य को समाम किये त्िना व्यक्ति की स्वतत्नता सुरक्षित नहीं रह 
सकती | माक्स के विचार में पेंजीवादी हितों का रक्षक यह राज्य “श्रम पर पूंजी की एक 
सगठित शक्ति सामाजिक गुलामों के लिये एक सावजनिक शक्ति तथा वर्ग तानाशाही 
का एक एजिन (2702476) है” | पजीवादी समाज तथा पजीवादी राज्य प्‌ जीपति द्वारा 
श्रम का जान बृर कर शोपण करने के आधार पर खडे हैं। यह प जीपति सुसगठित होता 
है और राज्य की सहायता तथा उसी के खर्चे से अपने श्राप को बनाये रखता है। 
बाकूनिन (880 ०७7॥7) के अनुसार “सभी देशों में राज्य स्वामी वर्ग का एक संगठन 
मात्र है? | इसीलिये साम्यवादियों का कहना है कि सिविल सर्वेन्ट्स ((ए3) 5८४ए७॥7:8) 
या तो स्वय पृ जीवादी होते हैं या फिर उनके वेतन भोगी एजेन्ट | 


राज्य फी सहायता से प्‌ जीवाडी उत्पत्ति तथा वितरण के साधनों के स्वामित्व का 
ठेका प्रात कर अन्य राज्यों के पजीवादियों के साथ प्रतियोगिता करते है। साम्यवादियों 
के अ्रनुसार आधिक दृष्टिकोण से राज्य श्रमिक्रों के शोपण द्वार शेप अर्थ ($प7ए[ 5 
४४०८) को हृटप करने वाली पूँजीपतियों की एक सस्था है तथा गजनैतिक दृष्टिकोण 
से यह प्‌ जीपतियो के शोपण से श्रमिकों को बचाने वाली एक सस्था है | 

जैनिन के विचार म राज्य शक्ति का प्रतिनिधित्व करता है और इस शक्ति का 
विरोध शक्ति द्वारा ही होना चाहिये एवं यह शक्ति श्रमिकों के अश्रधिकार में आरा जानी 
चाहिए। लेनिन का कहना है “हम अ्रराजकतावादियों (8787०॥8:8) से राज्य के 
समाप्त कर देने के ध्येय पर जरा भी श्रसहमत नहीं है, परन्तु साम्यवादी राज्य के साधनों 
का शोपऊक वर्ग के विरुद्ध अस्थायी रूप में प्रयोग करते हैं ” | राज्य दमन का एक साधन 
है इसीलिये इसमी समाम्र ही कर देना चाहिए लेकिन साम्पवादियों का विश्वास है कि 
“सम्पत्ति की नींव को बदलने के लिए इसका एक शक्तिशाली साधन ऊे रूप में प्रयोग किया 
जा सकता है तथा इसकी सद्दायता से साम्यवाद को बलपृवक लाया जा सकता है”। लेनिन 
के अ्रजुसार “अमित ने शोपकी का सामना करने के लिए ही राज्य का उपयोग किया है” 

लेनिन के अनुसार £ ट्मार राज्य के बार में ऊिसी भी भूम में न पडना चाहिए. 
अथांत्‌ इसे सरकार के साथ एक रूप न समझना चाहिए हमारा राज्य राज्य शक्ति के 
रुप में श्रमिकों का एक संगठन है तथा शोपकों के विरोध को नप्ट करना, समाजवादी 
श्राथिक दाँचे को सगठित करना एव वर्ग विभेद को समाप्त करना आदि इसका 


( शे८घ७ ) 


ध्येय है। हमारी सरकार तो राज्य सगठन का शिखर है जिसे केन्द्रीय शासन भी कह 
सकते हैं।” 

ब्ोलिशविज्म के श्रादर्श को प्राप्त करने के लिए. लेनिन क्रान्ति, श्रमिको की ताना- 
शाही तथा वर्गविहोन एव राज्यविहीन समाज का पक्त लेता है। उसका कहना है कि 
“आधुनिक राज्यो में अथवा पूँ जीवादी समाज में एक ऐसा जनतन्त्र प्रचलित है जो कि 
लंगडा, अधूरा तथा सूठा है| यह जनतन्त्र केवल धनी लोगो तथा एक अल्प संख्यक्र के 
लिए ही है । अ्रमिकों का शासन श्रर्थात्‌ साम्यवाद के बीच का समय पहली वार सच्चे रूप 
में जनता का जनतन्त्र निर्माण करेगा । साथ ही साथ यह अल्पसख्यक शोषक वर्ग का 
द्मन भी करेगा ।” पूँजीवाद में राज्य “एक वर्ग के द्वारा दूसरे वर्ग का तथा बहुसख्यक 
वर्ग का अल्पसख्यक वर्ग द्वारा शोषण करने का एक साधन है |” इसलिए प्रजीवाद 
ओर साम्यवाद के बीच के समय में दमन और भी आवश्यक है, परन्तु अब यह क्रम 
श्रमिक द्वारा प्र जीपति को उखाड़ फेंकने का होगा । केवल इतना ही नहीं, साम्यवाद का 
अन्तिम ध्येय वर्गहीन समाज से भी पर एक राज्यविह्दीन समाज की स्थापना करना है | 
इसलिए, साम्यवाद में अन्ततः राज्य अनावश्यक हो जायेगा क्योंकि वहाँ श्रमिकों का शोषण 
करने वाला कोई भी पूं जीपति न होगा । इसलिए सही साम्यवाद के लिए लेनिन राज्य 
की विल्कुल समाप्ति के पक्त में है । 

स्तालिन ने, जो कि एक व्यावहारिक राजनीतिन तथा १६२४ मे लेनिन की मत्यु 
के पश्चात्‌ से सोवियट रूस का प्रथम पुरुष हे, साम्यवाद की विचार धारा में कोई नई वस्तु 
नहीं जोडी सिवाय इसके कि उसके विचार में एक देश मे साम्यवाद चलाने के लिए सारे 
विश्व में क्रान्ति एव साम्यवाद अनिवाय नहीं है | स्तालिन का यह मत होना स्वाभाविक 
सा ही है। १९१७ ई० की क्रान्ति निश्चित रूप से रूस की सीमाओं तक ही सीमित थी 
ओर १९२४ ६० में जब सरकार की शक्ति उसके हाथों में आई तो उसके सम्मुख देश 
को आशिक निर्भरता ही मुख्य समस्या थी और इसीलिए. उसने साम्यवाद की क्रान्ति को 


रूस की सीमा से वाइर न ले जाकर उसका देश की सभी समस्याओं को भल्लीभाँति सुल- 
भाने में विशेष उपयोग किया | 


माक्स के साम्यवाद के आधारभूत तत्व 
(४ ) इतिहास की आर्थिक व्याख्या--मार्क्स के विचार में चरित्र, धर्म एवं 
जातीय भावनाओ्रों से कहीं अधिक आर्थिक शक्तियों ने मानवीय समत्याओं को प्रभावित 
किया है। इस प्रकार उसने यह दिखाना चाह्य कि ऐसे समाज की उत्पत्ति कैसे हुईं 
जिसमें मुछी भर लोगों का एक वर्ग ही श्रमिकों द्वाम पैदा किए. गए; शेष अर्थ (5प7- 
?!०४ '४॥।४८) को हृड्ूप करता रहा । वात्तव में मार्क्स ही पहला लेखक है जिसने 


६ 2) 


ऐतिहासिक घटनाओं को रूप देने वाले साधनों में आर्थिक प्रभाव को अ्रधिक महत्वपूर्ण 
स्थान दिया है। इस प्रकार जब कि अन्य लेखकों ने ऐतिहासिक घय्नाझो के लिए 
राजनीतिक तथा उच्च चारित्रिक भावनाश्रो को उत्तरदायी माना था उसने इतिहास की 
श्रार्यिक व्याख्या के सिद्धान्त का प्रतिपादन किया | 


इस प्रकार श्रार्थिक उत्पत्ति की प्रत्येक सीढ़ी के अनुसार ही एक विशेष राजनीतिक 
एवं वर्ग व्यवस्था होती है | इस तथ्य को ओऔदयोगिक क्रान्ति के प्रभाषों पर विचार करके 
भी प्रकार जाना जा सकता है । औद्योगिक क्रान्ति द्वारा हुई महान्‌ आर्थिक उन्नति ने 
उन्नीसवी शताब्दी के आरम्भ में एक विशेष वर्ग की जन्म दिया। यही लोग उत्पत्ति 
के साधनों के स्वामी थे । साथ ही साथ इस उन्नति के फलस्वरूप सम्पत्तिविदीन श्रमिक वर्ग 
का मी निर्माण हुआ | यह ठीक है कि औद्योगिक क्रान्ति से पूर्व मी मालिको तथा मजदूरों 
के वर्ग उपस्थित थे | परन्तु तर वह मालिक बहुत ही छोटे-छोटे पू जीपति थे श्रौर श्रब के 
मालिक बड़े-बड़े प्रेंजीपति हो गए थे । इसके श्रतिरिक्ति यह पूंजीपति न केवल उत्पादन के 
साधनों के ही स्वामी ये प्रत्युत इन्होने राज्य तथा राजनीतिक क्षेत्र में भी अपना श्रधिकार 
जमाना आरम्म कर दिया था। इसी बढते हुए प्र जीवाद में ही सयुक्त राज्य अमरीफा में 
गुलामी प्रथा की समामि की गई थी । 


एक सामान्य राजनीतिक लेखक के विचार में तो अमरीका*म इस प्रथा की समाप्ति 
का श्र दो सकता है सामाजिऊ न्याय, मनुष्यमात्र की मलाई +ी भावना आदि | परन्‍्तु 
मार्क्स के विचार मे इसका कारण बिल्कुल ह्वी मिन्न हो सकता था। वह इस महान 
घटना पर अपने टतिहास की आशिक व्याख्या का सिद्धान्त लागू करता। दूसरे शब्दों 
में माउस कहता कि ओद्योगिक उन्नति के कारण समझदार एवं चुल्त मजदुरों को 
आवश्यकता आ पठी । ऐसे मजदूर पुराने गुलाम वग मे से उत्पन्न न हो सकते ये क्योंकि 
न तो उनमे खतन्‍्त्र विचार की शक्ति थी और न ॒ उन्हें किए गए, काम के पुरस्कार का 
कोई जान था। इस प्रकार गुलामो के स्थान पर श्रौद्योगिक कार्यो के लिए. उचित भ्रामिको 
को लाने के लिए गुलामी प्रथा का समाप्त करना अनिवाय दो गया | 


इस प्रकार माक्स ने वर्माचग्णु तथा बर्म का भरप्रर विरोध फ्िया क्योंकि उसके 
विचार में धर्म लोगों को नशे मे लाने वाली एक ओऔपधि है । घम्म के बहाने पूं जीपति 
श्रमिक वर्ग को अपनी दशा मे ही सन्तुप्ट रखता था। इसलिए उसी की शिक्षा के 
अनुसार वोल्शिबिफ लोगो ने व्यावहारिक रूप में प्रंजीपति ससार द्वार फैज्ाए, घर्म 
के प्रमाव को प्र्णरूप से नप्ट किया । 


(२) रोप अर्थ का पिदान्त (/7%८०३ ण॑ 07% रिएर॑थ८)--इस 
सिद्दाल्त के अनुसार श्रम समत्त झथ का निर्माण करता है, परन्‍तु बदले में उसे केवल 


( श्८६ ) 


जीने मात्र के लिए ही मजदूरी मिलती है | कच्चे माल का मूल्य तथा मजदूरी दे खुकने 
पर जो कुछ भी बचता है वह सीधा ल्ञाभ के रूप में प्र जीपति की जेत्र में चला जाता 
है । दूसरों में यह सिद्धान्त ही प्‌ जीवाद के सामाजिक टाँचे की समस्या का केन्द्रीय बिन्दु 
है | इसकी नींवू उसने महान अर्थशास्त्रियों द्वारा प्रतिपादित अर्थ के श्रम सिद्धान्त को 
बनाया | मार्क्स का मत है कि श्रम ही सभी प्रकार के अथ का निर्माण करता है। श्रम 
को वह एक वस्तु ही समझता है तथा इसका भी अर्थ अन्य वस्तुओं को भाँति 
निश्चित होता है। माक्स दूसरे अर्थशास्त्रियों के इस मत से सहमत है कि वस्तुओं का 
मूल्य माग और प्र जी पर निभर होता है, परन्तु अन्त में वह उनके उत्पत्ति पर खच किए. 
समय तथा श्रम द्वारा ही निर्धारित होता है । 


श्रम का मूल्य श्रमिक की कायकुशज्ञता को उत्पन्न करने एवं उसे अपने स्थान पर 
बनाये रखने के बराबर होती है | दूसरे शब्दों मे यह श्रमिक के लिए आवश्यक वस्तुओं के 
मूल्य के बरावर होती है । इसलिए अ्रमिक को अपने तथा अपने परिवार के खर्चे के अनु- 
सार ही मजदूरी मिलनी चाहिए.। परन्तु माक्से का विश्वास है कि वास्तव में पू जीवादी 
समाज में ऐसा नहीं होता ओर श्रमिक को उचित से कही कम पुरस्कार मिलता हं। इसका 
कारण बिल्कुल स्पष्ट आधुनिक व्यवस्था में उत्पत्ति के साघन कुछ ही लोगों के हाथों में, 
जिन्हें प्र जीपति कहते हैं, स्थित है। श्रमिक अपने श्रम को अर्थात्‌ अपनी कार्यकुशलता 
को पू जीपति के हाथों वेचता हे तथा बदले में उसे मजदूरी मिलती है, परन्तु यह मजदूरी 
उसके द्वारा बनाई गई वस्तुओं के मूल्य से कहीं कम होती है। प्रजीपति मल्ी-माँति जानता 
हे कि श्रम के नाशवान होने तथा अन्य कई कमियों के कारण श्रमिक अच्छी मजदूरी के लिए 
अपने आपको काम से बाहर नहीं रख सकता। इस प्रकार श्रम वी कमियाँ पू जीपति के लिए, 
सहायक तत्व हो जाते है। इसको और अच्छी प्रकार समभने के लिए निम्न उदाहरण काफी 
लाभदायक होगा । मान लीजिए एक पू जीपति १ लाख रुपये में एक जगल खरीद लेता है। इसे 
काटने के लिए वह अ्रमिक्रों को लगाता है तथा जंगल से कटी हुई लकडी का उसके कारखाने 
में फनोंचर तैयार किया जाता है। इस फर्नीचर से उसे ५ लाख रुपये थाप्त होते है जत्न॒कि 
अ्रमिक्नों को उसने केवल १ लाख ५० हजार रुपये दिये है। इस प्रकार हिंसाव लगाने से 
उसका लाम २ लाख ५० हजार बेठता है जो सीधा उसकी जेब्र में जाता है। इसी को 
ही माक्स शेष अर्थ का नाम देता है। इसका कारण यह है कि श्रम ने ही जगल की 
लकड़ी को फर्नीचर का रूप दे उसमे अतिरिक्त श्रर्थ का निर्माण किया, परन्‍्त इसके द्वारा प्राप्त 
हुआ समस्त अथ उसे प्रात्त नहीं होता। इस प्रकार इस रीति से कमाया लाभ काल मार्क्स की 
दृष्टि में शेप अथ है । दुसरे शब्दों में वत्त का अर्थ तथा श्रमिक्रों के श्रम का अन्तर 


ही शेष अर्य है । वास्तव में माक्स के विचार मे यह शेष अर्थ श्रमिकों को मिलना चाहिए 
३७ 


( २९० ) 


जबकि आधुनिक समाज में यह प्रजीपति को मिल्षता है अर्थात्‌ लाभ अ्पुरस्कृत श्रम _ 
उदय पाप टी निर्मित होता है श्रौर इसे ही वह प्रत्यक्ष शोप॒ण कहता है। 
इसी शोपण को माक्स समाम्त करना चाहता था । उसके विचार से आधुनिक 
राज्य प्रजोपति के हाथ में एफ औजार है और इसी की सहायता से बह अपने विशिष्ट 
हितों की रक्षा करता है | इस स्वितिं को समाप्त करने के छ्िए निजी उद्योग तथा श्रचाघ 
प्रतियोगिता को पूर्ण रूप से नष्ट कर देना चाहिए ) यह केवल एक साम्यवादी राज्य में 
ही किया जा सकेगा जिसमें निजी प्जी का स्थान सामहिंक पूंजी ग़हण कर 
लेगी और इस प्रकार पूंजीपति एवं अमिक दोनों बग ही समास हो जाएँगे और सभी 
लोग सहकारिता के आधार पर उत्पादन का कार्य करेंगे | अर्थात्‌ श्राधुनिक श्रमिक सत्र 
वास्तविक उत्पादन बन जाएँगे जिनका उद्देश्य मुद्ठी भर लोगों की जेब मरना न होकर 
समगत समाज के लिए ही लाम अर्जित करना होगा | 
(३ ) वर्ग युद्ध का पिद्धान्त--मार्सस ने मानव जीवन को पूँजीपति एवं श्रमिक 
के बीच एफ दुःखमय सघर्ष के रूप में अकित किया है। जज्र तक कम से कम मजदूरी 
तथा अधिक से श्रधिक लाभ पर श्राधारित वर्तमान आर्थिक व्यवस्था चलती रहेगी तब तक 
पूजीपति द्वारा भ्मिक का शोषित होना निश्चित रूप से जारी रहेगा । साथ ही पूँजीवाद 
के चालू रहने के लिए. एक ओर तो सम्पत्ति विद्दीन श्रमिकों का अधिक से अधिक बढना 
तथा दूसरी ओर पूँजीका कम से कम हाथों में केंद्रित होते जाना आवश्यक है | 
माक्स का कहना है कि ऐसी ही दुह्री रीति प्रजीपति के लाभ को सुरक्षित करती हे । 
इस प्रकार इस तथ्य को सम्मुख रखते हुए, मार्क्स का विचार है कि मानवीय इतिहास वर्ग 
युद्ध का इतिहास है। उत्पत्ति की प्रत्येक रीति ने दो आधिक वर्गों को जन्म दिया जैसे कि 
प्रजीपति एव श्रमिक, शोषक एवं शोषित | “जिस प्रकार प्राचीन काल मे गुलामों के 
स्वामियों के हित गुलामों के हितों के विपरीत थे तथा मध्यकालीन योरप में जमींदारों के 
ट्वि उनके गुलामों के हितों के विरुद्ध थे, उसी प्रकार हमारे समय में सम्पत्ति से श्रामदनी 
प्रात्त करने चाला तथा श्रमिकशक्ति के आश्रय अपनी रोजी कमाने वाला पूजीपति वर्ग 
भ्रभिक वर्ग के हितों के विरुद्ध है? । 
श्रौद्योगिक क्रान्ति से प्र शोपषित और शोपक इन दो वर्गों में इतना अधिक 
अन्तर न था। श्रीयोगिक कला की जटिलता बदने से उद्योग बहुत थोड़े लोगों के 
हाथों में केंद्रित हो गया और इस सय्र के कारण श्रमिको की दशा अविक से अधिक दयनीय 
होती गई। इसके साथ ही एक साथ कार्य करने के कारण श्ार्थिक समूहों में एक वर्ग 
चतना सी उत्तन्न हो गयी जैसे उई की मिलो के सभी श्रमिकों की समस्याएं एक ही 
होती द श्रीर लगभग यद्दी दशा चीनीवी मिलों में काम करने वालों की होती है । 
समान आर्थिक हितों दहग लाई गई यद्द वर्ग चेतना वर्ग सबंध को उत्पन्न करती है। 


( २९१ ) 


वर्ग युद्ध मार्स के कम्युनिस्ट मेनीफेस्यों ((:07777079£ )/907८9:0) का 
प्रमुख विषय है | इसके पहिले ही भाग में इस प्रकार का वर्णन है “अब तक समाज का 
इतिहास वर्ग युद्ध का इतिहास रह्य है। स्वाघीन एवं पराधीन, 'पेट्रीशियन! (?207८97) 
तथा '्लेब्रियन! (?९०7४7), 'बैरन? (34707) तथा 'सफ! (5८77), “गिल्डमास्टर! 
(0प्रोत-785:८४) तथा “जनों मैन! (]००४०0८ए१097), एक शब्द में शोषक तथा 
शोपित एक दूसरे के ठीक विरुद्ध ख़ढ़े होकर कमी खुले में, कमी छिपकर यह युद्ध लड़ते 
स्ह्दे हँ [४ 


माक्स का कहना है कि प्र जीवाद अपने विनाश के साधन स्वय उत्पन्न करता है। 

वही साधन जो पूँ जीपति अपने लाम तथा लगान बढ़ाने के लिए प्रयोग में लाता है 
पूर्ण हो जने पर पूँ जीवाद से लडने के लिए श्रमिकों के हाथ में पहुँच जाते हैं। 
इसका वर्शन करते हुए माक्स कहता है कि यह निम्नाकित दशाश्रों के द्वारा होता हुआ 
एक लम्बा रास्ता है| सब से पढ्िले पूं जीवादी उत्पत्ति का क्रुकाव बडे पेमाने की उत्पत्ति, 
कार्यों के विशिष्टीकरण, वस्तुओं के स्तर निश्चित कर देने तथा शुय्ब्न्दी करने को ओर 
होता है । इस प्रश्नत्ति के फलस्वरूप पृ जीपति छोटे-मोटे उत्पादको को बाजार से भगा 
देता है। दूसरे इसकी प्रद्नत्ति उद्योगों के स्थानीयकरण तथा उद्योगों के गुट बनाने की 
ओर होती है। स्थानीयकरण का श्र है किसी एक उद्योग का विशेष सुविधाओं के 
कारण एक ही स्थान पर केच्धित हो जाना । गुय्बन्दी का श्रर्थ है कच्चे माल से लेकर माल 
के पूर्ण होने तक उत्पादन के प्रत्येक माय का सहकारिता द्वारा एक ही प्रचन्ध के अन्तर्गत 
आ जाना । उद्योगों के स्थानीयकरण तथा गुट्बन्दी से हजारों श्रमिक एक साथ केन्द्रित 
हो जाते हैं| इसके फलस्वरूप समान वर्ग चेतना वाले श्रमिकों का आपस में धनिष्ट मेल- 
जोल होने लगता है। यह सभी एक ही प्रकार की मुसीत्र्तों तथा समस्याओं के शिकार 
होते हैं जो इनकी वर्ग चेतना को और भी पक्का कर देती है। तीसरे यह बाजार में 
निम्न प्रकार के दो प्रभाव भी उत्पन्न करता है | यह उत्पादन व्यय को कम करने के लिए 
मशीनरी तथा भ्रम घयने की अन्य रीतियों के अधिक प्रयोग से वेकारी उत्पन्न करता है | 
इसके कारण एक नये बाजार की तलाश तथा स्थापना की श्रावश्यक्तता उत्पन्न हो जाती 
है और एक बड़े विस्तृत यातायात प्रचन्ध का होना जरूरी हो जाता है | यातायात एवं 

सम्बाद वाहन की उन्नति से अन्तर की सभी रुकावट समाप्त हो जाती हैं तथा इसका 

फल होता है श्रमिकों का अधिक अच्छा सगठन। पूंजीवादी-उत्पादन की चौथी एवं 

साधारण विशेषता है समय-समय पर आ्थिक आपत्तियों का आना। यह मन्दी अधिक 

उत्पादन श्रथवा प्रतियोगिता से उत्पन्न हो सकती है। श्रमिकों को उद्योग की 

समस्त आय का एक बहुत ही कम भाग प्राप्त होता है ओर शेष अर्थ ($छ7ए]ए5- 

४४।0०) का बहुत बड़ा भाग पूं जीपतियों की अचल पूंजी में ही लगा दिया जाता है । 


( २९२ ) 


इस प्रकार एक ओर तो अमिकों की क्रय-शक्ति के घट जाने से वस्तुश्नों का उपभोग घण्ता 
चला जाता है और दूसरी ओर स्वाधीन उत्पादक प्रतिस्पर्दा के कारण बाजार को वस्तुओं 
से लाद देते है। इससे विक्रय की स्थिरता की स्थिति उपस्थित हो जाती हे जिसके फल- 
स्वरूप या तो इडतालें होडी हे या फिर मिलें बन्द होने लगती हैं। श्रन्त में पूं जीपति के 
उत्पादन व्यय की घटाने के निरूतर प्रयत्न वेकारी को फ्रेला देते हैं । इस प्रकार वेकार 
हुआ अमिक अ्रति असन्तुप्ट हो क्रान्तिकारी हो जाता है | 


इन सत्र कारणों का सामूहिक परिणाम होता है प्र चीवादी समाज को क्रात्ति द्वारा 
बढल देने की भावना को जाग्रत होना । इस प्रकार पू जीवादी साथन दी पूं जोबाद के छोय 
के कारण चन जाते है | माक्स का विचार है कि श्रमिक बर्ग की जीत का अर्थ है मानवता 
का स्वाधीन होना । यद्यपि क्रान्ति को वर्ग विभेद के आधार पर ही उठाया जाता है 
तथापि क्रान्ति के बाद आने वाला समाज वर्ग समाप्ति पर ही आधारित होगा । 


साम्यवाद का च्येय है मानवता की स्वाधीन करना तथा वर्गों की समाप्त करना, 
परन्तु इसकी प्राप्ति एकदम ही न हो सकेगी । इस प्रकार क्रान्ति साम्यवादी समाज के 
लिए. मार्ग तैयार करती दै। मार्क्स की अग्रदृष्टि में क्रान्तिकारी प्रगति के लिए दो 
निश्चित सीढियोँ है | बह हें.-- 

(0) एक अस्वायी क्रान्तिवारी दशा जिसमें श्रमिकों के राज्य का ही प्रभुत्व रहेगा, 


(00) एक ऐसा साम्यवादी समाज जिसमें श्राज का राज्य समाप्त हो जायेगा | 
इन दोनों दशाओ को मल्ली-भाँति जानने के लिए इनका अच्छी प्रकार विश्लेषण करना 
आवश्यक हो जाता है। 


अस्थायी क्रान्तिकारी दशा--माक्स के विचार में समाजवाद को लाने के लिए 
स्वय स्फुर्ति, समझदार तथा उचित कार्य की आवश्यऊता है | परन्तु साग्यवादी समाज- 
चाहियो के शास्तिपूर्ण साधनों से सदमन नहीं हैं । इसका कारण यह है कि साम्यवादियो 
के उिचार में श्ाधुनिक १ जीवादी राज्य ऐसा पस्वर्तन नहीं ला सकता जो वात्तव मे 
क्सिान तथा मज्दूरों ऊे द्वित में हो। इसीलिए उत्पत्ति के साधनों का पू जीपतियों के 
हाथों में रहने पर श्रमिक दल का राजनीतिक शक्ति को विजय कर लेना भी किसी काम 
वा न ऐगा। सो माक्स का ऊहना है फि “यूं जीपति के विरोध का सामना करने के 
लिए, श्रमिक राज्य मे क्रान्तिकारी मावना उत्पन्न कर देते है |” इसलिए, इसका अर्थ शे 
जाता है कि इस अस्थायी दशा मे राज्य को तानाशाही तथा दमन की शक्तियाँ दे दी 
जायें। यह गज्य एक जनतन्त्रवादी राज्य नहीं हो सकता, प्रत्युत एकद्लीय राज्य 
((॥॥८ ?77:ए 9890०) होगा जैसा कि श्राज रूस मे है। राज्य की शक्ति निश्चित 
रुप से प्रजीपतियों फो कुचलने के लिए, श्रमिक वर्ग द्वारा प्रभोग पी जायेगी । एजिल्स 
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(50९2०) का कहना है, “जो दल क्राति मे सफलता प्रास करता है वह शक्ति के आधार 
पर शासन करने को बाध्य हो जाता है जिससे प्रतिक्रियावादी फिर सम्मुख आने का 
साहस न कर सकें । यदि कम्पून आफ पेरिस ((८०7877772८ ०र् ?479) ने अपने 
आपको प्र जीपति के मुकाबले में हथियाखन्द सेना पर आश्रित न किया होता तो क्‍या 
बह अपने आप को चौत्रीस घण्टे सी कायम रख सकता था १” साम्यवादियों को विश्वास 
है कि क्रान्तिकारी आक्रमण द्वारा अपनी शक्ति से वचित हो जाने पर भी अपनी खोई 
हुई शक्ति को पुनः प्रान करने के लिए. भरसक प्रयत्न करेंगे। लेनिन ने ठीक ही कहा 
हैँ “प्रत्येक क्रान्ति में निरन्तर शोषण किये गए शोषित वग की अपेक्षा अधिक समद्धशाली 
जीवन व्यतीत करने वाले शोपक वर्ग का विरोध करना ही समाज का साधारण नियम बन 
जाता है ।” 


इस प्रकार साम्यवाद की प्राप्ति के लिए पहली सीढी वह होगी जिसे लेनिन 
वर्तमान पूं जीपति राज्य के स्थान पर स्थापित होने वाला “अस्थायी राज्य” ((१७४ 
5६६८) का नाम देता है। यह नया राज्य क्रान्तिकारी श्रमिक वर्ग के प्रतिनिष्ठि के रूप में 
काय करेगा | एजिल का कहना है “जत्र कि राज्य विरोधियो को कुचलने का एक अस्थायी 
हथियार बन जाता है, तो एक स्वाधीन एवं प्रजातन्‍्जवादी राज्य की बात करना ही निर- 
थंक सा हो जाता है। श्रमिक वर्ग को राज्य की आवश्यकता स्वतन्त्रता की रक्षा के 
लिए नहीं है वरन्‌ विरोधियों का दमन करने के लिए है। अतः जब्र स्वतन्त्रता के 
बारे मे च्रातचीत आरम्म हो जाती है तो राज्य की आवश्यकता राज्य के नाते समाप्त हो 
जाती है ।” 

"इस प्रकार स्थापित साम्बवादी सरकार को निर्माण एवं विध्वस दोनों के ही काय 
करने होगे ।बतमान प्रेजीशदी पद्धति को एक ही चोटे से तो समाप्त नहीं किया जा 
सकता, इसके लिए. तो एक नियमित कार्यक्रम बनाना पड़ेगा । 'कम्यूनिस्ट मेनीफैस्ये! के 
अनुसार इस कार्यक्रम के साधन निम्नाक्रित होगे :-- 

(१) भूमि तथा उत्तत्ति के अन्य साधनों के निजी अधिकार की समापि, 
( २ ) यातायात शव सवादवाइन के साधनों का राष्ट्रीयकरण, 
“( ३ ) साख एवं बेकिंग पर राज्य का अधिकार, 
( ४ ) व्यापार एवं वाणिज्य का राज्य द्वारा संचालन, 
(५ ) पैतृक अधिकारों की समाति; 
(६ ) इंद्धिशील तथा भारी टेक्सों का लगाया जाना; 
( ७ ) कारखानों मे उच्चों से काम लेने पर राज्य द्वारा प्रतिवनन्‍्ध; 
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(८) “जो काम नहीं करता बह खाता भी नहीं? के नियम के अनुसार सत्र 
पर काम करने का उत्तरदायित्व | 


सक्तेप में इस अन्तर्कालीन व्यवस्था में राज्य उन समी विशेष अधिकारों की समातर 
कर देगा जो कि कुछ शोपकों को प्राप्त हैं। इस दशा को प्राप्त कर लेने के पश्चात्‌ आगे 
की सीढी अर्थात्‌ क्रान्ति के पश्चात्‌ की दशा आयेगी । 


क्रान्ति के पश्चात्‌ू--जब पू जीपतियों को पूर्ण रूप से उखाड़ कर फेंक दिया जायगा 
और पूंजीवाद समाप्त हो जायगा तब राज्य की कोई आवश्यकता न रहेगी वथा लेनिन 
के शब्दों में राज्य “समास हो जायेगा” और इसके स्थान पर ऐसा समाज रह जायगा 
जो कि सामाजिक काय करने के लिए सहकारी समितियों पर आधारित होगा | इस समाज 
मे, पु जीपति शअ्रथवा मजदूर, धनी अथवा निधन, सम्पत्तिधारी अथवा सम्पत्तिविदीन नाम 
की कोई वस्तु न होगी। दूसरे शब्दों में यह एंक ऐसा बर्गविहीन समाज होगा जिसमे प्रत्येक 
अपना माय समाज के लिए देगा तथा सभी सहकारिता के आधार पर काय करेंगे। 


जोड (]020) का कहना है, “यह वह समाज है जिसके पदापण का अथ हे कि क्रान्ति- 
कारी युग समाप्त हो चुका है ।? 


रूस--एक समाजवादी राज्य--“साम्यवाद की प्रथम सीढी” 


महत्वपूर्ण बातों में सबसे पहली बात जो कम्युनिस्ट रूस ने प्रात की है वह हैं लाम 
कमाने की सावना का निमू ल नाश। बाकी सारे संसार में तथा पश्चिम में विशेषत, लाभ 
कमाने की भावना ही सारे सामाजिक ढाँचे का स्तोत है। 


पूं'जीपति के प्रोत्साहनार्थ लाभ कमाने की समाप्ति तथा उत्पत्ति के साधनों का 
सामूद्िक स्वामित्व इन दोनों ने वस्तुओं के उत्पादन को योजनासुसार बनाना अनिवाय कर 
दिया । पूँजीपति जो कि लाभ कमाने के उद्द श्य से अपनी इच्छानुसार उत्पादन काय 
करते थे तथा उपभोक्ताश्रों की माँगु की प्रति के लिए, एक दूसरे से स्पर्धा करते थे, इनके 
स्थान पर एक ऐसी राष्ट्रीय ससथा की अ्रावश्यकता थी जो कि सभी कारखाने तथा कानों 
को समाज की आवश्यकतानुसार ही उत्पादन करने के लिए आदेश देती रहे | इस 
उद्देश्य फे लिए प्रत्येक कारखाना अथवा कान, प्रत्येक फार्म श्रयवा तेल-क्षेत्र, प्रत्येक 
सल्या अ्रथवा दफ्तर और वास्तव मे प्रत्येक औद्योगिक अथवा सा कृतिक ससथा को उसमे 
प्रयोग क्ये जाने वाले माल एवं मशीनरी तथा वह सेवाएँ. एवं वस्तुएँ जो यह उत्पन्न 
कर रही हैँ तथा आने वाले वर्ष में समाज की आवश्यकता के अनुसार जिन्हें उत्पन्न 
फ्खने की श्राशा स्पती है उन सत्र का नकशा बनाना पडता है ) 


हजागे कास्यानों, कानो, तेह-षेत्रों, राप्य फार्मो, गोशमो, जदहाजो आदि का 


( २९५ ) 


हैँ 


संचालन करने वाली, शक्तिशाली आल यूनियन सेंट्रल कमेटी आफ ट्रेड यूनियनस, 
सुसगठित उपभोक्ता सहकारी आन्दोलन तथा अन्य कई 'पीपलस कामिसार' आदि संस्थाओं 
के सहयोग से राज्य योजना कमीशन (5६806 ?]90गर778 (.०0॥708807) 
हिसाब के इतने कार्य वो करता है | यदि हम राज्य योजना कमीशन के कार्य पर हृश्डि- 
पात करें ठो जात होगा कि वाध्षवर में इसीने रूस को पूं जीवादी ससार में श्रायेदिन 
आने वाली मन्दा तेजी से छुटकारा दिला दिया है। इस पद्धति के सफल्ता- पूर्वक 
चलने का सबसे बड़ा प्रमाण यह है कि आज रूस की भूमि में वेकारी नाम की कोई 
वस्तु नहीं है । दूसरे इस बात का दावा किया जाता है कि सोबियट कम्पूनिज्म 
का समस्त समाज-सगठन एक ऐसे सामाजिक समानता के सिद्धान्त पर आधारित 
है जो अन्य समाजों में पाई जाने वाली समानता की अ्रपेज्ञा अधिक वापक्षविक 
एवं विस्तृत है। अपनी अ्रपनी शक्ति एवं योग्यता के अनुसार सामाजिक दृष्टि से 
लाभदायक कार्य करना उत्येक् व्यक्ति का कतब्य माना जाता है। सामाजिक जीवन में 
सचमुच में ही यह एक नई बात है कि किसी को भी इस कतंव्य से छूट नहीं दी गई 
चाहे बह धनी, विद्वान्‌ ; कोई भी भूमिपति, अधिकारी, बड़ा उच्च कल्लाफ़र और महान 
क्यों नहे। 

सोवियट रूस में केवल एक ही सामाजिक वर्ग है और वह है हाथ अथवा 
मत्तिष्क द्वारा कार्य करने वाले उत्पादकों का । इनमें वे मी शामिल हैं जो इतने छोटे है कि 
वह उत्पादक बनने की तैयारी मात्र ही कर सकते हैं तथा वे भी शामित्न हैं जो इतने बृद्ध 
अथवा निम्नल हो गए. हैं कि वे केवल अपने किये हुए कार्य पर पीछे दृप्टि दौड़ा सकते हैं । 
यही है “वर्गविहीन समाज” का अर्थ जिसमें प्रत्येक अपनी योग्यता के अनुसार कार्य 
करता है तथा उसकी आवश्यकताओं की उचित रूप से पूर्ति की जाती है। सामाजिक 
समानता का यह सिद्धान्त बहुत दूर तक जाता है । राज्य ही सामूहिक स्कूलों एव 
खेलों की व्यवस्था करता है। वह लोगो को आय के स्तर में अधिक से अधिक समानता 
लाने की चेष्य करता रहता है। पख्वार में तथा 'सैक्स'(5८5८४) के पारस्परिक सम्बन्धों 
में यह समानता इस प्रकार पहुँच चुकी है जो कि ओर कही भी देखने को नहीं मिलती । 
पति एवं पत्नियाँ, माता-पिता एवं बच्चे, शिक्षक एवं विद्यार्थी, मिन्‍न 'सैक्‍्स? के एक से 
मित्र, अथवा असमान आग वाले जेसे मैनेजर तथा मिल्न मजदर, उच्च पदा- 
घिकारी एवं क्‍लक अयवा 2ईपिस्ट यहाँ तक कि सेना के अधिकारी एवं सांधारण 
सिपाही समी एक सामाजिक समानता के वातावरण में रहते है जिनमें जी इजूरी तथा कम- 
तरी की भावना बिल्कुल नहीं पाई जाती | इससे भी अनोखी वात है रंग एवं नस्ल के 
भेद का न होना। सोवियट रूस में मिन्न-मिन्न रगों के लगमंग सौ या इससे भी 
अबविक नसलों तथा भाषा के समूह वसते हैं। इनमें जंगली से जंगली खानाव्रदोश 
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तथा सम्य नगर निवासी दोनों शामिल है। महान राजनीतिश तथा एक जगली व्यक्ति, इन 
दोनों को केवल समान कानूनी एवं राजनीतिक अविकार ही नहीं प्राप्त हैं बरन्‌ उन्हें आर्थिक 
एवं सामाजिक सम्पन्धों में स्वतन्त्रता की समानता भी प्राप्त है। जहाँ कदीं भी स्कूल हैं 
वहाँ तक पहेँच सकने वाले उसमें सामूहिक रूप से ही शिक्षा प्राप्त करते हैं। वह मिलम्र 
कार्य करते हैं, मिन्‍नता केवल उनके कार्मों में होती है । वह एक ही सार्वजनिक गाडियों 
तथा होटलों का प्रयोग करते हैं तथा वह एक सी ही ट्रेड यूनियनों तथा अन्य सस्थाओं में 
सम्मिलित होते हैं । 


सोवियः यूनियन प्रत्येक राष्ट्रीय अल्पसख्यक समूह को सास्क्ृतिक स्वतन्त्रता प्रदान 
करता है। प्रत्येक समूह की अपनी भाषा, अपने स्कूल, अपने समाचार पत्र, अपनी प्रका 
शन सश्थाएं हैं तथा इन्हें चलाने के लिए उन्हें केन्द्रीय कोष से सहायता मिलती है । 


इसके अतिरिक्त सोबियट यूनियन की सामाजिक समानता पद्धति की एक और विशे- 
पता भी है जिसे “यूनिवर्सलिज्म” ((797ए०759]577) का नाम दिया जाता है। यह 
धन एव स्तर, “सैक्स” अथवा नस्ल का विचार किये बिना निश्वन से निधन एच नित्रल 
से निरनंल को भी अवसर की समानता तथा सदा ही ऊँचा होने वाले रहन-सहन के स्तर 
की उचित व्यवस्था करता है । 


सोवियय साम्यवाद की एक तीसरी विशेषता इसकी प्रतिनिधि प्रणाली वी नबवीनता 
है पद्धति । प्रत्यफे सामाजिक सगठन में एक ऐसी पद्धति सम्मिलित होती है जिसके द्वारा 
जनता की समान इच्छा प्रदर्शित की जा सकती हे | प्रत्येक व्यक्ति का तीन प्रकार से 
प्रतिनिधित्व द्वोता हे, एक नागरिक के नाते, एक उत्पादक के नाते तथा एक उपभोक्ता 
के नाते । 

प्रत्येक नगर की माँति प्रत्येक गाँव में सावंजनिक सगठन कार्य का एक बहुत बडा 
भाग चुने हुए डिपुटीज (0८००५४८४) अथवा काउसिलसे ((०0०७००॥०१७) द्वाग 
जिया जाता है | जनतन्त्रवाद का यही नियम सुसगठित एव विस्तृत ट्रेड यूनियनों मे मी 
चालू है। उनके कार्य सामूहिक सौदे करने, काम को सम्रय तथा दशाश्रों को निश्चित करने 
ओर कारखाने एव कान के प्रबन्ध में भाग लेने तक द्वी सीमित नहीं है । इतना बडा कार्य 
तनख्वाहदार श्रचिकारियों श्रथवा चुनी गई कमेटी द्वारा नहीं फरवाया जाता, प्रत्युत समी 
सदस्य इसे समाज सेवा का श्रग समझ कर गिना वेतन के द्वी सारा कार्य करते है | 

पाँचवें सोवियट रूस में तथा अन्य देशों में विज्ञान को दिये गये स्थान में भी बहुत 
बदा अन्तर है । समस्त समाज नया जान प्राप्त करने एवं श्रम को चचाने के नये साधन 
तलाश करने तथा नये आधविप्फार कग्ने के लिए उत्सुक है। सावजनिक खर्चे द्वारा 
वैशनिक सोज का बहुत बठा कार्य किया जा रहा दे। सोवियट रूस के सार्वजनिक कार्यो 
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में भाग लेने वाला प्रत्येक व्यक्ति समाज के उत्पादन को बढ़ाना ही अपना मुख्य उद्देश्य 
मानता है। विज्ञान का प्रचार दिनोंदिन बढ रहा है तथा अधिक से अधिक युवक लोग 
इसकी सेवा के लिए आगे बढ रहे हैं | खेती एवं उद्योग में, नये पदार्थों, जानवरों एव 
पौधों की खोज एवं उनके प्रयोग में, कान कनी एवं यातायात के साधनों के लिए त्रिजली 
की श्रसीमित चृद्धि में विशान के सतत्‌ प्रयोग ने एक उज्ज्वल क्षेत्र खोल दिया है जो कि 
एक नई “श्रोद्योगिक क्रान्ति” का रूप धारण कर सकता है। 

सोवियन साम्यवाद की छुठी विशेषता है इसकी नाध्तिकता | यह शास्त्रीय नास्तिक- 
वाद विज्ञान से परे किसी प्रकार की भी देवी शक्ति को नहीं मानता। सोवियद साम्यवाद 
के दूत इस नात्तिकवाद का निम्न बातों के आघार पर समर्थन करते हैं। वह न केवल 
शहरों में बसने वाले मजदूरों प्रत्युत सोवियट राज्य के पिछुड़े भागों में रहने वाले जड़ली 
लोगों की सम्यता के स्तर को ऊँचा करने में संत्ग्न है चाहे वे आकंटिक प्रदेश की अपद 
जातियाँ हों अथवा मध्य एशिया के पहाडी खानावदोश कन्नीले हों अथवा उत्तरी एवं 
पूर्वों साईवेरिया के शिक्रारी एवं माहीगीर हों। यह लोग अपने पूर्वजों की रूढ़ियों 
से इस प्रकार चिपटे हुए हैं कि इनके दिमाग से उन सभी विचारों को जो कि वैजानिक 
पद्धति द्वारा उत्तादन का तथा रोग निरोध से बाधक हो रहे हैं दूर करने के लिए. एक बहुत 
बढ़े प्रयत्न की आवश्यकता है। इसलिए सोवियट सरकार का स्कूलों तथा समाचार पत्रों 
से सभी प्रकार के देव-वाद के समर्थन को निकाल देना तथा उसके स्थान पर 
जीवन के सभी अगों में विज्ञान का पूर्ण प्रभुत्त ज्ञाना एवं उसके खोज कार्य की 
सहायता करना न्याय संगत प्रतीत होता है। इस प्रकार सोवियट रूस ने वेज्ञानिक 
विचारों का तथा सभी घटनाओं को कारण एवं फल्न के सिद्धान्त पर आधारित करने का 
नीजारोपण किया है | परन्तु विशान, चाहे इसे संसार में सत्य की खोज की दृशटि से लें 
ओर चाहे अ्रसत्य के नाश की दृष्टि से, मनुष्य की मुक्ति के लिए पर्यात नहीं है | यदि 
वैज्ञानिक ज्ञान को मनुष्य मात्र के हितार्थ लगाना हो तो मनुष्य के प्रयत्न में एक ऐसे 
उद्दं श्य का होना जिसमें श्रच्छे जीवन के लिए भले और बुरे का विचार उपः्थित हो, 
अत्यावश्यक है। इस नई नीति की पुरानी पृ जीवादी नीति से सत्र से बडी विभिन्नता यह 
है कि इसमें प्रत्येक व्यक्ति के जिम्मे एक ऋण का होना मान लिया गया है। कोई मी 
व्यक्ति अपने उत्पन्न तथा पोषण करने वाले समाज के प्रति ऋणी हुए बिना मनुप्यत्त 
को प्राप्त नहीं हो सकता । और उस ऋण को उसे हाथ अथवा मध्तिष्क किसी भी प्रकार 
की सेवा द्वारा चुकाना होता है। साथ ही उसे समाज से प्रात गुणों के द्वारा अपना 
योग्य जीवन समाज सेवा में लगाना होता है | और जो व्यक्ति समाज की वरतमान अथवा 
आगामी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अपने योग्य शरीर द्वारा काम करने से जी 


चुराता श्रथवा इन्कार करता है वह चोर है तथा उससे बैसा ही व्यवहार क्रिया जाता है। 
श्ष 
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ऐसे व्यक्ति को सभी साथी अमान्य करेंगे । यदि उसकी सुस्ती और दिलाई जारी रहती दे 
अथवा दूसरों में भी यह बीमारी फेलने लगती है श्रथवा वह मशीन तथा माल को हानि 
पहुँचाने लगता है तो उसे इलाज की दृष्टि से दूसरों से अलग करना पड सकता है, परन्तु 
शारीरिक रोगों के समान दिमागी रोगों में भी इलाज की अपेक्षा रोक को अ्रच्छा माना 
जाता है। अच्छे गुणों को उत्पन्न करने के लिए बुरी बातों को रोकने के स्थान पर श्रच्छी 
व्रार्तों को प्रोत्साहन देना अधिक हितकर समझा जाता है | इसलिए, सोवियट सध ने सामा- 
जिक हित के अनुसार ही पुरस्कार देने तथा अधिक से अधिक तरक्की देने की योजनी 
को अपनाया है | एक ओर तो व्यक्ति को अपना ऋण चकाने और दूसरी और प्रत्येक 
सस्था तथा संगठन को अपने सामूहिक उत्तरदायित्व को निभाने पर जोर दिया जाता है 
जिससे एक सछुज्ञन कायम हो जाता है। प्रत्येक सस्‍्था चाहे वह गाँव का सोवियट हो 
अथवा आल यूनियन कॉग्रेस (0)! (309 (००27००७), चाहे वह एक मिल 
समिति हो अथवा श्रौद्योगिक ट्रस्ट (7+०७.)), चाहे वह छोटे से छोटा सामूहिक फर्म हो 
अथवा समस्त सोवियट राज्य के विदेशी व्यापार का नियन्त्रण करने वाल्षा कार्यालय, सभी 
अपने अधिकारों को हूं सने के स्थान पर समाज के प्रति अपने उत्तरदायित्व को मत्री 
भाँति जानते एवं अ्नुमव करते है। सोबियट राज्य की इन सस्थाओं के बारे में एक 
जानने योग्य चात यह है के वह अपने नियत कार्य को करने के साथ ही सोबियट 
साम्यवाद के नियमों को अपनाने तथा उन्हें बनाये रखने का भरसक प्रयत्न करती है । 
सोवियट राज्य में अपने चुने हुए काम को करने का अवसर प्राप्त करना अच्छे जीवन 
का बहुत आ्रावश्यक श्रण माना जाता है। सामाजिक समानता वाले समाज की सेवा 
तथा व्यक्ति की अधिकतम उन्नति पर आधारित सामाजिक व्यवहार को नियमावली शोषण 
तथा लाभ कमाने की भावना के अभाव तथा उपभोग के शअ्रनुसार ही उत्पत्ति की 
योजना के जिलकुल अनुकूल है | इस प्रकार आधुनिक रूस में ईश्वर पूजा का स्थान 
“मनुष्य की सेवा” ने ले लिया है | 


उन्तीसवाँ अध्याय 


सोवियट रूस की शासन पद्धति 


सोवियट रूस के आधुनिक विधान की मुख्य विशेषताएँ 


सोवियट रूस बहुत से राष्ट्रों का समूह है। आधुनिक विधान का निर्माण १९३६ ई० 
में हुआ था । इस विधान का आधार स्तम्म समाजवाद है श्रर्थात्‌ आधुनिक रूस में 
पू जीवाद का श्रन्त हो गया है। देश की सभी बस्तुएँ अर्थात्‌ भूमि, जगल, प्राकृतिक 
उत्पादन की शक्तियाँ, कारखाने तथा उत्पत्ति के अनेक साधनों पर राज्य का पूरा पूरा 
नियत्रण है। प्रत्येक व्यक्ति का, जो अपनी शारीरिक शक्ति से कार्य कर सकता है, 
कार्य करना अनिवाय कर्तव्य है। विधान में इस सिद्धात का स्पष्टीकरण कर दिया गया 
है कि “जो काम नहीं करता, वह भोजन नहीं करेगा ।” 


जैसा ऊपर लिखा गया है सोवियट यूनियन बहुत से राप्ट्रों का समूह हे, इस 
में मिन्न-भिन्न जातियों निवास करती हैं और इसी कारण सोवियट यूनियन के प्रत्येक 
राज्य को एकात्मक विधान में न बाँध कर एक संघीय विधान मे बॉधा गया है। उसके 
प्रत्येक राज्य के विधान से यूनियन का विधान भिन्न है । उसका शासन विधान समानता 
और स्वेच्छा पर आधारित है | यह सत्र उस बड़ी क्राति का परिणाम है जिसने पूं जीवाद 
का जड़ से उन्मूलन कर दिया। वहाँ के समाज में वर्ग नहीं हैं अर्थात्‌ सोवियट रूस में 
मनुष्यों की आर्थिक स्थिति में दूसरे पश्चिमी राज्यों के समान भारी अन्तर नहीं है। 
पूरा रूस एक वर्ग बना हुआ है जो एक वर्गहीन समाज के निर्माण में रात दिन संलग्न 
है| माक्सवाद उनका ध्येय हे और “विश्व के श्रमिको एक हो जाओ?” उनका नारा है | 


/-ससाजवादी विधान--पाठकों को अभी यह नहीं समक लेना चाहिए कि 
सोवियट रूस में साम्यवाद के आधार पर राज्य की पूर्ण रूप से स्थापना हो गई है । रूसी 
तो केवल साम्यवाद के ध्येय की पूर्ण प्राप्ति के लिए प्रयत्नशील हैं। साम्यवादी राज्य का 
अभो तक केवल प्रारम्भिक स्वरूप ही स्थापित हो पाया है। इनका सिद्धान्त है, “प्रत्येक 
से उसकी योग्यता के अनुसार, प्रत्येक को उसकी श्रावश्यकता के अनुसार ।” 


सोवियट रूस के आधुनिक विधान के प्रारम्भ ही में यह लिखा गया है कि सोवियट 
रूस मजदूरों तथा किसानों का एक समाजवादी राज्य है। राज्य का पूरा ढाँचा मजदूरों की 


(६. ३४० ४) 


' सोवियट्स (50ए5८६७) पर निर्धारित है । इसी कारण सोबियट समाजदादी सघ भमिकों 
और किसानों का एक समाजवादी राज्य है | सर्वह्ारा क्राति के कारण तथा पूं जीपतियों 
और जमीदारों के श्रधिकार पतन से श्रमिकों के प्रतिनिधियों की सोवियर्यों का विकास 
हुआ और उन्हें शक्ति प्राप्त हुई | अ्रश्रिकों के प्रतिनिधियों की सोवियट्स समाजवादी 
राज्य सघ के राजनीतिक आधार है| 


निम्नलिखित विधान की धाराएँ सोवियट राज्य के आ्िक सगठन अथवा नागरिकों 
के आर्थिक जीवन के सम्बन्ध की हैं :--- 

धारा 7१--४राज्य की राष्ट्रीय श्रार्थिक योजना के श्रनुसार जन सम्पत्ति की बूद्धि, 
भमिकजन के मौतिक और सास्कृतिक स्तर को क्रमशः ऊँचा उठाने, सोवियट संघ की स्वत- 
न्रता को सगठित करने तथा उसकी रक््तात्मक शक्ति की ध्ृद्धि के दृष्टिकोण से सोवियट 
सब्र का श्रार्थिक जीवन निर्देशित तथा निश्चित होता है |”? 


धारा /९--“सोवियट सब में प्रत्येक योग्य शरीर वाले व्यक्ति के लिए. कार्य 
करना कर्तव्य और मान का प्रश्न है जो इस सिद्धान्त के अनुकूल है कि--जो काम 
नहीं करेगा वह नहीं खायेगा |” 

“सयुक्त संघ में समाजबाद का यह सिद्धान्त प्रयोग किया जाता है---प्रत्येक से 
उसकी योग्यता के अनुसार, प्रत्येक को उसके कार्य के आधार पर ।” 

(२) नायरिकों के मीलिक अधिकार और कर्तव्य--सोबियट विधान की यह 
दूसरी विशेषता है कि नागरिकों के मौलिक अधिकार और कतंव्य का पूरा व्योण भली 
भाँति विधान में लिखित है । सोवियट सघ के प्रत्येक नागरिक का यह अ्रधिकार है कि 
राज्य उसके लिए कार्य की व्यवस्था करे श्रर्थात्‌ काथ की प्राप्ति तथा कार्य के परिमाण 
ओर कोटि के अनुसार श्रमफल का अधिकार सुरक्षित है | 


सोवियट रूस के आधुनिक विधान में धारा ११८ से धारा १३३ तक इन मौलिक 
अधिकारों और क्तंव्यों का वर्णन है। ये धाराएँ क्रमश, निम्नलिखित हैं“--- 

“राष्ट्रीय श्रार्थिक व्यवस्था का समाजवादी सगठन, सोविय्रट समाज की उत्पादन 
शक्तियों का क्रमश, विकास, श्रार्थिक सकें की सम्भावना का लोप तथा बेकारी के 
उन्मूलन के द्वारा काय करने का अधिकार निश्चित रूप से सुरक्षित दे |” 


“सोवियट सब के नागरिकों को आराम और अवकाश का अ्रधिकार है| शआ्राराम 
और श्रयक्ाश का अधिकार निम्नलिखित रूप से सुरक्षित है--'फैक्ट्रियों और कार्यालयों मे 
खाट घटे परिश्रम बाले व्यवसायो में केवल ७ घटे तथा हुकानों मे जहाँ विशेषफर परिश्रम 
का याम रहता है फ्रेजल चार घटे काम करने के, तथा फैक्ट्रियों श्रीर कार्यालयों में काम 
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करने वालों को पूरे वेतन पर वार्षिक छुट्टियों के: नियमों से, क्षय गृह (52॥080- 
7घय)) की स्थापना से तथा श्रमिकों के लिए आराम गणह तथा क्लबों (००४७) के 
प्रबन्ध से । 

“सोवियट सघ के नागरिकों को यह अधिकार है कि बृद्धावस्था में तथा बीमारी के 
समय या शारीरिक शक्ति के हीन हो जाने की अवस्था में राज्य की ओर से पालन- 
पोषण का प्रवन्व होगा ।” 

“सोवियट सघ के प्रत्येक नागरिक को शिक्षा पाने का अधिकार होगा। यह अ्रषि- 
कार सावजनिक, अनिवाय प्राथमिक शिक्षा, उच्च श्रेणियों तक निःशुल्क शिक्षा, विश्व- 
विद्यालयों तथा कालेजों में अधिकाश विद्यार्थियों को राज्य की ओर से छात्रगत्तियों, स्कूलों 
में प्रान्तीय भाषाओं में शिक्षण की व्यवस्था, कारखानों, सरकारी खेतों, मशीन तथा ट्रेक्टर 
स्टेशनों और सामूदिक खेतों में औद्योगिक टेकनिकल ओर कृषि सम्बन्धी निःशुल्क 
शिक्षा का प्रशन्ध करके सुरक्षित क्रिया गया है ।” 

“प्ोवियट सध में स्त्रियों को पुरुषों के साथ आर्थिक, राज्य सम्बन्धी, सास्कृतिक, 
सामाजिक और राजनीतिक जीवन के क्ष॑त्र में समान अधिकार प्राप्त है ।” 

४ आर्थिक, सरकारी, सात्कृतिक, राजनीतिक तथा अन्य सावंजनिक कज्षोत्रों में 
सोवियट संब के नागरिकों को चाहे वे किसी जाति और राष्ट्रीय वर्ग का क्‍यों न हो, 
समान अधिकार कानून के द्वारा श्रमिय रूप से सुरक्षित है। प्रत्यक्ष श्रोर श्रप्रत्यक्ष 
अधिकारों में किसी तरह की रुकावट या प्रत्यक्ष ओर अप्रत्यक्ष रूप में जाति या राष्ट्रीयता 
के कारण नागरिकों के लिए विशेषाधिकारों की स्थापना तथा किसी तरह का जातीय या 
राष्ट्रीय पार्यक्य, घृणा और निन्‍्दा का प्रतिपादन कानून के द्वारा दण्डनीय है ।” 

“नागरिकों के लिए. विश्वास की स्वतत्रता सुरक्षित रखने के लिये सोवियट संघ में 
चर्च राज्य से तथा स्कूल चर्च से प्रथक कर दिया गया है। धार्मिक पूजन की स्वतंत्रता 
सभी नागरिकों के लिए माननीय है ।”” 

“समाजवादी व्यवस्था को सुदढ करने तथा अमिक्रों के हितों को दृष्टि में रखते हुए 
सोवियट सघ के नागरिकों के निम्न लिखित अधिकार सुरक्षित हैं:-- 

( के ) भाषण की स्वतन्ता; 

( ख ) प्रकाशन की ख्तंत्रता, 

( गे) सगठन की स्वतंत्रता जिसमें जनता की सभायें भी सम्मिलित हैं; 

( ख) सड़कों पर जलूस निकालने और प्रदर्शन बरने की स्वतंत्रता | 

“श्रमिकों तथा उनके संगठनों के लिए छापने वाले प्रेस, कागज, जनगह, सडकें, 
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यातायात की सुविधायें तथा इन अधिकारों के प्रयोग के लिए अन्य मौतिक आवश्य- 
कताओं की पूर्ति करके इन नागरिक अधिकारों को सुरक्षित किया गया है 

“अ्रम्िकों के हितों के अनुरूप तथा जनता के राजनीतिक कार्यों और सगठन करने 
की शक्ति को विक्षित करने के लिए---सोवियट सघ के नागरिकों को सावेजनिक संगठनों 
में--जैसे ट्रेड यूनियन ([7४0८ ए7008), सहकारिता संघ (८०009८:४ए८ 
0.580८900709), युवक संगठन, व्यायाम और रक्तात्मक सगठन, सास्क्ृतिक, टेक- 
निकल और वैज्ञानिक सघ में सम्मिलित होने का अधिकार स्वीकृत है और अमिक वर्ग 
में चहुत ही कार्यशीज्ञ और राजनीतिक चेतना प्राप्त नागरिक और श्रमिकों में दूसरे वर्ग 
के लोग--सोवियट सघ के कम्यूनिस्ट दल में सम्मिलित होते हैं जो कि समाजवादी 
व्यवस्था को विकसित तथा सुदृद करने के सधर्ष में श्रमिकों का अमिमुख है और राज्य 
तथा जनता सम्बन्धी श्रमिकों के समी सगठनों का अ्रगुवा है। 

“स्ोवियय सध के नागरिकों को वैयक्तिक रक्षा का अधिकार प्राप्त है, अर्थात्‌ 
कोई किसी के ऊपर न तो आक्रमण कर सकता है और न किसी तरह उसका मान भंग 
कर सकता है । व्यक्ति के व्यक्तित्व की पवित्रता अधिकार के द्वारा सुरक्षित है, कोई 

,व्यक्ति बिना किसी न्‍्याया्षय के निर्णय तथा प्रोक्यूरेटर (70८ए४४:०४) की स्वीकृति 
के कैद नहीं हो सकता ।” 

“नागरिकों के ग्रहों की पवित्रता श्रौर पत्र-ज्यवहार को गुत रखने का अधिकार 
कानून के द्वारा सुरक्षित है; सोवियट सघ विदेशी नागरिकों को, जो श्रमिकों के हितों की 
रक्षा में या वेशानिक अनुसधान सम्बन्धी कार्यों या राष्ट्रीय स्व॒तन्नता के संघर्ष में दृण्डित 
किये गये हों, अपने यहाँ शरण देता है और यह कानून के द्वारा ख्वीकृत है ।” 

“सोवियट मब के प्रत्येक नागरिक का यह कततंब्य है कि वह सोवियट संघ के विधान 
के अनुसार कार्य करे, कानूनों को माने, श्रम की शिष्य्ता को सुरक्षित रक्खे, साचंजनिक 
कनेव्यों का ईमानदारी से पालन करे ओर समाजवादी व्यवद्वार के नियमों का आदर करे |” 

“सोवियट सघ के प्रत्येक नागरिक का यह कतेव्य है कि सार्वजनिक, समाजवादी 
सम्पत्ति को समाजवादी व्यवस्था का अ्रद्दट और पवित्र आधार मानते हुए. उसे देश के 
लिए, सम्पत्ति यऔर शक्ति का साधन तथा सभी अ्रमिक्रों की समृद्धि और सस्कृति का भी 
साधन समझ कर सुरक्षित रखे ओर उसकी रक्कला करे। सार्वजनिक समाजवादी 
सम्पत्ति के विरद्ध अपराध करने वाले व्यक्ति जनता के शत्रु हैं ।” 

#सोवियट सघ के सभी नागरिकों के लिए, सैनिक सेवा कानून के द्वारा अनिवार्य 
है, सोपियन सय की सशन्र सेना में सैनिक सेवा सोवियट सब के नागरिकों के लिए गौरब- 
पूर्ण कलेब्य है।? 
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 ८सावियट संघ के प्रत्येक नागरिक का देश की रक्षा करना पवित्र कतव्य है। 
पित॒भूमि के प्रति विश्वासघात करने वाले, राज भक्ति की शपथ को तोड़ने वाले, शत्रुओं 
की ओर भाग जाने वाले, राज्य की सैनिक शक्ति को क्षति पहुँचाने वालें तथा देश के 
विरुद्ध गुमचर का काम करने वाले के लिए. कानून के अनुसार अधिकाधिक अपराध 
समभ कर कठिन से कठिन दण्ड की व्यवस्था है ।” 


“प्ोवियट संघ की उपरोक्त धाराश्रों के अनुसार यह प्रतीत होता है कि सोवियट 
रूस के प्रत्येक नागरिक के सभी हित विधान के द्वारा सुरक्षित है अर्थात्‌ व्यक्ति के 
व्यक्तित्व के पूण विकास के लिए राज्य उसके जीवन का पूण सहगामी है ।” 


(३ ) विशेष निन्‍चन पद्धति:--सोवियट संध में निर्याचन पद्धति की भी एक 
विशेषता है। प्रत्येक व्यक्ति को जो श्८ वर्ष की आयु प्राप्त कर चुका है नागरिकता का 
अधिकार प्राप्त है अर्थात्‌ सभी व्यक्तियों को चाहे वे स्त्री हों या पुरुष नागरिक होने का 
समान अधिकार है। कुछ पश्चिमी देशों मे अभी तक ज्रियों को नागरिकता का अ्रधिकार 
प्राप्त नहीं है | प्रायः योरोपीय सभी देशों के २१ वर्ष से २५ वर्ष की आयु वाले व्यक्तियों 
की नागरिकता का अधिकार प्राप्त होता है । 


१९३६ ई० के सोवियट विधान में घारा १३४ से धारा १४२ तक निर्वाचन पद्धति' 
का वर्णन है। निम्नलिखित धाराश्रों से पाठकों को रूसी निर्वाचन-पद्धति की विशेषता का 
शान होगा, क्योंकि यह पद्धति और देशो की निर्वाचन पद्धति से बहुत सीमा तक मिन्न है | 


निर्वाचन पद्धति सम्बन्धी धाराए 
“सोवियट सघ में जितनी सोवियट्स है उनके सभी सदस्य गुप्त मतदान से प्रत्यक्ष 
तथा समान वयस्क मताधिकार के श्राधार पर निर्वाचओों के द्वारा चुने जाते है | सोनियटस 
में सघ के सर्वोच्च संघ से लेकर गोंव हेमलेट (#7977]6/) क्रिशलाक (॥65॥]4%) 
ओर आाउल (/०)) तक समी छोटे बड़े सोवियट्स सम्मिलित है।” 


“प्रत्येक नागरिक, जिसकी अवस्था १८ वष की हो चकी है, बिना किसी प्रकार के 
जाति, राष्ट्रीय वर्ग; धर्म, शिक्षा, निवास स्थान, सामाजिक स्थान, जन्म, घर का स्तर 
या भूतकाल के कार्य, या राजनीतिक विचार का रहा, के भेदमाव के वोट देने और 

- स्य भी चने जाने का अधिकार रखता है | पागल अथवा न्यायालय से दण्डित या 


३ अधिकारों से बचित व्यक्ति वोट नहीं दे सकते और न उम्मीदवार ही हो 
सर है?) 


“डिप्टियों का निर्वाचन समान अधिकार पर होता है। प्रत्येक नागरिक को केवल 
एक वोट प्रात है और सभी नायरिक निर्वाचन में समान आधार पर भाग लेते हैं [४ 


( ३०४ ) 


#ज््ियों को मताधिकार प्रात्त है और पुरुषों के साथ निर्वाचित होने का भी अधिकार 
है।? 

“लाल सेना में काम करने वाले नागरिकों को निर्वाचन का अ्रधिकार प्राप्त है और 
दूसरे नागरिकों के साथ समान रूप से निर्वाचित होने का अधिकार है ।” 


“डेप्टियों ( प्रतिनिधियों ) का निर्वाचन प्रत्यक्ष होता है गाँव ओर शहर के सभी 
सोवियट्स से लेकर सर्वोच्च सोवियय का निर्वाचन जनता द्वार प्रत्यक्ष रूप से होता है। 
प्रतिनिधियों का निर्वाचन गुप्त मतदान द्वारा होता है ।”? 


“मिर्वाचन-क्षेत्र के अनुसार उम्मीदवारों को मनोनीत करने का सिद्धान्त है| 
जनता की सस्थायें, भमिकों के सगठित समूह, कम्युनिस्ट पार्टी सगठन, ट्रेड यूनियन, 
सहकारी नवयुवक सगठन शरीर सास्कृतिक सगठनों को उम्मीदवारों के मनोनीत करने का 
अधिकार प्रात है |” 


“प्रत्येक प्रतिनिधि का कतंव्य है कि वह अपने कार्य के विषय में अपने निर्वाचकों 
को रिपोर्ट दे । कोई भी प्रतिनिधि निर्वाचकों के बहुमत से वापस बुलाया जा सकता है ।”? 


इन सब धाराक्रों से यह प्रतीत होता है कि सोवियट सघ की निर्वाचन-पद्धति 
यूरोपीय और अमेरिकी देशों से अ्रधिक प्रगतिशीक्ष है। राज्य के निर्वाचन के अनेक 
अवुसरों पर रूसी नागरिक अ्रधिक से अधिक सख्या में भाग लेते हैं और ऐसा कहा 
जाता है कि नगर के नागरिक ९०% की सख्या में भाग लेते हैं। कोई भी निर्वाचन 
उस समय तक ठीक नहीं समझा जाता जब तक कि कम से कमर ४०% नागरिक जो उस 
निर्वाचन क्षेत्र से सम्बन्धित हों, उसमें भाग न ले । 

निर्वाचन के लिए मनोनीत होना, एक बडी ही सरत्न पद्धति हैे। विधान के द्वारा 
जो निर्वाचन छत त्र निश्चित हैं उनमें कोई भी व्यक्ति निर्वाचन के लिए उम्मीदवार हो 
सकता है, यद्यपि यह सही है कि सभी निर्वाचकों फा निश्चय कम्यूनिस्ट पार्यी ही करती है 
परन्तु इससे यह नहीं समझ लेना चाहिये कि जो व्यक्ति कम्युनिस्ट पार्टी का सदस्य नहीं है 
वह रूसी निर्वाचन में भाग नहीं ले सकता | सोवियट सब का यह सिद्धान्त है कि निर्वा- 
चन जनता के बीच राजनीतिक अधिकार की जागृति एवं शिक्ला का प्रसार है| 

४ सोवियट रूस एक संविधान है (8 छ८(&४ (0०07४ए६०7) 

सोवियय रूस का आधुनिक विधान एक सघात्मक विधान है। जिस प्रकार श्रमे- 
रिकी संघ में अनेक स्वतत्र राज्य सम्मिलित है उसी प्रकार सोवियट रूस मी अनेक राज्यों 
से मिलकर एक सघ राज्य बना है अर्थात्‌ “यूनियन विधान की १३ वीं धारा के अनुसार 
यह यूनियन समान अधिकार के आधार पर समाजवादी सोवियः प्रजातत्रों की स्वेच्छापूर्य 
संगठन के रुप में स्थापित किया गया है |” 


( रे०५ ) 


१४ वीं धारा में संघीय राज्य के केछ्लीय सरकार के कार्यों का वर्णन है। इसके 
अतिरिक्त विधान की १५ वीं धारा में सघीय र य की इकाइयों का काय क्षेत्र लिखित 
है और केन्द्रीय सरकार से बचे हुए जितने भी कार्य हैं उन सत्र पर इकाई के राज्यों का 
पूर्ण अधिकार है। 

निम्नलिखित कुछ विशेष विषयों की सूची है जिसके ऊपर रूप की केद्रीय सरकार 
का पूर्ण अधिकार है। इन सभी प्िषयों पर राज्य की सर्वोच्च धारा सभा अर्थात्‌ 
सुप्रीम काउन्सिल (5077०0८ (:०एण्८ा)) का नियन्त्रण है और वही इनके सम्बन्ध 
में अधिनियम बनाती है । 


युनियन के विशेष विषयों की सूची 


( १ ) अन्तर्राष्ट्रीय सभाओं में सोवियट सघ के प्रतिनिधियों का निर्वाचन 
निश्चित करना; अन्तर्राष्ट्रीय सधियाँ करना और उन नियमों का निश्चय करना जिसके 
आधार पर सघीय राज्य ओर ससार के अ्रनेक स्वतत्र राज्यों के बीच सम्बन्ध स्थापित हो | 


(२ ) युद्ध ओर शान्ति सम्बन्धी विषय | 

(३ ) किसी नये गणतत्र (१८७०४०]४८७) की सोवियट राज्य में सम्मिलित करना | 

(४ ) सोवियट सब के विधान का नियन्त्रण करना और साथ ही साथ यह भी 
देखना कि संघ राज्य की इकाइयों में विधान के अनुसार काम हो रहा है । 

(५ ) प्रजातन्नों की सीमाओं को स्वीकृत करना अर्थात्‌ उनमें यदि कोई परिबतन 
हो तो उसे आजा प्रदान करना । 


(६ ) सम्पूर्ण सोवियट राज्य की सुरक्षा का प्रतरन्ध करना, इसको भली-माँति करने 
के लिए सैनिक शक्ति का सगठन अथवा सचालन करना | 


(७) राज्य के एकाधिकरार (१070०) के आधार पर बैदेशिक व्यापार 
का संगठन करना । 

(८ ) राज्य की सुस्त करना । 

( ९ ) सोवियट रूस की आर्थिक योजनाओं को कार्यान्त्रित करना | 


( १० ) सम्पूर्ण सोवियट सघ के आय-व्यय का लेखा तैयार करके उसे स्वीकृत 
करना। उपराज्यों व राज्य की इकाइयों के आय व्यय के लेखे में करों व आय के 
साधनों की स्वीकृति देना । 


( ११) उद्योगों, कृषि सम्बन्धी संस्थाओं, वेंकों और सम्पूर्ण सोवियट रूस के 
लिए महत्वपूर्ण व्यापार सम्बन्धी योजनाओं का प्रचन्ध करना | 
३५ 


६: इ०६..) 


( १२ ) यातायात के साधन, डाक व तार श्रादि का प्रच॒स्थ करना | 

(१३ ) मुद्रा व ऋण प्रणाली का सचाज्षन करना। 

( १४ ) राजकीय च्ीमे का प्रबन्ध करना ) 

( १५ ) ऋण लेने या देने का प्रचन्‍्ध करना | 

( १६ ) भूमि, जगल, खान, जल आदि के प्रयोग के सम्बन्ध में मूल सिद्धान्तों 
को स्थिर रखना । 

(१७ ) शिक्षा व सावेजनिक सुधार सम्बन्धी मूल सिद्धान्तों को निर्धारित 
करना । 

( १८ ) सम्प्ण सघ के लिए, हिसाब-किताब रखने की एक ही प्रणाली को 
अयोजना करना | 

( १९) श्रम के सम्बन्ध से कानून के आधारभूत सिद्धान्तों को निश्चित करना। 

( २० ) न्याय सगठन व न्याय प्रणाल्ली के सम्बन्ध में कानून बनाना | 

( २१ ) जनपदत्व और विदेशियों के सम्बन्ध में कानून बनाना | 

(२२ ) सम्प्र्ण सोवियट सथ के वन्डियों को मुक्त करने का आदेश देना | 

जैसा कि दम पदले लिख आये हैं कि केन्द्रीय सरकार की शक्तियों की छोड कर 
शेप सभी शक्तियाँ सोबियट सघ मे सम्मिलित उपराज्यों की है, “सघ उनसे उपराज्यों 
की सत्ता की रक्षा करता है । प्रत्येक उपराज्य का शासन विधान पृथक प्रथक हे, क्योकि 
बह अपनी निजी विशेष आवश्यकताओं के अनुकूल बनाया गया है, किन्तु उसका रूप 
संघ शासन विधान के रुप के समान ही है। ** किसी भी उपराज्य के प्रदेश 
में उसकी सम्मति के बिना परिवर्तन नहीं क्रिया जा सकता ।7 

जहाँ तक संघीय बिपयो को हम देखते है, सोवियट सथ का संघीय विधान सयुक्त 
राज्य अमेरिका के सघ शासन विघान के समान प्रतीत होता है, किन्ठु सयुक्त राज्य अमे- 


रिका एक राष्ट्र राज्य है ओर सोवियट सथ इसके विपरीत ६० विभिन्न राष्ट्रों का समूह है। 


इन सभी राष्ट्रों की भाषा, इतिहास, सभ्यता अर्थात रहन-सहन का नियम एक दूसरे से 
मित्र है| 


वालशेपिक पार्टी का यह आधाग्भूत सिद्धान्त था कि हर राष्ट्र को एक सगठित 
राष्ट्र राज्य के रूप में होना चाहिए। किन्तु लेनिन और स्टालिन ने सोवियट रूस 
को एक शक्तिशाली राज्य बनाने की इच्छा से प्रेरित होकर अनेक प्रजातत्रों के स्वेच्छापूर्ण 


( ३०७ ) 


सगठन के रूप में स्थापित किया है प्रत्येक उपराज्य को सोवियट संघ में अपनी संस्कृति के 
अनुसार उत्थान करने का पूर्ण अवसर है। 
संघ की इकाइयों को प्रथक होने का पूर्ण अधिकार ग्राप्त॑ है 

१९३६ ई० के सोवियट विधान के अनुसार प्रत्येक प्रजातत्र व उपराज्य को यह पूर्ण 
अधिकार है कि वह सोवियट सध के राज्य से प्रथक्र हो जाये, किन्तु सोवियट संत्र का 
राजनीतिक इतिहास यह ततलाता है कि जब कभी भी संघीय राज्य की किसी इकाई ने 
प्रथक होने का उपाय किया तो सदा ही सोवियट राज्य ने उसका प्र॒र्ण रूप से ढमन किया 
अर्थात्‌ जहाँ तक विधान की धारा का सम्बन्ध है यह सही है कि कोई भी सघ सरकार में 
सम्मिलित उपराज्य प्रथक हो सकता है, किन्तु वास्तव मे यह असम्भव हैं | 


यही नहीं, तल्कि संघीय विधान ने अपने राज्य की अनेक इकाइयो को यह भी 
अधिकार दे रक्खा है कि वे संसार के अन्य राज्यो से अपना राजनीतिक व व्यापारिक 
सम्बन्ध स्थापित कर सकते है। वे दूसरे देशों मे अपने राजदूत भेज सकते है श्र 
इसके बदले वहाँ के राजदूत अपने यहाँ रख सकते है। किन्तु प्रायः यह सत्र नहीं 


होता । 


(५ ) सोकियट सघ का स्ीय विधान कार्य रूप में एकात्मक है--पाठको 
को ऊपर लिखी हुई सोवियट रूस के विधान की विशेषताओं के अध्ययन से 
यह विदित होगा कि यह विधान एक सघीय विधान है, किन्तु कार्यरूप में यह पूण तया 
एक़ात्मक है क्‍योंकि उपराज्यो की राजसत्ता बेधानिक रूप से अधिकाशतः सीपित है । 
सोवियट रूस की शासन पद्धति मे राज्य के सभी काय केन्द्रीमूत कर दिये गये है। आधु- 
निक विधान के अन्तर्गत स्रोवियट राज्य की केन्द्रीय शक्ति का वित्तार हुआ है। केन्द्रीय 
राज्य अर्थात्‌ यूनियन सरकार आर्थिक विषयों में उपराज्यो को केवल निर्देश ही नहीं करतो 
बरन वस्ठुतः उपराज्यों की पूर्ण आर्थिक व्यवस्था का उत्तरठायित्व भी इसी पर है। धारा 
११ के श्रनुसार यह स्पष्ट है कि “राज्य की राष्ट्रीय आथिक योजना के अनुसार जन 
सम्पत्ति को बढ़ाने, श्रमिकजन के भीतिक ओर सास्क्ृृतिक स्तर को क्रमशः ऊँचा उठाने, 
सोवियट सब की स्वतन्त्रता को सबटित करने तथा इसकी रक्षात्मक शक्ति में बृद्धि करने 
के दृष्यिकोण से सोवियट सघ का आधिक जीवन निर्देशित और निश्चित है” | 


आधुनिक सोवियट राज्य का संगठन 
( १९३६ के विधानानुसार ) 


सन्‌ १९३४ में जोजेर स्थलिन की, जो उस समय ताम्यवादी पारों के जनरल 
सेक्रेटरी थे, अध्यक्षता में ३१ सदस्वो की एक बैठक १९१७ के सोवियट यूनियन 


( रेण्प ) 


के विधान को सशोधित व परिवर्द्धित करने के लिए छुलाई गई | इसने १९३६ के अंत 
में इस विवान को सशोधित व परिवद्धित रूप में आल यूनियन काँग्रेस (8]] (गञा07 
(८०४७४४०७७) के समक्ष रक्खा । इसे काँग्रेस के सब सदस्यों ने स्वीकार कर लिया। 
५ दिसम्बर को नवदिधान दिवस मनाया गया और बडी प्रसन्नता तथा उत्साह के साथ 
जनता ने इसका ख्वागत किया । 


१९३६ का विधान जिसे 'स्तालिन विधान! भी कहते हैं रूस को किसानों तथा 
श्रमिकों का समाजवादी राज्य घोषित करता है । यह एक सघीय राज्य है जिस में बहुत 
से सोवियट सोशलिस्ट रिपब्लिक (50076: 50८४5: +८०७००!।८७) सम्मिलित 
है। आज इन की सख्या १६ तक पहुँच चुकी है। सघ के सभी लोकतत्रों के अधिकार 
समान हैं। सध में सम्मिलित होना उनकी इच्छा पर अ्रवलबित है । 


यूनियन की सरकार को ऊेवल्न सीमित अधिकार ही प्राप्त हे। इस का काये क्षेत्र 
सकुचित है, जिसका वणुन विधान में किया गया है। यूनियन की सरकार को श्रतर्साष्ट्रीय 
सत्रध, युद्ध व शासन, यूनियन में नये प्रदेशों को सम्मिलित करना, व्यापार और यूनियन 
की रक्ता तथा श्रार्थिक योजनाओं की व्यवस्था, वेंक तथा कृषि सम्बन्धी व्यवस्थाएं, यातायात 
के साधन, इ श्योरेस का संगठन, शिक्षा, जगल, स्वास्थ्य सम्बन्धी काय, भ्रम सम्बन्धी 
नियमों को बनाना, न्याय पद्धति और न्याय विवि, यूनियन की नागरिकता इत्यादि सम्बन्धी 
कार्य करने पडते दें । इसका पूर्ण विवरण विधान की घारा १४ में है | 


सोवियट यूनियन के शासन मे चार प्रधान सस्थाएं हैं... 

( १) सोवियब यूनियन की सवोच्च सोवियट (59]078९706 (८0४४८), 
(२) प्रेजीडियम (27९80।फ77), 

(३ ) मत्रिमडल ((+०४०८0॥ 0£ ?९०7०]९१४ (0777755889), 

(४ ) सर्वोच्च न्यायालय ([०७0८87ए)। 


वर्तमान काल मे सोवियय यूनियन शी सरफार मे निम्नलिखित प्रकार की राज- 
नीतिक इसाइयाँ है -- 


( १ ) आम या नगर की प्रारम्मिक इकाई (50ए72६), 
(२२ ) जिला (९५७0॥$), 
(३) प्रान्न ((005)7955) 


( ८) निर्मिन जननन्त्र ((लतक्तदवत।१७०७६ ० -। >«४ 


( ३०६ ) 


सोवियट रूस की सरकार 
सोक्यिट का चुनाव--नये विधान के आधार पर सब सोवियट चार अकार से 
चने जाते हैं। उनका चुनाव समानता के आधार पर होता है। प्रतिनिधियों (/2८०४- 
६८9) के चुनाव में ऐसा प्रत्येक व्यक्ति, जिसकी आयु श्यय वर्ष से अधिक हो, मतदान 
का अधिकारी है। २३ वर्ष की आयु वाला व्यक्ति प्रतिनिधि (/2८एण५४) बन सकता 
है। पुराने विधान में मताधिकार प्रत्येक व्यक्ति को प्राप्त नहीं था, परन्तु १९३६ के 
विधानानुसार जनता की लोक मताधिकार ((79ए९:४४) 5पघर्7ि॥:०९८) प्राप्त दो गया 
है। वहाँ की सव स्त्रियों को समान अधिकार प्राप्त हो गए है। सब्र चुनाव प्रत्यक्ष और 
प्रादेशिक निर्वाचन ज़ोत्र (07९८ 270 /6777007श) के आधार पर होते हैं । 
नगर और ग्राम की सोनियये के ब्रीच का भेद समाप्त कर दिया गया है अर्थात्‌ ये दोनों 
समान समझे जाते है। अत्र प्रत्येक नागरिक को एक चोट देने का अधिकार प्राप्त है 
और हर एक चुनाव क्षेत्र से रूस की सुप्रीम सोवियट (50.7८776 50060 में एक 
सदस्य भेजा जाता है | 
प्रतिनिधियों ((2८7०५८७) का चुनाव गुत॒ निर्वाचन रीति (9८८:८६ 89]]05) 
से होता है । पुराने विधान में वोट देने के सम्बन्ध में कोई निश्चित नियम नहीं थे । 
जनता से केवल द्वाथ उठवा कर ही चुनाव का निणय कर लिया जाता था, परन्तु नये 
विधानानुसार अब गुप्त निर्बाचन रीति (६८८८६ 84]]00) से चुनाव का निर्णय होता 
है । १९१६ के विधान की घारा १४ ( श्र ) के अनुसार किसी भी प्रतिनिधि (0९/०5ए) 
की पदच्युत किया जा सकता है। 
सुप्रीम सोवियट (5997०70९ 509460 के चनाव किसी अवकाश के दिन ६ से 
१२ चजे तक होते हैं | ये चुनाव प्रेंजीडियम (?27८४0077) के नेतृत्व मे होते है। 
इसकी घोषणा प्रेजीडियम (7०&0077) दो मास पहले कर देता है। प्रत्येक नगर 
और ग्राम की कार्यकारिणी समिति का कार्य मतदाताओं की सूची और चनाव से 
सम्बन्बित अन्य कार्या का सम्पादन करना हैं। मतदाताओं की सची की घोषणा एक 
मास पदले जनता के समक्ष कर दी जाती है | उनके सम्बन्ध मे किसी ब्ृटि को दूर 
फरना जन न्यायालय (?८००6९5 (00०70 का काय है। यदि कोई मतदाता अपना 
निवास स्थान छोडकर किसी दूसरे स्थान पर चला जाता है. तो उसको इस सम्बन्ध में 
एक प्रमाण-पत्र ((.९00002/८) अपने प्रथम निवास स्थान की कार्यकारिणी से लेना 
अनिवाय होता है अन्यथा उसको नये स्थान पर जाकर वोट देने का अधिकार प्राप्त नही 
होता । निर्वाचन कोत्रे का निणुय प्रेजीडियम (?:८४099)) करता है और इसके बारे 


में दो मास पहले घोषणा कर दी जाती है। चनाव की देखभाल के लिए कुछ चनाव 
कमीशन बनाये जाते हैं, जिनमे से प्रमुख निम्नलिखित है :--. 


( ३१० ) 


(१) केन्द्रीय निर्बाचन समिति (८४६४४ 9]€८८०पच (0घा85707); 


(२) कॉसिल ऑझ नेशनेलेटीज की चुनाव समिति ((०शाह्या55700 ६05 
]200009$ ६0 (०0प्म्मटी 0 १५७६00%४)॥468) । 


(३ ) सर्वोच्च सोवियट की चुनाव समिति ((०््माइछ0॥ 07 2]6८- 
0798 40 50[०7९०76 8077८08) | 


प्रत्येक निर्वाचन समिति (2]6८८०४ (८007705909) में एक अध्यक्ष 
'(७६४४७7०४) और एक मन्‍्त्री छोता है । इसके अतिरिक्त ८ से १९ तक साधारण 
पदस्थ होते है। १९३६ के विधानानुसार सदस्यों को मनोनीत करने का अधिकार साम्ब- 
बादी पार्टी, व्यापारिक सब (7790८ ए909), नवयुवकों की सहायक सस्थाओ और 
तास्क्रीक सस्थाओ को है। इन सस्थाओं के लिए. अ्निवाय है कि चुनाव से ३० दिन 
पहले सटस्थो को मनोनीत कर लें जिससे उनके नाम मत-पत्र (७०६४४ !.80) मे 
थ्रा जायें । 


चुनाव स्थान और तिथि २० दिन पहले घोषित कर दी जाती है । श्रापरे से अ्रधिक 
मत प्राप्त करने वाला उम्मीदवार चुन लिया जाता है । 


रूस मे होने वाले चुनावों के द्वार साम्यवादी पार्टी तथा सोवियट समाज की एक 
सूत्रता का वोब होता है इनसे वहाँ के नागरिकों को राजनीतिक शिक्षा मिलती है । 


चुनाव के समय में साम्यवादी पार्टी अपना घोर प्रचार करती है । हर प्रकार से 
यह प्रयत्न क्या जाता है कि केवल ऐसे व्यक्ति चुने जायें जिन्होंने लेनिन तथा स्वालिन 
के मागे को अपना रक्‍्खा है और उसी का प्रचार कर रहे हैं। भरसऊ प्रयत्न इस बात 
का किया जाता है कि जो व्यक्ति जनता तथा पार्टी दोनों को प्रिय हो, वही चुना जाय | 


इन सब वातों से स्पष्ट है कि अत्येक सदस्य जो कि चुनाव में सफल द्वोता है, साम्य- 
वादी विचारधारा फो मानने वाला अथवा प्रणंतया साम्यवादी होता है| स्तालिन ने स्वय 
कहा है, “बदि जनता विरोधी विचारधारा वालें उम्मीदवारों मो चन लेती है तो इससे 
यह स्पष्ट होता हे कि हमारे प्रचार कार्य का सगठन बडा ही निम्नकोटि का रहा है |? 


स्थानीय सोवियटं--१९१८ के विधान में ग्राम तथा नगर को सोवियदों, क्षेत्रों 
(१८९॥०४४७), प्रातो, जिला शरीर काउटीज के सोवियर्ों का वर्णन हैं। नगर तथा आम 
यी सोवियट ठीन मास के लिए चुनी जाती ह जिनकी बैठक प्रत्येक सप्ताह में एक बार 
नगर में और दो बार ग्राम में होती है । सोवियोों की कॉग्रेस की बैठऊ साल में दो बार 
क्षेत्र (९८०१००) में, मास मे तीन यार प्रार्तों मं तथा एक बार काउटी ((.०पए9) मे 
होती है। १५९१८ में चेत्रो (९८९॥०४७), प्रातो तथा जिलों की सोबियर्टों कोअधिक 


( ३११ ) 


महत्व प्रदान नहीं किया गया था। उस में नगर की सोवियर्ों को अधिक महत्व 
दिया गया था | 


१९१८-२० के गड़तब्रड में स्थानीय सोवियट (!.,0८४] $096/8) ने बहुत काम 
किया | इस कारण १६२५ के अक्तूबर में यह निश्चय हुआ कि इस प्रकार की सोवियर्ट 
और फैलाई जायेँ | १०,००० की सख्या वाले नगरो में ऐसी ही सोवियर्ट बनाई गई। 
नये विधान में निम्नलिखित छुः प्रकार की स्थानीय सोवियट (7..0८8] ७0५6॥5) 
हैं ;-- 

(१) ठेरीटरी तथा क्षेत्र (।८:00728 00 #८९१07७), 

( ९) श्रायेनोमस क्षेत्र (0प६07077005 #९४079), 

(३ ) एरियाज (४४८०४), 

(४ ) जिले ([0907८05); 

(४ ) शहर ((.६८७), 

(६ ) आम (५॥)92०७) | 


इन सोवियटो में से कार्यकारिणी समिति (83.2८ए४ए८ (०777906८) तथा 
प्रतिनिधियों की सोवियटों (50ए2/8 0 ॥0८9०(८5$) का चुनाव होता है ओर १९३६ 
के विधानानुसार रूस को “ किसानों तथा श्रमिकों का समाजवादी राज्य घोषित किया गया 
है |? इसको श्रमिकों का राज्य कहा जाता है । प्रत्येक क्षेत्र के श्रमिक अपने प्रतिनिधि 
चुनते हैं अर्थात हर क्षेत्र के निर्वाचकों वी आ्रार्थिक स्थिति में पश्चिमी प्रजातन्त्र के निर्वा- 
चकों के समान जमीन आसमान का अन्तर नहीं होता । पहले समाज सेवा में कार्य करने 
वाल्ना व्यक्ति मतदाता (४०६८७) बना ठिया जाता था। ऐसे व्यक्ति को जो अपने लाभ के 
लिए, दूसरे मनुष्यों को अपने यहाँ नियुक्त करते थे या जो ईसाई धर्म सगठन ((-0:८॥) 
से सम्बन्धित होते थे मत देने का श्रघिकार नहीं होता था | एल० टेपर (.. ॥€७८४) 
ने अपनी पुस्तक 'सोवियट रूस मे चुनाव? (॥9]८८त।०ा5 था $0ए6६ रिपरष्छा9)) 
मं लिखा है कि १९३१ क्के चुनाव में पड१०,३००, ००० मे से ६,००,००, ००० 
मतदाताओं ने अपना मत दिया | १६३६ के विधानानुसार केवल पागल या जिन व्यक्तियों 
जिनके मताधिकार किसी अपराध के कारण छीन लिए, गये हैं छोड कर, सभी मत देने 
के अधिकारी हैं| विधान की घाया १३४ और १३५ में लिखा है क्लि श्८ वर्ष की आयु 
वाले प्रत्येक पुदष और स्त्री को त्रिना जाति, राष्ट्रीयता, धर्म, योग्यता, निवास स्थान, समाज, 


मर्यादा आदि के भेद-भाव के मत देने का अधिकार प्राप्त है। यही प्रजातंत्र का मूल 
दिद्वान्त है| 


(9२) 


रूस के विषानानुसार प्रत्येक क्षेत्र में एक सोवियट का होना आवश्यक है| प्रत्येक 
सोवियट हो वर्ष के लिए चुना जाता है और उसकी अपनी अलग कार्यकारिणी होती है 
जिप्तमें अ्रध्यज्ञ (0080एए7०7) उपाध्यक्ष (ए72७ (:४०9।४7097), मनत्री इत्यादि 
होते हैं। इस को बहुत से शासन सम्बन्धी अधिकार प्राप्त होते हैं) इस प्रकार 
गाँव की सोवियट दो सोविययों के प्रति उत्तरदायी होदी है, एक तो लोकल सोवियट के प्रति 
दूसरे जिला सोबियट के प्रति | स्थानीय सोबियट पर बडा जोर दिया जाता है। ऊपर से 
आये हुए निर्देशों को गाँव की सोवियों के लिए. मानना श्री आवश्यक है | उनका कार्य 
है कि वह कुलक्स ((००:५) अर्थात्‌ छोटे मोटे पूँ जीपतियों को अपने ज्ञेत्र से समातत 
करें, खेती को बड़े क्षेत्र पर सम्मिलित रूप से बढ़ावें, भूमि की उ््ररा शक्ति को बढ़ावें, 
स्कूल, श्रस्पताल इत्यादि खोलें और अपने बजट (8५१8८) इत्यादि तैयार करें | 


गाँव की सोवियट छोटी होती है, परन्तु नगर की सोवियट में एक हजार से श्रधिक 
तक सदस्य होते हैं। जहाँ-जहाँ नगरपालिकायें बनी हैं वहाँकी जन सख्या लगभग एक लाख 
के होती है | अ्रधिक बड़े शहरों में कुछ सहायक सोवियर्ट मी बनाई जाती हैं | इसी कारण 
वहाँ पर एक सभापति और बहुत सी समितियाँ होती हैं | उनकी ग्यारह से सत्ररह सदस्यों 
तक की कार्यकारिणी ((:०00707:2०) श्रौर ब्यूरो (807८४) अ्रत्नग बनी होती है । जहाँ 
तक अविकारों का सम्बन्ध है नगर और ग्राम की सोवियटों को समान अधिकार प्राप्त हैं 
परन्तु उनकी सख्या में मिन्नता होने के कास्ण नगर की सोबियटों का कार्य अधिक हो 
जाता है। 


उच्च पद की सोवियरटें--रूस का विधान पिरामिड के समान नीचे से ऊपर तक 
एक सा बना हुश्रा है। केवल ज्षत्र में कुछ मिन्नता हो सकती है, परन्तु अधिकार समान 
रूप से दिये गये है, जिल्लों, प्रान्तों तथा अन्य क्षेत्रों में जनसख्या बढरी जाती है। 
१६३६ के पश्चात्‌ से उनके सदस्य प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली ((07९८४ 246८09) 
के द्वारा चुने जाते है| उनके अधिकार आम और नगर की सोवियटों के बराबर होते हैं, 
फेबल जोत्र का अ्रन्तर है | गणतन्त्र क्षेत्रों में सोवियट को १९३६ के पहले आल रिपब्लिक 
कॉग्रेस (१)। ॥८०ण०॥८ ८०४४7८४७) कहते थे, परन्तु उसके पश्चात्‌ यह सुप्रीम 
कीसिल (59०४८ग-ा०८ ८०पएटा) के नाम से प्रसिद्ध है | इसका चुनाव चार साल में 
होता है । इस को अन्य अविफारों के साथ वैबानिक अधिफार भी अआप्त हैं परन्तु उनका 
प्रयोग रूस के विधान के विपरीत नहीं हो सकता । ऐसी प्रत्येक सोवियट में एक बडी 
कार्य सरिणी, एक छोग् प्रिजीडियम (?7९७।0॥००) और बहुत से अनुभवी अधिकारी 
(:रशठ८त ०६१८१०)७) होते हैँ जिनका मार्य वहाँ की ग्रार्यिक परिस्थिति, शिक्षा, सेना, 
यातायात के साधन, स्वास्प्य इत्यादि का प्रच्व करना होता है | जैसे हम नोचे उतरते श्राते है 


( ३१३ ) 


वैसे ही अधिकारों का क्षेत्र सीमित तथा नियत्रित होता जाता है। इसी कारण वहाँ के 
समस्त श्रधिकार कुछ थोढ़े से व्यक्तियों के हाथ में, जो कि उच्चतम पदो पर होते है, 
आ जाते है| वे व्यक्ति अपने दल के नेता होते हैं| लेनिन ने लिखा है कि रूस का 
आदर्श गणतन्त्रात्मक केन्द्रीयकरण केन्द्रीय संचालन विकेद्धित कार्य प्रणाली है। इन 
आधारों पर संगठित रूस की शासन प्रणाल्री के सम्ब्रन्ध में यह कहा जा सकता है कि 
वह पूर्णतः प्रजातन्बात्मक नहीं है वरन्‌ उसमें प्रजातन्त्रात्मक तथा तानाशाही का मिश्रण 
है। आराम, नगर, जिला तथागणतात्रिक सोबियटों का वर्णन करने के पश्चात्‌ हम अन्र 
रूस की पूरो सरकार का वर्णन करते हैं। यद्यपि इसका रूप भी इन छोटी छोटी 
सोवियटों के रूप के समान दी है । 


सोवियट संघ की सरकार 


सोबियट संघ के शासन मे चार मुख्य सस्थाएँ है | सर्वोच्च शक्ति सुप्रीम काउन्सिल 
($ए.४९८०7८ (०७7८) के हाथ में है। इसफो संघ का सर्वोच्च सोवियट कहना 
अधिक उपयुक्त होग। | १९३६ ई० से पहिले इसको श्राल यूनियन कॉग्रेस (0)] [7909 
(०727८६७) कहा जाता था | शासन की घारा ३० के अनुसार यह्द सस्था ही पहिले 
व्यवस्थापिका सभा थी। दूसरी सस्था प्रेजीडियम (?:८६।०॥070) है जो पहिले वहाँ की 
कार्यकारिणी होने के साथ व्यवस्थापन का कार्य भी करती थी । तीसरी सस्था मंत्रिमए्डल हे 
जिसको काउन्सिल आ्राफ पीपुल्ज कामिस्साज ((०णाली 0० ९०७९४ (0फ- 
775529) तथा हाल ही में हुए सशोधन के अनुसार काउन्सिल् आफ मिनिस्ट्से कहते 
है। चौथी सस्था वहाँ का न्यायालय है | 


सुप्रीम काउन्सिल (5पए7८०८ (०ण्ाला) 


व्यवस्थापिका सभा (/८०९:४5/५7४४/९)-- पहिले इस व्यवस्थापिका का केवल 
एक भवन था जिसमें लगभग १५०० सदस्य थे जिनको रिपब्लिक (रि८७०पा०॥८) 
में से चुना जाता था। इनकी बैठक व६ में दो भार होती थी । यह अधिक बड़ी होने के 
वारण अपना काय क्षमता से करने के योग्य न थी | इसका कार्य केवल राज कार्यों की 
रिपोर्टों का सुनना, प्रस्ताव पास करना, साम्यवादियों के भाषण सुनना आदि थे। वास्तव में 
यह व्यवस्थापिका सभा कहलाने योग्य न थी । यह तो केवल एक शिक्षा और प्रचार की 


साधना थी। उस समय कानून सम्बन्धी सत्र का केन्द्रीय काय-कारिणी (९८४६४ 
5८८ण०धाए८) करती थी । 


१९३६ ई० के विधान में इस सस्था को समाप्त कर दिया गया और इस के 


स्थान पर द्विमवनात्मक व्यवस्थापिका स्थापित कर दी गई है । इस प्रकार संघीय व्यवस्था: 
७06 


पिका में दो सभायें हैं। इसी ससद को सोवियट संध की सर्वोच्च सोवियट कहा जाता 
है। पहिले भवन का नाम काउन्सिल आक दी यूनियन (८०घश०! ० ६४८ 
(9709) और दूसरे का काउन्सिल श्राफ नेशनेलेटीज (0०प्राणा] त््त 'ए&0०- 
520८७) है । 


काउन्तिल श्राफ यूनियन (00प7०/ ० ए॥०7--काउन्सिल आफ 
यूनियन का निर्वाचन यूनियन के नागरिक स्वय ही करते हैं। निर्वाचन की दृष्टि से सम 
निर्दाचन केन्ं में वेग हुआ दे। ये निर्वाचन केत्र जिला कहलाते हैं। प्रत्येक 
३,००,००० नागरिकों पर एक प्रतिनिधि चुना जाता है। 


काउन्तिल भाफ नेशनेलेटीज ((०ककलां रण २ए४ध४०४६08॥०४)-- 
काउन्तिल आफ नेशनेलेटीज का निर्वाचन भिन्न प्रकार से होता है। कास्टीच्यूएल्ट 
रीपब्लिक (८०7580प८४६ #ि८एण०॥८) को २९, अदानोमस रीपब्लिक 
(:१०६०7०४ा00०5 रि८०ए०॥८) को ११, अयानोमस रीजन (4 पा०70/008 
0९८९09४) को ५ और नेशनल डिस्ट्रिक्ट (४६०78) 0850८/) की १ सदस्य 
निर्वाचित करके भेजने का अधिकार है । सुग्रीम काउन्सिल (5097९ (०पाटा) 
अर्थात्‌ सुप्रीम सोवियट (59०7९0८ 50४60) राज्य की व्यवस्थान शक्ति का 
सवोच्च अग है | शेष सभी अग इस पर शआधारित हैं। 


दिसम्बर, १९३७ में सुप्रीम सोवियट (5५9:८०७४८ 509720) का पहला चुनाव 
हुआ, जिसमें ११४३ प्रतिनिधि चुने गये। फरवरी १९४६ में जब दूसरा चुनाव हुआ 
तो प्रतिनिधियों की सख्या १३३९ हो गई | विधानानुसार दोनों मवन समान अश्रधिकार 
रखते हैं। दोनो भवनों के सदस्यों की सख्या चुनाव में लगभग बराबर थी। काउन्सिल 
श्राफ यूनियन (000४०! 6६ छीग्ञा०09) मे ५६९ तथा काउन्सिल श्राफ नेशनेलेटीज 
((०७४०ा 0६ ।४५४४॥079]॥९9) मं ५७४ सदस्य थे। दूसरे चुनाव में सख्या 
क्रमश, द८र तथा ६५७ हो गई । दोनों भवनों की श्रवधि ४ वर्ष है। चुनाव समान 
वयस्क मताधिकार के आधार पर तथा गुप्त निर्वाचन प्रणाली द्वारा होते हैं| सोवियट समर 
मे साधासणतया श्८ वर्ष की आयु के प्रत्येक नागरिक--स्त्री अथवा पुरष--को मतदान 
का अधिकार प्राप्त है। प्रतिनिधियों की आयु कम से कम २३ वर्ष अ्रवश्य होनी चाहिए | 
मुद्राविधियक (0.076ए 8॥॥8) तथा श्रन्य प्रकार के सभी साधारण विधेयक दोनों 
भवनों में एक साथ ही बहुमत द्वाग स्वीकृत दोते है। कोई भी विधेयक बिना दोनों मयनों 
की स्वीकृति के कानून नहीं बन सकता । विधान का कोई सशोधन भी उस समय तक 
आअसम्मव है, जन तक कि दोनों भवनों में से प्रत्येक अपने दो तिहाई मर्तों से उसे स्वीकार 
न पर ले | दोनों समाएँ अपना-अपना अ्रष्यक्ष चनती है | 


( ३१४७ ) 


विधानानुसार सुप्रीम सोवियट की बैठक वर्ष में दो बार होती है । इसके अतिरिक्त 
भी बैठक बुलाई जा सकती है। १९३८ में इसकी बैठक तीन वार हुईं थी। इसकी बेंठक 
एक सप्ताह तक रहदी है । तीन दिन से कम कोई बैठक नहीं होती । 


दोनों भवन अपनी बैठक एक ही समय पर प्रारम्म और एक ही समय पर समाप्त 
करते हैं। प्रत्येक बैठक की सूचना कई सप्ताह पहले छुप जाती है) अच्येक भचन का 
श्रपना अपना निर्वाचित अध्यक्ष होता है। अध्यक्ष के अतिरिक्त दो उपाध्यक्ष भी होते 
है। धारा ४५ के अनुसार किसी समय दोनों भवनों ' की सयुक्त बैठक भी बुलाई जा 
सकती है । है 


धारा ४७ के अनसार यदि दोनों भवन प्रथक्‌-प्रथक्‌ अथवा सम्मिलित बैठक में 
फ्िसी विषय पर निशय न कर पाये तो सुप्रीम सोवियट को भक्ग भी किया जा सब्ता 
है। किसी भी निशय,के लिए साधारण चहुमत की आवश्यकता होती है परन्ठु यदि विधान 


में कोई सशोधन करना हो तो दो तिहाई बहुमत आवश्यक हे 


प्रत्येक राज्य की कोई न कोई व्यवस्थापन पद्धति होती है । सोवियट संघ की व्यव- 
ध्यापन प्रणाली यह है--सभी प्रकार के विधेयक्र सुप्रीम सोवियट के क्रिसी भी भवन मे 
प्रखुत किये जा सकते हैं। इन विधेयको की जाँच करने तथा इन पर यथायोग्य सम्मति 
प्रदान करने के लिए दोनों भवनों वी ए्रथक एथक समितियाँ होती है जिनमें विशेष 
स्थायी समितियाँ ये हैं ;--- 


--लेजिस्लेट्यि बिल्‍्ज कमीशन (,८29)9096 3]8 (.0०॥0॥08$07), 
२--बजट कमीशन (8008 ८६ (-0709758809); 
३--फारेन अफेयर्ज कमीशन (707९87७ 4 (थ४४ (0णाप्र5४809) । 


इगलेए्ड एवं अमेरिका के समान यहाँ भी कोई भी विधेयक पेश होने के पश्चात्‌ 
तत्सम्बन्धी समिति को भेज दिया जाता है। वास्तव से ये समितियाँ ही विधेयक्र 
सम्बन्धी सत्र काय करती है। विधेयक के लिए आवश्यक आँकढ़े इकट्ठा करना, उस पर 
भली भाँति विचार विमश करना, उसकी त्रुटियों को दूर कर उसको एक उचित रूप देना 


इन्हीं समितियों का काय है और इस प्रकार बने बनाये विधेयक को स्वीकार कर लेना ही 
सदन का काय रह जाता है। 


सोवियट संघ की व्यवस्थापन पद्धति की एक विशेषता यह भी है कि किसी भी विधेयक 
पर कोई विशेष तथा लम्बे वादविवाद नहीं होते किन्तु समी सदस्य विभेयक्र दी व्याख्या 
फरते हुए अपने विचार प्रगट करते हैं। इसका कारण रूस मे एक दल का शासन होना 
ही है। दोनों भवनों में किसी भी विधेयक् श्रथवा वैधानिक सशोधन पर मतभेद होने के 


( र१६ ) 


अवसर पर उस विषय को एक सुझाव समिति ((:098८7080709 (०07075६6९८) के 
सुपुर्द कर दिया जाता है | यह समिति दोनों मबनों से समान सख्या में प्रतिनिधि लेकर 
बनाई जाती है । यदि यह समिति किसी मी निर्णय पर पहुँचने में श्रसनर्थ रहती है, 
अथवा इसका निणय दोनों में से किसी भी भवन को अमान्य होता है, तो सुप्रीम सोवियट 
का विलयन कर दिया जाता है तथा दो मास को अवधि में धुप्रीम सोवियट के नये 
चुनाव हो जाते है। 
सुप्रीम सोवियट के कारये 

( १) अन्तर्राष्ट्रीय सभाश्रों में सोवियट सघ की ओर से भेजे जाने वाले प्रति- 
निधियों को निश्चित करना । 

(२) युद्ध अथवा सन्धि की घोषणा करना । 

( ३ ) सोबियट सघ में नये गरणतप्नों को सम्मिलित करना । 

( ४ ) सोवियट सघ के विधान को सुरक्षित रखना। 

(५ ) सब की सीमाओं की देख-रेख करना | 

(६ ) सघ में सम्मिलित गणणतत्रों की सीमाओश्ों में आवश्यकतानुसार परिवतंन 
करना | 

(७ ) सघ की सुरक्षा का प्रभन्‍्ध करना | 

(८) विदेशीय व्यापार की योजना बनाना तथा सचालन करना | 

( ९ ) सघ की थ्रार्थिक स्थिति की सुरक्षित रखना | 

( १० ) यातायात तथा सवाद वाहन की व्यवस्था करना । 

(११ ) शिक्षा तथा स्वास्थ्य का प्रबंध करना । 

( १२ ) विवाह विच्छेद्‌ तथा विवाह सम्बन्धी अन्य नियमों को बनाना | 


धारा ३२ के अनुसार कानून बनाने का अधिकार केवल सुप्रीम सोवियट को ही 
है | इसके अतिरिक्त यह सभा विधान में सशोधन करने, राजमत्रियों को चनने तथा 
सत्र के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाबीशों, अ्रोनी जनरल को नियुक्त करने आदि के 
काय भी करती है | 


सभी साथारण विवेयक सभा के सामने उपस्थित किये जाते है। इ गर्लेंड की 
पालयामस्ट के समान सुप्रीम सोवियट, सोवियट सघ की सर्वोच्च व्यवस्थापन शक्ति है। 
इस तथा श्रन्य गणतत्रो के कबूल मे किसी भी प्रकार का विरोव होने पर इसी के द्वाग 
उनाये गये फादून को ही मान्यता प्रात होती है। 


ह १9...) 


विधान द्वारा ही सुप्रीम सोवियट को किसी भी विषय का निरीक्षण अथवा 
परीक्षण करने के लिए कमीशन नियुक्त करने के अधिकार प्राप्त हैं। इन कमीशन की 
शक्ति बहुत विघ्तृत होती है । राज्य के सभी अधिकारियों का क्ंव्य है कि इनके द्वारा 
मॉगी गईं सब प्रकार की सूचना तथा आँकढ़े इन के सम्मुख प्रस्तुत करें | 


सासदीय शासन पद्धति के अनुसार सुप्रीम सोवियट भी दोनों सदनों की मिली- 
जुली बैठक में अपने ही सदस्यों में से एक प्रेजीडियम तथा एक मत्रि-मण्डल्न चुनता 
है। जिस प्रकार इगलेंड में मत्रिमएडल पार्लियामेन्ट के प्रति उत्तरदायी है उसी 
प्रकार सौवियट संब्र में भी प्रेजीडियम तथा मंत्रिमएडल सुप्रीम सोवियट के प्रति उत्तर- 
दायो है । 


सोवियट सघ का ग्रेजीडियम (7?/25708४7॥॥)--यह रूस की एक अनोखी सस्था 
है। अन्य देशों में ऐसी कोई सस्था नहीं मिलती | दूसरे शब्दों में यह कहा जा सकता 
है कि शासन पद्धति तथा राज्य सगठन की ओ्रोर यह सोवियट सघ की अपनी ही देन 
है | जिस प्रकार अन्य आधुनिक प्रजातन्त्रों मे राज्य का एक प्रधान शिरोमणि सम्राट 
अथवा प्रेत्ीडेन्ट होता है जिसके नाम से राज्य के सब्र कार्य किये जाते हैं उसी 
प्रकार सोवियट सथ में व्यक्ति विशेष के स्थान पर यह कार्य प्रेजीडियम करता है। 


स्तालिन के शब्दों में प्रेजीडियम सोवियट सब्र का “सापुद्िक प्रवान”,((०06872)] 
7+९६।0१८४/) है । 
ााा 


प्रेंजीडियम का निर्वाचच-- सोवियट संघ वी सर्वोच्च सोवियट ($0.97८॥7९ 
(००४८) के दोनों भवनों की सम्मिलित बेंठक में संघ के प्र जीडियम का निर्वाल प्रजीडियम का निर्वाचन 
होता है । इस में १ अध्यक्ष, १६ उपाध्यक्ष, १ मत्री तथा चौजीस साधारण सदस्य 
होते है । येह सस्या अपने समस्त कार्य के लिए सुप्रीम सोवियट के अ्रति उत्तरदायी है। इस 
की अवधि चार वर्ष है। अन्य देशों की व्यवस्थापिका सभाएँ वर्ष में कई बार बैठकें 
बुलाती है परन्तु सोवियट सब के सुप्रीम सोवियट की प्रति वर्ष केवल ठो ही बैठके होती 
है ओर इसी कारण इसके सारे काय प्रेजीडियम ही करता है | 


सुप्रीम सोवियट मे एक इजार से भी श्रविक सदस्य है। इतनी बडी सभा में 
साधारणतया ठीऊ वाद विवाठ नहीं हो सकता और न उचित निष्कर्प ही प्राप्त किये जा 
सकते है। इसके अतिरिक्त इस सभा पर बहुत से उत्तरदायित्व है । कार्य की अधिकता 
तथा समय की कमी के फलस्वरूप व्यवस्थापन कार्य के लिए उचित वातावरण नहों मिल 
पाता | इसके परिणाम स्वरूप सुप्रीम सोवियट केवल नाम मात्र की ही व्यवस्थापिका सभा 
रह गई है जिसका कार्य राज्य सम्बन्धी रिपोर्टों को सुनने तथा उनको स्वीकार करने 
तक ही सीमित है। सुप्रीम सोव्ियट की इस असमर्थता के कारण एक ऐसी सस्था वी 


( रशेश्ण ) 


आवश्यकता पडी जो कि इसका स्थान ले सके और सोबियट विधान में इस सस्या की 
व्यवस्था प्रेजीडियम के रूप में की गई है । इस प्रकार पेजीडियम व्यवस्थापन कार्य के 


पा ता का कया पाइप या 


_साथ ही साथ सुप्रीम सोवियट के और बहुत से कार्य भी करता है। ही साथ सुप्रीम सोवियट के और बहुत से कार्य भी करता हे। दुसरे शब्दों में 


प्रेजीडियम के शासन तथा कानून सम्बन्धी दो प्रकार के कार्य होते हैं । शासन सम्बन्धी 
उत्तरदायित्व दो भागों में बाँट दिये गये हैं ) कुछ का उत्तरदायित्व प्रेजीडियम पर है और 
कुछ का मनिमण्डल पर । जो उत्तरदायित्व श्रन्य देशों में कार्यकारिणी पर होते हैं. उनको 
सोवियट संघ में प्रेजीडियम पूण करता है । 
प्रे जीडियम के कार्य 
(१ ) सोवियट सब की सुप्रीम सोवियट की बैठक बुलाना, 
5-( २ ) राजकीय आदेश जारी करना, 


(३ ) घारा ४७ के अनुसार सुप्रीम सोवियट की भंग करना और नये निर्वाचन 
का श्रादेश जारी करना, 


(४ ) सघ के कानूनों तथा नियमों की व्याख्या करना, 


(५ ) जनता अथवा अपनी इच्छा के अनुसार किसी विषय विशेष अ्यवा गण- 
तन्त्रों की माँगों पर जनमत सम्रह करना, 


(६ ) सबीय तथा गणतन्त्रीय मन्त्रिमण्डलों के अ्रवैधानिक नियमों को रद्द करना, 


(७) सुप्रीम सोवियट की बैठकों के अन्तर्मि समय में सत्रीय मत्रिमएडल के 
अध्यक्ष की सिक्नारिश पर मन्त्रिमएडल के मन्त्रियों को नियुक्त तथा पदच्युत करना 


(८ ) उपाधियाँ, पदक तथा राज्य-चिन्ह देना, 
(९ ) छ्षमा प्रदान करना, 
( १० ) सघ के उच्चतम अधिकारियों को नियुक्त तथा पदच्युत करना, 


(१६१ ) सुप्रीम सोवियट की बैठकों के अन्तरिम समय में सघ पर आक्रमण होने 
पर युद्ध स्थिति की घोषणा करना तथा शआ्रावश्यकृता पडने पर सुरक्षा की व्यवस्था करना 
ओर अन्तर्राष्ट्रीय सन्धि के अनुसार प्रतिशाश्रों को पूरा करना, 


(१२ ) पूर्ण अथवा आशिक रूप में नागरिकों को सैनिक सेवा के लिए बाव्य 
करना, 


(१३ ) श्रन्तर्रा्रीय सन्धियों को स्वीकृति देना 


( १४ ) दूसरे देशों म॑ अपने राजदूत भेजना, दूसरे देशों के राजदूतों को अपने 
यहों स्वीकार करना तथा उनमे प्रमाणु-पत्रों एव प्रत्यावतन पत्रों को लेना 


( 3३%. ) 


( १५ ) ऐसे स्थानों पर जहाँ शान्ति के भंग होने का भय हो अथवा संघ तथा गण- 
तन्त्रों में अन्य किसी कारण से इसकी आवश्यकता होने पर फोजी कानून धोषित करना। 

विधान में प्रेजीडियम सोवियट जनवा की राजसत्ता का एक मात्र घुरा कह गया हे । 
उपयुक्त बरणन से स्पष्ट है कि प्रेजीडियम सोवियट विधान की एक ऐसी अनोखी 
संस्था है जो अन्य किसी विधान में नहीं पाई जाती श्रौर जो व्यवस्थापन, कार्यकारिणी 
तथा न्यावसम्बन्धी तीनों प्रकार के कार्य करती है । 


सघ सरकार का सन्धत्रिमण्डल 


१६ मार्च, १६४६ तक मन्त्रिमए्डल को कौंसिल आफ पीपुल्स कामीस्सास कहते थे | 
परन्तु १९४६ में सुप्रीम काउन्सिल ने इसका नाम बदल्ल कर संध का मन्त्रिमएडल 
((०पाटां ० )(978:675) रखा । ८ नवम्बर, १९१७ को द्वितीय काम्रेस को 
घोषणा के अनुसार कृषकों एवं श्रमिकों की एक अस्थायी सरकार स्थापित करने तथा सवि- 
धान सभा के बुलाये जाने तक उसका संचालन करने के लिए काउन्सिल आफ पीपुल्स 
कामिस्सास की स्थापना की गई थी । सभी सरकारी कार्यों की परथक प्रथक विभागों में बॉट 
दिया गया था । प्रत्येक विभाग एक अव्यक्ष के अधीन होता था और इन्हीं अध्यक्षो की 
सम्मिलित सभा को काउन्सिल आफ पीपुल्स कामीस्सासे कहते ये । 


१९१८ के विधान के अनुसार शज्य के सभी कार्यो का सचालन करना इसका 
कार्य था। यह संघीय व्यवस्थापिका सभा के प्रति उत्तरदायी थी । १९२३ में वेधानिक रूप 


से इसकी महानता और भी बढा दी गई थी और यह केन्द्रीय कार्यकारिणी ही मानी जाने 
लगी थी । 


नये विधान के अनुसार यह सघ का कार्यकारिणी अंग है | विधान में इसको सोवियट 
संघ की राज्य शक्ति की सर्वोच्च कायकारिणी तथा संचालक अग मान कर इसकी महानता . 
दिखाई गयी हे । 


फ्रास तथा इगलैएड आदि अन्य पार्क्षियामेन्द्री प्रजातन्त्रों के समान सोवियट सं 
में भी पालियामेन्ट्री सरकार की व्यवस्था है । उन्हीं के समान यहाँ भी व्यवस्थापिका सभा 
अपने मन्त्रिमए्डल का निर्वाचन करती है तथा उसी प्रकार यह मन्त्रिमएडल सुप्रीम 
सोवियय के तथा इसकी त्रेठकों के अन्तरिम समय मे प्रेजीडियम के प्रति उत्तरदायी है । 
सुप्रीम सोबियट अपने ढोनों भवनों की सयुक्त बैठक में इसका निर्वाचन करता है । 


विधान की धारा ७० के अनुसार इसमें निग्नलिखित व्यक्ति होते हैं:--- 
( १ ) मन्रिमएदल का अध्यक्ष, 
(२) मंत्रिमण्डल का उपाष्यक्ष; 


हक.) 


(३ ) राजकीय योजना कमीशन का अ्रध्यक्ष, 

(४ ) कला समिति के अध्यक्ष, 

(५| नियन्त्रण कमीशन के अध्यक्ष, 

(६ ) मन्त्रीगण, 

(७ ) उच्चशिज्ञा बोर्ड के अध्यक्ष, 

अन्य पालियामेन्ट्री सरकारों के समान सोवियट यूनियन का मत्रिमए्डल भी व्य- 
वध्यापिका समा की अवधि तक ही कार्य करता है। सुप्रीम सोवियट की अवधि चार वर्ष हे। 


विधान की धारा ४७ के अ्रनुसार सुप्रीम सोवियट के भग हो जाने पर नई सुप्रीम 
सोवियट ही नये मन्त्रियों को निर्वाचित करती है | 

धारा ६८ के अनुसार सोवियट मन्त्रिमण्डल के कार्य निम्नलिखित हैं.--- 

(१ ) संघीय कानूनों के आधार पर निर्णय एव आदेश जारी करना तथा उनके 
उचित प्रयोग की देख भाल करना ( सोवियट मन्त्रिमर्डल के आदेश समस्त सोवियट संघ 
मे मान्य होते हैं ) 

(२ ) आथिक तथा शासन सम्बन्धी विषयों पर आदेश देना, 

(३ ) गणतन्त्रों के उन कानूनों को रद्द करना जो कि सघीय कानूनों के 
विपरीत हैं, 

(४ ) संघीय तथा गणतन्त्रीय मन्त्रिमण्डलों के कार्यों में सम्पक स्थापित करना, 

(५ ) सार्वजनिक शान्ति, नागरिकों के अ्रधिकारों तथा राज्य के हितों की रक्षा के 
लिए, नियम बनाना, 


(६ ) विदेशी राप्ट्रों के साथ उचित सम्बन्ध स्थापित करना तथा उसकी देख 
भाल करते रहना, 


(७ ) सैनिक सेवा के लिए नागरिकों वी वार्षिक सख्या निश्चित करना, 

(८) देश की सशस्त्र सेना के विकास एवं सम्यक्‌ सगठन की व्यवस्था करना, 

(९) आर्थिक, सास्क्ृ तिक तथा रक्तात्मक सगठन एवं विकास के लिए मन्त्रि 
मणएइल के अ्रन्त्गंत आवश्यकतानुसार विशेष समितियों की नियुक्ति करना, 


( १० ) राष्ट्रीय श्राथिक योजनाओं तथा राजकीय बजट को उचित रूप से लागू 
करने की व्यवध्या करना तथा देश की साख (27८०४) व घन प्रणाली (/०07९०४७४ए 
$५9८॥)) फो दृद करना | 


( रे११ ) 


विधान इस बारे में स्पष्ट नहीं है कि मन्त्रियों की नियुक्ति सुप्रीम सोवियट के सद- 
स्यो में से ही होगी ग्रथवा बाहर से भी हो सकती है। परम्परा के अनुसार उनको सुप्रीम 
सोवियट में बैठने का अ्रधिफार प्राप्त है | , चह विधेयकों पर बाद-विवाद भी करते हैं । 
विधान को धारा ७१ के अनुसार सुप्रीम सोवियट का कई भी सदस्य मत्रिमण्डल से कोई 
भी प्रश्न पूछ सकता है | 
मत्रिमएडल में साघारणतया प्रत्येक सदस्य के पास एक विभाग होता है। वही 
अपने विभाग का प्रशन्ध करता है, समध्त सब में अपने विभाग के काय के लिए 
उत्तरदायी होता है ओर अपने विभाग के सुप्रबन्ध के लिए. अधिकारियों को नियुक्त करता है । 
संघीय सरकार की राज्य व्यवस्था दो प्रकार के मन्त्रिमण्डल्लो द्वारा संगठित की 
जाती है--एक तो सवीय मन्त्रिमए्डल (| ए700 )[756675) तथा दूसरे सबीय 
गखणतन्त्रीय सन्निमए्डल (76 २ि८७प०]८2॥ )77757275) | 
सबीय मन्त्रिमण्डल के प्रमुख विभाग 
(१ ) वायुयान उद्योग विभाग, 
(२) विदेशी व्यापार विभाग, 
(३ ) अस्त-शस्त्र विभाग, 
(४ ) भौगोलिक पर्यवेज्षण विभाग, 
( ५ ) कृषि उद्योग विभाग, 
( ६ ) प्राकृतिक साधन सरक्षुक विभाग, 
( ७ ) मशीन उद्योग विभाग; 
( ८) औषधि उद्योग विभाग, 
(९ ) जल व्यापार विभाग, 
( १० ) पूर्वां तेल्न उद्योग विभाग, 
(११ ) दक्षिण एवं पश्चिमी तेल उद्योग विभाग, 
( १२ ) खाद्य विभाग, 
( १३ ) सवाद वाहन विभाग, 
( १४ ) रेलवे विभाग, 
( १५ ) सर उद्योग विभाग; 


(१६ ) देशीय जल व्यापार विभाग, 
डर 


( 3१२२ )' 


( १७ ) निर्माण विभाग, 
( १८) सेना निर्माण विभाग, 
(१९ ) जलयान उद्योग विभाग 
(२० ) मजदूर विभाग इत्यादि । 
सघीय गणतन्त्रीय मत्रिमण्डल के प्रमुख विभाग 
(१ ) आन्तरिक विपय विभाग, 
(२ ) उच्च शिक्षा विभाग, 
(३ ) ग़ज्य रक्षा तरिभाग, 
(४ ) सावंजनिऊ स्वास्थ्य विभाग, 
(५ ) सिनेमा विभाग, 
(६ ) इमारतो लकडी विभाग, 
(७ ) खाद्य उद्योग विभाग, 
(८ ) मत्त्य उद्योग विभाग, 
(९ ) कृषि उद्योग विभाग, 
( १० ) राजकीय कार्य, 
( ११ ) कपडा उद्योग विभाग, 
(१२ ) वाणिप्य विभाग, 
( १३ ) अय्थे विभाग, 
( १४ ) न्याय विभाग आदि । 


इस प्रकार सबीय गणतन्नीय मत्रिमएडल का काय राजकीय शासन तथा आशिक 
व्यवस्था की उन शाखाश्रों का सचालन करना है जिनका प्रचन्ध साधारणतया गणतन्त्रीय 
मन्निमरडलों द्वारा किया जा सकता है अथवा किया जाना चाहिए 


सथीय मन्त्रिमडल तथा सजोय गणतस्व्रीय मत्रिमटल का परस्पर अन्तर इस प्रफार 
प्रदोन होता है कि सघीय मत्रिमडल तो केवल सधोय ब्रिपयों का कं करता है जब्र कि 
सयरीय गणततन्त्रीय मन्त्रिमए्डल विभिन्न गणतस्त्रीय मन्त्रिमए्टलों के साथ मिल कर सामान्य 
ज्ञेत्रोय विषयों का सचालन करते हैं । । 


सत्र के समस्त जीवन पर छापे हुए इन मन्त्रिमण्डलों के अतिरिक्त प्रत्येक मन्त्र 
की मन्त्रणादाताओं की एक समिति की सेवाएँ भी प्राप्त है | , 


( रे२३ ) 


सोबियत रूस का न्याय विधान 


सोवियट रूस की न्याय व्यवस्था सन्‌ १९३६ के विधान तथा सन्‌ १९रे८ के न्याय 
विधान के अनुसार है। अगस्त १९३८ का न्यायविधान सोवियत न्यायालयों के सामान्य 
उद्दे श्य की इस प्रकार व्याख्या करता दै--''यह सोवियट समाजवादी प्रजाउन्‍्त्रों के संघ के 
नागरिकों को पितृभूमि के प्रति तथा समाजवाद के उद्देश्य के प्रति भक्तिभावना की 
शिक्षा देना है जिससे कि वे सोवियत के नियमों का भल्ती प्रकार और छृढता के साथ 
पालन कर सके, सामाजिक सम्पत्ति के प्रति उचित दृष्टिकोण रख सके, श्रम सम्बन्धी 
नियन्त्रण को स्वीकार कर सकें, राप्य तथा जनता के प्रति कत्तेब्यों का भल्ती प्रकार 
पालन कर सके तथा समस्त संघीय नियमों के प्रति आदर और श्रद्धा की भावनां अहण 
कर सके |” 


इस प्रकार सोवियट न्यायलयों का प्राथमिक कार्य सोवियट समाजवादी प्रजातंत्रों के 
सघ वी सामाजिक व्यवस्थी तथा राज्य व्यवस्था का सरक्षण है । सोवियथ रूस में न्याय का 
प्रबन्ध सोवियट समाजवादी प्रजातंत्र के संघ के सर्वोच्च न्यायालयों (50ए7९॥९ 
(०७:४४) संघीय प्रजातन्त्रों ((707 ॥१ ८०७४७)॥८७) के क्षेत्रीय और प्रदेशीय न्यायालयों 
(7८८7700772 & २९६०४० (००:४७), खाघीन प्रजातन्त्रो और स्वाधीन 
क्षेत्र के न्यायालयों (8ए0000077005 रिटएुप्08 5८ :पौॉ00077005 
]१८९।०४७), वर्गीय (४८४) न्यायालयों, सर्वोच्च सोवियट के श्रादेशानुसार स्थापित किये 
गये विशेष न्यायालयों तथा जन न्यायालयों के द्वारा होता है । सर्वोच्च न्यायालय, विशेष 
न्यायालय, संघीय सर्वोच्च न्यायालय तथा स्वाघधीन प्रजातन्त्रों के न्यायालय श्रपने अपने 
सर्वोच्च सोवियट के द्वारा पांच वर्ष के लिए चुने जाते हैं। क्षत्रीय, प्रादेशिक, स्वाधीन 
क्षेत्रों के तथा वरगीय न्यायालय विभिन्न जिल्लों के नागरिकों द्वारा तीन वर्ष के लिए चुने 
जाते है। 


न्याय व्यचस्था की रुपरेखा 
जन न्यायालय---जन न्यायात्रय न्याय व्यवस्था के विस्तृत अयधार हैं। ये दी 


प्रारम्मिक न्यायालय हैं जिनमें होकर अधिकाश माल तथा फौजदारी के मुकदमे ऊपर के 
न्यायालयों में जाते हैं | 


प्रत्येक जिले में कितने जन न्यायालय हों इसका निर्णय संघीय अथवा स्वाधीन प्रजा- 
तन्त्रों के न्यायमन्त्री के प्रस्ताव पर मन्त्रिपरिषद्‌ करती है । जन न्यायालयों के न्यायाषीशों 
का निर्वाचन तीन वर्ष के लिए. होता है। उनके परामशंदाताओं (2६४८४६०१६) को 
न्यायालयों में बारी-बारी से वर्ष में दस दिनों से अधिक नहीं बैठना होता। जन न्यायाधीशों 
फो समय-समय पर अपने तथा जन न्यायालयों के कार्य का विवरण देना होता है। 


( रेर४ ) 


वर्गीय, क्षेत्रीय तथा स्वाधीन प्रदेशों और प्रजातन्त्रों के न्यायालय 


प्रादेशिक, क्षेत्रीय तथा वर्गीय न्यायालयों, स्वाधीन प्रदेशों के न्यायालयों तथा स्वा- 
धीन प्रजातन्त्रों के सर्वोच्च न्यायालयों के प्रारिम्मक अधिकार क्षेत्र के अन्तर्गत इस प्रकार के 
अपराधों के मुकदमे आते हैं जिनका सम्मन्ध क्रातिं विरोधी अपराधों, सोवियट समाजवादी 
प्रजातन्त्रों के सघ को विशेष सकट में डालने वाले घड़यन्त्रों, राजकीय शासन समाजवादी 
सम्पत्ति की चोरी तथा अन्य विशेष महत्व के विषयों और आशिक व्यवस्था से सम्बन्धित 
अपराधों से हो । इन न्यायालयों के अधिकार क्षुत्र के अन्तर्गत ऐसे माली मुकदमे भी 
आते है जिनका सम्पस्थ राज्य तथा जन सस्थाओ के बीच सघप से हो । 

ये न्यायालय अपने-अपने क्षेत्रों के जन न्यायालयों के लिए पुनरवल्लोक्न 
(८४१८७) के न्यायालयों का भी कार्य करते है। इस प्रकार के प्रत्येक न्यायालय मे 
ए+ अध्यक्ष, एक उपाथक्ष, कई सदस्य तथा जनता की ओर से कुछ परामशदाता होते हैं। 


सबीय प्रजातन्त्रा के सवाच्च न्यायालय 


सघीय प्रजातन्त्रों के सर्वोच्च न्यायालय भारतीय सघ के राज्यों के उच्च न्यायालयों 
("96]70 (0०८४४) के अ्नरूप होते हैं। ये न्यायालय सघीय प्रजातन्त्र के समस्त 
न्यायालयों के न्याय वितरण के कार्यों का निरीक्षण करते हैं | अपने प्रजातन्त्र के किसी भी 
न्यायालय के निर्णय को ये रद्द कर सकते हैं| इनके प्रारम्पिक श्रविकार क्षेत्र के अन्तर्गत 
माल तथा फौजदारी दोनों ही प्रकार के विशेष महत्व के मुकदमे आते हैं । 


विशेष सघीय न्‍्य[यालय 


इन न्यायालयों के श्रतिरिक्त सोवियट समाजवादी प्रजातन्त्रों 'के सघ में कुछ विशेष 
न्यायालय मी होते है जो सध के समस्त प्रजातन्त्रों में कार्य करते हैं। विशेष न्यायात्नयो 
में सैनिक न्यायालय, स्थल यातायात सम्बन्धी न्यायालय (रिक50980 'फश्नत४907 
(००:७8) तथा जल्न यातायात सम्बन्धी न्यायालय (१४४६८४ 4:208907/ (०0059) 
उल्लेखनीय हूँ। सेनिक न्यायालयों के अधिकार क्षेत्र के अन्तर्गत सेना सम्बन्धी अपराध 
अथव् सेना में काय करने वाले व्यक्तियों'द्वार ,शासन व्यवस्था के प्रति किये जाने वाले 
सगीन अपराब आते “है । इस न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में नागरिकों द्वारा किये जाने 
बाले देशढ्रोदद, शत्रु को बूचना देना, आतकवाद आदि का प्रश्नय लेना आदि अपराध भी 
थ्रा जाते दे । 

स्थल यातायात सम्बन्धी न्यायालयों के अधिकार क्षुत्र मु ऐसे अपराध आते हैं जो 
कि अमिक्ने के अनुशासन को मग करने वाले अ्यवा यातायात के स्वाभाविक प्रवाह में 
व्यात्ात उत्पन्न र्गने वाले होते है | 


( १२४ ) 


सोवियट समाजवादी प्रजातन्त्रों के सद्ढ का सर्वोच्च न्यायालय 


सोवियट समाजवादी प्रजातन्त्रो के सब का सर्वोच्च न्यायालय सम्प्रणं सघ के न्याय 
व्यवस्था की सर्वोच्च सस्था है | इसका निर्वाचन पाँच वर्ष की अवधि के लिए होता है । 
यह सोवियट समाजवादी प्रजातन्त्रों के सघ के समस्त न्यायालयों को व्यवस्था का निरीक्षण, 
अपने से नीचे के न्यायालयों के निर्णयों तथा उनके द्वारा प्रस्तुत किये गये तथ्यों की 
परीक्षा करता है। 


सर्वोच्च न्यायालय में एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्षु तथा कई सदस्य होते है । 
सर्वोच्च सोवियट में मार्च, १९४६ मे इस न्यायालय के लिए ६८ न्यायाधीशों तथा 
२५ परामशदाताश्रो की नियुक्ति की थी। सर्वोच्च न्यायालय का कार्य फोजदारी, माल, 
सेना, स्थल यातायात, जल यातायात, इन पॉच भागों में विमक्त है | सर्वोच्च न्यायालय 
एक अलग सस्था के रूप में है जिसके ऊपर सोवियट समाजवादी प्रजातन्त्रो के सघ की 
तथा सबीय प्रजातन्त्रों की न्याय सम्बन्धी सस्याश्रों के न्याय वितरण सम्बन्धी कार्यों के 
निरीक्षण का उत्तरदायित्व होता है । इसके न्यायाधीश केवल न्यायविधान से आजद्ध तथा 
अन्य सभी प्रकार से स्वतन्त्र होते है। इस न्यायालय के न्यायाधीशों का कत्त व्य होता 
है कि वे समाजवादी दाशनिक प्रणाली के प्रति श्रास्थावान होकर विचाराधीन मुकदमे की 
वस्तुस्थिति को भल्ली प्रकार देखते हुए न्याय विधान देः अनुरूप कार्य करें। यह न्याय 
व्यवस्था राज्यशक्ति का एक अग है, इसलिए यह भी राजनीति के प्रभाव के बाहर 
नहीं है | 

सोबियट के सर्वोच्च न्यायालय को कभी भी यह अधिकार नहीं रहा है फ्रि वह 
विधान की विभिन्न धाराश्ों का न्याय को दृष्टि से पुनरवज्ञोककन कर सके। सोदवियट 
समाजवादी प्रजातन्त्रों के संघ के सर्वोच्च सोवियट के निणयों के विरुद्ध जाने का उसे 
कोई अधिकार नहीं है । जहाँ तक मन्त्रिपरिपद के कार्यों का सम्बन्ध है नया विधान 
सर्वोच्च न्यायालय को परिप्रद्‌ के निर्णयों को रद करने का कोई अधिकार नहीं देता | 


सोवियट का सर्वोच्च न्यायालय सघ में सम्मिलित विभिन्न सर्वोच्च न्यायालयों तथा 
अन्य नीचे के न्यायालयों के निर्णयों का पुनरवलोकन कर सकता है | सर्वोच्च न्यायालय 
अपने नीचे के न्यायालयों को न्यायालयों की कार्यप्रणाली के सम्बन्ध में आवश्यक निर्देश 
भी दे सकता है | इसके प्रारम्भिक अधिकार क्षेत्र के अन्तर्गत प्रजातन्‍्त्रो के बीच के कगडे 


तथा विशेष महत्व के सगीन मुकठमे आते हैं| इसके अधिकार छ चर में समी प्रकार की 
अपील आती हैं। 


प्रोक्यूरेटर जनरल (#०८४४६४००६ #श४॥९४०)---सोवियद के प्रोक्‍्यूरेटर जनरल 
को तुलना सामान्य रुप से अन्य राज्यों के अटॉ्नी जनरलों (0007072ए (.८ए८:५) 


( रेर६ ) 


से के जा सकती है| वह जन सम्पत्ति का सरक्षण का सर्वमान्य अ्रधिकारी होता हे और 
इसलिए उसका काय॑ होता है कि वह जन सम्पत्ति के दुरुपयोग तथा विनाश के मुकदमों 
की छानबीन करे | वह नागरिकों के वेयक्तिक अधिकारों की भी रक्षा करता है और 
विभिन्न राजकीय विमागों तथा उनके अ्रधिकारियों के समस्त न्याय विरुद्ध निर्णप्रों तथा 
कार्यो के विरुद्ध अपील भी कर सकता है। प्रत्येफ नागरिक को यह अधिकार है कि वह 
अपने प्रति क्यि गये अन्याय के बारे में उससे प्रार्थना कर सके | 


प्रोक्पूरेटर जनरत्न के अधिकार छेत्र की सीमा में समस्त सथ हैं और वही स्वय 
प्रजातन्त्रों, क्ष॑ त्रों तथा प्रदेशों के प्रोक्यूरेय्रों की ५ वर्षों के लिए नियुक्ति करता है। ये 
समी अ्रधिकारी सप्रस्त स्थानीय राजकीय सस्याञ्ों फे अ्रधिकारियों के प्रमाव से मुक्त 
होते हैं। वे केवल प्रोक्‍्यूरेटर जनरल के ही ग्रति उत्तरदायी होते हैं। इस प्रकार उसके 
कार्यालय में बडा केन्द्रीकरण है | 


प्रोक्पूरेटर जनरल फौजदारी मुकदमों की छानत्रीन करता है। उन परिस्थितियों को 
भी प्रकार सममने का प्रयत्न करता है जिनमें कोई अपराध किया जाता है। वह 
आवश्यक प्रमाण एकत्र करता है और तन्न अपराधी के विरुद्ध नियमित रूप से फोजदारी 
मुकदमा चल्लाता है। 


सोवियत रूस का सर्वोच्च सोवियट ही इसकी नियुक्ति कर सकता तथा और यह 
केवल उसी के प्रति उत्तरदायी होता है । मन्त्रिपरिषद का इसके ऊपर कोई अधिकार नहीं 
होता । इस प्रकार सोवियट सघ में प्रोक्पूरेटर जनरत्न शासन शक्ति का प्रतिनिधि नहीं 
वरन्‌ उसका समकत्षीय एक अग है। सक्षेप में शासनशक्ति की विभिन्न सस्थाश्रों द्वारा 
वैधानिक नियमो के अनुसरण का वह निरीक्षण करता है, किन्तु वह स्वय इस शक्ति के 
प्रभाव से मुक्त हे । दूसरे शब्दों में सोवियट रूस का प्रोक्‍्यूरेटर जनरल “ैधानिकता का 
सरदाक! (5ए००४:वाश7 ० .,6/22!।६ए) दे | 


तीसवघाँ अध्याय 


कम्पूनिस्ट पार्टी तथा सोवियट रूस 


सोवियत रूस के कम्यूनिस्ट विधान में प्रत्येक वयस्क भाग लेता है और राज्य मे 
उसका प्रतिनिधित्व तीन अलग-अलग नागरिक, उत्पाठक तथा उपभोक्ता के रूपों में होता 
है। इन लोगो के ऊपर कुछ ऐसे लोगो का एक वर्ग होता है जिन्हें सोवियत रूस के 
उच्चतर नागरिक (5ए7९:-८६४2८०७) कहा जा सकता है । इन लोगों में साधारण 
लोगां से सचेतन उत्तरदायित्व की कहीं अधिक तथा गहरी भावना काम करती है। इन 
से अधिक कढ़े अनुशासन मे रहने के कारण एक उच्च स्तर के व्यवहार की आशा की जाती 
है। वास्तव में लोग समय-समय पर दी गई 'माक्सवाद? की व्याख्या पर आधारित एक 
विशेष विचारधारा को पूरा करने तथा एक विशेष काय को करने के लिए ही साधारण 
जनता में से छाँटे जाते हैं। सर्वत्र कम्यूनिस्ट पार्टी के नाम से विख्यात चुने हुए लोगो 
का यह वर्ग जिसमे और कोई भी सम्मिलित नहीं है, सोवियत सघ के सप्रभाव वेधानिक 
ढाँचे का सब से महत्वपूर्ण भाग माना जा सकता है । 


कानून की किसी भी दृष्टि से कम्यूनिस्ट पार्टी का सोवियत सरकार से कोई भी 
आगिक सम्बन्ध नहों हे। न तो कम्यूनिस्ट पाटी का संगठन और इसके कार्य इतने 
श्रधिक हैं जितने कि “आधारभूत? कानून में त्रताये जाते है और न पार्टी का सोवियत 
सघ के निवासियों या अपने सदस्यों पर ही कोई कानूनी अधिकार है। अपने सदस्यों पर 
नियन्त्रण रखने के लिए इसके पास केवल अलग कर देने अथवा पार्ट से निकाल 
देने की ही शक्ति है | पार्यों के सदस्यों को कोई विशेष काननी श्रधिकार प्रास नहीं है। 
वह अन्य नागरिकों की भाँति ही देश के कानून के प्रति उत्तरदायी है तथा कानून 
विरुद्ध काय करने पर अन्य नागरिकों के समान उन पर भी मुकदमा चलाया जा सकता 
है तथा दरड भी दिया जा सकता है। पार्टी व्यक्तियो तथा सरकारी अधिकारियों को 
प्रभावित करने का काय केवल सममभाने-बुकाने से ही करती है । 

सोवियत शासन को स्थापना के अनन्तर कम्यूनिस्ट पा्ों ने केवल अपना नाम 
ही नहीं प्रद्युत अपना काय क्रम भी ; बदल दिया है । इस पार्टी की स्थापना क्रान्ति के 
साधन त्वरूप रूस की सोशल डिसोक्रेटिक पार्द (50८७) [067970८४४४८ ९2:09) 
के रूप में हुई थी। अक्तूयर १९१७ ई० वी क्रानि में शक्ति प्रात कर लेने के 


( रेश्८ ) 


पश्चात्‌ क्रान्ति को बनाये रखने तथा उसका सचालन करने के लिए इसे चालू रखा गया 
तथा अधिक हृढ बनाया गया। आज यह समस्त सोवियत सरकार की नीति का सचात्नन 
एव नियन्त्रण करने वाला एकमात्र दल है। 

सोवियत पद्धति में केवल एक ही दल है, "कम्पूनिस्ट पायी), जिसे केवल पार्टी! भी 
कहा जाता है। व्यावह्रिकि रूप से राजनीतिक ज्ञेत्र में पार्टी को ही कानूनी एकाधिकार 
प्रात्त है। इसके नेतागण इसे सोवियत विधान सभाओ एव समितियों, ट्रेड तथा लेबर 
यूनियनों तथा अनेक प्रकार की सावंजनिक सस्थाओं से बनी सोवियत मशीनरी की वाह; 
शक्ति कहते हैं। पार्टी ने सोवियत सरकार में शासन-स्थान तथा अ्रन्य सस्थाओं में 
नेतृत्व प्राप्त कर लिया है और सरकारी मत के श्रनुसार यह श्रमिक वर्ग की हरावल 
(५४४६४००४०) है। कम्यूनिस्ट पायों का कार्यक्षेत्र इतना विस्तृत है कि सरकार के 
काय क्षेत्र से इसका श्रन्तर जानना प्रायः कठिन हो जाता है। कहने के लिए तो प्रत्येक 
नगर एव पेशे में पार्ट एवं सरकार के अपने-अपने साधन हैं, प्रत्येक के अपने-अपने 
समाचार पत्र, समितियाँ, कार्य, एवं सगठन आदि हैं, परन्तु इतना सब होते हुए. भी 
पार्यों के सदस्यों के ही सरकार के मद्ठत्वपूर्ण पदों पर होने के कारण पार्टी एवं सरकार 
दोनों अप्रथकनीय रूप से जुड़े हुए, हैं | सदस्यों की यह साम्यता इतमी अधिक है कि आज- 
कल राजनीतिक उद्द श्यों के लिए कहा जा सकता है कि तमाम उच्च अधिकारी तथा 
अधिकतर उच्च सरकारी कमंचारी शासन के अक्ञ होने के साथ ही पार्ट के अनुशासनबद्ध 
सदस्य भी होते हैं। इस प्रकार जब कि सिद्धान्त रूप में पार्टी नहीं बरन्‌ सरकार ही 
कानून बनाती, राज्य का काय चलाती, उद्योग का प्रबन्ध करती तथा सेना का नियन्त्रण 
करती है, वास्तविक रूप में पार्ट सरकार में एक सरकार है तथा सोवियत संघ में शक्ति 
का वात््तविक केन्र है । 


वास्तव में सोवियत पद्धति एक ही राजनीतिक दल की मानती है और स्टालिन- 
विधान की धारा १२६ स्पष्ट रूप से इसकी व्याख्या करती है कि “अमिक वर्ग तथा श्रमिक 
जनता के अन्य भागों में अधिक से श्रधिक क्रियाशील एवं सचेतन नागरिक कम्यूनिस्ट 
पार्ण मं संगठित हूँ जो कि समाजवादी पद्धति को विकसित एव सुदृढ़ करने के आन्दोलन 
में श्रमिक जनता के हरावल्न का तथा सभी प्रकार की राजकीय एव सार्वजनिक सस्थाओं 
के नेतृत्व का कार्य करते है |? कम्यूनिस्ट पायी ही एक मात्र सस्था है जिसे धारा १४१ मे 
स्थान मिला है और सोवियत चुनावों में भाग लेने का एक मात्र अधिकार इसी को ही 
प्रात है । इस प्रकार यह स्पष्ट है कि उपयु क्त दोनों घाराएँ पार्टो की शासन स्थान तथा 
अन्य सस्याओं के नेतृत्व का काय प्रदान करती हैं) विधान में श्रन्य सस्याओ्रों एच दल्लों 
वी भी अनुमति है जैसे कि ट्रेड यूनियनें, सहकारी समितियाँ, युवक सस्याएँ, सास्‍्क्ृतिक, 
टैक्निकल तथा बेनानिक समितियाँ आठि, परन्तु यह सभी सस्थाएँ अराजनीतिक होती है । 


( ३२९ ) 


मा, १९३६ ई० की श्प्यीं काग्रेस द्वारा सशोधित पाटी चा्र की प्रक्तावना को 
देख कर कम्युनिस्ट पार्टों की संचालन एवं नेतृत्व शक्ति को आका जा सकता है | प्रत्तावना 
इस प्रकार है--“वालशेविको की अखिल सबीय कम्पूनिस्ट पार्टी कम्यूनिस्ट इस्ट्सनेशनल 
((.077770078: ]06779/079)]) का एक भाग होने के कारण बर्ग सगठन का 
उच्चतम एवं उत्तम स्वरूप तथा सोवियट सथ के श्रमिक वर्य का सगठित हरावल है | 
पार्टी अपना कार्य माक्स एव लेनिन के सिद्धान्तों के अनुसार करती है। श्रमिक वर्ग की 
तानाशाही स्थापित करने, समाजवादी व्यवस्था की स्थापना एवं उसे हृढ करने तथा 
साम्यवाद की विजय के आन्दोलन में पार्ट श्रमिक वर्ग, किसान वर्ग, बुद्धिजीवी वर्ग अर्थात्‌ 
सभी सोवियट लोगों का नेतृत्व करती है | पार्टो राजकीय एवं सामाजिक दोनों प्रकार की 
श्रमिक वर्ग की सस्थाओं की सचालक शक्ति है तथा साम्यवादी व्यवस्था का निर्माण एवं 
रक्षा करती है |” 


रूस में कम्यूनिस्ट पार्टी की स्थापना 


१८९८ ई० में मिंस्क (४॥॥798) नामक स्थान पर लेनिन के नेतृत्व में सोशल 
डिमोक्रेय्क पार्ट का निर्माण हुआ । लेनिन ने पायें को एक विशिष्ट रूप प्रदान किया 
जो कि उसके पूव॑बर्दी लोगों तथा अन्य पार्टों सचालकों की रीतियों से ब्िल्कुल मिन्न था । 
लेनिन के लिए. कोरी सहानुभूति दिखाने वाले अ्र््ध परिवर्तित शिप्यो, ईसाई मत के 
अनुसार अथवा साधारण मनुष्यत्व के अनुसार कारय करने वाले लोगों, माक्सवाद के 
स्थान पर अन्य किसी सिद्धान्त पर विश्वास करने वाले तथा उसके द्वारा दी गई माक्स- 
वाद की व्याख्या में विश्वास रखने वाले लोगों का पार्टी मे कोई स्थान एवं उपयोग न 
या। यह वोट देने को उद्यत वोय्रों का वर्ग न था। वस्तुतः जार के रूस में चुनावों का 
कोई स्थान न था। क्रान्ति ल्ञाने के लिए. उसे मतदाता शक्ति से मिन्न एक अन्य वस्तु की 
आवश्यकता थी और वह थी “पेशेवर क्रान्तिवादियों (270£९5४07% कि८ए०ए- 
(07505)? की एक छोटी परन्तु अनुशासित एव पूर्णरूपेण सगठित सस्था जिसका 
उद्देश्य केवल समान विचार घारा व समान कार्यक्रम का निर्माण व पालन करना ही 
न था वरन्‌ जार के राज्य के समस्त सरकारी दाँचे को पूर्णतया नष्ण कर देना था । 


ऐसी सस्था का निर्माण कोई आसान काम न था । १९०० से १९१६ ई० फे बीच 

मे लेनिन ने इससे भिन्न विचार रखने वाले लोगों को निकालने का कार्य किया | इस बीच 

उसने अपने थोड़े से अनुगामियों द्वारा ही अपनी विचार धारा की विशेषता को लोगो 

के सम्मुख रखने का कार्य किया ओर इन्हें उसी मार्ग को अपनाने के लिए कटद्दा | उसने 

सदा ही यह कहा कि क्रान्ति लाने का कार्य न तो वह, न उसके अनुगामी ओर न कोई 

अन्य सत्या करेगी प्रत्युत यह कार्य तो श्रमिक वर्ग खय करेगा जिसे इच्छित कार्य करने 
डर 


( रे३े० ) 


के लिए स्फूर्ति देना तथा तत्पश्चात्‌ आने वाले निर्माण कार्य में नेतृत्व प्रदान करना ही 
पार्य का कार्य था। इस परम उद्देश्य के लिए ऐसे सदस्यों की आवश्यकता थी जो कि 
संख्या में चांदे कम हों या अधिक परत इतने अनुशासनचरद्ध हों कि समय आने पर बिना 
क्रिकक के एक साथ कार्य आरम्भ कर दें तथा अपने समाजवाद में इतने सगठित हों कि 
निर्माण का समय ञआञने पर शान्ति और भैय उससे व्यावहारिक रूप में ला सके | मद्दायुद्ध 
के दिनों में लेनिन के अनुगामियों तथा अन्य क्रान्तिकारी गु्दों के बीच का अ्रन्तर और 
भी अधिक गम्भीर हो गया | प्रास्म्म से ही लेनिन का विचार था कि युद्ध दोनों ओर से 
धसाम्राज्यवादी युद्ट/ है तथा किसी भी देश के समाजवादियों का इससे कोई मी बास्ता नहीं 
सिवाय इसके कि वह अपनी-अपनी सरकारों का विरोध करे तथा युद्ध को विभिन्न राष्ट्रों 
के अ्मिकों तथा भूमिपति एवं पूँ जीपतियों के बीच के युद्ध में बदल देवें। इस प्रकार यह 
युद्ध यहयुद्ध तक का रूप अहण कर सकता था। सभी वगों में बढती हुई युद्ध की लोक- 
निन्दा लेनिन के हाथों खूप खेली । पिछले दशक में धीरे-धीरे निर्माण होने वाले 'पेशेवर 
क्रान्तिकारियों' के गिरोह की सदस्य सख्या फरवरी १९१७ ई० तक ३०,००० हो गई | यह 
लोग जार के साम्राज्य के सभी बढ़े-बढ़े नगरों में फैले हुए ये । १६१७ ई० में श्रस्थायी 
सरकार के आठ महीनों में पार्टी की सदस्य सख्या द्रुत गति से बढी और २,००,००० के 
करीब पहुँच गई। १६१८ ६० में शासनारूढ़ होने पर अनुशासित सोशल डिमोक्रेटिक 
पार्ग ने बदल कर अपना नाम रशन कम्यूनिस्ट पार्य (रिप४४880 (>0प्रगप्रा४ 
ए?४70ए) रख लिया । १९२२ ई० में यू० एस० एस० आर० की स्थापना पर पार्टी? 
कम्यूनिस्ट पार्य आफ यू० एस० एस० आर० हो गई। १९३२ ई० के अन्त तक पार्टी 
की सदस्य सख्या ३,३०,००० हो गई | जनवरी १९३४ ई० की १७वीं पार्ये काँग्रेस में 
पार्टी के सगठन-व्यवस्था में बहुत से परिवततन हुए। अच्र हमें १९३३ ई० की शुद्धि के 
बाद आज की पार्टी का वर्णन करना है | 

प्राटी की सदस्यता--पार्यो की सदस्यता एक विशेष कृपा के रूप में प्रशन की 
जाती है जिसके लिए किसी को भी कोई विशेषाधिकार प्राप्त नहीं हे और यह कुछ 
निश्चित नियमों के अनुसार होती है जिससे किसी को भी छूट नहीं मिल सकती प्रार्थियों 
का मार्क्स के साम्यवाद और लेनिन एज स्तालिन द्वारा दी गई इसकी व्याख्या पर पूरा- 
प्रा विश्चास होना चादिए। उनको न केवल देनिक उत्पादन एव सेवा कार्य में वरन्‌ 
इसके साथ ही साथ अन्य सामाजिक कार्यों में भाग लेकर स्वाभाविक एवं राजनीतिक 
रुप में कार्यरत द्योकर इस सिद्धान्त को अपने जीवन में लागू करने का प्रमाण देना 
चाहिए. । उनका ईसाई मत के साथ एवं माक्€ को अमान्य अन्य किसी धर्म के साथ 
कोई सम्बन्ध नहीं होना चाहिए । ५हिप्कृत कोटियों! (0८9:ए८ (.३६९2077८9) 
के किसी भी व्यक्ति जैसे घामिक साधु, कुलक अथवा पुराने भूमिपति, पूं जीपति तथा 


( ३3११ ) 


व्यापारी, किसी भी दशा में पा्ों को सदस्यता प्रात्त नहीं हो सकती। प्रार्थियों की 
विचारधारा प्र जीवादी विचारधारा न होनी चाहिए और न उनका निजी सम्पत्ति से 
कोई लगाव होना चाहिए | बिना काम किये जीवन निर्वाह करने की इच्छा अथवा जोड़ने 
की इच्छा निश्चित रूप॑ से ही सदस्यता प्राति के लिए दकावरट हैं| सदस्यता के उम्मीदवारों 
को पार्य के पुराने दो या तीन सदस्यों की सिफारिश लेनी पडती है । वह सदस्य अपनी 
प्िफारिश के लिए पूर्ण रूपेण उत्तरदायी होते हैं और उन्हें किसी भी प्रकार की लापखाही 
अथवा पक्त॒पात के आधार पर पार्टों से बिना किसी प्रकार के लिहाज के निकाला जा सकता 
है। इतनी बड़ी सिफारिशों पर भी प्राथियों को सीधे ही सदस्य नहीं बना लिया जाता प्रत्तुत 
प्रायना पत्र देते समय उनके वर्ग के अ्रनुसार उन्हें एक या टो साल के परीक्षा समय 
को पार करना पड़ता है। अपने इस परीक्षा समय में उन्हें अपने वेतन अथवा अन्य 
आय के अनुरूप पार्टों को सदस्यता का पूरा चन्दा देना पडता है और उन्हें पार्ट की सभी 
बैठकों में बुलाया जाता है। कई काम उनके सुपु द किये जाते है तथा साधारणतः उन्हें 
सदस्य समझा जाता है, परन्तु उनके पार्टी के निर्णयों पर मतदान का अ्रधिकार प्राप्त नहीं 
होता | इससे भी अधिक महत्वपूर्ण बात यह है कि पार्टी उनकी ध्यानपूर्वक जाँच करती है । 
समय-समय पर उनके व्यवहार की सूचना दी जाती है तथा उनका चरित्र भलीमाँति देखा 
जाता है । यदि उसे सभी प्रकार से ठीक नहीं समझा जाता तो या तो उनके प्रार्थना-पत्र 
को अस्वीकार कर दिया जाता है या उनका परीक्षा-समय और बढ़ा दिया जाता है | 


सदस्यता के लिए आवश्यक विशेषताएं - प्रार्थियों की भर्ती श्रायु तथा उनके 
पेशे के श्रनुसार होती है । 'लालसेना” के सैनिकों श्रमिक एवं किसानों तथा उद्योग में 
चेतन कमाने वाले लोगों के श्ए से २० साल की आवु के 'काम्सोभालस” के रूप में 
कार्य करने वाले बच्चों को अधिक आसानी से सदस्यता प्राप्त हो जाती है । वास्तव में 
इन्हीं तीन वर्गों में से अधिकतर लोगों को सदस्य बनाया जाता है। पार्य मे हाथ से 
फाम करने वालों की श्रधिकतम सदस्यता बनाये रखने का विशेष ध्यान रखा जाता है | 


उच्च व्यक्तिगत चरित्र के अतिरिक्त तीन बातों पर बहुत कड़ाई से ध्यान दिया 
जाता है । पहला है सिद्धान्त एवं व्यवहार की एकता । पार्य के सदस्य को बिना किसी 
प्रकार की हुज्जत के सरकारी नीति का अनुसरण करना पडता है । आल यूनियन पार्टो 
कॉम्रेस (0 (॥707 72787 (0787८४७) अथवा इसकी केन्द्रीय समिति द्वारा 
किसी विषय का निर्णय हो जाने पर समी प्रकार का तक सार्वजनिक आलोचना 
तथा विरोध समाप्त हो जाना चाहिए तथा पार्टों का निर्णय हार्दिक रूप से त्वीकार हो जाना 
चाहिए श्रौर ज्िना कसी प्रकार की रुकावट तथा विरोध के इसका अनुसरण होना 
चाहिए | 


( १३२ ) 


पार्य के सदस्य की दूसरी विशेषता है पार्टी के प्रति उसकी आ्राज्ञा पालन की भावना। 
उसे पार्टी की ओर से दिया गया कोई भी काम बढ़े उत्साहप्रवंक स्वीकार करना चाहिए । 
इस उत्तरदायित्व को पूरा करने के लिए उसे चाहे जहाँ कहा जाय, जाना होगा, पार्यो द्वारा 
निश्चित कोई भी पेशा स्वीकार करना होगा, सोवियट साम्यवाद की सेवा में ससार के 
किसी थी स्थान पर रहने के लिए. उद्यत रहना होगा और साधारणतया उसे पार्टी द्वारा 
निश्चित किये गये क्रिसी भी कार्य के लिए. अपने को समर्पित करना द्वोगा । 


पार्टी के सदस्य की तीसरी विशेषता पार्टी के सदस्यों के वेतन सम्बन्धी नियमों की 
पूर्णरूपेण स्वीकृति है। यह नियम इस सिद्धान्त पर आधारित है कि किसी भी 
सदस्य की आय एक साधारण कुशल एवं उत्साही अ्मिक की आय से अ्रधिक न हो | 
आय-कर आदि दे चकने के पश्चात्‌ पार्ट-सदस्यों को अपनी आय का लगभग २० या 
३० प्रतिशत भाग पार्टी के चन्दे के लिए देना पडता है । 


पार्टी के सदस्यों के उत्तरदायित्र---आ्राज रूस की जनसख्या के लगभग तीन 
प्रतिशत लोग पार्ट के स ही दल्ल श्रमिक धर्ग का हरावल कहलाता है। 
द ही पायी के आधे से अधिक सब्स्य फैक्ट्री, खान, तेकन-केत, बिजली घर, फार्म, रेकजे 
अथवा डाक के महकमे मे काम करने वाले श्रमिक होते हैं। पार्य के सरस्यों का विशेष 
कार्य अपने श्रमिक जीवन को इस प्रकार व्यतीत करना है जिससे वे अपने साथ काम 
करने वाले अन्य लोगों के मस्तिप्क एवं विचारों को प्रभावित करते रहे | उन्हें अपने 
कारखाने का सब्र से अधिक उत्सादी एवं कुशल श्रमिक बन कर रहना पडता है। 
उन्हें अपनी कुशलता और योग्यता को बढ़ाने का कोई भी अवसर हाथ से न जाने देना 
चाहिए । पार्टी से श्राहर के लोगों को सोवियत साम्यवाद की शिक्षा का्य-द्वारा देकर उन्हें 
अमिकों में अपने आपको नेता चनाना चाहिए । यहाँ इस बात का अ्रवश्य ध्यान रखना 
चाहिए कि अपने साथी अ्रमिक्रों से उनकी यह श्रेष्ठता शिक्षा तथा विचार परिवतन के 
लिए है, अधिकारियों के रूप में नहीं। पाटा के सदस्य, सदस्य के रूप में अपने कारखानों 
तथा कार्यालयों के प्रबन्वककों एवं साथी श्रमिकों को किसी प्रकार की कोई भी श्राज्ञा नहीं 
दे सफ्ते | वह कोई भी नीति निर्धारित नहीं कर सकते । वह अपने साथ कार्य करने वाले 
पुरुष ओर स्त्रियों के मत्तिप्क जो छोड और कछ भी नहीं बदल सकते | 
आधे के करीब सदस्य मिन्न-मिन्न सरकारी पदों पर कार्य करने वाले वेतनभोगी 
कर्मचारियों मे से होते ६। परन्‍ठु यद्द पढ केवल पार्टी सदस्यों के लिए ही सुरक्षित नहीं 
| इस कोटि के सदस्यों का कार्य भी प्रचलित साम्यवादी विचारधारा के अनुसार अपने 
साथियों के विचार्गे वो दालना शेता है | 


पारों के सदस्य जय भी किसी ऐसी सस्था मे आ जाते हैँ जझ्ों क्रि पार्टों से बाहर 


( रे३१३ ) 


के लोग भी हों तो वह अपना एक गुट बना लेते हैं। इस गुट को उस संस्था के सम्मुख 
आई किसी भी समस्या के प्रति अपनी नीति निश्चित करने के लिए अपनी बेठक बुला 
कर बहुमत द्वारा निर्णय करना होता है और पार्टी के सदस्यों को पार्ट का निर्णय मानना 
ही होता है | 

पार्टों के पुराने एवं उच्च सदस्यों को राज्य मन्‍्त्री (१(॥5:27 ० 8६2६८) 
जैंसे उच्च पदों पर नियुक्त कर दिया जाता है। इसी प्रकार पीपुल्स कमीस्सास 
(?६०ए९8 (:007788978) तथा सोवियट संघ के मन्त्रि मण्डलों में पार्टी के सदस्य 
ही लिए जाते है | लाल सेना के सभी बड़े-बड़े सेनापति पार्टी के सदस्य हैं| अधिकतर 
उद्योग संस्थाओं के संचालक भी पार्टी के सद्स्य ही हैं। पार्टी के थोढे से सदस्यों 
ने ही सोवियय संघ की सरकार की प्रत्येक शाखा में साम्यवादी नीति को सचाल्लित एवं 
कार्यात्वित करने के उत्तरदायित्व को संभाल लिया है। जिस प्रकार फैक्ट्री का पार्टी 
सेल (:८॥) पा्ों के सदस्य के कार्य एवं प्रभाव का सचालन करता है उसी प्रकार 
कम्पूनिस्ट पार्टी की केन्द्रीय समिति विशेषतः उसके द्वारा स्थापित पोलिय ब्यूरो (20/0- 
5४४८५७) न केवल पार्यी सेलों के मार्ग को निश्चित करता है प्रत्युत पीपुल्स कमीम्सार्स 
तथा कपिस्सस्यिद्स ((०॥0॥085279/८9) में कार्य करने वाले सभी अधिऊारियों 
को नीति एव कार्य का निर्धारण एवं सचालन करता है। वास्तव में श्रमिक वर्ग की 
तानाशाही इसी प्रकार चलाई जा रही है | 


पार्टी का संगठन--प्राइमरी पार्यी आन? (?:007ए 2907 07897) 
पार्ट को आधारबूत इकाइयों है जिन्ेँ पहले पार्टी सेल! भी कह्य जाता था। यह 
प्राइमरी पाटी आर्गन” उन मिलो, कारखानों, सामूहिक फार्म, सेना की यूनियें, कार्यालयों 
आदि में बनाये जाते हैं जहाँ तीन या तीन से अधिक पार्ट सदस्य हो। यह पार्टी के 
नारों एवं निशयों को पूर्ण करने, उत्पादन योजना को पूर्ण करने के लिए अमिय्रों मे 
उत्साह उत्पन्न करने तथा श्रमिक-अनुशासन को दृढ़ करने के लिए. जन साधारण में 
आन्दोलन तथा संगठन का का ये करते है। इन आगगनों' के कार्य का महत्व बढ़ाने 
के लिए पार्टी के नियमों के अनुसार इन्हें उद्योग के प्रत्नन्ध के कार्यों का नियन्त्रण करने 
का अधिकार दे दिया गया है | 


अपने चालू काम को करने के लिए प्राइमरी आर्गन” एक कार्यकारिणी ब्यूरो 
(&%८८ए(ए८ 07८३७) तथा एक सेक्रेटरी ($८८४८६४१ए) [ बॉस्तव में चेयरमैन ] 
चुनते है और जरा वस्तृत प्रतिनिधित्व के लिए एक नगर श्रथवा। जिला (१४॥09) 
कान्केंस से अपने प्रतिनिधि भेजते है। नगर या जिल्ला कान्फ्रेंस साल में एक बार 
अपनी बेठक बुलादी है तथा अपनी एक नगर झथवा जिला समिति चुनती है जिसकी 


( रेरेड ) 


महीने में एक चार बैठक होती है । समिति अपने सेक्रेटरी एवं ब्यूरो नियुक्त करती है । नगर 
श्रथवा जिला कान्फस भी पार्टी की अपने से अगली ऊँची सस्था, रीजनल कान्फेस श्रथवा 
रीपक्क्षिकन कांग्रेस, में भेजने के लिए अपने प्रतिनिधियों का चनाव करती | इन सस्थाश्रों 
का अपना तिदरा ढाँचा है। सबसे नीचे एक कार्म्मंस अथबा कांग्रेस होती हे जिसकी 
बैठकें कमी-कभी घुलाई जाती हैं | इसके बाद जरा छोटी कार्यकारिणी समिति हे जिसकी 
बेठके अक्सर घुलाई जाती हैं | सबसे ऊपर चोटी पर बहुत ही छोटा कार्यकार्यी ब्यूरो 
होता है जो ऊि स्थायी रूप से अपना कार्य करता रहता है और वास्तव में यह ब्यूरो ही 
रीजनल कार्न्फेस अथवा रीपब्लिकन काँग्रेस की सचालन शक्ति है। इससे ऊपर पार्दी 
की आल यूनियन कॉग्रेस होती है जिसमें विविध रीजनल कान्फेसों अथवा रीपब्लिकन 
काँग्रेसों के प्रतिनिधि सम्मिलित होते हैं । आल यूनियन पार्यो काँग्रेस ही पाती की आधार 
शिलाएं हैं | 


आल यूनियन कॉग्रेस के चनाव के दिनों में कॉग्रेस द्वारा किये जाने वाले निर्णयों 
वी तैय्यारी के लिए कार्यक्रम के विषयों पर बहुत विस्तार से विचार-विमर्ष एवं वाद-विवाद 
होता है। काँग्रेस के वाद-बिवाद छुपा दिये जाते हैं और कॉग्रेंस के प्रस्तावों का 
प्रेस तथा साधास्णतया पेणग्फ्लेटों द्वारा अधिकतम प्रचार किया जाता है। तब पार्टी 
के छोटे से लेकर सत्र से बड़े अगों तक में इन प्रस्तावों पर वाद-विबाद होता है । 


इस वाद-विवाद के पश्चात्‌ फिर काँग्रेस उस नीति के ठीक होने न होने पर विचार 
नहीं करती वरन्‌ उस को भल्री भाँति कार्यान्वित करने के लिए केवल उस के मसौदे पर ही 
विचार करती है । कॉग्रेस के एक निर्यय पर पहुँच जाने के पश्चात्‌ किसी भी प्रकार के 
विवाद की श्राजा नहीं दी जाती । कारण यद्द है कि पार्टी एक डीवेटिंग सस्था न होकर एक 
क्रातिकारी सस्या है। दाटस्की के निकाले जाने का कारण उसका एक निश्चित्‌ निर्णय 
पर विवाद को जारी रखने का आग्रह ही ते। था :--- 

काँग्रेसों में पायें की नीति को लागू किया जाता है और श्रावश्यकतानुसार 
काँग्रेस द्वारा चुनी गई केन्द्रीय समिति डसमे सुधार भी कर देती है। केन्द्रीय 
समिति सें लगभग ७० सदस्य द्ोते हैं केन्द्रीय समिति की साल में तीन या चार पूर्स 
बैठकें चुलाई जाती है । इन बैठकों में बहुत महत्वप्रण शाल्तार्थ होते हैं. और महत्व- 
पर्ण भाषणों को साधारणतया छुपवा दिया जाता है | केन्द्रीय समिति के इस विचार विपरश 
का उद्द श्य पा के निणयों को अ्रच्छी प्रकार समझना होता है न कि उन्हें बदलना । 

केन्द्रीय सम्रिति, पारी के नियमी की व्यवस्था करती है तथा राजनीतिक कार के 
लिए पोलीग्छिल ब्यूरो (20)0८४) 580:८५८), संगठन कार्य के लिए. एक श्रार्गनाई- 
जेगनल ब्यूरो (07872ग्राइथध०7वो फ्रेषपट४७), चालू कार्य के लिए एक सेकरेटेरियट 


( ३३६ ) 


(36८ाव्थातहा) तथा पार्य के निर्णयों की प्रर्ति की देख भाल के लिए एक पार्य 
कन्ट्रोल कमीशन (?270ए (०07770] (७077775807) का संगठन करती है । पार्टी 
कन्द्रोल कमिशन पार्टी के निर्णयों की प्रति को देख-भाल करता तथा पार्ट के नियमों का 
उल्लघन करने वाले सदस्यों के विरुद्ध कायवाही करता है। सेक्रेटेस्यिट में ऊपर पाँच 
सचिवों की एक केन्द्रीय समिति है जिसके प्रधान सचिव जोजेफ स्तालिन हैं । 


आर्गनाईजेशनल ब्यूरो पायें की शिक्षा एवं अधिकारी वर्ग, पार्यी कार्य तथा पार्टी 
के संगठन आदि पार्टी के आन्तरिक जीवन से सम्बन्धित समस्याओं को सुलमाने का कार्य 
एवं इसका सचाल्नन करता है। 


परन्तु केन्द्रीय समिति द्वारा चुनी जाने वाली संस्थाश्रों में पोलिय्ब्यूरो कही जाने 
वाली पोलीटिकल ब्यूरो सब से अधिक महत्वपूर्ण संस्था है। पोलिट ब्यूरो पार्टी के बाह्म 
जीवन तथा कार्य की देख भाल करता है | वास्तव में यही सोवियट रूस की वास्तविक 
नीति निर्धारक सस्था है क्योंकि यह केवल प्रचलित नीति के सचालन का ही कार्य नहीं करती 
वरन्‌ इसके साथ ह्वी साथ पार्टी की नीतिनिर्धारण का अधिकार भी इसे प्राप्त है | इसलिए 
सोवियट सरकार तथा सोवियट पद्धति के श्रन्य अगों की नीति का उद्गम इसमें मिल 
सकता है | 


कम्यूनिस्ट पार्य की प्रकृति--नित्सदेह समस्त सोवियट सरकार का नियंत्रण एक 
अनिश्चित सीमा तक कन्यूनिस्ट पार्ट के हाथों में है । सोवियट संघ के राजनीतिक क्षेत्र में 
पार्ट का ही अधिकार है। किसी कानूनी विरोधी दल्ल का चाहे वह बाहर का कोई श्रन्य ढल 
हो और चाहे वह इसके अन्दर का अपना ही कोई छोटा सा गिरोह हो, सोवियट संघ में होना 
असम्मव है | अपनी वाह्य एवं श्रान्तरिक प्रकृति में एकाघिकारी होना ही कम्पूनिस्ट पार्दी 
का राजनीतिक आदर्श एवं वास्तविकता है | कम्पूनिस्ट पायों ही सोवियट सब्र का एकमात्र 
सगठित दल है | वाल्शेविक विचारधारा के अनुसार पार्टी श्रमिक वर्ग की हरावल है। 
वाल्शेविकों के विचार में इसे पथप्रदर्शन का एकाघिकार प्राप्त होना क्रान्ति की सफलता 
के लिए अत्यावश्यक है। इसलिए त्रिना किकक के यह माना जा सकता है कि कम्यूनिस्ट 
पार्य ही राज्य का नियंत्रण करती है | स्वय स्तालिन ने एक बार कहा था, “सोवियट संघ 
मे, जहाँ कि श्रमिक वर्ग की तानाशाहदी चल रही है, कोई भी राजनीतिक अथवा संगठन 
सम्बन्धी समस्या सोवियटों तथा अन्य सावजनिक संस्थाओं द्वारा बिना पार्दों के पथ प्रदर्शन 
के ग्राज तक सुलभाई नहीं गई | इस आधार पर हम कह सकते हैं कि श्रमिक वर्ग की 
तानाशाही वास्तव में पायें की तानाशाही है जो कि श्रमिक वर्ग का पथ प्रदशक करती है। 

पार्ये स्पष्ट रूप से सोवियट संस्थाओं के संगठन के सम्बन्ध में अपने एक विशिष्ट 
सिद्धान्त को उपस्थित करती है, ओर वह है “लोकतात्रिक केन्द्रीयकरण ([2200८747 


( रे१६ ) 


(:८7६६०877)” | ल्ञोकतात्रिक केन्द्रीयकरण शआरन्तरिक सगठन के सम्बन्धों का एक रूप 
है जो कि सोवियट सघ में प्रचलित पिरामिड जैसे सगठन के अनुरूप ही चलने के लिए 
बनाया गया है । उदाहरण के लिए पार्टी इकाई पर इकाई को रीति से नीचे के प्रारम्मिक 
आगंन्स से लेकर चोयी के पोलिट ब्यूरो तक चढती है | पार्ये एक ओर जनसाधारख में 
जाग्ति उत्पन्न करने तथा दूसरी श्रोर नेताओ को केन्द्रित करने के दो कार्य करती है । पार्टी 
के नियमों के अनुसार “लोकतात्रिक केन्द्रीयकरण? में निम्न बातें सम्मिलित है -- 


( क ) पार्ट की सभी समितियों में चुनाव के सिद्धान्त को लागू करना, 


( ख ) समय-समय पर इन समितियों तथा अन्य पार्टी-सस्थाओ के कार्य की जॉच 
करना, 


( ग ) अल्पमत का बहुमत को बिना किसी प्रकार की हुज्जत के स्वीकार करना, 
(घ ) नीचे की सस्थाओ का अपने से ऊपर की सस्थाओरो के निर्णयो को मानना | 


पार्टी में केन्द्रीयकरण का होना एक निर्विवाद सत्य है । यह केन्द्रीयकरण सीमित न 
रहकर जनसाधारण के साथ अपने अटूट सम्बन्ध के फलस्वरूप और भी अधिक दृढ 
हो जाता है । स्वय स्तालिन ने अपने नेतृत्व का एक ऐसा सिद्धान्त बनाया है जिसमें 
अनुभवी नेताओं के तथा उन नीतियों को व्यावहारिक रूप देने वाले लोगो के दृष्टिकोण 
ठीक दड्ढ से एक रूप हो जाते है। कोई भी निर्णय करने के पूर्व नेताओ को अच्छी 
तरह सोच लेने देना चाहिए, परन्ठु एक बार एक निश्चय हो जाने पर सदस्यों को बिना 
मिभेक उसका पालन करना चाहिए। इसका फल होता है--समान विचार धारा एव 
दृष्टिकोण, तथा अनुशासनबद्ध एक गुथी हुई सस्या । 


पार्य में लोकतन्त्रवाद हे---यह विपय काफी विवादास्पद है। बीसवी शताब्दी के 
तीसरे दशक में हुई पार्टी की शुद्धि को देखने से तो यद्दी पता चलता है कि प्राथमिक 
तथा बीच के आर्गन्स में लोकतस्त्रवाद के नियम को बहुत अधिक भद्ग किया गया है । 
इस प्रकार तमाम अम्रगएय समितियों तथा सचिवो के चुनाव सिद्धान्त के स्थान पर सह- 
मति तथा निथुक्ति की पद्धति चल्न पडी हे । 


देश के आधारभूत कानून में कम्यूनिस्ट पार्टी को१९३६ ६० में स्वीकृति मिली | पाटी 
“अ्रप्तिकों की दररावल” समझी जाती है जो कि “राज्य तथा जनता दोनो में अमिकों 
की सम्थाओं की सचालक शक्ति का प्रतिनिधित्व करती है ।” स्वालिन का कहना है कि 
“अ्रमिऊ वर्ग की तानाणाहदी की थूूमि सोवियय संघ में किसी भी राजनीतिक एवं सगठन 
सम्बन्धी प्रश्न का राज्य अथवा अन्य संस्थाओं द्वारा विना पायें की अनुमति के न सुल- 
भाये जाने का तथ्य ही पार्ट की श्रग्मगए्यता का प्रमाण है ।” यह कार्य निश्चित रूप से पाटी 


( ११२७ ) 


को सर्वोच्च सस्था का स्थान प्राप्त करा देता है। कम्यूनिस्ट पार्टी को राज्य में वेधानिक 
एकाधिकार प्राप्त है | पार्टी को यह एकाधिकार एक दम ही प्राप्त नहीं हो गया, प्रत्युत यह 
पार्य का १९१७ से १९३६ ई० तक का राज्य की शक्ति अपने हाथों में लेने का इतिहास 
है। इस प्रकार ग्राज इसी एकमात्र सस्था को समस्त राजनीतिक क्षेत्र मे एकाधिकार प्राप्त 
है। सोवियट संघ में क्रिसी भी प्रकार के विरोधी तत्व का होना श्रसम्मव है चाहे वह 
किसी अन्य सस्था के रूप भे हो ओर चाहे पार्टी के अन्दर ही अपनी क्सी छोटी सस्थ्ा 
के रूप मे। अपने वाह्म सम्बन्धों में एकाघिकार तथा अपने आन्तरिक सम्बन्धों मे एकता-- 
ये दोनों ही कम्यूनिस्ट पा्यों का आदर्श एवं तथ्य है। 

इसलिए वाल्शेविक कार्यप्रणाली के लिए आवश्यक एक-सस्था-सिद्धान्त के साथ 
संगठित-सस्था-सिद्धान्त को जोड देना चाहिए.। कम्पूनिस्ट पार्टी सोवियट सत्र को केवल 
एकमात्र राजनीतिक सस्था ही नहीं है वह इसकी सगठित सस्था भी है। जेसा कि 
पहले कहा ज। चुक्रा है. वाल्शेवि दृष्टिकोए के अनुसार पार्टी श्रमिक वर्ग की हरावल 
है। इसी पिद्धान्त को स्तालिन ने लेनिन की मृत्यु के पश्चात्‌ बहुत कडाई से प्रयोग 
किया | पाटी का विरोध करने वाले नेताओं को दन्ड दिया गया, सरकारी तथा सावेजनिक 
सस्थात्रों के उत्तरदायित्य प्र्॒ण पदों से हटा दिया गया, और कई बार तो उन्हें पादी से 
भी निकाल दिया गया। 


पार्टी के सस्थापक लेनिन ने पाठो की एकता को बनाये रखने फे लिए अनुशासन 
पर जोर दिया था | कई वातों में स्तालिन के नेतृत्व का समय लेनिन के नेतृत्व के समय 
से अधिक सकट्मय रहा है। और शायद इसी कारण स्तालिन ने लेनिन की श्रपेत्षा 
अधिक कडाई का प्रयोग किया है । 

नये तथा पुराने वाल्शेतविक--सन्‌ १९३७-३८ की इढत्‌ शुद्धि कम्यूनिस्ट पार्य 
के इतिहास में एक महत्वपूण विभाजन रेखा है। १९३४ तथा १९३९ की काग्रेसों के 
चीच की इस विभाजन रेखा ने नये तथा पुराने वाल्शेबिकों के पारस्परिक सम्बन्धों में पूर्ण 
परिवतन कर दिया है। 


पाये के नियम ही पार्टी के ठाँचे का आधार ये ओर वह १९०३ ई० की काग्रेस मे 

चनाये गये थे तथा बाद में इनमे काफी परिवतन होते रहे | १९३४ तक तो साधार्णतया 

यह परिवतन साधारण प्रकृति के होते थे परत १९३६ में श्८ वीं कांग्रेस ने आधार- 
भूत महत्व के परिवतन किये, विशेषतया पार्य की सदस्यता सम्बन्धी नियमों में । 

इन पखितेनों के अतिस्क्ति पार्यों की आ्रास्तरिक पद्धति में भी पस्वितन हुए जिसके 

द्वारा पार्यें-शुद्धि की व्यवस्था को हटा कर पार्यो सदस्यों के अधिकारों तथा पार्ये के दाँचे 


को व्यवस्था को सम्मिलित किया गया | 
डरे 


( रे३े८ ) 


जहाँ तक पार्ट की सदस्यता की दशाओं का सम्बन्ध है १९३१ के पार्टो नियमों 
के विपरीत १९३४ के पार्ट नियम पार्ट की श्रमिक वर्ग-प्रकृति पर अ्रधिक जोर देते 
हैं। १९३४ के पारठों नियमों के अनुसार--“पार्ों अभिक वर्ग, किसान वर्ग---सभी परि- 
श्रम करने वाल्ली समस्त जनता का नेवृत्व करती हे ।” परन्तु १९३९ के पार्ट नियमों के 
अनुसार--“पार्टी श्रमिक वर्ग, किसान वर्ग, छुद्धिजीवी वर्ग--समस्त सोवियट जनता का 
नेतृत्व करती है |” पुराने नियमों के अनुसार “पार्टी श्रमिक तानाशाही के सभी अगो 
का अग्रगएय केन्द्र है? परन्तु नये नियमों के अनुसार “पार्टी सरकारी एबं सामाजिक दोनों 
प्रकार की श्रमिक सस्याश्ों में अ्ग्रगएय है ।” पुराने नियमों के अनुसार “पार्ट संचेतन 
तथा हृढ श्रमिक अनुशासन से बंधी हुई हे” परन्तु नये नियमों का कहना है कि “पार्टी 
सब सदस्यों पर समानरूप से लागू होने वाले संचेतन अनुशासन से बेँंधी हुई दे |” 


पुराने नियमों के अनुसार निम्न चार कोियों के लोगों को पार्टी में सम्मिलित होने 
की अनुमति थी,.--- 


(१) पाँच वर्ष से अधिक समय तक नौकरी कर चुफने वाले औद्योगिक भ्रमिक, 
(२) लाल सेना के व्यक्ति , 

(३ ) सामूहिक खेती करने वाले किसान तथा 

(४ ) अन्य नौकरी पेशा के ज्ञोग । 


पार्टी मे सम्मिलित होने की अनुमति प्रात्त करने के लिए पहली कोणि के लोगो 
को पार्टी के पाँच साल को पार्टी-आ्रायु के तीन सदस्यों की सिफारिश लेनी पडती थी 
एव अन्य कोय्यों के लोगों फे लिए यद्द शर्ते बढठी जाती थीं। सम्मिलित हो जाने के 
चाद भी प्रा्थीं की “उम्मीदवार” की परीक्षा-श्रवधि से गुजरना पडता था जो कि पहली 
वोडि वालों के लिए एक वर्ष तथा अन्य के लिए, दो वर्ष होती थी । 


लेकिन १९३६ में यह सच कुछु बदल दिया गया। श८ वीं पार्टी काम्रेस ने यह 
सय कुछ समात्त कर पाटी की सबस्यता समी के लिए समान रूप से खोल दी । केवल 
तीन यद्द शर्त रखी गई है कि पार्यी में सम्मिलित होने वाले के लिए २ साल की 
पार्य-श्राथु सदस्पो की सिफारिश का द्वोना श्रावश्यक है | “उम्मीदवारी” की परीक्षा 
अदवि सभी ऊे लिए एक वर्ष कर दी गई । इस प्रसार नये नियमों के अनुसार “अ्रमिक, 
स्सान तथा चुड्धिजीवी लोग, जो साम्यवाद के लिए सचेतन एव सक्रिय हों, पार्टी में सम्मि 
लित हो सकते हैं [? 

इन पग्वितनों ने न ऊेबल सदस्वता की दशाओं को बढल दिया; प्रत्युत साथ ही 
साथ सोरियद समाज की प्रकृति को भी बदल डाला । शोपक वर्ग की त्माप्ति के बाद 
क्रेकल अ्रमित, कृपत एव चुद्धिजीबी वर्ग ही गह जाते ६) बुद्धिजीबी वर्ग को एक प्रथऊ 


( ३३६ ) 


र्ग नहीं समझा जाता वरन्‌ उसे श्रमिक वर्ग का विशेष शिक्षा प्रात अंग माना जाता है। 
(सलिए इस बात का श्रवश्य ध्यान रखना चाहिए ऊि पार्टी के पुराने विच्व॑स-कार्य के 
थान पर नये निर्माण-कार्य के अनुसार ही पार्टी की प्रकृति एवं ढाँचे को बढल दिया 
गयाहे। 


लोक सस्थाएँ--पार्टी की चींव--- भिन्न-भिन्न लोक संत्याएंँ ही श्रमिक जनता 
के साथ पार्ट का सम्बन्ध चनाए रखती हैं। इन सस्थाओं के बिना “पार्ट एक 
्ेंगड़े हुए. एवं कुछ भी फल्ल न देने वाले इंजन के समान होगी ।” स्तालिन ने इन 
पस्थाओं की निम्न व्याख्या की है “प्रथम लेबर यूनियन जो अ्रमिक वर्ग की लोक 
प्था के रूप में पार्टी को इनसे उत्पत्ति के ्ेत्र में सम्बन्धित रखती है, द्वितीय सोवियत 
जो कि श्रमिकों की लोक सस्थाओं के रूप में पार्ट को इनसे राज्य के ज्ुत्र में सम्बन्धित 
एखते है, तृतीय सहकारी समितियाँ जो कि कृषक वर्ग की लोऊ संस्थाओं के रूप में पार्यो 
डरा इनसे आर्थिक क्षेत्र में सम्बन्ध बनाये रखती है, चौथे कम्यूनिस्ट यूनियन आफ 
पृथ जो कि युवक कृषकों एवं अमिक्रों की लोक सस्थाओ के रूप में कार्य करती है 
श्रौर जिनका ध्येय है नई पीढी तथा डुवक वग को शिक्षित करना, और अन्नत. पार्य जो 
कि श्रमिक वर्ग के राज्य में प्रधान संचालक शक्ति के रूप में कार्य करती है तथा उपरोक्त 
सभी सस्याओं का नेतृत्व करना ही जिसका च्येय है । यह है तानाशाही की कार्य-रीति 
वी रूपरेखा एवं श्रमिक वर्ग की राज्य पद्धति का चित्र” | 

इस विवेचन से यह बात स्पष्ट हो जाती है कि इस दर्गांकरण में श्रमिक का व्शिद्ध 
रूप में प्रतिनिधित्व करने वाली ट्रेड यूनियन सबसे पहले रखी गई है| सोवियट जो अमिकों 
और किसानों में सम्बन्ध स्थापित करते है, दूसरे स्थान पर आते है और अधिकतर कृपको 
तक ही सीमित रहने वाली सहकारी समितियों का स्थान इससे भी वराद मे आता है | 
पार्य के विशेष कार्यों की ओर तो ध्यान आकर्षित कराया ही गया है एव सभी 
सस्थाएँ पार्ट तथा जन साधारण के चीच ंखला के रूप में दृष्टिगोचर होती है । 


सन्‌ १९३६ के विधान की घारा १२६ के अनसार, “अमिकऊ जनता के हितों के 
अनुरूप तथा सबसाधारण में सगठित होने की प्रेरणा एवं राजनीतिक कार्य की उचि 
उत्पन्न करने के लिए. सोबियट सघ के नागरिकों को सार्वजनिक संस्थाओं में सगठित होने 
का अधिकार प्राप्त है जैसे ट्रेड यूनियनें, सहकारी समितियां, युवक सस्थाएँ, क्रीड़ा एव 
रक्तात्मक सस्थाएँ, सात्कृतिक, टेक्निकल तथा वेश्ञानिक सध्थाएँ आदि; और श्रमिक दर्ग 
के सचेतन एवं सक्रिय राजनीतिक कार्यकर्ता सोवियट सध वी कम्यूनिस्ट पार्तो मे समठित 
होते है, जो कि समाजवादी समाज के निर्माण कार्य में उनका हरावल है तथा सोवियट 
संघ में श्रमिक जनता की सभी सरकारी तथा सावजनिक संस्थाओं का अगुआा है ।”? 


आल, 


श्रमिकों का सगठन--इस “मजदूर राज्य” में मजदूरों का सगठन कार्य एक 
विशेष महत्व रखता है। वाल्शेविकों के अनुसार लेबर यूनियन “अमिक तानाशाहदी की 
किलाबन्दी” तथा “साम्यवाद के शिक्षालय” हैं। * 


सिद्धान्त रूप में इन लेबर यूनियनों की सदस्यता स्वेच्छा पर आधारित है। प्रारम्भ में 
, कुल २३ यूनियनें थों जिनमे उद्योग के प्रत्येक साधारण क्षेत्र की, सावजनिक स्वास्थ्य एव 

शिक्षा के क्षेत्र की तथा सरकारी व्यापारिक क्षेत्रों की सस्थाएँ शामिल्न थीं। सदस्यों की 
सख्या में वृद्धि के साथ साथ इन्हें भी विमक्त कर दिया गया--पहले विशेष ज्षिेन्नों के 
अनुसार ओर बाद में समयानुसार जषेत्रों के अनुसार | इसी श्राधार पर शीघ्र ही कोई दो 
सौ सस्याएं. खडी हो गईं | प्रत्येक में बीच की जिला तथा रीपब्लिक समितियों को परस्पर 
सम्बन्धित करने बाली एक ऊेन्द्रीय समिति है और जिला समितियाँ अपने स्थान पर सहख्तो 
प्रारम्भिक फैक्ट्री तथा स्थानीय समितियों को परूपर सम्बन्धित करती हैं। इस प्रकार 
पिरामिड (?५7०४70) जैसा ढाँचा, जो कि हम पार्टी के सम्बन्ध में देख चुके हैं, लेबर 
यूनियनों में भी अपनाया गया है । इस पिरामिड (2979770) की चोटी पर आल यूनि- 
यन सेंट्रब कीसिल आऊ लेवर यूनियनस स्थित है जिसका कार्य पथ प्रदर्शक का ही है । 

सोवियद लेबर यूनियनें मुख्यतः उत्पादन की श्रोर ही ध्यान देती है। सामूहिक 
सौदा, निरीक्षण, सोशल इन्श्योरस फरड का प्रबन्ध करना तथा सास्कृतिक कार्यों को 
प्रोत्साहन देना इनके अन्य कार्य है | 

किसानों का सगठन--अपने निधन के थोडे दिन पूर्व लेनिन ने एक नया नारा 
आरम्म किया था । “सोवियट शक्ति घन (+) सहकारी समितियाँ बराबर है साम्यवाद 
के” | उस समय 'सोवियत शक्ति? से श्रमिक्रों का अ्र्थ लिया जाता था तथा सहकारी 
समितियों को दी ऊिसानों के उपयुक्त समझा जाता था। दूसरे शब्दों में सहकारी समितियों 
वो ग्रामी में साम्यवाद के शिक्षा केन्द्रों का कार्य करना था । 


सोबियट पद्धति मे सहकान्ति। आन्दोलन श्रमिक आन्दोलन के समान है और इसे 
राज्य की आविक नीति के अनुसार द्वी बनाया गया है। सहकारी समितियाँ होने के नाते 
उनका चाद जो भी दर्जा हो, पस्चु सामृद्विक फार्म किसी भी प्रकार लेबर यूनियनों के समान 
स्माधीन सस्याएँ नहीं है। उन्हें सोवियट शआ्रथिक नीति के अनुसार ही अपनी स्थानीय 
योजनाओं को परिवर्तित करना पडता है । उनकी कोई रीजनल अथवा अखिल राष्ट्रीय 
सस्था नहीं है । इसलिए समाजवाद के निर्माण में किसान जनता को भी भाग लेने के 
योग्य यनाने वाले साधन के रूप में सहकारी समितियों को एक पग समझा जा सकता है । 

युवकों का सगठत--चुवक सगठन छोटे बच्चों के “आक्ट्रोब्रिस्टस ((0८६:0- 
०7509) से प्राग्म्म छोते दै। इसके बाद बालवग के 'पायनिश्रस! (007९८:४) 


( ३४१ ) 


श्राते हैं और अन्ततः वयस्कों के 'कोम्सोमील्स' (९०775077०]$) । यह सभी वर्ग 
बालकों और बालिकाशों को सोवियट समाज के जीवन में सक्रिय भाग लेने तथा अपने 
आप को “समाजवाद की भावना के अनुसार चरित्र निर्माण तथा शिक्षा” के कार्य मे 
लगा देने के लिए एक संस्था में संगठित करते हैं। 

युवकों का सबसे महत्वपूर्ण वर्ग 'कोम्सोमोत्र! है। इसमें १५४ वर्ष से २५ वर्ष 
के लड़के और लड़कियाँ सम्मिलित होती ह। कम्पूनिस्ट पार्टी के सशोधित रूप में 
ओोम्तीमोलः के सदस्यों को विशेष सुविधाएं दी जाती है । वह देश के राजनीतिक एवं 
आर्थिक जीवन में भाग लेते हैं और उन्हें पाये के नियन्त्रण के कार्य को करने का भी 
अधिकार है, विशेषकर उन उद्योगों मे जहाँ कि पार्ट का कोई भी प्रारम्मिक आर्गन 

नहीं है । 

कम्यूनिस्ट पार्टी का कार्यक्षेत्र इतना व्यापक है कि सोवियट सरकार के कायं-क्षेत्र से 
उसकी प्रथकता सरलता से नहीं चताई जा सकती । सोबित८ समाजवादी प्रजातन्त्रों का सघ 
मजदूरों तथा किसानों का समाजवादी राज्य हे और उसके सीमा क्षेत्र में कम्पूनिस्ट 
पार्टी ही एक वैधानिक रूप से स्वीकृत राजनीतिक दल है जो कि वहाँ के लोगों के सबब- 
हारा वर्ग की तानाशाही को सुदृढ करने के सबरष का तथा समाजवादी व्यवस्था के विकास 
का नेतृत्व करती है। इस प्रकार कम्यूनिस्ट पार्टों हो सोवियट समाजवादी प्रजानन्त्रो के 
संत्र की समस्त शक्ति का मूलाधार है । 


पारिशिष्ट 


यूनाइटेड स्टेट्स आफ अमेरिका का शासन विधान 
अस्तावना 


हम, यूनाइटेड स्टेट्स के लोग, अधिक पूर्ण यूनियन का निर्माण, न्याय की 
स्थापना, आन्तरिक शान्ति की निरन्‍्तरता, सामूहिक सुरक्षा-व्यवस्था, सावंजनिक सुख 
ग्रमद्धि में बृद्धि एवम्‌ अपनी वतमान तथा भावी सन्ततियों के प्रति स्वतन्त्रता के आशीकषों 
को सुरक्षित करने के लिए, यूनाइटेड स्टेद्स आफ अमेरिका के इस शासन विघान, की 
स्वना एव स्थापना करते हैं। 


प्रथम आर्टिकल 

सेक्शन ?--इस विधान द्वारा प्रदत्त कानून निर्माण के समस्त अधिकार यूनाइटेड 
स्टेट्स की एक काग्रेस में निहित होंगे, जो कि सेनेट और हाउस आफ रिप्रेजेंटेटिब्ज 
( नामक दो सभाओं ) से मिल्ल कर बनेगी । 

सेक्शन ?--हाउस आफ रिप्रेजेटेटिव्ज के सदस्यों का निर्वाचन प्रति दो वर्ष के 
पश्चात्‌ विभिन्न राज्यों के निवासियों द्वारा किया जायगा ओर प्रत्येक राज्य मे निर्वाचकों के 
लिए वही योग्यताएँ आवश्यक होंगी जो कि उस राज्य की वारासभा की सर्वाधिक सदस्य 
सख्या वाली समा के निर्वाचकों के लिए हैं | 


ऐसा कोई भी व्यक्ति रिप्रेजेंटेटिव ( प्रतिनिधि ) नहीं बन सकेगा जो २५ वर्ष की 
आयु का न हो, यूनाइटेड स्टेट्स का सात वर्ष से नागरिक न हो और निर्वाचन के समय 
उस गज्य का,निवासी न हो, जहाँ से कि वह चुना गया है । 


इस यूनियन ( सघ ) में सम्मिलित होने वाले विभिन्न राज्यों म॑ स्पिर्जेटेटिवों 

( प्रतिनिधियों ) श्रीर प्रत्यज्ञ करों का विभाजन उनकी (जन ) सख्या के आधार 
पर होगा | इस सख्या का निर्धारण, स्वतन्त्र न्यक्तियों की समस्त सख्या में, जिसमे नियत 
काल के लिए सेवा बन्धन से प्रतिनात्रद् व्यक्ति मी सम्मिलित दंगे और जिसमें कर- 
क्त इंडियन सम्मिलित नहीं होंगे, अन्य समस्त व्यक्तियों का ह भाग जोडने से होगा | 
( जनसख्या का ) वास्तविक परिंगणन यूनाइटेड स्टेट्स की प्रथम बेठक के उपरान्त तीन 


( रे४र३े ) 


वर्षों के भीतर और उसके वाद प्रति दस वर्ष में, कानून द्वारा श्रादिष्ट विधि से किया 
जायेगा । रिग्रेंजटटिवों ( प्रतिनिधियों ) की संख्या प्रति तीस हजार ( व्यक्तियों ) के पीछे 
एक से अधिक नहीं होगी, परन्तु प्रत्येक झाज्य का कम से कम एक रिप्रेजेंटेटिव ( प्रतिनिधि ) 
अवश्य होगा । उपरिलिखित परिगणन ( होने ) तक निम्नलिखित राज्य अपने नाम के 
थ्रागे श्रंकित सख्या में रिप्रेजेंटटिव चुनने के अधिकारी होंगे :-- 


स्यू हैम्पशायर ३ 
मेसाच्यूसेट्स ् 
रोड आईलेंड और प्राविडेंस प्लाटेशन्स १ 
कनेक्टीकट प्र 
न्यूयाक ६ 
न्यू जर्सी ले ४ 
पैन्सिलवेनिया.... प 
डिलावेयर १ 
मेरीलैएड ४० 
बर्जी निया १० 
नाथ कैरोलिना धू्‌ 
साउथ कैरोलिना ..« 30 
जॉजिया «० हे 


किसी राज्य के प्रतिनिधि मडल में कोई स्थान रिक्त होने की अवस्था में उस राज्य 


का एक्जेक्यूटिव ( शासन ) विभाग रक्त स्थान की प्रर्ति के निमित्ति निर्वाचन की लिखित 
आजा जारी करेगा । 


अपने स्पीकर व अन्य पदाधिकारियों का निर्वाचन हाउस आफ रिप्रेजेन्टेटिब्ज 
खय करेगा, और अ्रमियोगारोपण ( इपीचमेन्ट ) का अधिकार एकमात्र उसे ही 
प्राप्त होगा | 


सेक्शन ३--यूनाइटेड स्टेट्स की सेनेट का निर्माण, प्रत्येक राज्य की धारा समा 
द्वारा, छः वर्षो के लिए निर्वाचित दो-दो सेनेटरों से मिल कर होगा। प्रत्येक सेनेटर को 
एक मत का अधिकार होगा । 


प्रथम निर्वाचन के पश्चात्‌ सेनेटरों के एक स्थान पर एकत्रित होते ही उनके 
यवासम्भव तीन समान श्रेणियों में विभक्त कर दिया जायेगा ) प्रथम श्रेणी के सेनेय्रों के 
स्थान दो बर्ष की समाप्ति के बाढ, द्वितीय श्रेणी के सेनेटरों के चार वर्ष की समाप्ति के 
बाद, ओर तृतीय श्रेणी के सेनेय्रों की ६ वर्ष की समाप्ति के वाद रिक्ति हो जायेंगे, जिसने 


( रे४४ ) 


कि प्रति दो वर्ष के बाद एक तिहाई नये सेनेटर चुने जा सके । यदि कोई स्थान, त्याग पत्र 
व अन्य किसी कारण से, धारा समा के श्रवकाश काल में रिक्त हो जाय तो, सम्बन्धित 
राज्य के शासन विभाग ( एक्जेंक्यूटिव डिपार्यमेन्ट ) की घारा समा की आगामी बैठक 
तक, स्वल्पकालिक नियुक्ति द्वारा उसकी पूर्ति करने का अधिकार होगा। स्थायी रूप से 
पूर्ति उस घारा सभा द्वार उसकी आगामी बैठक में की जायगी | 


ऐसा कोई भी व्यक्ति सेनेटर नहीं चन सकेगा जोकि तीस वर्ष की शआयु का न हो, 
यूनाइटेड स्टेट्स का नौ वर्षों से नागरिक न हो, और निर्वाचन के समय उस राज्य का 
नागरिक न हो जहाँ से कि वह चुना गया हो । 


यूनाइटेड स्टेट्स का वाइस प्रेसीडेन्ट सेनेट का प्रेसीडेन्ट होगा । उसे केवल निर्णा- 
यक मत देने का अधिकार होगा । 


अपने अन्य पदाधिकारियों का चुनाव सेनेट स्वथ करेगी । यूनाइटेड स्टेट्ट के वाइस 
प्रेसीडेन्ट जे पे प्रेसीडेन्ट कु 
डेन्ड की अनुपस्थिति में अथवा जब्र बढ यूनाइटेड स्टेट्स के प्रेसीडेन्ट पद का कांय- 
वाहन कर रहा हो, सेनेट को श्रस्थायी रूप से अपना प्रेसीडेन्ट चुनने का अधिकार होगा । 


अमभियोगारोपण ( इम्पीचमेट ) को सुनने का अधिकार एकमात्र सेने ट को दोगा | इस 
निमित्त से होने वाली बेठक के अवसर पर सेनेटरों को शपथ ग्रहण करनी या न्याय करने 
की घोषणा ( एफरमेशन )# करनी होगी । यदि अ्रभियोगारोपण यूनाइटेड स्टेट्स के 
प्रेसीडेन्ट के विरुद्ध हो तो बैठक की अध्यक्षता चोफ जस्टिस करेगा । उपध्यित सदस्यों 
की दो तिहाई सहमति के बिना कोई भी व्यक्ति अपरावी नहीं ठहराया जा सकेगा । 


अमियोगारोपण के परिणाम स्वरूप किसी व्यक्ति को इससे अविक दण्ड नहीं विया 
जा सकेगा कि उसे उसके पद से पृथक कर दिया जाथ। और बूनाइटेड स्टेट्स स 
प्रतिष्ठा, विश्वास व लाम के किसी मी पद पर नियुक्त होने और तज्जन्य लाम का उपभोग 
करने के श्रयोग्य ठहृरा दिया जाय | परन्तु अपराधी घोपित व्यक्ति के विरुद्ध ( सामान्य ) 
कानून के अनुसार अमियोग लगाने, मुऊदमा चलाने, अभियोग का निर्णय करने श्रौर 
परिणाम स्वरूप दड देने क्री कार्यत्राद्दी की जा सकेगी | 


सेक्शन ४--सेनेयरो और रिप्रेजेंटेटिब्ज ( प्रतिनिधियों ) के निर्वाचन के समयों, 
स्थान और विधि का निश्चय प्रत्येक राज्य में उसकी घारा समा द्वारा किया जायगा, 
परन्तु कग्रेस किसी भी समय कानून द्वारा एतद्‌ सम्बन्धी व्यवस्था व नियमों मे, सेनेयरों के 


हमिन व्यक्तियों को शपथ लेने में आपत्ति होती है वे गम्भीस्तापूर्वक अपने सकल्प 
की घोषणा करते हे । यद्दी “एफरमेश” कहलाता हे | 


( रे४४ ) 


निर्वाचन स्थलों सम्बन्धी व्यवस्था को छोड़ कर, परिवतन कर सकेगी या नवीन व्यवस्था कर 
सकेगी । 


वर्ष में एक चार कॉम्रेस की बैठक अवश्य होगी, और यदि काग्रेव ने कानून द्वारा 
कोई अन्य शिन न नियत किया हो तो यह वैठक दिसम्बर मास के प्रतम सोमबरार को द्वोगी । 


तेक्शन ५--अपने सदस्यों के निर्वाचन में सकता और निर्वाचन योग्या के 
लिए प्रत्येक सभा स्वय निर्णायक होगी; और एतद्‌ विषय कार्यवादी के लिए पत्येक समा 
के समय में से बहुमत की उपस्थिति आवश्यक कोरम होगी | इससे कम उपस्थिति होने 
पर बैठक अगले दिन के लिए स्थगित की जा सकेगी, और उसे प्रत्येक हाउस द्वारा 
निर्धारित विधि से और दंड-व्यवस्था के साथ, सदस्यों को उप9्थित होने के लिए बाधित 
करने का अधिकार होगा । 


प्रत्येक समा कार्यवाही सम्बन्धी अपने नियम आप बना सकेगी, उच्छु खज्लाचरण 
के लिए, अपने सदस्यों को दृडित कर सकेगी और दो तिहाई सदत्यों की सदमे से, किसी 
रस्प को ( समा भवन से ) निकाल भी सकेगी । 


प्रत्येक्त समा अपनी कार्यत्राह्ी की एक विवरण पजिक्रा रखेगी, और उसे समय-समय 
पर ऐसे स्थलों को छोडकर, जो उसकी सम्मति में ग्रोपनीय हों, प्रकाशित करेगी | 
उपस्थित सदस्यों की एक पचमाश की इच्छा पर किसी विपय के पक्ष अथवा विपक्ष मे 
सम्मति प्रकट करने वाले सास्यों ( के नामो ) का उल्लेख भी इस पजिक़ा में कर दिया 
जायगा | 

कॉमेस के अधिवेशन काल में, कोई मी सभा, दूसरी सभा की अनुभाते के बिना, 
टीन दिन से अविक के लिए. अपनी बैठक को स्थगित नहीं कर सक्रेगी और न 


अपनी बेठक को उस स्थान से भिन्न स्थान पर ले जा सकेगी जहाँ कि दोनों सभाओं की 
न भर ४ 
बैठक हो रही हो । 


पैक्शन ६--सेनेट्रो और रिप्रेजेंटेटिवों को अपनी सेवाओं के लिए पुरस्कार 
मिलेगा, जिसकी मात्रा का निश्चय काबूत द्वारा किया जायगा और जो यूनाइटेड 
स्टेट्स के राजकीय कोप से दिया जायगा । इन्हें अपनी-अपनी सभा के अधिवेशन के 
उपस्थिति काल में और उसके निमित्त जाते व लौटते हुए यात्रा काल में राजब्रोह, 
गम्भीर फ़ौजदारी व शान्ति भग के अ्रपराधो के अतिरिक्त अन्य किसी कारण 
गिरफ्तार न किये जा सकने का विशेषाधिकार प्रात होगा, ओर किसी समा में इनझ्ले 


किसी भी भाषण व वाद-विदाद पर सम्बन्धित सभा से अन्य आपत्ति नहीं की जा 
सकेगी | 


है 3. 


( रे४४ ) 


कि प्रति दो वष के बाद एक तिहाई नये सेनेटर चुने जा सके | यदि कोई स्थान, त्याग पत्र 
य अन्य किसी कारण से, घारा सभा के श्रवकाश काल में रिक्त दो जाय तो, सम्बन्धित 
राज्य के शासन विभाग ( एक्जेंक्यूटिव डिपाय्मेन्ट ) की घारा समा की आगामी बैठक 
तक, स्वल्पकालिक नियुक्ति द्वारा उसकी पूर्ति करने का अधिकार होगा। स्थायी रूप से 
पूर्ति उस धारा सभा द्वार उसकी आगामी बैठक में की जायगी । 


ऐसा कोई भी व्यक्ति सेनेटर नहीं चन सकेगा जोकि त्तीस वर्ष की आयु का न हो, 
यूनाइटेड स्टेट्स का नो वर्षों से नागरिक न हो, और निर्वाचन के समय उस राज्य का 
नागरिक न हो जहाँ से कि वह चुना गया हो । 


यूनाइटेड स्टेट्स का वाइस प्रेसीडेन्ट सेनेट का प्रेसीडेन्ट होगा | उसे केवल निर्णा- 
यक मत देने का अ्रधिकार होगा । 


अपने अन्य पदाधिकारियों का चुनाव सेनेट स्वथ करेगी। यूनाइटेड स्टेट्ट के वाइस 
प्रेसीडेन्ट की अनुपस्थिति में अथवा जब्र बह यूनाइटेड स्टेट्स जे प्रेसीडेन्ट पद का कार्य- 
वाहन कर रहा हो, सेनेट को श्रस्थायी रूप से अपना प्रेसीडेन्ट चुनने का अधिकार होगा । 


अभियोगारोपण ( इम्पीचर्मेंट ) को सुनने का अधिकार एकमात्र सेनेट को होगा | इस 
निमित्त से होने वाली बेठक के अवसर पर सेनेयरों को शपथ ग्रहण करनी या न्याय करने 
की घोषणा ( एफरमेशन )$ करनी होगी । यदि अभियोगारोपण यूनाइटेड स्टेट्स के 
प्रेसीडन्ट के विरुद्ध हो तो बैठक की अध्यक्षता चीफ जस्टिस करेगा | उपध्यित सदस्यों 
की दो तिहाई सहमति के ब्रिना कोई भी व्यक्ति अ्रपराधी नहीं ठहराया जा सकेगा । 


अभियोगारोपण के परिणाम स्वरूप किसी व्यक्ति को इससे अधिक दण्ड नहीं दिया 
जा सकेगा कि उसे उसके पद से पृथक कर दिया जाय। और यूनाइटेड स्टेट्स में 
प्रतिष्ठ, विश्वास व ल्ञाम के किसी भी पद्‌ पर नियुक्त होने और तज्जन्य लाभ का उपभोग 
करने के श्रयोग्य ठद्रा दिया जाय । परन्तु अपराधी घोषित व्यक्ति के विदद्ध ( सामान्य ) 
कानून के अनुसार अभियोग लगाने, मुकदमा चलाने, अभियोग का निर्णय करने और 
परिणाम स्वरूप ढड देने की कार्यवाही की जा सकेगी | 


सेक्शन ४--सेनेटरों और रिग्रेजेंटेट्ब्ज ( प्रतिनिधियों ) के निर्वाचन के समर्शों, 
घ्थान और विधि का निश्चय प्रत्येक राज्य में उसडी धारा समा द्वारा किया जायगा, 
परन्तु कौग्रेस किसी भी समय कानून द्वारा एतद्‌ सम्बन्धी व्यवस्था व नियमों में, सेनेय्रों के 


जिन व्यक्तियों को शपथ लेने में आपत्ति होती दे वे गम्भीसतापूर्वक अपने समल्प 
की घोषणा करते ६ | यही “एफरमेश” कदलाता दे | 


( रेड४ ) 


निर्वाचन स्थलों सम्बन्धी व्यवस्था को छोड कर, परिवतन कर सकेगी या नवीन व्यवस्था कर 
सकेगी । 

वर्ष में एक बार कॉग्रेस की बैठक अवश्य होगी, और यदि काग्रेय ने कानून द्वारा 
कोई अन्य गनि न नियत किया हो तो यह बैठक टिसम्बर मास के प्रथम सोमवार को होगी । 


सेक्शन ६--अपने सदस्यो के निर्वाचन में सफलता और निर्वाचन योग्या के 
लिए प्रत्येक सभा स्वय निर्णायक होगी, और एतद्‌ विपय कायवादी के लिए पत्येक समा 
के सरम्यों में से बहुमत की उपस्थिति आवश्यक कोरम होगी । इससे कम उपस्थिति होने 
पर बैठक अगले दिन के लिए स्थगित की जा सकेगी, और उसे प्रत्येफ हाउस द्वारा 


निर्धारित विधि से और दंड-व्यवस्था के साथ, सदस्यों को उपत्थित होने के लिए ब्राधित 
करने का अधिकार होगा | 


प्रत्येक सभा कार्यवाही सम्बन्धी अपने नियम आप चना सकेगी, उच्छुखलाचरण 
के लिए अपने सदस्यों को दडित कर सकेगी और दो तिद्ाई सद॒ों की सहमत से, किसी 
सदस्य को ( सभा भवन से ) निकाल भी सकेगी । 


प्रत्येक समा अपनी कार्यत्रादी की एक विवरण पजिक्रा रखेगी, और उसे समव-समय 
पर ऐसे स्थलो को छोडकर, जो उसकी सम्मति में गोपनीय हों, प्रकाशित करेगी। 
उपस्थित सदस्यों की एक पचमांश की इच्छा पर किसी विपय के पत्ष थ्रथवा जिपक्ष में 
सम्मति प्रकट करने वाले सदस्यों ( के नामों ) का उल्लेग्व भी इस पजिका से कर दिया 
जायगा | 

कॉमेस के अधिवेशन काल में, कोई मी सभा, दूसरी सभा की अनुमी के बिना, 
तीन दिन से अविक के लिए. अपनी बैठक को स्थगित नहीं कर सक्रेगी और न 


अपनी चेठक को उस स्थान से भिन्न स्थान पर ले जा सकेगी जहाँ कि दोनों सभाओं की 
बेठक हो रही हों । 

सेक्शन ३--सेनेट्रों और रिप्रेजेंटेटिबों को अपनी सेवाश्रों के लिए पुरस्कार 
मिलेगा, जिसकी मात्रा का निश्चय कानून द्वारा क्रिया जायगा ओर जो यूनाइटेड 
स्टेट्स के राजकीय कोप से दिया जायगा | इन्हें अपनी-अपनी सभा के अधिवेशन के 
उपश्यिति काल में और उसके निमित्त जातेव लौु्ते हुए यात्रा काल में राजड्रोह, 
भम्भीर फौजदारी व शान्ति भग के अपराधों के अतिस्क्ति अन्य क्लिसी कारण 
गिरफ्तार न किये जा सकने का विशेषाधिकार प्राप्त होगा, और किसी सभा में इनके 


दा भी भाषण व वाद-विवाद पर सम्बन्धित सभा से अन्यत् आपत्ति नद्दी की जा 
सकेगी ॥ 


डे 


( ३४६ ) 


कोई भी सेनेटर या रिप्रेजँंटेटिव, अपने कार्यकाल मे, यूनाइटेड स्टेट्स के शासन 
अविकार के अन्त "५ किसी ऐसे राजकीय पढ पर नियुक्त नहीं किया जा सकेगा जो इ्स 
काल में नया बनाया गया हो, या जिसके वेतन में इृद्धि की गई हो, और न यूनाइटेड 
स्टेट्स के अधिकार के अन्तर्गत किसी पद पर नियुक्त कोई व्यक्ति अपने सेवाकाल में 
किसी सभा का सठस्य बन सकेगा | 


जय भी बे 
सेक्शन ७--राय्य के श्ाय वृद्धि सम्बन्धी सत्र बिल द्ाउस आ्राफ रिप्रेजेटेटिव में ही 
आरम्भ किये जा सेंगे। सेनेट, अन्य प्िल्ों की भाँति, उसमे सशोथन प्रस्तुत कर सकेगी 
या प्रस्तुत सशोवनो पर सहमति प्रस्ट कर सकेगी | 


द्उस आऊ रिपेजेंटेटिव और सेनेट द्वारा स्वीकृति प्रत्येक तिल कानून बनने से पूव 
यूनाइटेड स्टेट्स के प्रेसीडेए्ट के समक्ष उपस्थित किया जायगा | सहमति की अवस्था में 
वह उस पर हस्ताक्षर कर देगा। असहमति की अवस्था में वह उसे अपनी विप्रनिपतियी 
के साथ, उस समा को लौटा देगा जिसमे वह आरमस्म किया गया था| वह सभा 
उक्त विप्रतिपतियों को समम्त रूपेण अपनी विवरण पत्रिका मे उल्लिखित करके बिल 
पर पुनर्विचार करेगी । यदि पुनर्विचार के बाद इस सभा के दो तिहाई सदम्य बिल को 
स्वीकृत करने के लिए, सहमत हों, तो बह बिल प्रेसीडेण्ट के द्वारा उठाई गई बिप्रति- 
पतियों के साथ दूसरी सभा में भेजा जायगा जहाँ इसी प्रकार पुनविचार के बाद यदि 
सभा के दो तिहाई सदस्य सहमत हों तो बह बिल कानून बन जायगा | परन्त ऐसी सब्र 
अवस्था में दोनों सभाओं मे वोट का निर्धारण हो और न ( की लनि ) से होगा और बिल्ल 
के पत्त व विपक्ष मे मत प्रदान करने वाले व्यक्तियों के नाम दोनों हाउसो की श्रपनी* 
अपनी विवरण पजिक्राश्रों में अकित किये जायेंगे । यदि वोई बिल प्रेसीडेण्ट के समक्त 
उपस्थित जिये जाने के बाढ, उसके द्वारा, बीच मे पड़े, रविवारों को छोडकर, दस दिन के 
भीतर बापस नहों लौयया जायगा तो वह उसी प्रकार कानून बन जायगा जिस प्रकार फि 
उसके हम्ताक्षर होने के बाद बनता | यदि ब्रिल की वापसी मे काग्रेस का स्थगित हो 
जाना बाधक होगा तो वह बिल कानून नहीं बन सकेगा | 


बैठक स्थगित उग्ने के प्रश्न को छोट कर भ्रन्य प्रत्येफ आदेश, प्रस्ताव और 
आर्थिक व्यय वी स्वीकृति, जिन पर सेनेट और द्वाउस आफ ग्प्रि्जेटेटिब्ज का सहमत 
दोना श्रावश्यक हो, अमल में श्राने से पूर्व यूनाइटेट स्टेट्स के प्र सीडेन्ट के समस्त 
अनुमत्य्थ उपग्यित डिये जायेंगे | अनअ्नुभति होने पर बिल के लिए, निर्वारित नियमों 
श्र मदाओं के अनुसार, सेनेड और हाउस आर -स्प्रेजैंटेटिव्ज के ढो तिहाई बहुमत 
हाग घुन स्वीकृत किये जाने पर वे कार्यान्वित झिने ७ सकेगे | 


सेवशन ८--मोंग्रेस को यूनाइटेड स्टेट्स के ऋणों के धगतान झौर सामूहिक 


( १४७ ) 


रक्षा तथा साधजनिक सुख समृद्धि को व्यवस्था के लिए व्यक्तियों पर कर तथा वस्तुओं 
के निर्मा ए, व्यापार और उपभोग पर विभिन्न प्रकार के शुल्क लगाने ओर वसूल करने 
का अधिकार होगा | परन्तु यह सत्र ( कर और शुल्क ) समल यूनाइटेड स्टेट्स मे एक 
समान होने चाहिए | 

यूनाइथेड स्टेट्स को साख पर ऋण लेने का, अन्य देशों के साथ, ( यूनाइटेड 
स्टेट्स के अन्तगत ) विभिन्न राज्यों के त्रीच और इंडियन जातियो के साथ व्यापार 
निम्रत्रित करने का, 

समल यूनाइटेठ स्टेट्स मे नेचरलाइजेरान ( झत्रिमनागरिकता ) और दीवाले 
के एक समान कानून स्थापित करने का, 

मुद्रा दालने ओर उसका मूल्य निर्धारित करने, विदेशी मुद्रा का विनिमय दर 
नि्रारित करने तथा तोल और माप के साधनों का प्रामाणिक स्टेए्डड स्थिर करने का, 


यूनाइटेड स्टेट्स वी सिक्‍्योग्टियो और चालू मुद्रा को जाल्ो तोर पर बनाने के 
लिए, दड विधान करने का; 

डाकखाने और डाक की सडक बनाने का, 

लेखकों और आवि'कार कर्ताओं का, उनके अपने लेखों व आबिप्फागे व खोजो 
पर, नियन काल के लिए, अकान्तिक सर्वाविकार सुरक्षित करने, विज्ञान और उपयोगी 
कलाओं को प्रगति को श्रागे बढाने का, 

सुप्रीम कोट के अधीन विमिस्न स्यायाज्य स्थापित करने का, 

(सत्र राष्ट्रों के लिए खुज्ञे ) समुद्रों पर सामुद्गिक डाको व अन्य गम्भीर 
अपराधों एवं अन्पर्राष्ट्रीय कानूत के विरुद्ध अपरावो की व्याख्या वा उनके लिए दण्ड 
विधान करने का; 


वित्त 


युद्ध घोपित करने का, किसी जहाज को शास्त्रास्त्र से सुसज्जित करके शत्रु के 
व्यापारिक जहाज को पड लेने के लिए आदेश पत्र जारी करने का, ओर स्थल तथा 
जल पर शत्रु-पक्तु के बन्‍्दी चनाने व सामान कब्जे में करने के नियम आदि 
बनाने काः 

स्थत्न सेना खड़ी करने एवं उसके भरणु-पोपण करने का, ( परन्तु एतद्थ धन 
च्यय के लिए कोई अर्थ स्वीकृति दो वर्षों स अविक काल के लिए नही दवगी ) 

जल सेना खटी करने एबं उसे कावम रखने का, 

स्वल्न और जल सेनाओं के प्रबन्ध और नियन्त्रण के लिए नियम बनाने का, 


( रेडण ) 


यूनियन के कानूनों को कार्यानिवित करने, आन्तरिक विद्रोह के दमन एवं आंक्र- 
भर्णो के निवारण के लिए. मिलशिया ( स्वय सेवक नागरिक सेना ) का निर्माण श्र 
आावाहन करने का | 


( इस ) मिलिशिया को सगठित करने, सशस्त्र करने ओर श्रनुशासनबद्ध करने का, 
तथा यूनाइटेड स्टेट्स की सेवा मे प्रयुक्त होने वाले उसके किसी भाग के शासन-प्रबन्ध 
की अपने हाथ में लेने का, मिलिशिया के अफसरों की नियुक्ति का और कांग्रेस द्वारा 
निर्धारित अनुशासन-व्यवस्था के अनुसार उसके शिक्षण का अ्रध्रिकार विभिन्न राज्यों 
के हाथ में रहेगा। 


ऐसे भूखण्ड के सम्बन्ध मे जिसका क्षेत्रफल दस मील के वर्ग से- अधिक न हो 
श्रौर जो यूनाइटेड स्टेट्स की राजधानी निर्माण के निमित्त यूनाइटेड स्टेट्स के अन्तर्गत 
किसी राज्य द्वारा अपने से प्रथक करके ( यूनाइटेड स्टेट्स को ) प्रदान कर दिया गया हो; 
श्रोर कांग्रेस ने जिसे स्वीकार कर लिया हो समस्त कानून बनाने का एकास्तिक अधिकार 
होगा । 


ऐसे स्थान के सम्बन्ध में समत्त कानून बनाने का एकान्तिक श्रधिकार जो दुर्ग, 
शाम्त्रागार, बन्द्रगाही की गोदियोँ तथा श्रन्‍्य उपयोगी इमारतों को बनाने के लिए. सम्बन्धित 
राज्य की धारा सभा की सहमति से क्रय किये गये हों । 


ऐसे सब्र कानून बनाने का, जो ( इस सेक्शन में ) उपरिल्लिखित श्रविकारों तथा 
इस विधान द्वारा यूनाइटेड स्टेट्स के शासन को वा उसके किसी विभाग या अफसर को, 
प्राम थ्रविकारों को कार्यान्वित करने के लिए आवश्यक और उचित हों । 


सेक्शन ६--जिन व्यक्तियो का ( अपने प्रदेश मे निवासार्थ ) प्रवेश या वह्रिगमन, 
कोई ( इस समय ) विद्यमान राज्य डचित सममेगा वह कांग्रेस द्वारा सन्‌ श्प०८ ई० से 


पूर्व निपिद्ध नहीं किया जा सकेगा और ऐसे श्रायात पर कर व शुल्क प्रति व्यक्ति दस 
डालर से अधिक नहीं लगाया जा सकेगा। 


आस्तरिक विद्रोह श्रथवा आक्रमण के कारण जब सार्वजनिक सुग्ता के लिए 
आवश्यक हो जाय तत्र के सिवाय (रेट आफ हँवियस कारपस' के विशिष्ट अधिकार से 
स्सी को बचित नहीं क्या जा सफ़ेग | 

ऐसे प्रिल नही बनाये जायेंगे जिनका प्रयोजन किसी व्यक्ति को मृत्यु दड दिया 
जाने झथगा उानून रक्षा से बचित कर टिया जाने के काग्ण, उसके नागरिक अधिकारों 


का अ्रपररण करना हो। और न ऐसे कानून पास किये जायेंगे जो निर्माण से पर्व काल 
मे प्रमाव रफने वाले हो । 


( रे४९ ) 


पूर्व प्रतिपादित जनगणना के आधार पर अनुपात से प्रात मात्रा से मिन्न कोई 
व्यक्तिगत या अन्य प्रत्यज्ञ कर नहीं लगाया जा सकेगा। 

( यूनाइटेड स्टेट्स के अन्तर्गत ) विसी राज्य के क़िसी वस्तु के निर्यात पर कोई कर 

नहीं लगाया जा सकेगा । 

वाणिज्य व राजशीय आय के नियत्रण द्वारा किसी एक राज्य के मुकावले में किसी 
दूसरे राज्य के बन्द्रगाह को तरजीह नहीं दी जायेगी, और न एक राज्य से या को, जाने 
वाले जशजो को दूसरे राज्य में प्रदृष्टि होने, सामान उतारने और शुल्क चुकाने के लिए 
बावित किया जा सकेगा। 

अथ प्रस्ताव के रूप मे कानन द्वारा स्वीकृत धन (राशि ) से अपिस्कति घन 
( गशि ) राज कोप से नहीं निकाला जा सकेगा । सायजनिक धन के आयनच्यय का 
नियमित विवरण ओर लेखा समय-समय पर प्रकाशित किया जायेगा । 


कुलीनता, विशिष्टता या विभिन्नता सूचक कोई पदवी यूनाइटेड स्टेट्स द्वारा नहीं दी 
जायेगी और न उसके अधीन लाभ या विश्वास के पद पर आरूढ कोई व्यक्ति कांग्रेस 
की अनुमति के त्रिना किसी राजा, राजकुमार या किसी विदेशी राज्य से फ्िसी मी प्रकार 
का उपहार, लाभ, पुरस्कार, वेतन, पद या उपाधि स्वीकार कर सकेगा | 


सेक्शन /८--कोई राज्य किसी सन्धि, गुट व सध में सम्मिलित नहीं हो सकेगा, 
जहाज को शस्त्रासत्र से सुसज्जित करने तथा शत्रु के व्यापारिक जहाज के पकड़ने मे 
उसके प्रयोग का लाइसेंस नहीं दे सकेगा, विल्स आक क्रेडिट ( हुम्डियों ) जारी नहीं क्र 
सकेगा, ऋण के भुगतान के लिए सोने और चोंदी के सिक्‍की के अगिरिक्त किसी वस्तु को 
कानूनन अवश्य ग्राह्म नहीं बना सकेगा, मु्य दरड तथा कानृन रक्षा हानि दरड के कारण 
किसी की नागरिक अधिकारों से वचित करने वाले, निर्माण से पूव काल में लागू होने वाले 


श्र समय से प्राप्त उत्तरदायित्व मे उूनता करने वाले कानून नहीं बना सफ्रेगा, उद्चना- 
बूचक फोर उपाधि नहीं दे सकेगा। 


कोई राज्य अपने निरीक्षण कानूतों वो कार्यानिवत करने के शिए, अत्यन्त ग्रावश्यक 
शुल्क के अतिरिक्त, वस्तुओं के आयात और निर्यात पर बोई श्रन्य शुल्क, कॉग्रेस की 
स्त्रोकेति के बिना नहीं लगा तकेंगा । इस प्र द्वार से लगाये गये आयात निर्यात शुल्क से 
भात समस्त धन के व्यव का अधिकार यूनाइटेड स्टेट्स के राजकीप को होगा, और 
एतदू समम्वी समस्त कानून काँग्रेस द्वारा पुनर्विचार और नियंत्रण के विषय होगे । 


कोई राज्य कॉग्रेस की अनुमति के बिना व्यापारिक जहाजं के परिमाण या 
भारताइन की क्षमता पर शुल्क नहीं लगा सकेगा, शानििकाल में सेना व युद्धपीत नहीं 


रख सकेगा, ( यूनाइटेड स्टेट्स के ही ) दूसरे राज्य व विदेशी राज्य के साथ प्रथक 
समभौता नहीं कर सकेगा, युद्ध नहीं कर सकेगा जन्न तक कि व॒स्तुत' उस पर आक्रमण 
न हो गया हो या ऐसा सब्रिकट भय उपस्थित न हो गया हो जिसमें विल्लम्बर के लिए, 
कोई गुजायश न हो । 
घ्वितीय आटिकिल 

सेक्‍्सन / शासन के समस्त अधिकार यूनाइटेड स्टेट्स श्रमेरिका के एक 
प्रेजीडेन्ट में निहित होंगे, उसका और वास प्रेजीडेन्ट का कार्यकाल चार वर्ष होगा, और 
ये दोनो निम्न प्रकार छुने जायेंगे .-- 

प्रत्येक राज्य जिस विधि से उसकी घाया सभा आदेश दे, एक निर्वाचक्र मडल 

नियुक्त करेगा, जिसकी संख्या काग्रेस में उस राज्य के लिए नियत सेनेयरों और 
ग्प्रिजंटेयियों की सख्या के समान होगी । परन्वु कोई सेनेटर, रिप्रेजेंटेटिव या ऐसा व्यक्ति 
जो यूनाइटेड स्टेट्स के श्रधीन किसी लाभ या विश्वास के पद पर प्रतिष्ठित हो, निर्वाचक 
नियुक्त नहीं किया जा सकेगा | 


( यह ) निर्वाचक अपने-अपने राज्यो में समेत होकर ( गुप्त ) मत पत्र प्रणाली 
द्वारा दो व्यक्तियों के लिए मत प्रदान करेंगे, जिनमे कम से कम उस राज्य का निवासी 
नहीं क्षेगा जिसके कि निर्वाचक है। निर्वाचकों द्वारा मत प्राप्त समस्त व्यक्तियों की नाम 
सूची ओर प्रति व्यक्ति द्वारा प्राप्त मत सख्या की यूची तैय्यार की जायगी जिसे वे अपने- 
अपने नामान्त से चिन्हित और प्रमाखित करके सेनेट के प्रेसीडेल्ट के नाम पर यूनाइटेड 
स्टेद्स की राजवानी को मुहर ब॒द क के भेज ढेंगे। सेनेट का प्रेसीडेस्ट सेनेट और हाउस 
आझऊ >्प्रिजंटेटिब्ज ( प्रतिनिधि भवन ) की उपस्थिति में समस्त प्रामाणिक सूची पत्रों को 
खोलेगा, श्र तय प्राप्त मर्तों की गणना की जायगी | सर्वाविक मत प्राप्त व्यक्ति यटि 
उसके प्राप्त मतो को सख्या समस्त निर्वाचक मए्डल की सख्या से आधे से अधिक हो, 
प्रेसीटेन्ट घोषित किया जायेगा। यदि समझा निर्वाचक्र मस्डल की सख्या के आधे से 
अधिक मत प्राप्त करने वाले एकाधिक व्यक्ति हों, ओर उनको पग्राग्व मत भी समान हो, 
तो तुस्‍्न्त हाउस श्राफ स्प्रिजेंटेडिब्ज गुप्त मत पत्र प्रणाली ढारा उनमें से उसी एक वो 
प्रेसीटेन्ट छनेगा | यदि किसी भी व्यक्ति को समस्त निर्बाचक्र मण्डल की सख्या के आधे 
से अधिक मत प्रात न हुए दो, तो सवाधिक मत प्राप्त प्रथम पाँच व्यक्तियो मे से हाउस 
आर रिप्रे जेन्टेटिबज गुप्न मत पत्र प्रणाली द्वारा, किसी एफ व्यक्ति को प्रेसीडेन्ट चनेगा, 
पस्चु इस प्रकार प्रेमीडेन्ट चुनने में मत आदान राज्यवार होगा, अर्थात्‌ प्रत्येक राज्य के 
समस्त प्रतिनिधि मण्डल का एक मत गिना जायगा | इस काय के लिए आवश्यक कोस्म 
दी तिहाई सायं के प्रतिनियिया की उपस्थिति होगी, और चनाव के लिए अ्रधे से अधिक 
सदम्य-नरार्म्ण का मत प्राप्त करना आवश्यक होगा। 

जा 


(. 3४28१ ) 


प्रेसीडेल्ट के चनाव के बाद शेप व्यक्तियों में से वह व्यक्ति जिसे निर्वाचक मंडल के 
सक्रसे अधिक मत प्राप्त होंगे वाइस प्र सीडेन्ट घोषित कर दिया जायगा | परूतु यदि 
एकाधिक व्यक्ति समान मत प्राप्त करे, तो सेनेट गुम मतपत्र प्रणाली हारा उनम से किसी 
एक को वाइस प्रेसीडेन्ट चनेगी | 


निर्वाचक मण्डल को चनने और निर्वाचकी के मत पडने के विन का निश्चय 
कॉप्रेस करेगी | यह दिन सारे यूनाइटेड स्टेट्स में एक ही होना चाहिए | 


कोई भी ऐसा व्यक्ति प्रेजिडेल्ट नही बन सकेगा जो ( यूनाइटेड स्टेट्स का ) नाग- 
फि न हो, या इस विधान के स्वीकृत होने के समय यूनाइटेड स्टेट्स का नागरिक न हो 


श्रौर जिसकी झ्रायु ३४ वर्ष न हो, तथा जो १४ वर्ष से युनाइट्ड स्टटूस का निवासी 
ने) 


प्रेसीडेन्ट की पद्‌ से प्रृथकता, त्यागपत्र, झृत्यु व पद सम्बन्धी अधिकारों और 
कतंब्यों के पालन वी असमथता की अवस्था मे इस पढ का उत्तरदायित्व वाइस 
प्रेंसीडेन्ट पर आ पढ़ेगा | प्रेसीडेन्ट और वाइस प्र सीडेन्ट दोनों की पद से प्रथकता, 
त्यागपत्र, मृत्य या असमर्थता की अवस्था में कोग्रेस को कानून द्वारा बह निर्णय करने का 
विकार होगा कि उस अवस्था में कौन अफसर प्रेसीडेल्ट का कार्य वहन करे, और वह 
श्रफसर पूर्वाधिकारी की अयोग्यता हटने तक या नवीन प्रेसीडेन्ड के निर्वाचन होने तक 
इस पद का कार्य करेगा । 


प्रे सीडेन्ट वो नियत समयों पर अपने सेवाओं के लिए पुरस्कार मिलेगा, जो उसके 
ि | नह दा 
कार्य काल में घटाया या बढाया नहीं जा सकेगा, और वह इस काल में यूनाइटेड 


हेंटरस व उसके ( अ्रन्तगंत ) किसी राज्य से अन्य कोई आर्थिक लाभ नहीं प्रात कर 
सकेगा | 


अपने कार्य भार को सँभालने से पूर्व प्रेसीडेल्ट को निम्न शपथ होनी या घोषणा 
करनी होगी !-- 


“में गम्मीरता से शपथ करता हूँ ( या घोपणा करता हूँ ) कि में यूनाइटेड टेड स्टेट्स 


अ्् 


के प्रेसीहेन्ट पद का कार्य ईमानदारी से करूँ गा और अपने पूरे सामध्य से यूनाइटेड स्वेटर 
के शासन विधान का पालन-पोषण और रक्ण करूँगा।”! 


न्प 


8 २--प्रेसीडेन्ड यूनाइटेड स्टेट्स की स्थल और जल सेना का एवं 
इटेड स्टेट्स की वास्तविक सेवा में आहवान की गई विभिन्न राज्यों की स्वयंसेवक 
नागरिक सेना ( मिलिशिया ) का कमांडर-इन चीऊ-होगा | 


( रे४० ) 


रख सझेगा, ( यूनाइटेड स्टेट्स के ही ) दूसरे राज्य व विदेशी राज्य के साथ प्रथक 
समझौता नहीं कर सकेगा, युद्ध नहीं कर सकेगा जब्र तक कि वस्ठुतः उस पर आक्रमण 
न हो गया हो या ऐसा सब्रिकट भय उपस्थित न हो गया हो जिसमें विल्वम्ब के लिए, 
कोई गुंजायश न हो । 
ह्वितीय आर्टिकिल 

सेक्सन / :--शासन के समक््त अधिकार यूनाइटेड स्टेट्स श्रमेरिका के एक 
प्रेजीडेन्ट में निहित होंगे, उसका और वाइस प्रेजीडेन्ट का कार्यकाल चार वर्ष शेगा, और 
ये दोनों निम्न प्रकार धुने जायेंगे :--- 


प्रत्येक राज्य जिस विधि से उसकी धारा समा आदेश दे, एक निर्वाचक्र मडल 
नियुक्त करेगा, जिसकी सख्या कांग्रेस में उस राज्य के लिए. नियत सेनेटरो और 
ग्प्रिजंटेटियों की सख्या के समान होगी। परन्तु कोई सेनेटर, रिप्रेजेंटेटिव या ऐसा व्यक्ति 
जो यूनाइटेड स्टेट्स के श्रधीन किसी लाभ या विश्वास के पद पर प्रतिष्थित हो, निर्बाचक 
नियुक्त नद्दी किया जा सफेगा । 


( यह ) निर्वाचक अपने-अपने राज्यों में समवेत होकर ( गुप्त ) मत पत्र प्रणाली 
द्वारा दो व्यक्तियों के लिए मत प्रदान करेंगे, जिनमे कम से कम उस राज्य का निवासी 
नहीं होगा जिसके फ्रि निर्वाचक है। निर्वाचको द्वारा मत प्राप्त समस्त व्यक्तियों की नाम 
सूची श्रीर प्रति व्यक्ति दवाय प्राप्य मत सख्या की यूची तैय्यार की जायगी जिसे वे अपने- 
अपने नामान्त से चिन्दित और प्रमाणित करके सेनेट के प्रेसीडेन्ट के नाम पर यूनाइटेड 
स्टेट्स की राजवानी को मुहर बढ क के भेज देंगे। सेनेठ का प्रेसीडेस्ट सेनेट और हाउस 
आऊ ग्परिनेयेटिब्ज ( प्रतिनिधि भवन ) की उपस्थिति में समस्त प्रामाणिक चूची पत्रों को 
खोलेगा, और तय प्राप्त म्तों की गशना की जायगी। सर्वाविक मत प्राम व्यक्ति यदि 
उसके प्राप्त मती की सख्या समस्त निर्वाचकत मएडल की सख्या से अ्रधि से अधिक हो; 
प्रेसीडेस्ट घोषित किया जायेगा | यदि समहा निर्वाचक मण्डल की सख्या के आधे से 
अधिक मत पाप्व करने वाले एकाधिक व्यक्ति हों, ओर उनको प्रान मत भी समान हो, 
तो तुर्त द्ाउस आफ स्पिजेंटेडिब्ज गुप्त सत पत्र प्रणाल्ली हवरा उनमें से उिसी एक यो 
प्रेसीदेन्ट चनेगा। यदि किसी भी व्यक्ति को समस्त्र निर्वांचक मण्डल की संख्या के आने 
से अधिक मत्र प्राण न हुए हों, तो संधिक मत प्राप्त प्रथम पांच व्यक्तियों मे से हाउस 
आ।क रिप्रे जेन्टडिबज गुप्त मत पत्र प्रणाली दाग, किसी एक व्यक्ति को प्रेसीडेन्ट चनेगा, 
पस्तु इस प्रार प्रेसीटेन्च चुनने में सत आदान राग्यवार होगा, श्रर्थात्‌ प्रत्येक राज्य के 
समस्त प्रतिनिधि मण्डल का एक मंत्र गिना जायगा । इस कार्य के लिए आवश्यक कोस्म 
दो विद्वाई राज्या के प्रतिनिवियों की उपम्बिति होगी, और चनाव के लिए आये से अधिक 
मदम्य--राज्ण का मत प्राप्त ऊरना आवश्यक हीगा। 


( ३५४१ ) 


प्रेसीडेन्ट के चनाव के बाद शेप व्यक्तियों मे से वह व्यक्ति जिसे निर्वचक मंडल के 
सबसे अधिक मत प्राप्त होंगे वाइस प्र सीडेन्ट घोषित कर दिया जायगा । परूतु यदि 
एकाधिक व्यक्ति समान मत प्राप्त करें, तो सेनेट गुप्त मतपत्र प्रणाली द्वारा उनमे से किसी 
एक को वाइस प्रेसीडेन्ट चनेगी | 


निर्वावक मण्डल को चुनने और निर्वाचकों के मत पडने के दिन का निश्चय 
काँग से करेगी । यह दिन सारे यूनाइटेड स्टेट्स में एक ही होना चाहिए । 


कोई भी ऐसा व्यक्ति प्र जिडेल्ट नहीं बन सकेगा जो ( यूनाइटेड स्टेट्स का ) माग- 
रिक् न हो, या इस विधान के स्वीकृत होने के समग्र यूनाइटेड स्टेट्स का नागरिक न हो; 
और जिसकी आयु ३४ वर्ष नहो, तथा जो १४ वर्ष से यूनाइटेड स्टेट्स का निवासी 
नहो। 


प्रेसीडेन्ट की पद से प्रथकता, त्यागपत्र, मृत्यु व पठ सम्बन्धी अधिकारों और 
करतेब्यों के पाल्नन वी अश्रसमर्थता की अवस्था मे इस पढ़ का उत्तरदायित्व वाइस 
प्रं सीडेल्ट पर आ पडेगा | प्रेसीडेस्ट और वाइस प्रेसीडेन्ट दोनों की पद से प्रथकता, 
लागपत्र, मृत्यु या असमथ्थता की अवस्था में कांग्रेस को कानून द्वारा यह निर्णय करने का 
अधिकार होगा कि उस अवस्था मे कौन अफसर प्रेसीडेन्ट का कार्य वहन करे, और यह 
अफसर पूर्वाधिकारी की अयोग्यता हटने तक या नवीन प्रेसीडेन्ट के निर्वाचन होने तक 
इस पद का कार्य करेगा। 


को शि 
हम सीडेन्ट को नियत समयों पर अ्रपने सेवाओं के लिए पुरस्कार मिलेगा, जो उसके 
काय काल में घटाया या बढाया नहीं जा सकेगा, और वह इस काल में यूनाइटेड 


पे व उसके ( अन्तर्गत ) किसी राज्य से अन्य कोई आर्थिक लाभ नहीं प्राम कर 
सकेगा। 


( ।>4 बकरे री 
अपने काय भार को सेमभालने से पूर्व प्रेसीडेल्ट को निम्न शपथ लेनी या घोषणा 
करनी होगी ।--- 


जे 2 कप च््ड पु पु 
हु “मे गम्भीरता से शपथ करता हूँ ( या घोषणा करता हूँ ) कि मे यूनाइटेड स्टेट्स 
वीहेन्ट हि ०. कप कै च हिध्प रा 
के प्रेसीहेन्ट पद का कार्य ईमानदारी से करूँगा और अपने परे सामध्य से यूनाइटेड स्टेट्स 
+* शासन विधान का पालन-पोषण और रक्षण करूँगा ।? 


संक्शन २--प्रेसीडेन्ट यूनाइटेड स्टेट्स की स्थल और जल सेना का एवं 
पूनाइटेड स्टेट्स को वास्तविक सेवा मे आह्वान की गई विभिन्न राज्यों की स्वयंसेवक 
भागारेंक सेना ( मिलिशिया ) का कमांडर-इन चीफ-होगा | 


( रे४३२ ) 


वह किसी भी एग्जेक्वुट्ब विभाग के प्रमुख से, उसके विभाग से सम्बन्धित किसी 
विपय पर, लिखित सम्मति माँग सकेगा | ग 

अभियोगारोपण ( हम्पीचमेन्ट ) को छोड कर यूनाइटेड स्टेट्स के विरुद्ध अन्य 
अपराधों मे क्षमा प्रदान करने और मृत्यु ढढ को स्थगित करने का उसे अधिकार होगा । 

सेनेट के परामर्श पर या उसझ्ी अनुमति से, बशतें कि उपस्थित सेनेटरों का दो तिहाई 
भाग सहमा हो, प्रेमीडेन्ट को सधियों के का अधिकार होगा । उसे राजदूता, काउन्तसिलों 
वाणिज्य व अन्य राज्य प्रतिनिधियों, सुप्रीम कोट के न्यायाधीशों तथा यूनाइटेड स्टेट्स के 
उन समस्त अफसरो को, जिनके पद कानून द्वारा स्थापित है, और जिनकी नियुक्ति का 
इस विश्रान में अन्यथा उल्लेख नहीं है, नामजद करने तथा सेनेट के परामश पर या 
उसकी अनुमति से नियुक्त करने का अधिकार होगा | कॉर्ग्रेस, यदि उचित समझे तो 
उक्त निम्न वोटि के अफसरों की नियुक्ति का अधिकार, कानून द्वारा अकेले प्रेसीडेन्ट में, 
न्यायालयों में या विभागाभ्यक्षो में निहित कर सकती है। 

सेनेट के ग्रवकाश काल मे रिक्त होने वाले स्थानों की प्रर्ति श्र सीडेन्ट कमीशन 
द्वारा ( विशेष अधिकार पत्र जारी करके ) कर सक्रेगा। ऐसी प्रूति का काल सेनेट के 
आगामी अधिवेशन की समाप्ति पर समाम हो जायगा । 

सेक्शन १--प्रेसीहें: समय-समय पर कॉग्रेस को यूनियन की अवस्था से श्रवगय 
कराने वाली यूचनाएँ देता रहेगा श्रौर उसके सम्मुख, विचारार्थ ऐसे उपायो की सिफारिश 
करता रहेगा, जिन्हे वह आ्रवश्यक ओर समय्रोचित समझे, उसे असावारण अवसरों पर 
( कॉग्रेस की ) दोनो सभाओं की या उनमें से किसी एक की बैठऊ बुलाने और स्थगित 
करने के सम्मन्ध में उनसे मतभेद होने पर उन्हें ऐसे काल पर स्थगित करने का जिसे 
वह उचित समझे, अ्रविक्वर होगा । 

वह ( विदेशों के ) राजद्‌तों और मिनिश्ट्रो के स्वागत की व्यवस्था करेगा | 

बह च्यान रखेगा कि कानून टीऊ प्रकार से कार्यान्ब्रित किये जायें । यूनाइटेड स्टेट्स 
के समम्त अफ्सगे को ऊमीशन प्रदान करने का श्रधिकार भी उसी को होगा । 

सेक्शन ४--राजद्रोह, रिश्वत व अन्य फौजदारी तथा आचरण सम्मन्धी अपराधों 
के लिए. अ्भियोगारोपण ( इग्पीचमेट ) होने और उनका अपराधी सिद्ध होने पर प्रेसीडेंट, 
वाइस प्रेसीडेन्ट तथा यूनाइटेड स्टेट्स के अन्य समस्त ( सिविल ) राजकर्मचारियों को 
उनके पद से प्रथक््‌ कर दिया जायगा | 

द तृतीय शआर्टिकिल 

सेक्शन 2--यलाइटेट स्टेट्स की न्याय शक्ति एक सुप्रीम कोर्ट अथवा सर्वोच्च 


| 


( रेभरे ) 


न्यायालय में और उन निम्न न्यायालयों में जिनकी कॉंग्रेस समय-समय पर कानून द्वारा 
स्थापना करेंगी, निहित होगी | सर्वोच्च और निम्न न्यायालयों के न्यायाधीश जब तक 
सदाचारी रहेंगे अपने पटों पर आरूढ रहेंगे और उन्हें नियत समय पर अपनी 
संवाशों के लिए पुरस्कार मिलेगा, जिसकी मात्रा उनके कार्य काल में कम नहीं की जा 
सकेगी । 


संक्‍्शन २--इस न्यायशक्ति का अ्रधिकार क्षेत्र, राज्य रचित व परम्परा प्राप्त 
कानून और सामान्य न्याय सिद्धान्त दोनों ही होंगे । उन सत्र स्वितियों मे, जो इस शासन 
विधान, यूनाइटेड स्टेट्स के कानूनों और यूनाइटेड स्टेट्स द्वारा की गई व की जाने 
वाली सन्धियों के अनुसार उत्पन्न होंगे, राजदूतों, कासिल्ों व अ्रन्य राज्य प्रतिनिधियों से 
सम्बन्धित सत्र त्थितियों में, जलसेना विभाग व सामुद्रिक अधिकार क्षंत्र की सय स्थितियों 
में, उन सत्र विवादों मे जिनमें यूनाइटेड स्टेट्स एक पक्ष होगा, ( यूनाइटेड 
स्टेट्स के ) दो या अधिक राज्यों के पारस्परिक विवादों म, एक राज्य और दूसरे राज्य के 
नागरियों के विवादों मं, विभिन्न राज्यों के नागरिक) के पारस्परिक विवादों में, एक ही राज्य 
के नागरिकों के उन पारस्परिक विवादों में जिनमे वे विभिन्न राज्यों द्वारा प्रदत्त दानपत्रों 
( ग्रारों ) के अधीन भूमि पर स्वत्व का दावा करते हों, एक राज्य व उसके नागरिों 
और विदेशी राज्य व उसके नागरिकों व उसकी प्रजा के बीच पारूपरिक विवादों मे, 
राजदूतों, कोसिलों व अन्य राज्य प्रतिनिधियों से सम्ब्रन्तित सत्र स्थितियों में और 
उन स्थितियों में जिनमें ( युनाइटेड स्टेट्स का ) कोई राज्य एक पक्त होगा; सुप्रीम कोट 
वे मौलिक अधिकार क्षेत्र ग्राम होगा । अन्य समस्त स्थितियों में सुप्रीम कोट को, कानून 
और वस्तु स्थिति दोनों के सम्बन्ध मे, कांग्रेस द्वारा निर्मित नियमी के अधीन और उसके 
हारा निर्दिष्ट अपवादों को छोडकर अपील ( मात्र ) सुनने का अविकार प्राप्त होगा । 


सत्र अपराधों के मुकदमों की सुनवाई, अभियोगारोपण को छोड़ कर, जूरी ( पचो ) 
द्वारा शेगी, और उस राज्य में होगी जहाँ वह ( कयित ) अपराध किया गया हो। परन्तु 
यदि अपराध किसी भी राज्य मे न किया गया हो तो उसकी सुनवाई कॉग्रेस द्वारा ( कानून 
द्वार ) आदिप्ट स्थान या स्थानों पर होगी । 


सेक्शन ३--थुनाइवेट स्टेट्स के विरुद्ध राजठोह का अपराध केवल इन कायों के 
करने में होगा--यूनाइटेड स्टेट्स के विरुद्ध युद्ध करना, या शत्र पक्तु के साथ मिलकर 
काम करना, या शत्र पक्षु को सहायता ओर आश्रय देना। किसी व्यक्ति को तब तक 
शजद्राह का अपराधी नहीं ठहराया जा सकेगा, जब्र तक कि उसके तत्सम्बन्धी खुले ऋत्वो 


के लिए दे गवाहों की गवाही न हो, या उसने न्यायालय के खुले इजलास में अपना 
अ्रपसध स्वीकार न कर लिया हो । 
प्‌ 


( रेभं४ड ) 


कॉग्रेस को राजद्रोह के अपराध का दड निर्णय करने. का अविकार होंगा, परन्तु 
इस दण्ड के व्यक्तिगत व सम्पत्ति की जब्नी सम्बन्धी प्रभाव, दृडित व्यक्ति के जीवन काल 
तक ही सीमिति होंगे | 


चतुर्थ आर्टिकल 

सेक्शन १--एक राज्य के सार्वजनिक कार्यों, रिकाडों और कानूनी कार्रवाइयों को 
दूसरे राज्य में पूर्णतया प्रामाणिक माना जायेगा। इन कार्यों, रिकार्डों व कानूनी कारवाइयों 
व उनके परिणामों को प्रमाणित करने की विधि का निश्चय काँग्रेस ( सब ) सामात्य 
कानूनों द्वारा कर सकेगी । 

सेक्शन २--एक राज्य के नागरिकों को श्रन्य राज्यों में भी नागरिकों की समस्त 
सुविधाएँ और स्वतन्त्रताएं ( इम्युनियी ) प्राप्त होंगी | 

यदि कोई व्यक्ति, जिसके विरुद्ध एक राज्य में राजद्रोह व श्रन्य ( फ्रीजदारी ) 
अपराध का अ्रभियोग हो, न्याय से बचने के लिए दूसरे राज्य में पाया जायेगा तो उसे, 
उस राज्य के शासन बिभाग की माँग पर, जहाँ से कि बच कर बह भागा होगा, उस राज्य 
में ले जाये जाने के लिए हवाले कर दिया जायेगा, जिसे उस अपराध का मुकदमा सुनने 
का अश्रषिकार प्रास हो। 

यरि कोई व्यक्ति एक राज्य में उस राज्य के कानून के अनुसार सेवा व श्रम के 
लिए. प्रत्शाबद्ध हो और बचकर दूसरे राज्य में निकल जाय, तो उसे उस सा्य में 
प्रचलित किसी कानून व नियम के अनुसार उक्त सेवा या श्रम से मुक्त नहीं कर दिया 
जायगा, अपितु उस पार्टी की माँग पर उसके दृवाले कर दिया जायगा जिसे उससे सेवा या 
श्रम लेने का श्रषिकार प्राण हो। 


सेक्शन २--पूनियन में नवीन राज्यों को सम्मिलित करने का अ्रधिकार कॉग्रेस को 
होगा पस्तु एक राज्य की सीमा के अन्दर दूसरे नवीन राज्य का निर्माण नहीं किया जा 
सकेगा, श्रौर न सम्बन्धित राज्यों की घारासभाओं और वॉग्रेस की अनुमति के बिना, 
दो या अधिफ र््यों या उनके भागों को मिल्ामर, नदीन राज्य का निर्माण किया जा 
सकेगा । 


यूनाइटेड स्टेट्स की सम्पत्ति और किसी अ्रधीनस्थ प्रदेश के सम्बन्ध में ( सब्र ) 
आवश्यक नियमों को बनाने व रद्द करने का अविकार काँग्रेस को होगा | इस विधान की 
किसी बात की ऐसी व्याख्या नहीं की जा सकेगी जिससे कि यूनाइटेड स्टेट्स या उसके 
अन्रर्गन किसी राज्य ऊे +सी अधिकार पर आँच आती हो | 


सेक्शन ४ -यूनाइटेइ स्टेट्स इस यूनियन के प्रत्येक राज्य के लिए, प्रजातन्त्र 


( १२५५४ ) 


शासन प्रणाली की गारणए्टी करेगा, ओर उनमें से प्रत्येक राज्य की ( वाह्य ) आक्रमण से, 
ओर ( सम्बन्धित राज्य की ) घारा समा की प्रार्थना पर या उसकी बैठक न हो सकने की 
अवस्था में उसके एग्जेक्यूयिव विभाग की प्रार्थना पर आन्तरिक विद्रोह से रक्ता करेगा । 


पचम आर्टिकल 


सेक्शन ?--कॉँग्रेस, जब कभी इसकी दोनों सभाश्रों का दो तिहाई बहुमत आव्श्यक 
समके, इस विधान से सशोधन प्रस्तुत कर सकेगी, या, विभिन्न राज्यों की दो तिहाई 
घारासभाश्रो की प्रार्थना पर सशोधन प्रस्तुत करने के लिए एक क्स्वेन्शन ( सभा ) 
बुल्ायेगी । दानों अ्रवस्थाओ मे, प्रस्तुत संशोवन जत्र विभिन्न राज्यों की तीन चौथाई 
धाग समाश्रो द्वारा या तीन चौथाई राज्यों के कल्वेन्शनों द्वारा सतुप्ट तथा सपुष्द कर 
दिये जाएँगे ( यह निर्णय कॉग्रे स करेंगी कि दो में से कौन सी विधि प्रयुक्त हो ) तत्र थे 
सत्र भोंति इस विधान के वेंध अग बन जायेंगे | परूठु इस विधान के प्रथम आर््किल 
के सेक्शन ९ के पहले और चौथे कलाज ( वाक्य खड ) में १८०८ ईसवी से पूवव कोई 
सरोचन नहीं किया जा सकेगा और न उसी राज्य को उसकी सहमति के बिना सेनेट 
मे मतावियार की समानता से बचित किया जा सकेगा | 


पष्टम आर्टिकल 

इस विधान की स्वीकृति से पूव यूनाइटेड स्टेट्स द्वाग लिये ओर उठाये गये समस्त 
ऋण दायित्व इस विधान के काल मे भी उसी प्रकार बेध होगे जिस प्रकार वे इस शासन 
विधान से पूव कल्फेडरेशन के काल में ( बेध ) थे । 

यह विधान, और इसके अनुसार बनाये गये (यूनाइटेड स्टेट्स के ) समस्त 
कानून तथा यूनाइटेड स्टेट्स की ओर से की गई या की जाने वाली समस्त सन्धियोँ, इस 
देश के सर्वोच्च कानून होगे | प्रत्येक राज्य के जज, उस राज्य के अपने विधान व 
कानूनों मे किसी जिरोवी बात के बावजूद, उक्त सर्वोच्च कानूनों द्वारा बाध्य होगे। 

प्र लिखित सेनेटर और रिप्रेजेंटेटिव, विभिन्न राज्यों वी धारासभाश्रों के सदस्य 
ओर यूनाइटेड स्टेट्स तथा विभिन्न राज्यों के समम्त शासन व न्याय विभार्गी के समस्त 
राजकरमचारी, शपथ या घोषणा द्वारा, इस शासन विधान वा समर्थन करने के लिए 
चाधित होंगे, परन्तु युनाइटेड स्थेट्स के अन्तगत किसी सरकारी पद या विश्वास के न्थान 
$ लिए कमी भी किसी प्रकार को घामिक परीक्षा की आवश्यकता नहीं होगी | 


सप्तम आंटकतल 


नी राज्यों के क्न्वेन्शनों द्वारा इस विधान की स्वीकृति उन नौ राज्यो में इस 
विधान को लागू करने के लिए पर्यात्त होगी। 


( रेभ४४ ) 


यह विधान हमारे मह्मप्रभु ( ईसा मसीह ) के १७८७ वें वर्ष में और यूनाइटेड 
स्टेट्स आफ अमेरिका की स्वतन्त्रता प्राप्ति के भारदबें वर्ष में १७ सितम्बर के दिन 
कन्वेशन में उपस्थित समस्त राज्यों की सब॑-सम्मति स्वीकृति से सम्पन्न हुआ । इसके साक्षी 
रूप हम नीचे अपने नामाक चिन्हित करते हैं :--- 


जाज वाशिंगटन 
अध्यक्ष और वर्जीनिया का प्रतिनिधि 
विलियप जैक्सन, 
साक्षी सेक्रेटरी 
न्यू हैम्पशायर 
जौन लैंगडन निकोलस गिलमैन 
मेसाच्यूसेट्स 
नेयलीन गोरदैम रूफस किंग 
क्मेक्टिकट 
विलियम सैम्युश्रल जीनसल रैजर शेस्मैन 
न्यूयार्क 
एल्लेग्जैण्डर हैमिल्टन 
न्यूजर्सी 
विलियम विविग्स्टन विलियम पैयरसन 
इंबिं ब्रीयरले जोना डेटेन 
पेनसिलवेनिया 
थी फेंकलिन टामस फ़िव्साइमन्ज 
समस मिऋलिन जैरेड इंगरसोल 
साबठ मारिस जेग्स विल्सन 
जार्ज क्‍लाइमर गूचनर मैरिस 
डिलावेयर 
जॉर्ज रीट स्विड वैसेट 
गनिग बैड फोड जूनियर जेकन्र त्र॒म 
जीन डिकिन्सन ह 
मरीलेण्ड 
जेम्म भेज देनरी डेनियल कैरल 


डेनियल श्राव सेंट टामस जेनिफर 


( रे१७ ) 


वर्जीनिया 
जौन ब्लेयर जेम्स मैडीसन जूनियर 
नौथ करोलिना 
विज्ञियम ब्लौट ह्यू विज्षियमसन 
स्चि्ड डाब्स स्पेट 
साउथ केरोलिना 


जें० रटलज चाल्स पिंकने 

चाल्स कोय्वर्थ पिंकने पीयर्स बदलर 
जार्जिया 

वित्ियम फ््य एब्राहम वाल्डविन 


( शासन विधान में ) संशोधन 
प्रथम आर्टिकल 
( किसी ) धर्म की स्थापना ( के सम्बन्ध में ) या धार्मिक पूजा पाठ की स्वतन्त्रना 
का निषेध करने वाले किसी कानून को बनाने का काँग्रेस को अधिकार नहीं होगा, और न 
वह भाषण और प्रकाशन वी स्वतन्त्रता एवं शान्तिपूर्वक एकत्रित होने ( सभा सम्मेलन 
करने ) श्रौर शिकायतों के निवारण के लिए सरकार की सेवा में प्रार्थना पत्र देने के 
जनता के अधिकारों को कम करने वाले कानून वना सकेगी । 


तीय आर्टिकल 
क्रिसी भी स्वतन्त्र राज्य की सुरक्षा के लिए, सुनियन्त्रित नागरिक-स्यन्सेना अथवा 
मिलिशया आवश्यक है, अतः नागरिकों के शस्त्र रखने व धारण करने के अधिकार का 
अपहरण नहीं किया जा सकेगा । 
ठुत्तीय आर्टिकल 


कई भी सैनिक शान्तिकाल में किसी घर पर उसके स्वामी की श्रनुमति के बिना 
नहीं चैठाया जा सकेगा । युद्ध काल में भी कानून द्वारा निर्धास्त विधि से ही ऐसा किया 
जा सक्केगा। 


चतुर्थ आर्टिकल 
अयुक्तिक तल्लाशी, ( गिरफ्तारी ) या जब्ती से, अपने शरीर, महान, सामान या 


शागजात की रक्षा के नागरिकों के अधिकार का अपहरण नहीं किया जा सकेगा, और 
शपथ अथवा घोषणा द्वास पुष्ड सम्भावित कारण के बिना तलाशी, गिरफ्तारी वा ऊब्ती 


( ३६० 


४ मार्च से पूर्व उसका चुनाव न कर सके, तो वाइस प्रेसीडेण्ट प्रेसीडेए्ट की मुत्यु या 
वैधानिक अयोग्यता के अवसरों की भाँति प्रेसीडेण्ट पद के कार्य का बहन करेगा। 


जिस व्यक्ति को वाइस प्रेसीडेश्ट पद्‌ के लिए सर्वाधिक मत प्राप्त छोंगे वह बाइस- 
प्रेसीडिए्ट घोषित किया जायगा बशतें कि यह मत समस्त निर्वाचक सख्या के आधे से 
अधिक हाँ। यदि किसी को मी इतने मत प्राप्त न होंगे, तो क्रमशः सर्वाधिक मत प्रात 
दी व्यक्तियों में से एक को सेनेट बाइस प्रेसीडेर्ट खुनेगा | इस कार्य के लिए समा का 
कोस्म सेनेय्रों की समस्त सख्या का दो तिहाई होगा और चुनाव के लिए समस्त संख्या 
के आधे से अधिक मत प्राम करना आवश्यक होगा । यूनाइटेड स्टेट्स के प्रेसीडेएट 
पद के क्षिए चैधानिऊतया अयोग्य व्यक्ति वाइस प्रेजीडेए्ट भी नहीं बन सकेगा | 


तच्रयोदश आर्टिकल 


सेक्शन 7--यूनाइटेड स्थेट्स और उसके शासनाधिकार के अन्तर्गत किसी 
प्रदेश भें किसी अपराध के लिए नियमित रूप से अपराधी घोषित होने पर दण्ड के 
अतिरिक्त दासता श्रथवा बलात्‌ बन्धन के लिए कोई स्थान नहीं होगा | 


सेक्शन २--काग्रेस को आवश्यक कानून बनाकर विधान के इस शआर्टिकल को 
कार्यान्वित करने का अधिकार होगा । 


चतुदंश आर्टिकल 

सेक्शन १--बूनाइटेड स्टे्स में उत्पन्न श्रथवा नेचरलाइज्ड हुए, और इसके 
शासनाधिकार के अधीन सय मनुष्य यूनाइटेड स्टेट्स के और तदन्तगेत उस राज्य के 
नागरिक होंगे जिसमे कि वे रहते हैं। कोई सदस्य राज्य न तो ऐसा कोई कानून बनायेगा 
या लागू करेगा जिससे यूनाइटेड स्टेट्स के नागरिकों के विशेषाधिकारों व स्वतन्त्रताओं 
में अन्तर आता हो, न ऊिसी व्यक्ति को बिना कानूनी कार्यवाही के जीवन, सम्पत्ति व 
स्वतन्त्रता से बचित कर सकेगा और न अपने शासनाधिकार छात्र में किसी व्यक्ति 
के लिए कानून की समान सुरक्षा से इनकार कर सकेगा | 


भेक्शन २--विभिन्न राज्यों मे रिप्रेजेंटेटिवों ( हाउस आआाव रिप्रेर्जेटेखिज़ के सई- 
स्ती ) की सख्या का विभाजन इन राष्यों की जनसख्या के आधार पर होगा । यह सख्या 
प्रत्येक राज्य मे मनुप्यों की सख्या में से, कर देने वाले इडियनो को निकाल कर, स्थिर 
को जायगी, परन्तु जब कमी यूनाइटेड स्टेट्स के प्रेसीडेए्ट या वाइस प्रेसीडेण्ट के निर्वा- 
चकों, फा्मेस के स्प्रेजेंटेटिवो, किसी राज्य के एज्जेक्पूटिव या न्याय विभाग के अप सरों 
या उस राज्य की घारा सभा के सदस्यो के चुनाव के लिए निर्वाचन के अवसर पर, राज्य 
के किन्द्दी पुरुष निवासियों को, जो २१ वर्ष की आयु के ह और यूनाइटेड स्टेद्स के 


( रे६१ ) 


नागरिंक हैं, राजद्रोह या अन्य किसी गम्भीर अपराध के अतिरिक्त अन्य किसी कारण से 
मत प्रदान ऊे अधिकार से वचित किया जायगा, या उनके इस अधिकार मे कमी की 
जायगी तो, प्रतिनिधित्व का आधार भी उसी अनुपात से जो कि मताधिकार से वचित 
पुरुष नागरिकों का उस राज्य में २१ वर्षोय पुरुष नागरिकों की कुल सख्या से द्वोगा, 
कम हो जायगा । 
सेक्शन ३---क्रोई भी ऐसा व्यक्ति कांग्रेस में सेनेटर, रिप्रेजेंटटिव, प्रेसीडेंट या 

वाइस प्रेसीडेंट के चुनाव के लिए, निर्वाचक नहीं बन सकेगा या युनाइटेड स्टेट्स तथा 
तदन्तर्गत किसी राज्य में सिविल या सेनिक पद्‌ पर आरूढ ) नहीं रह सकेगा जिसने 
पहले काग्रेस के सदस्य, यूनाइटेट स्टट्स के अफसर, किसी राज्य की घारा सभा के 
सदस्य या उसके शासन या न्यायविभागों के राजकर्मचारी की हेसियत से यूनाइटेड स्टेट्स 
के शासन विधान के समर्थन की शपथ ली हो ओर उसके बाद यूनाइटेड स्टेट्स के 
विरुद्ध राजद्रोह में भाग लिया हो या उसके शतन्नश्रों को सहायता, सुख या सुविधाएँ पहँ 

चाई हो । काग्रेंस को, अपनी प्रत्येक समा के दो तिहाई मत से इस अयोग्यता को हटाने 
का श्रभिकार होगा । 


सेक्शन ४--यूनाइटेड स्टेट्स के किसी कानून द्वारा अधिकृत किसी सावेजनिक 
कर्ज के ओऔचित्य पर जिसमें वे कर्ज भी सम्मिलित होंगे जो राजद्रोट के दमन करने, सेवाश्रो 
के पुरस्कार स्वरूप पेन्शन देने या अन्य आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिये गये हों, 
आपत्ति नहीं की जा सकेगी, परन्तु यूनाइटेड स्टेट्स व तदन्तगंत कोई राज्य ऐसे किसी 
कर्ज या उत्तरदायित्व को अपने सिर नहीं लेगा, या उनको नहीं चुकायेगा जो यूनाइटेड 
स्व्ट्स के विरुद्ध विद्रोह की सहायता के लिए उठाये गये हों श्रौर न किसी ऐसे दावे को 
अपने सिर पर लेगा या घुकायेगा जिसका सम्बन्ध क्सो दास की हानि या मुक्ति से हो | 
इतना ही नहीं, ऐसे समस्त कर्जे, उत्तरदायित्य व दावे, गेरकानूनी और अवैध ठहगये 
जायेंगे । 

सेक्शन ए--काग्रेस को आवश्यक कानून बना कर इस आ्किल में लिखित 
बातों को कार्यान्वित कराने का अधिकार होगा | 


चद्श आर्टिकल 
सेक्शन ?-यूनाइटेड स्टेट्स के नागरिकों के मत प्रदान के अधिकार को जाति 
रंग या प्रत॑वर्तों ( दासानुबंध के ) आधार पर, यूनाइटेड स्टटसया तदन्तगत कसी 
राज्य द्वारा अपहत या न्‍्यून नहीं किया जा सकेगा। 
सकक्‍धन २--हँग्रेस की, आवश्यक कानून बनाकर, इस झाटिकल को कार्यान्वित 
फरने का श्रधिकार होगा | 
डछ्‌ 


( १६२ ) 


घोडष आर्टिकल 
कांग्रेस को किसी भी खतोत से प्राम आय पर कर लगाने तथा वसूल करने का, 
बिना विभिन्न राज्यों में उस कर का विभाजन किये, श्ौर बिना किसी जनगणना पर 
ध्यान दिये अधिकार होगा । 
सप्तद्श आर्टिकल 
सेक्शन --बूनाइट ड स्टंट स की सेनेट का निर्माण अत्येक राज्य के दो सेनेटरों 
से होगा जो उस राज्य की जनता द्वारा छे वर्ष के लिए चुने जायेंगे, और प्रत्येक सेनेयर 
की एक मत का अधिकार शेगा । इस काय के लिए प्रत्येक राज्य में निर्वाचकों दी योग्य- 
ताएँ वही होंगी जो कि उस राज्य की धारासभा की सर्वाधिक संख्यक सभा के निर्वाचकों 
के लिए हैं । 


सेक्शन २-*सेनेट में किसी राज्य के म्तिनिषित्व में कोई ख्थान रिक्त होने पर, 
उसऊी पूर्ति के लिए. उस राज्य का प्रमुख शासनाधिकारी ( एग्जेक्युटिव श्रथारिटी ) 
निर्वाचन का आनापन्र जारी करेगा । उस राज्य की घारा सभा यदि चाहे तो अपने प्रमुख 
शासनाधिकारी को स्वल्पकालिक नियुक्ति करने का अधिकार दे सकेगी और स्थायी, 
पूर्ति बाद में धारासभा द्वारा निर्वाचित विधि से जनता निर्वाचन करके कर देगी | 


सेक्शन ३--इस सशोधन की ऐसी व्याख्या नहीं की जा सकेगी जिससे कि, 
द्सके कानून विधान का अंग बनने से पूव निर्वाचित किसी सेनेटर के घुनाव या कार्यकाल 
प्र, विपरीत प्रभाव पडता हो । 

अप्द्श आर्टिकल 

सेवशन ?--इस शआार्थिकल की स्वीकृति (शरेटिफिकेशन ) के एक वर्ष बाद सत्र 
मादक शरात्रों का, यूनाइट ड सटे 2्स व उसके अधीन उन प्रदेशों में जो मादक पदाथों 
के सम्बन्ध में उसके शासनाधिकार में हों, निर्माण, विक्रम और यातायात या उनका 
दाह से आयात, या बाहर को निर्यात, निपरिद्ध किया जाता है। । 


सेतउशन २--आवश्यक कानून बनाकर इस श्ाार्टिकल को एक ही काल में कार्या- 
स्थित करने का का्रेस तथा विभिन्न राज्यो को अधिकार होगा | 


सेक्शन रे--बरह श्रार्टिकल तत्र तक लागू नहीं होगा जब तक कि विभिन्न राज्यों 
की वारामभाएँ इसे शासन विधान के एक सशोवन के रूप में विघान में निर्दिष्ट विधि 
के अनुसार कांग्रेस द्वारा राज्यों के समक्ष उपम्थिन करने के घाद सात वर्षों के भीतर 
स्वीकृत नहीं कर देंगी। 


( ३१६३ ) 
एकोन्‌विशत आर्टिकल 


सेक्शन (--यूनाइट ड स्टेट्स के नागरिकों के मंत्र प्रदान के अधिकार को 


यनाइटेड स्टेट्स या कोई तदन्तगगत राज्य लिंग-मेद के कारण, अपहृत या स्यून नहीं कर 
सैक्रेगा । 


सोक्शन २--काँग्रेस को आवश्यक कानून बनाकर इस श्रार्टिकल को कार्यान्वित 
करने का अधिकार होगा | 


विंशति आटिकल 


सेक्शन /--प्रेसीडेंट तथा बाइस प्रेसीडेंट के कार्यकाल उस वर्ष की २० जन- 
बरी को, और सेनेय्रो तथा स्पिजैंटेटियों के कार्यकाल उस वर्ष की तीन जनवरी को 
दोपहर के बारह बजे समाप्त हुआ करेंगे, जिस बष कि उनके कार्यकाल, इसे श्रार्टिक्ल 
की स्वीकृति के त्रिना समाम होते ये और इन सबके उत्तराधिकारियों के कार्यकाल उस 
समामिकाल से आरम्म होंगे। 


सेक्शन २---वर्ष में कम से कम एक वार कांग्रेस का अधिवेशन अवश्य होगा 
और यदि का््रेस ने कानून द्वारा अ्रन्य कोई दिन नियत न कर दिया हो तो इसका अधि- 
हद री आओ. 
वेशन जनवरी मास॒ की ३ तारीख से प्रारम्भ हुआ करेगा । 


सेक्शन ३--बदि नियत कार्यारम्म काल के प्रव' ही नव निर्वाचित प्रेसीडंट की 
मत्यु हे जाय तो नवनिर्वाचित वाइस प्रेसीडेट प्रेसीडेंट वन जाएगा | यदि नियत 
कार्यारम्म काल से पर्व प्रेसीडेंट का चुनाव न हो सका हो, या नव निर्वाचित पसीड्डट 
शपिकारी न बन पाया हो तो नव निर्वाचित वाइस पंसाइंट उस काल तक प्रेसीड़ेट 
के काय का वहन करेगा जब्र तक कि प्रेसीडेंट अधिकारी नहीं त्रन जाता। या नव 
निर्वाचित प्रेसीडेंट और बाइस प्रेसीडेंट थोनों ही अधिकारी न बन पाए हो तो उस 
अवस्था में, कांग्रेस कानून द्वारा निश्वय करके घोषणा करेगी कि कौन प्रेसीडेंट का 
कार्य वहन करेंगा, या कायवाहक का निर्वाचन किस प्रकार होगा ओर इस प्रकार 


नियुक्त तथा निर्वाचित कायवाहक व्यक्ति प्रेसीडेंट तथा वाइस प्रेसीडेंट के अधिकारी 
बन जाने तक कार्य करेगा | 


सेक्शन 2---जब कभी प्रेसीडेल्ट के निर्वाचन का कतव्य हाउस आदर पिप्रेजेंटे 
रिव्ज पर आ पडे और जिन व्यक्तियों में से हाउस को चुनाव करता हो, उनम से क्ता 
की मृत्यु हो जाय तो कांग्रेस को आवश्यक व्यवस्था करने का अधिकार होगा। 
प्रकार जब कभी वाइस प्रेसीडेस्ट के चनाव का कतेब्य सिनेद मर आ में और जिन 


( रे६ृड ) 


व्यक्तियों में से सेनेट ने चुनाव करना हो, उनमें से किसी की मृत्यु हो जाय तो आवश्यक 
व्यवस्था करने का अधिकार काग्र स को होगा | 

सेक्शन ५--सेक्शन १ और २, इस आर्टिकल की स्वीकृति के बाद, १५ अक्टू- 
बर से लागू छोंगे । 

सेक्शन ६--यह आर्टिकल तब तक लागू नहीं होगा जब तक कि विभिन्न राज्यों 
की बारा सभाये, अपने सामने इसके उप9ध्यित किये जाने के सात वर्ष के अन्दर, दीन 
चजोथाई बहुमत से, शासन विधान के सशोधन के रूप में इसे स्वीकार न कर लें | 


एकोविशत आर्टिकल 

सेक्शन --शासन विधान में सशोधन का अ्रठ्ारहवाँ आर्टिकल इस श्रार्िकल 
द्वारा वापस लिया जाता है । 

सेक्शन २--यूनाइट ड स्टट्स के अन्तग त किसी राज्य में या अधीनस्थ 
किसी प्रदेश में सम्बन्धित कानूनों के विरुद्ध, हस्तातरित करने या प्रयोग के लिए, मादक 
शरात्रों का यातायात या बाहर से आयात इस श्रार्टिकत्न द्वारा निषिद्ध किया जाता है । 

सेक्शन ३--यदि कॉमग्रेस द्वारा राज्यों के समक्ष उपस्थित करने के सात वर्षों के 
भीतर विभिन्न राज्यों के कन्वंशन, विधान में निर्दिष्ट विधि से, विधान के सशोधन के 
रूप में, इस आर्टिकल को स्वीकार नहीं करेंगे तो यह लागू नहीं होगा । 


सोवियट समाज का संगठन 


धारा ?--सोवियट-समाजवादी-रिपग्लिक सघ मजदूरों और किसानों का समाजवादी 
णज््य हे। 

घारा २--अश्रमजीवियों के प्रतिनिधियों की सोवियय ही सोवियट समाजवादी रिपब्लिक 
सघ की राजनीतिक आधार हैं | पूं जीपतियों और' जमींदारों की शक्ति को मिटा कर श्रम- 
जीवियों के एकाधिपत्य के फलस्वरूप इन सोवियटों का विकास हुआ ओर वे शक्तिशाली 
हुई हैं । 
... धारा ३--सोवियट सघ में सारी शक्ति, जिनका प्रतिनिधित्व ये सोविय करती 
हैं, शहरों और गाँवों के श्रमजीवियों के हाथ में होंगी । 


घारा ४--समाजवादी आर्थिक व्यवस्था और उत्पादन के साथनों का समाजवादी 
स्वामित्व ही, जिनकी स्थापना पू जीवादी आर्थिक सिद्धान्तों और उत्पादन के साधनों के 
वेयक्तिक स्वामित्व--अ्र्थात्‌ मनुष्य द्वारा मनुष्य के शोषण को मिटाकर की गई है, 
सोविय८ के आर्थिक आधार होंगे | 


धारा ५--सोवियट यूनियन की सारी समाजवादी सम्पत्ति या तो राज्य की ( प्ररे 
समाज की ) सम्पत्ति होगी या सहयोग समितियों और सामूहिक खेतों की सम्पत्ति होगी । 

धारा ६--भूमि, खनिज पदार्थ, जल, जगल, मिल, फैक्टरी, खान, रेल, पानी और 
हवा, यातायात के साधन, बेंक, डाक, तार, तेल्लीफोन, राज्य द्वारा समठित बढ़े-बड़े कृषि 
सम्बन्धी उद्योग ( सरकारी फार्म या मशीनों और ट्रक्‍्टरों के स्टेशन आदि ) तथा सभी 
म्यूनिसिपेलियियों के उद्योग और शहरों और कारोबारी क्षेत्रों के अधिकाश घर, राज्य की 
( अर्थात्‌ सारी जनता की ) सम्पत्ति होंगे । 

धारा ७--सामूहिक खेत ओर समितियों जैसे सावंजनिक उद्योग उनके पशुओं 
और सहयोग औजारों तथा उनकी उपज और उनके मकानों समेत--सामूहिक-खेतों और 
सहयोग समितियों की समाजवादी सम्पत्ति होंगे । 

सामूहिक खेत में सम्मिलित प्रत्येक णहस्थ को सामूद्िक खेत या अन्य सावजनिक 
उद्योगों से प्रात आय के अतिरिक्त अपने निजी व्यवहार के लिए, घर से लगी हुई थोड़ी 
जमीन उस जमीन पर एक अ्रतिरिक्त एस्टेब्लिशमेंट ( ग्रहस्थी ), एक घर, पशु और दोर, 
मुर्गेगुर्गो और खेती के साधारण औजार सामूहिक खेत के नियमों ऊँ अनुसार मिलेंगे । 


( रेधद ) 


घारा ८--सामूहिक खेतों की जमीन माफी और हमेशा के लिए, बन्दोबस्त की हुई 
मानी जायगी । 

घारा ६--समाजवादी आशिक व्यवस्था के जो कि सोवियट यूनियन को मुख्य 
व्यवस्था है-- साथन्साथ वेयक्तिक श्रम पर अवलम्बित, तथा दूसरे को कमाई को चूसे 
बिना अपनी निजी खेती करने वाले किसानों और छोटे-छोटे कारीगरों के बेयक्तिक उद्योगों 
की भी कानून स्वीकार करता है। 

धारा 7०--निम्न प्रकार की वेदेक्तिक सपत्ति पर नागरिकों का अधिकार कानून 
द्वारा सुरक्षित है--- अपनी मेहनत से कमाया हुआ घन, घर-ण्हस्थी के सामान, 
धर का असबाच, बर्तन-माँडा, निजी उपयोग और आराम की चीजें तथा वैयक्तिक सम्पत्ति 
का उत्तराधिकार । 

घारा ??--सार्वजनिक सम्पत्ति को बढ़ाने; मेहनतकशों की आर्थिक और सास्क्ृतिक 
अवस्था को बराबर उन्नत करने और सोवियट यूनियन की शआ्राजादी और उसकी रक्ा के 
साथनों को मजबूत करने के उद्देश्यों से सोवियट यूनियन के आर्थिक जीवन का निर्धारण 
ओर नियन्त्रण राष्ट्रीय आ्रार्यिक योजना द्वारा किया जायगा । 

घारा १२--“कमाने वाला खायेगा” के सिद्धान्त के अनुसार सोवियट यूनियन में 
हर एर्क़ स्वस्थ-शरीर नागरिक के लिए, काम करना श्रावश्यक्र और इज्जत की चीज है । 

सोवियट यूनियन में समाजबाद के सिद्धान्तों के अनुसार काम किया जा रहा है। 
इसफा मुख्य सिद्धान्त हे---हर एक से उसकी योग्यता के अनुसार काम लिया जाय और 
हर एक को उसके काम के अनुसार वेतन मिले ।” 


राज्य का संगठन 


घारा ४३--सोवियट समाजवादी-रिपन्लिक सघ एक संघराज्य है, जो कि समान 
अधिकार रखने बाली नीचे दी हुई समाजवादी सघ-रिपब्लिकों के स्वेच्छाप्रबंक सम्मिलन के 
आधार पर घना है । 


१---रूसी सोवियटन्सघ समाजवादी रिपब्लिक । 
२-यूक्राइन सोवियट समाजवादी रिपब्लिक । 
४--बैलोरूसी सोवियथ समाजत्रादी रिपब्लिक | 
$---अ्रजरत्रजान सोवियट समाजवादी रिपतश्लिक । 
प--सुर्जी ( जाजियन ) सोवियट समाजवादी रिपब्लिक | 
६---जर्मनी ( आमोनियन ) सोवियट समाजवादी रिपण्शिक | 


( रे६७ ) 


७--तुर्कमान सोवियट समाजवादी रिपब्लिक । 

८--उजबेक सोवियट समाजवादी रिपश्लिक । 

६--ाजिक सोवियट समाजवादी रिपब्लिक । 
१०--कजाक सोवियट समाजवादी रिप्रब्लिक | 
११--क्रिगिज सोवियट समाजवादी रिपब्लिक 4 
१२--केरिलो फिनिश सोवियट समाजवादी रिपब्लिक ॥ 
१३--मोल्दावियन सोवियट समाजवादी सरिपित्लिक । 
4४--लिथुआनियन सोवियट समाजवादी रिपग्लिक। 
१४--लैटवियन सोवियट समाजवादी रिपन्लिक । 
१६--एस्टोनियन सोवियट समाजवादी रिपब्लिक ॥ 


धारा 7४--सोवियट यूनियन की सर्वोच्च संस्थाओं ओर राज्य-प्रबन्ध-संस्थाओं के 
अधीन है-- 

( के ) अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों के।लिए, सघ का प्रतिनिधि भेजना तथा दूसरे राज्यों 
के साथ सन्धि करना। 


( ख ) शान्ति और युद्ध के प्रश्न | 
( ये ) सोवियट यूनियन में नये प्रजातन्त्रों को सम्मिलित करना । 


( घ ) सोवियट यूनियन के विधान के पालन करने का निरीक्षण करना और 
इसकी जिम्मेवारी लेना कि संघ्र प्रजातनत्रों के विधान सोवियट बूनियन के विधान के 
अनुकूल हैं । 


( ड ) संघ-प्रजातन्त्रों की आपस की सीमाओं के देर-फेर को स्वीकार करना । 


( च ) संब-प्रजातन्त्रो के भीतर नये नये स्वायत्त-प्र जानन्त्र प्रान्त या नये प्रान्तो और 
इलाओं के निर्माण को स्वीकार करना । 


( छ ) सोवियट यूनियन की सेना को सदड्अठित करना और उसकी सभी सेनिक 
शक्तियों का सचालन करना । 


( ज ) राज्य के स्वामित्व के आधार पर विदेशों से व्यापार करना | 

( झ ) राज्य की सुरक्षा को कायम रखने का प्रबन्ध करना । 

( ञ॑ ) सोवियट यूनियन की राष्ट्रीय आर्थिक योजनाओं को निश्चित करना | 

(८ ) सोवियट यूनियन के एवीमूत राजकीय आयन्‍ू्यय के लेखे ( च्रजट ) को 


( रेधप ) हु 

स्वीकार करना तथा उन टैक्‍्सों और मालगुजारियों को स्वीकार करना जो कि सघ-अ्रजातत्र 
और स्थानीय बजट का अग बनती हैं । 

(5 ) सारे सव के लिए महत्व रखने वाले बेंकों, औद्ोगिक और कृषि सम्बन्धी 
सस्थाओं तथा कारखानों और व्यापारी सस्याओं का प्रउन्ध करना । 

( ड ) यातायात श्रौर डाक-तार, टेलीफोन श्रादि का इन्तजाम करना | 

(6 ) सिक्के और ऋण की प्रक्रिया का सचालनन करना | 

(ण॒ ) राजकीय बीमा सस्थाश्रों का सगठन करना | 

(त) कर्ज लेना-देना । 

( थ ) खेत का वन्दोबस्त तथा खनिज पदार्थों, जगलों ओर जलाशयों के इस्तेमाल 
के बारे में मूल सिद्धान्तों को निर्धारित करना | 

(< ) शिक्षा और सार्वजनिक स्वास्थ्य के क्षेत्र में मौलिक सिद्धान्तों को निर्धारित 
करना । 

( ध) राष्ट्र के बही खाते ( स्टेयिस्टिक्स ) के लिए. एक सा नियम सगठित 
करना | 

(न ) भ्रम सम्बन्धी कानूनों के सिद्धान्तों का स्थापन करना । 

(५) न्याय-व्यवस्था श्रोर अदालतों की कारवाई के नियम बनाना और फौजदारी 
तथा दीवानी के कानूनों और विधानों फी बनाना | 

(फ ) सत्र की नागरिकता के कानून तथा विदेशियों के अधिकारों पर लागू होने 
वाले कानूनों को बनाना । 

(तर) सारे सम में लागू होने वाली आम क्षमादान की ग्ाताएँ जारी करना | 


धारा 7५--सोवियट यूनियन के विधान की १४वीं घारा में उल्लिखित नियमों को 

छोडकर बाकी बातों में सघ-रिपब्लिक पूर्शरूप से स्वतन्त्र है। इन बातों के बाहर प्रत्येक 
सव-प्रजातन्त स्वतन्त्ररूप से अपने राज्याधिकार का उपयोग करते हैँं। सोवियट यूनियन 
सब-प्रजातन्‍्त्रो की पूर्ण स्वतन्त्रता के अधिकारों की रक्षा करता है। 

घारा 7$--अत्येक ( सघ-रिपब्लिक ) का अपना निजी विधान है, जो कि युक्त 
प्रबातस्त की विशेषताओं के अनुरूप और सोवियट विधान के पूर्णतया अनुकूल बनाया 
गया है । 

घारा ?७--मत्पेफ सब-रिपब्लिक म्वतन्त्रायर्वक सोवियट सर से अलग होने का 
अधिकार अपने हाथ में रखती है 


( २६९ ) 


घारा /८--प्रध-रिपब्लिक को भूमि में उसको सम्मति के बिना हेरूफेर नहीं 
हो सकता | 


धारा 7६--सोबियट यूनियन के कानून सभी सघ-रिपब्लिकों में समान रूप 
से चलेंगे | 

धारा २०--यदि सोवियट यूनियन के कानून तथा सब-रिपब्लिक के कानून में 
विरोध हो तो सोवियट यूनियन का ही कानून मान्य होगा । 


धारा २?--सोवियट यूनियन के सभी नागरिकों के लिए. एक ही सब-नागरिकिता 
ल्ञागू होगी । 


सघ-रिपव्ल्ििक का हर एक नागरिक सोवियट यूनियन का नागरिक होगा । 


धारा २२--रूसी सोवियट-सघ-समाजवादी-रिपब्लिक में नीचे लिखे प्रदेश (८रियरी) 
शामित्न होंगे :--- 


आल्याई, क्रास्नोदर, क्रास्नोयास्क, आजोनिकिदजे, प्राइमोराई और खात्रारोब्स्क | 


इन ग्रदेशों में निम्नलिखित प्रान्त ( रीजन ) शामिल होंगेः--अआर्चे जिल, त्रोल्ागदा, 
वारोनेज, गोर्की, इवानोवो, इकु रुक, कालिनिन, किरोव, कुइविशेफ, कुस्क, लेनिनग्राद, 
मोलोतोफ, मास्को, मुर्मान्ध्कि, नावोसिविस्क, ओम्स्क, ओरेल, पेंजा, रोह्तोफ, रायाजान, 
सरातोक, स्वेद्ल्ोब्स्क, स्मालेंस्क, स्टालिनग्राद, ताम्ब्रोफ, त्यूला, चेल्याबिंस्क, चीता, च्कालोक 
श्रौर यारोस्लावल । 

इनमे निम्नलिखित स्वायत्त सोवियत-समाजवादी-रिपव्लिक शामिल होंगे ;--- 

तातार, बशकिर, दागिस्तान, बुयंत-गगोल, कवर्दिनो-ल्कारिन, क्ल्सुक, कोमी, 
क्रीमिया, मारी, मोदोंविया, बोल्गा-जमन, उत्तरी ओसेनिया, उद्मुते, चेचेन-इगुश, चुवाश 
और याकूत | हर 

ओर हनमें निम्नलिखित स्वायत्त प्रान्त शामिल्न होंगे :--अदीगेई, यहूदी कराचइ, 
श्रोईइरोत, खकास और चेकेंस | 


धारा २३---उक्रश्न्‌ सोवियट समाजवादो रिपब्लिक के निम्न विभाग होंगे :-- 

( क ) प्रदेश 
.. विननित्सा, वोलहिनिया, वारोशिलोफग्राद, दूनियेप्रोपेत्रोल्क, ड्रोहोविक, जियेमिर, 
उपोरजे, इस्माइल, कामेनेत्रम-पोदोल्सक, कियेफ, किरोफोग्राठ, ल्‍्वोफ, निकोलायीऊ. 
श्रोदेसा, पोल्ताबा, रोफनो, स्थलिनों, स्तानिस्लोऊ, सुमी, तानोंपोलल खरकोक, चेनिग क 


और चेनोवित्सी रेखा प्रात । 
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( रे७० ) 


घाशा २४---अजरवैजान्‌ सोवियट समाजवादी रिपब्लिक में सम्मिलित होंगे-- 
( क ) स्वायत्त रिपब्लिक-- 
नखिचेवन्‌ | 
(ख ) स्वायत्त प्रान्त-- 
नगु नो कराबख । 
धारा २४--गर्जी ( जॉर्जिया ) सोवियट समाजवादी रिपब्लिक में सम्मिलित हॉंगे-- 
(क ) स्वायत्त रिपब्लिक---._* 
अब्खाजिया, 
अजार । 
( ख ) स्वायत्त प्रान्त--- 
दक्षिणी ओसेतिया । 
चारा २३६--उजवबेक सोविय- समाजवादी रिपब्लिक में सम्मिलित होंगे--- 
स्वायत्त रिपन्लिक--बुखारा, समरकन्द, ताशकद, फरगना और खोरेज्म तथा कर। 
कल्पक प्रान्त । 
धारा २७--ताजिक सोंवियट समाजवादी रिपब्लिक में सम्मिलित होंगे--- 
गोनों-बढ्ख्शा स्वायत्त प्रान्त और गर्म, कुलयात्र, लेनिनावाद और स्तालिनावाद 
प्रास्त । 
घारा २८--कजाक-सोंवियट-समा जवादी-रिपब्लिक के विभाग होंगे--- 
अकर्मोलिस्फ, 
शच्त्युविन्सक, 
अल्मा-अता, 
पूवकजाकस्तान, गुरियेफ, जम्बुल, 
पश्चिम कजाकस्तान, 
करागन्दा, क्जिल॒-ओरदों, 
कुसनई, पावलोदर, 
उत्तर कजाकर्तान, सेमि-पलातिन्स्क और 
दक्षिण कजाकस्तान प्रदेश । 


, 


धारा २६--वेलोरूसी _ सोबियय समाजवादी रिपब्लिक में सम्मिलित होंगे--- 
ब्रानोविची, वेलोस्लोक, ब्रेस्ट, निलेयका, वाइटेब्स्क, गोमेल, मिन्स्क्र, मोग्रिलिफ, पिन्स्क 
और पोलेसे प्रान्त । 

( के )--तुकंमान सोवियट समाजवादी-रिपब्लिक में सम्मिलित होंगे--- अश्कात्ाद, 
क्रास्नोबोदस्क, मारी, तशोज और चरजो प्रान्त । 

( ख )--क्रिरंगिज सोवियट समाजवादी रिपब्लिक में होंगे--- जल्ालाब्ाद, इसिक- 
कुल, ओश, तिएन-शान और फ्रूज प्रान्त । 


सोदियट यूनियन की राव्यर्शाक्त की सर्वोच्च संस्थाएँ 

धारा ३०--सोवियट यूनियन की राज्यशक्ति को सर्वोच्च संस्था सोवियट 
यूनियन सुप्रीम सोवियट होगी । 

धारा ३/--विधान की धारा १४ के अनुसार सोवियट यूनियन की केन्द्रीय 
सरकार को मिले समी अविकारों का उपयोग सुप्रीम सोवियट करेगी, केवल उन अधिकारों 
को छोडकर जो विधान के अनुसार सुप्रीम सोवियट के प्रति उत्तरदायी अ्रन्य संस्थाओं को 
शर्थात्‌, प्रेजिडियम, जन-कामिस्सारों, काउन्सिल और जन-कमिसरियिये को--मिले है । 

घारा २२--सोवियट यूनियन का कानून बनाने का अधिकार सिर्फ सोवियट 
यूनियन को सुप्रीम सोवयठ के मातद्त रहेगा । 

पारा ३३---हुप्रीम सोवियट दो समाओं में विभक्त होगी-- 


एक संघ सोवियट ओर दूसरी जातियों की सोवियट 

धारा २४--संघ सोवियट के प्रतिनिधि प्रति तोन लाख जनसख्या पर एक सदस्य 
के हिसाब से तमाम सोवियट यूनियन से चुने जायेंगे । 

धारा ३४--जातियों की सोबियट में संघ रिपब्लिक, स्वायत्त रिपब्लिक, स्वायत्त 
प्रान्त और राष्ट्रीय क्षेत्रों से नीचे दी हुई सख्या के अनुसार सदस्य चुने जायेंगे :-- 

प्रति सध-रिपब्लिक से २५, स्वायत्त रिपव्लिक से ११, स्वायत्त प्रान्त से ५ और 
राष्ट्रीय क्षेत्र से १। 

धारा ३६--सोवियट यूनियन की सुप्रीम सोवियट का चुनाव चार साल के 
लिए होगा। 

घारा ३७---सुप्रीम सोवियट की दोनो समाओ के-- संघ-सोवियट और जातियों का 
सोवियट--- अधिकार बरात्रर होंगे । 


( रेणर ) 


धारा ३८--कोई भी त्रिल सघ-सोवियट में या जातियों की सोवियट में पेश किया 
जा सकता है। 


घारा २६--कोई भी कानून तभी पास समझा जायगा जब कि दोनों समाएँ. उसे 
साधारण बहुमत से पास करेगी | 

घारा ००--सोवियद यूनियन की सुप्रीम सोवियट द्वारा पास किये हुए. कानून 
प्रेजीडियम के अध्यक्ष और मन्त्री के हस्ताक्षरों के साथ सघ-रिपब्लिक की माषाश्रों में 
प्रकाशित किये जायेंगे । 


घारा 7/--सब सोबियट और जातियों के सोवियट के अधिवेशन एक ही समय 
आरम्म और समास होंगे । 


घारा 9९--सबर सोवियट अपने लिए एक श्रव्यक्ष और दो उपाध्यक्ष चुनेगी। 

धारा ४३--जातियों की सोवियट अपने लिए एक श्रध्यक्ष और दो उपाध्यक्ष 
चुनेगी । 

धारा ४४--सघ-सोवियट और जातियों की सोवियट के श्रध्यक्ञ लोग अपनी-अपनी 
सभाओं के अधिवेशनों का सभापतित्व करंगे और उनकी कार्यवाहियों का सचालन 
करेंगे । 

घारा 9१--सोवियट यूनियन की दोनों सभाओश्रों के सम्मिल्नित अधिवेशन का 
सभापतित्व सब सोवियट और जातियों के सोवियय के अध्यक्ष बारी-बारी से करेंगे | 

घारा ४६--मुप्रीम सोवियट का प्रेजीडियम साल में दो बार सुप्रीम सोवियट का 
अधिवेशन धुल्ायेगा | 

सोवियट यूनियन की सुप्रीम सोवियट का श्रध्यक्ष आवश्यकता होने या किसी सप 
रिपव्लिक के माँग ऋरने पर सुप्रीम सोवियट का विशेष अधिवेशन बुलायेगा | 

घारा ४७--यदि सब सोवियट और जातियो की सोवियट में मतभेद होगा तो 
बढ प्रश्न एक समभौता कमीशन के सुपुर्द कर दिया जायगा जिसमें दोनों सभाओ्रों के चुने 
हुए प्रतिनिधि वरायर-बरात्र सख्या में मौजूद रहेंगे। यदि कमीशन कोई फैसला न कर 
सकेगा या उसका फेसला किमी को स्वीकार न होगा तो दोनों सभाएँ किर इस सवाल पर 
विचार करेंगी | यदि फ़िर भी समझीता न हो सकेगा तो सुप्रीम सोवियट का प्रेजीडियम 
सुप्रीम सोवियट को मग कर देगा और नया चुनाव करायेगा | 

धारा 2८--सोवियय यूनियन की सुप्रीम सोविय दोनों समाश्रों के सम्मिलित 
श्रधिवेशन में अपना प्रेजीडियम चुनेगी जिसमे एक अध्यक्ष, सोलह उपाध्यक्ष, एक मन्त्री 
श्रीर चीगीस सटन्य होंगे । 


( ३७३ ) 


प्रेजीडियम अपने प्रत्येक काम के लिए सोवियट यूनियन की सुप्रीम सोवियद के प्रति 
जिम्मेदार होगी । 

धारा ४६--सोवियट यूनियन के सुप्रीम सोवियट के प्रेजीडियम के काम होंगे-- 

( के ) सोवियट यूनियन के सुप्रीम सोवियट के अविवेशनो को बुलाना, 

( ख ) सोवियट यूनियन के कानूनों की व्याख्या करना ओर बिजतिया प्रकाशित 
क्रना, 

( ग ) सोवियट विधान की ४७ वीं धारा के अनुसार सोवियट यूनियन की सुप्रीम 
सोवियट को भग करना और नये चुनाव की आज्ञा देना, 

( ध ) अपने निर्णय के अ्रनुसार या किसी एक सध रिपब्लिक की माँग के अनु- 
सार किसी खास सवाल पर सावजनिक वोट का प्रश॑न्ध करना, 


(डः ) सोवियट के जन-कमिस्सार-कॉसिल या सघ रिपव्लिको के जन-कमिस्सार- 
कौंसिल के निर्णयों और हुक्‍्मों को, यदि वे कानून के अनुकूल न हो, सेक देना, 

( च ) सोवियट यूनियन के सुप्रीम सोवियट के अधिवेशनों के बीच के समय में 
सोवियट यूनियन के जन-कमिस्सारों को सोवियट के जन-ऊमिस्सार-कोसिल के अध्यक्ष की 
सिफारिश के अनुसार बर्खास्त या बहाल करना, लेकिन इसके लिए सुप्रीम सोवियट की 
चाद में मजूरी आवश्यक होगी, 

( छु ) सोवियट यूनियन के पदकों ओर उपाधियों को देना, 

( ज॑ ) क्षमा करने के अधिकार का उपयोग करना, 

( रू ) उच्च सेनानाय्ों को बहाल या चर्खात्त करना, 

( जे ) सोवियट यूनियन की सुप्रीम सोवियों के अधिवेशनों के बीच के समय मे 
यद्‌ सोवियट यूनियन पर सशस्त्र हमला हो, या जब कमी श्राक्रमणकारियों के हमले 
से पारस्परिक मदद सम्बन्धी सुलहनामों के प्ररा करने की आवश्यकता हो, उस समय युद्ध 
की घोपणा करना, 

(८ ) पूर्ण या आशिक आम भर्ती की आजा जारी करना | 

(5 ) अन्तर्राष्ट्रीय सुलहनामों की स्वोकृत करना, 

( ड ) विदेशी राज्यों मे स्थित सोविबट राजदूत की चहाल या बर्खास्त करना, 


( ढ ) विदेशी राज्यों द्वारा अपने यहों भेजे राजदूतों के प्रमाण-पत्र वा वापस 
चलाये गये राजदूतों के पत्र देखना, 


६3७२५ | 


धारा श८--कोई भी विल्ल सघ-सोवियट में या जातियों की सोवियट में पेश किया 
जा सकता है। 


घारा ३१६--कोई भी कानून तभी पास समझता जायगा जब कि दोनों सभाएँ. उसे 
साधारण बहुमत से पास करेगी । 

घारा ४०--सोवियट यूनियन की सुप्रीम सोवियट द्वारा पास किये हुए कानून 
प्रेजीडियम के अध्यक्ष और मन्त्री के हस्ताक्षरों के साथ सघ-रिपब्लिक की भाषाश्रों में 
प्रकाशित किये जायेंगे । 


घारा ४--सघ सोवियट और जातियों के सोवियट के अधिवेशन एक ही समय 
आरम्भ और समाप्त होंगे | 


घारा ४२--सब सोवियट अपने लिए. एक अध्यक्ष ओर दो उपाध्यक्ष चुनेगी। 


धारा ४३--जातियो की सोवियट अपने लिए एक अ्रध्यज्ञ और दो उपाध्यक्ष 
चुनेगी । 


घारा ४४--सघ-सोवियय और जातियों वी सोवियट के अध्यक्ष लोग अपनी-अपनी 
सभाओं के अधिवेशनों का सभापतित्व करेंगे और उनकी कार्यवाहियों का सचालन 
करेंगे । 

घारा ४५--सोवियट यूनियन की दोनां सभाओं के सम्मिलित अधिवेशन का 
समापतित्व सब सोवियय और जातियों के सोवियट के प्रध्यक्ष बारी-बारी से करेंगे । 

घारा ४६--सुप्रीम सोवियट का प्रेजीडियम साक्ष में दो बार सुप्रीम सोवियट का 
अधिवेशन बुलायेगा | 

सोवियय यूनियन की सुप्रीम सोवियट का अ्रध्यक्ष आवश्यकता होने या किसी सघ 
रिपब्लिक के माँग करने पर सुप्रीम सोवियट का विशेष अधिवेशन बुलायेगा । 

घारा 7७--यदि सब सोवियट और जातियों की सोवियट में मतभेद होगा तो 
बढ प्रश्न एक समभता कमीशन के सुपुद कर दिया जायगा जिसमें दोनों समाओं के चुने 
हुए. प्रतिनिधि वरायर-बरावर सख्या में मौजूद रहेंगे। यदि कमीशन कोई फैसला न कर 
सकेगा या उसका फैसला किसी को स्वीकार न होगा तो दोनों सभाएँ फिर इस सवाल पर 
विचार करेंगी | यदि फिर भी समझौता न दो सकेगा तो सुप्रीम सोवियट का प्रेजीडियम 
सुप्रीम सोवियय की मग कर देगा और नया चुनाव करायेगा | 

बारा 9८--सोवियट यूनियन की सुप्रीम सोवियट दोनों समाञ्रों के सम्मिलित 
अधिवेशन में अपना प्रेजीडियम चुनेगी जिसमे एक अध्यक्ष, सोलह उपाध्यक्ष, एक मन्‍्त्री 
आओऔर चोयीस सदस्य होंगे | 


( रे७५ ) 


प्रतिनिधियों और बवोय्रो की सख्या का अनुपात सघ-रिपक्लिक के विधान के 
अनुसार निश्चय होगा । 

घारा ५६--सघ-रिपब्लिक की सुप्रीम सोवियट ही उक्त रिपक्लिक की एकमात्र 
कानून बनाने वाली सख्था होगी | 

धारा ६ ०--सब्र-रिपब्लिक की सुप्रीम सोवियट का कार्य होगा-- 

( क ) रिपव्लिक का विधान बनाना; और सोवियट विधान की सोलहवीं घारा के 
अनुसार उसमें सशोधन करना, 

(ख ) अपने अ्रधीन के स्वायत्त-रिपब्लिकों के विधानों को स्वीकार करना तथा 
उनकी सीमा निर्दार्ति करना, 

( ग ) रिपब्लिक की राष्ट्रीय आर्थिक योजना तथा आय-च्यय का लेखा ( बजट ) 
स्वीकार करना; 

( घ ) संघ रिपब्लिक की अदालतो द्वारा दड पाये नागरिकों के अपराध को माफ 
करने श्रौर आम रिहाई के अविकार का उपयोग करना | 

धारा $१--सघ-रिपब्लिक की सुप्रीम सोवियट अपन। प्रेजीडियम चुनेगी, जिसमे 
एक अध्यक्ष, अनेक उपाध्यक्ष, एक मत्री तथा अनेक सदस्य होगे | 

संघ-रिपब्लिक की सुप्रीम सोवियट के प्रेजीडियम के अधिकार सब सोवियट के 
विधान द्वारा निर्धारित होंगे । 

घारा ६२--सघ-रिपब्लिक की सुप्रीम सोवियय अपने अधिवेशनों के सचालन के 
लिए एक अध्यक्ष और अनेक उपाध्यक्षु निर्वाचित करेगी। 

घारा ३२--सघ रिपब्लिक की सुप्रीम सोवियट सब-सोवियट की सरकार, श्रर्थात्‌ 
सघ-सोबियट की जन-कमिस्सार-कीमिल को नियुक्त करेगी | 

सोवियद यूनियन के राज्य प्रवव की संस्थाएँ 

धारा $2--सोवियट यूनियन की जन कमिस्सार-कोसिल सोवियट यूनियन की 
सबसे ऊंची कार्यकारिणी और प्रबन्धकारिणी सस्या है । 

घारा। $४--सोवियट यूनियन वी जन-कमिस्सार-क्ोसिंल सोवियद यूनियन की 
सुप्रीम सोबिय के प्रति उत्तरदायी होगी । सुप्रीम सोवियट वी बैठकों के चीच वह सुप्रीम 
सोवियट के प्र जीडियम के प्रति जिम्मेदार होगी | 

घारा ६६--सोवियट यूनियन की जन-कमित्सार-कौंसिल प्रचलित कानूनों के मुता- 
जैक फेंसले और हुक्म जारी करेगी और उनकी तामीली की भी देख-माल करेगी । 


( रे७४ ) 


( ण ) यदि देश-रक्षा के लिए या राज्य की हिफाजत के लिए. आवश्यक हो तो 
खास इलाकों में या सारे देश में माशल-लॉ जारी करना ] 


घारा ४५०--संघ-सोवियट और जातियों की सोवियट अपनी अपनी सभाओं के 
सदस्यों के प्रमाण-पत्र की जाँच के लिए. श्रल्षग अलग प्रमाण-पत्र कमीशन निर्वाचित 
करेंगी । प्रमाण-पत्र कमीशन की सिफारिश पर वे निश्चय करेंगी कि किसी सदस्य का 
प्रमाणपतन्न स्वीकार किया जाय या उसका चुनाव रह कर दिया जाय । 


धारा ५१---सोवियट यूनियन की सुप्रीम सोवियट आवश्यकता समभने पर किसी 
भी विषय की जाँच के लिए कमीशन नियुक्त कर सकेगी । 


सभी सस्थाओं और सरकारी नौकरों का कतंव्य होगा कि माँग किये जाने पर वे 
इन कमीशनों के सामने श्रावश्यक सामग्री ओर कागज-पन्न पेश करें । 


घारा ५२--सोवियट यूनियन के सुप्रीम सोवियट के किसी भी मेम्बर को सुप्रीम 
सोवियट की आजा के त्रिना, या जत्र सुप्रीम सोवियट का अधिवेशन नहो रहा हो तो 
प्रेजीडियम की आजा के बिना, न गिरफ्तार किया जायगा न उस पर मुकदमा चलाया 
जायगा | 

धारा ५३--सोवियट यूनियन की सुप्रीम सोवियट की श्रवधि समाप्त हो जाने पर या 
बीच में ही उसके भग किये जाने पर जब तक नया चुनाव होकर नयी प्रेजीडियम नहीं 
चन जाती, तब तक पुरानी प्रेजीडियम राज्य का काम चलायेगी 

घारा ४४--यदि सुप्रीम सोवियट अवधि से पहले भग कर दी गयी हो या उसकी 
अवधि समात॒ हो गयी हो तो प्रेजीडियम दो महीने के अन्दर नये निर्वाचन का दिन 
निश्चित करेगी | 

धारा ५४५--नयी चुनी हुई सुप्रीम सोवियट की ब्रेठक को प्रेजीडियम चनाव के 
एक मह्दीने के भीतर बुलायेगी । 

धारा ४६--सुप्रीम सोवियट दोनों समाओ्रों की सयुक्त बैठक मे सोवियट यूनियन 
की सरकार अर्थात्‌ जन-ऊमिस्सारों को कौसिल को नियुक्त करेगी | 


सघ-रिपब्लिक की राज्य शक्ति सम्बन्धी सर्वोच्च सस्थाएँ 


धारा ५७--सघर-रिपब्लिक की राज्य सम्बन्धी सत्रसे बडी सस्था उसकी सुप्रीम 
सोगियद होगी ! 


धारा ४८--सघ-रिपब्लिक की सुप्रीम सोवियट को उसके नागरिक चार वर्ष के 
लिए, चनेंगे | 


( रे७५ ) 


प्रतिनिधियों और वोयरों की संख्या का अनुपात सघ-रिपब्लिक के विधान के 
अनुसार निश्चय होगा । 

घारा १६---सघ-रिपव्लिक की सुप्रीम सोवियट ही उक्त रिपग्लिक की एकमात्र 
कानून बनाने वाली सस्था होगी । 

धारा $ ०--सघ-रिपब्लिक की सुप्रीम सोवियट का कार्य होगा-- 

( क ) सिपब्लिक का विधान बनाना, और सोवियट विधान की सोलहवीं धारा के 
अनुसार उसमें सशोधन करना, 

( ख ) अपने अ्रधीन के स्वायत्त-रिपक्लिकों के विधानों को स्वीकार करना तथा 
उनकी सीमा निर्धारित करना, 


( ग ) रिपक्लिक की राष्ट्रीय आर्थिक योजना तथा आयनच्यय का लेखा ( चजट ) 
स्वीकार करना, 

( घ ) सघ रिपब्लिक की अदालतों द्वारा दड पाये नागरिकों के अपराध को माफ 
करने और आम रिहाई के अविकार का उपयोग करना | 

घारा $१--सघ-रिपब्लिक की सुप्रीम सोवियट अपन। ग्रेजीडियम चुनेगी; जिसमें 
एक अध्यक्ष, अनेक उपाध्यक्ष, एक मत्री तथा अनेक सदस्य होगे । 

सघ-रिपब्लिक की सुप्रीम सोवियट के प्रेजीडियम के अधिकार सब्र सोवियट के 
विधान द्वारा निर्धारित होगे । 

घारा ६२--सघ-रिपब्लिक की सुप्रीम सोवियट अपने अधिवेशनों के सचालन के 
लिए एक अध्यक्ष ओर अनेक उपाध्यक्ष निर्वाचित करेगी । 

धारा ६३---सघ रिपव्लिक की सुप्रीम सोवियट संघ-सोवियट की सरकार, अर्थात्‌ 
सघ-सोवियट की जन-कमिस्सार-कोंसिल को नियुक्त करेगी । 

सोबियद यूनियन के राज्य प्रवध की सस्थाएँ 

धारा $५--सोवियट यूनियन की जन कमिस्सार-कोसिल सोबियट यूनियन की 
सबसे ऊ ची कार्यकारिणी ओर प्रवन्धकारिणी संस्था हे | 

धारा १५--सोवियट वुनियन की जन-कमिस्सार-कसिल सोवियट यूनियन की 
सुप्रीम सोवियट के प्रति उत्तरदायी होगी । सुप्रीम सोवियट को बेठकों के त्रीच वह सुप्रीम 
सोवियट के प्र जीडियम के प्रति जिम्मेदार होगी | 

धारा $६--सोवियय यूनियन की जन-कमित्सार-कोसिल प्रचलित कानूनों के मुता- 
पैक फैसले और हुक्म जारी करेगी ओर उनकी तामीली की भी देख-भाल करेगी । 


( २७६ ) 


घारा ७--सोवियट यूनियन की जन कमिस्सार-कौंसिल के फैसले और उसई' 
आज्ञाएँ समस्त सोवियट यूनियन में लागू होंगी । 


धारा $८--सोवियट यूनियन की जन-कमिस्सार-कौसिल--- 


(क ) सोवियट यूनियन की सघ-रिपव्लिकों के जन-कमिसरियट और अखिल सष 
के जन-कमसरियिट तथा अपने अधीन की दूसरी आर्थिक तथा सास्‍्कृतिक सस्थाओं वे 
कार्य का सगठन और सचाज़न करेगा, 


(ख ) राष्ट्रीय आर्थिक योजना और राज्य के बजट को पूरा करने तथा सिकत 
आर साख को मजबूत करने के लिए. कार्रवाई करेगा, 

( ग ) सावजनिक व्यवस्था को कायम रखने के लिए, राज्य के हितों की रक्ता ये 
लिए और नागरिकों के अधिकारों की हिफाजत के लिए कारबाई करेगा, 

(घ॒ ) विदेशी राज्यों से सम्बन्ध पर साधारण तौर से नियन्त्रण रखेंगा, 

(ड ) प्रतिवर्ष सैनिक सेवा के लिए बुलाये जाने वाले नागरिकों की सख्या निश्चिः 
करेगा और देश की सेना के साधारण सगठन और विकास का सचालन करेगा, 


(च ) जब आवश्यकता होगी, तो आर्थिक, सास्‍्कृतिक और सेवा सम्बन्धी विकार 
से सम्बन्ध रखने वाली बातों के लिए. सोवियट यूनियन की जन-कमिस्सार कौंसिल क॑ 
मातहत विशेष समिति या केद्धीय बोड नियुक्त करेगा । 


धारा $६--सोवियय यूनियन की जन-कमिस्सार-कींसिल प्रबन्ध और श्र सम्बन्ध 
उन शाखाओं के बारे में जो अखिल-यूनियन के अन्तर्गत हैं, यह अधिकार रखती हे, थि 
वह सघ-रिपत्लिक के जन-कमित्सार-कौसिल के फैसलों और हुक्मों को रोक दे या आाव 
श्यक समझने पर उन्हें मसूर्र कर दे | 


धारा ७०--सोवियव यूनियन की सुप्रीम सोवियट नीचे दिये हुए व्यक्तियों की जम 
कमिस्सार-कीसिल बनायेगी:--- 

जन-कमिस्सार-कोसिल के अध्यक्ष, 

जन कमिस्सार-कोसिल के कई एक उपाध्यक्ष, 

राजकीय योजना-ऋमसरियर के अध्यक्ष, 

सोवियद-नियत्रण-कमीशन के अध्यक्ष, 

सोवियट यूनियन के जन-कमिस्सार, 

कला-नसमिति के अध्यक्ष, 


( ३७७ ) 
उच्च-शिक्षा समिति के अध्यक्ष, 
बा हक 0 
तथा राष्ट्रीय चक के वोड के अध्यक्ष । 
घारा ७(--सोवियट यनियन वी गवर्नमठ या सोवियट यनियन का कोई जन 


कमिस्सार सुप्रीम-सोक्यिट क किसी सदस्य द्वारा उससे पूछे गये किसी भी प्रश्न का उत्तर 
तीन दिन के भीतर सभा में जन्नानी या लिख कर देगा | 


धारा ७९--सोबियट यूनियन का जन-कमिसरियेट सोवियट यूनियन के शासन 
सम्बन्धी उन विभागों का सचालन करेगा जो अखिल-यूनियन के अन्तर्गत हैं | 


घारा ७३ - सोवियट-यूनियन के जन कमिस्स।र अपने-अपने जन-कमसरियटों के 
इलके के भीतर के शासन प्रबन्ध के महकमों के लिए, प्रचलित कानूनो या सोवियट यूनियन 
की जन-कमिस्सार-कौसिल के निर्णयों और आशाओं के अनुसार, या उनके आधार पर, 
आजाएँ और हिंदायतें जारी करेंगे और उनके पालन होने की देखभाल करेंगी । 


धारा ७४--सोबियट-थ्रूनियन के जन-कमिस्सार या तो अखिल यूनियन ( केन्द्रीय 
सरकार के ) जन-कमिस्सार होगे या सघ-ग्पिब्लिकों के कमिस्सार होंगे । 


धारा ७४५--केनक्रीय सरकार के जन-कमिसरियट स्वयं या अपने द्वाश नियुक्त 
सस्थाओ्री द्वारा समस्त सोवियट यूनियन में अपने विभागों का संच,लन करेंगी | 


धारा ७६--सघ-रिपश्लिकों के जन-क्रमिसरियेट आम तौर से अपने-अपने महकमो 
के। प्रजन्ध करेंगी। वे निश्चित और परिमित कामो की देखभाल करेंगी जिनकी सूची 
सोवियट-यूनियन वी सुप्रीम-सोवियट की प्रेजीडियम भजूर करेगी । 
धारा ७७--नीचे दिये हुए जन-कमिस्सार अखिल-यूनियन जन-कमिस्सार होंगेः-- 
रक्ता, 
चेदेशिक मामले, 
वेदेशिक व्यापार, 
रेलवे, 
डाक, तार और <ेल्लीकोन, 
समुद्री वेडा, 
नदियों का बेडा, 
फोयले के खान सम्बन्धी उद्योग, 
तेल सम्नन्धी उद्योग, 
॥ 


( इर७८ ) 


विजली के पावर-स्टेशन, 

विद्युत्‌ इजिनियरिग, 

लोहा और इस्पात सम्बन्धी उद्योग, 
रसायन सम्मन्धी उद्योग, 

लोदे के अलावा दूसरे घतु सम्बन्धी उद्योग, 
हवाई जहाज का उद्येग, 

जहाज का उद्योग, 

गोला-आरूद का उद्योग, 

शस्त्रासत्र का उद्योग, 

भारी मशीनें बनाने का उद्योग, 
मभोली मशीनें बनाने का उद्योग, 
श्राम मशीनें बनाने का उद्योग, 
नौसेना, 

खेती के सामान, 

सिविल इजिनियरिंग उद्योग, तथा 
सेलुलीज और कागज के उद्योग । 


घारा ७८--निम्न जन कमिस्सार सघ-ग्पिब्लिक के जन-कमिस्सार होंगेः-- 
खादय-उद्योग, 

मछली मारने का उद्योग, 

मास और दूध- ख़सन थआ आदि का उद्योग, 

इलके उद्योग, 


कपड़े का उद्योग, 

लक्डी का उद्योग, 

क्रपि, 

सरकारी अ्रनाज और पशु-फार्म, 
ष्‌ 

स्र्थ ( कोप है ) 


( ७९ ) 


व्यापार, 
आत्तरिक मामले, 
राज्य की सुस्त्षा, 
न्याय, 
सार्वजनिक स्वास्थ्य, 
घर बनाने के सामानों का उद्योग, 
राष्ट्रनियलत्रण । 
संघ-रिपव्लिक के राजकीय प्रबन्ध की संस्थाएं 


घारा ७६---सघ-रिपब्लिक की सर्वोच्च कार्यकारिणी और प्रचधक्रारिणी सम्था होगी 
संब-रिपब्लिक की जन कमिस्सार कौंसिल ! 


धारा ८०--सघ रिपक्लिक की जन कमिस्सार-कीसिल सघ-रिपब्लिक के प्रति 
उत्तरदायी है | सध-रिपग्लिक की सुप्रीम सोवियट के अधिवेशनो के त्रीच के समय में 
बह अपनी सघ्र-रिपक्लिक की सुप्रीम सोवियट के प्रेजीडियम के प्रति उत्तरठायी शेगी । 


धारा ८?--सघ-रिपब्लिक की जन-कमिस्सार-कीसिल सोवियट-पूनियन और संघ 
रिपक्जिक मे प्रचलित काबूनो और सोबियट-यूनियन के जन-कपिस्सार-कोसिल के निर्णयो 
और आजाओं के अनुसार और उनके आधार पर फैसले और आजाएँ जारी करेंगी और 
उनके कार्यास्वित होने की देख रेख करेंगी 


घारा ८२---सघ-रिपब्लिक को जन-कमित्सार-कीसिल वो अधिकार है फ्रि वह 

स्वायत्त-रिपक्लिकों की जन-उमिस्तार-कसिलो के फैसलों और हुक्मे को रोक दे | उसे यह 
हक है कि अगर यह मुनासित्र समझे तो प्रदेशों, प्रान्तों ओर स्वायत्त-प्रान्तों के मेहनत- 

फशों की सोवियटों की कार्य-कारिणी समितियों के फैसलो और शानाश्रों को मंसूख कर दे। 

घारा ८रे--संघ-रिपब्लिक की सुप्रीम सोवियट निम्नलिखित ध्यक्तियों की ज्म- 
कमिस्सार कीसिल बनायेगी -- 

१-सेघ रिपन्लिक के जन-कमिस्सार कोसिल के अध्यक्ष, 

२--अनेक उपाध्यक्ष, 

३--राजबीब योजना कमौशन के अध्यक्ष, 


४-“ खाद्य-उद्योग, मछली मारने के उद्योग, मास और दघध-मक्खन आदि 


उद्यग, इलक उद्योग, कपड़े के उद्योग, लकही के उद्योग, महान चनाने के स 


कै 
ने के सामानो के 


( रे७८प ) 


बिजली के पावर-स्टेशन, 
विद्यत्‌ इजिनियरिंग, 
लोहा और इस्पात सम्बन्धी उद्योग, 
रसायन सम्पन्धी उद्योग, 
लोदे के अलावा दूसरे धातु सम्बन्धी उद्योग, 
हवाई जहाज का उचद्येग, 

जहाज का उद्योग, 
गोला बारूद का उद्योग, 
शस्त्रात्न का उद्योग, 
भारी मशीने बनाने का उद्योग, 
मभोली मशीनें बनाने का उद्योग, 
श्राम मशीनें बनाने का उद्योग, 
नौसेना, 
खेती के सामान, 
सित्रिल इजिनियरिंग उद्योग, तथा 
सेलुलोज श्रौर कागज के उद्योग । 


घारा ७८--निम्न जन-कमिस्सार सघ-ग्पिब्लिक के जन-कमिस्सार होंगेः-- 
खाय-उद्योग, 

मछली मारने का उद्योग, 

मास और दूध- ज़खन आदि का उद्योग, 

हलके उद्योग, 

कपड़े का उद्योग, 

लकडी का उद्योग, 

क्रषि, 

सरकारी श्रनाज और पशु-फामे, 

श्र्थ ( कोप १, 


व्यापार, 

आतन्तरिक मामले, 

राज्य की सुरक्षा, 

न्याय, 

साबजनिक स्वास्थ्य, 

घर बनाने के सामानों का उद्योग, 

राष्ट्रनियन्त्रण 

संध-रिपव्लिक के राजकीय प्रबन्ध की संस्थाएं 

धारा ७६---सघ-रिपब्लिक की सर्वोच्च कार्यकारिणी और प्रवधकारिणी सस्था होगी 
सघ-रिपब्लिक की जन कमिसस्‍्सार कॉसिल | 

धारा ८०--संघ रिपब्लिक की जन कमिस्सार-कॉसिल सब-रिपव्लिक के प्रति 
उत्तरदायी हे। संघ-रिपब्लिक की सुप्रीम सोवियट के अधिवेशना के च्ीच के समय मे 
वह झपनी संघ-रिपब्लिक की सुप्रीम सोवियट के प्रेजीडियम के प्रति उत्तरदायी होगी । 


धारा ८१--सघ-र्पब्लिक की जन-कमिस्सारकोसिल सोवियव्यूनियन ओर सध 
रिपब्शिक मे प्रचलित कानूनों और सोवियट-बूनियन के जन-कमिस्सार-कोसिल के निर्णयो 
और आजाओं के अनुसार और उनके आधार पर फैसले और आज्ञाएँ जारी करेंगी और 
उनके कार्यान्त्रित होने की देख रेख करेगी । 

धारा ८२---सघ-रिपब्लिक की जन-कमित्सार-कीसिल का अधिकार है कि बह 
स्वायत्त रिपक्लिकों की जन-ऊमिस्सार-कीसिलो के फैसलों और हुक्मो को रोक दे । उसे यदद 
भी हक है कि अगर वह सुनासिव समझे तो प्रदेशों, प्रान्तों ओर स्वायत्त-प्रान्तों के मेहनत- 
कशों की सोबिय्ों की कार्य-कारिणी समितियों के फैसलो और आजाओ को मंसूख कर दे। 

घारा ८२--संघ-रिपब्लिक की सुप्रीम सोवियट निम्नलिखित व्यक्तियों की जन- 
कमित्सार कींसिल बनायेगी :-- | 

१--सघ रिपम्लिक के जन-कमिस्सार कीसिल के अध्यक्ष, 

२--अनेक उपाध्यक्ष, 

३--रणाजकीय योजना कमीशन के अध्यक्त, 

४-- खाद्य-डद्योग, मछुछ्ली मारने के उद्योग, मास और दृध-मक्खन आदि के 
उद्योग, हल्के उद्योग, फ्पड़े के उद्योग, लकड़ी के ड्य्योग, मकान बनाने के सामानों के 


( रेणप ) 


पिजली के पावर-स्ठेशन, 

विद्युत्‌ इजिनियरिंग, 

लोक और इस्पात सम्बन्धी उद्योग, 
रसायन सम्मन्धी उद्योग, 

लोदे के अलावा दूसरे धातु सम्बन्धी उद्योग, 
हवाई जहाज का उलद्येगग, 

जहाज का उद्योग, 

गोला बारूद का उद्योग, 

शस्त्रात्न का उद्योग, 

भारी मशीनें बनाने का उद्योग, 
मभ्गोली मशीनें बनाने का उद्योग, 
आम मशीने बनाने का उद्योग, 
नौसेना, 

खेती के सामान, 

सिविल इजिनियरिंग उद्योग, तथा 
सेलुलोज और कागज के उद्योग । 


घारा ७८--निम्न जन-कमिस्सार सघ-ग्पिव्लिक के जन-कमिस्सार होंगेः-- 
खाय-उद्योग, 

मछली मारने का उद्योग, 

मास ओर दूध खखन आदि का उद्योग, 

इलके उद्योग, 

कपडे का उद्योग, 

लकडी का उद्योग, 

कृषि, 

मरकारी अ्रनाज और पशु-कार्म, 


श्रथ ( कीप ), 


( है७९ ) 


- व्यापार, 

आन्तरिक मामले, 

राज्य की सुरक्षा, 

न्याय, 

सावजनिक स्वास्थ्य, 

घर बनाने के सामानों का उद्योग, 

राष्ट्र-नियन्त्रण । 

संघ-रिपव्लिक के राजकीय प्रबन्ध की सस्थाएं 

घारा ७६--सघ-रिपब्लिक की सर्वोच्च कार्यकारिणी और प्रचधकारिणी सस्था होगी 
संघ-रिपब्लिक की जन कमिस्सार कॉंसिल । 

धारा ८०--सघ रिपव्लिक की जन कमिस्सर-कीसिल सघ-रिपब्लिक के प्रति 
उत्तरदायी है। सघ-रिपब्लिक की सुप्रीम सोवियट के अविवेशनो के बीच के समय में 

ह अपनी सघ-रिपब्लिक की सुप्रीम सोवियट के प्रेजीडियम के प्रति उत्तरदायी होगी । 

धारा ८/--सघ-स्पव्लिक की जन-फमिस्सारुकासिल सोवियट्यूनियन ओर संघ 
सिपब्शिक से प्रचलित कानूनों और सोवियट-बूनियन के जन-कमिस्साग-कोसिल के निर्णयो 
और आजाओ के अनुसार और उनके आधार पर फैसले और आजाएँ. जारी करेगी ओर 
उनके कार्यान्वित होने की देख रेख करेंगी | 

धारा ८२--सघ-रिपब्लिक वी जन-कमित्सार-कीसिल वो अधिकार है कि वह 
स्वायत्त रिपक्लिको की जन-कमिस्सार-कीसिलो के 'पैसलों और हुक्म को रोक दे । उसे यदद 
भी हक है कि अगर वह सुनासित्र समझे तो प्रदेशों, प्रान्तों और स्वायत्त-प्रान्तों के मेहनत- 
कशे। की सोवियों की कार्य-कारिणी समितियों के फैसलों और आजाओ। को मंसूख कर दे । 


धारा ८रे--संघ-रिपब्लिक की सुप्रीम सोवियट निम्नलिखित व्यक्तियों वी जन- 
कमिस्सार कौसिल बनायेगी :--- 

१--सघ रिपिव्लिक के जन-कमिस्सार कीसिल के अध्यक्ष, 

२--अनेक उपाष्यक्ष, 

३--रणजकीय योजना कमीशन के अध्यक्ष 


४--खाद्य-उद्योग, मछली मारने के उद्योग, मास और दूध-मक्खन आदि 
उदय, हलके उद्योग, कपड़े के उद्योग, लकड़ी के उद्योग, मकान बनाने के सामानों 
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( ३८० ) 


उद्योग, कृषि सरकारी श्रत्न और पशु-फार्म, कोप, व्यापार, आन्तरिक विषय राज्य की 
सुरक्ञा, न्याय, सावेजनिक स्वास्थ्य, र्ट्रनियन्त्रण, शिक्षा, स्थानीय उद्योग-बन्धे 
ग्युनिसिपल कोष, समाज की देखभाल ओर मोथ्र द्वार आवागमन के जन-कमिस्सार, 
प्--कला-प्रबन्ध का प्रधान, 
६--अ्रखिल-सोवियट जन-कमिसरियट के प्रतिनिधि | 


| धारा ८०--सघ-रिपब्लिक के जन-कमिध््मार सव रिपब्शिक के अन्तर्गत के राजकीय 
प्रशन्व की शाखाओं का सचालन करंगे। 


घारा ८५--सघ रिपब्लिक के जन-कमित्सार अपनी-अपनी क्मिसरियेट के क्लत्र 
के भीतर विभाग के लिए---सोवियट-यूनियन और सघ रिपब्सिक की जन कमिस्सार-ओॉसिल 
के निर्णयों और आ्राजाशों तथा सोबियट-यूनियन के सघ-रिपब्लिक सबधी जन-कमिस्सार 
की आशाश्री ओर आदेश के श्रमुसार श्राजाएँ और निर्देश निकालेंगे | 


घारा ८३-सघ-रिपब्लिक के भी जन-क्मिसरियट या तो सघ रिपब्लिक के 
क्मिसग्यिट या रिपश्लिक-क्मिसरियेट होंगे | 


धारा ८७--सघ-रिपब्लिक के जन-क्मिस्सार अपने जिम्मे के विभागों का 
संचालन करेंगे ओर थे सघ-रिपक्लिक की जन-करमिस्सार-क्रॉसिल तथा सोवियट केन्द्रीय 
सरकार के उसी विभाग वाले सध-रिपब्लिक सघ सम्बन्धी जन-कमिस्सार के अधीन होंगे ) 


धारा ८ट---रि्पब्लिक-जन-ऊमिस्सार श्रपने जिम्मे के विभागों का सचाज्षन करेंगे 
श्रौर सीधे सत्र-रिपब्लिक की जन कपिस्सार-कॉसिल के मातहत होंगे । 


स्वायत्त समाजवादी रिपब्लिकों की राजकीय सत्ता की सर्वोच्च सस्थाएँ 
धारा ८६--स्वायत्त-ग्पिव्त्िक की राज्यशक्ति की सर्वोच्च सस्वथा सुप्रीम सोवियट 


होगी | 


धारा ६०--स्वायत रिपब्लिक की सुप्रीम-सोवियट वो उस रिपब्लिक फे नागरिक 
चार साल के लिए स्वायत्त रिपक्लिक के विधान में दिये हुए, प्रतिनिधित्त फी सख्या के 
श्रनुसार चुनेंगे। 


धारा ६६--चल्वावत्त-रिपतश्लिक की कानून चनानेवाली सध्ष्या सिके उसकी सुप्रीम 
सोबियद होगी | 


धारा €२--स्वायत्त-रिपब्लिक अपनी विशेष परिस्थितियों का ध्यान रखते हुए ओर 
संदर रिपन्लिक के विधान के अनुकूृत् अपना विधान बनायेगी ॥ 


( ब८१ ) 


धारा ६३--स्वायत्त-रिपब्लिक की सुप्रीम-सोवियट अपना प्रेजीडियम चुनेगी और 
अपने विधान के अनुसार जन-कमिस्सार कोसिल्ल नियुक्त करेगी | 


स्थानीय राजकीय संस्थाएँ 

धारा ६०--प्रदेशों, प्रान्तो, स्वायत्त-प्रान्तों, क्षेत्रों ( हल्कों ), जिलों, नगरो और 
देहाती स्थानों ( स्तानित्सा, गाँव, गोला, क्रिश्लक, अउठल ) के मेहनतकशों के प्रतिनिधियों 
की सोवियट राजकीय सस्थाएँ है। 

धारा ६५--प्रदेशो, प्रान्तों, स्वायत्त प्रान्तों, क्षेत्रों, जिलो, नगरों के मेहनतकशों और 
देहाती स्थानों की पंचायतों को वहाँ के मेहनतकश दो वर्ष के लिए चनेंगे। 

धारा ६६--मेहनतकशो की सोवियट में कितने चुने हुए, प्रतिनिधि आयेंगे, इसका 
निर्णय सघ-रिपब्लिक का विधान करेगा । 

धारा ६७--मेहनतकशों की सोवियट अपने मातहत की प्रबंध सस्थाओ्रों के कायों 
का सचालन करेंगी तथा सावजनिक व्यवस्था कायम रखने की जिम्मेदारी लेंगी | वे कानूनो 
ओर नागरिकों के अधिकारों की रक्षा की देख-भाल स्थानीय आर्थिक और साथकृतिक 
प्रगति का सचालन और स्थानीय आय-ब्यय का निर्णय भी करेंगी | 


घारा ६८--मेहनतकशों की सोविय सोवियट-यूनियन ओर सब रिपब्लिक के 
जा रह गी री फैसले कै धर 

कानूनों द्वारा प्राप्त अधिकारों की सीमा के भीतर फैसले या हक्‍्मनामे जारी करेंगी । 

धारा ६६--मेहनतकशों की सोविय्टें अपनी कार्यकारिणी और प्रतनन्धकारिणी 
समिति चुनेगी जिनमें अध्यक्ष, अनेक उपाध्यक्ष, मन्‍्त्री और अनेक सदस्य होगे | 

धारा 7००--सघ-रिपव्लिको के विधान के मुताविक छोटी-छोटी जगहो की सोवियटों 
की प्रतन्थकारिणी और कार्यकारिणी समितियों के निम्नलिखित सदस्य होते हैं :--. 

सभापति, उपसभापति और मन्न्री । 

धारा 7०/--कार्यकारिणी समिति अपने चुनने वाली स्थानीय लोवियट और 
उससे उच्च सोबियट की कार्यकारिणी के सामने जबाबदेह होगी | 

अदालतें और प्रोक्‍्यूरेटर ( चीफ जज ) का कास 

धारा 7०२--सोबियय्यूनिबन में निम्नलिखित न्यायालय न्याय का प्रत॒न्ध 
फररेंगे ;--- 

सोवियट यूनियन की सुप्रीम हाईकोट; संघ-ग्पिब्लिका के हाईकोर्ट, प्रदेश, श्रान्त, 
लायत्त-यिब्लिक्, स्वायत्त प्रान्त श्रोर क्षेत्री के न्यायालय तथा सोविवट सरकार हाय 
नियुक्त किये हुए विशेष न्‍्यायाहुव ओर जन-न्वायालय | 


( रेफर ) 


धारा 7५३--सिवाय उन सुकदमों के जिनके लिए. कानून ने विशेष नियम बना 
रखे है, सभी मुकदमों का फैसला जनता के असेसरों की मदद से किया जायगा | 


घारा ?०४--सोवियट्-यूनियन का हाईकोर्ट न्याय की सत्से वडी सस्था है और 
यह सोवियद-यूनियन ओर सम्र-रिपब्लिकों की त्याय-सस्थाओं की देस-रेख करेगा । 


धारा ?०५--सोवियट-यूनियन का हाईकोर्ट और उसके विशेष न्यायालय सोवियट- 
यूनियन की सुप्रीम सोवियट द्वारा पाँच साल के लिए चुने जायेंगे | 

धारा ?०६--सघ-रिपब्लिक के हाईको: सघ-रिपब्लिकों की सुप्रीम सोविय॑ों द्वारा 
पॉच वर्ष के लिए. चुने जायेंगे । 

घारा १०७--स्वायत्त-रिपब्लिकों के हाईको् रिपब्लिकों द्वारा पाँच वचन के लिए, 
चने जायेंगे । 

घारा ?०८--पप्रदेश, प्रान्त, स्वायत्त प्रान्त ओर क्षेत्र के न्यायालय, प्रदेश, प्रान्त 
या क्षेत्र की सोवियटों द्वारा या स्वायत्त प्रान्त की सोबियटों द्वारा पाँच वर्ष के लिए, चुने 
जायेगे | 

घारा १०६--जन-न्यायालय को सम्बन्धित क्षुत्र के नागरिक, सावजनिक, प्रत्यक्ष, 
समान निर्वाचनाधिकार और गुप्त मतदान के सिद्धान्तानुसार तीन वर्ष के लिए, चुनेंगे। 


धारा ११०--न्यायालय का कार्य सघ-रिपब्लिक, स्वायत्त-रिपब्लिक या स्वायत्त 
प्रान्‍्त वी भाषा में होगा | जो व्यक्ति उस भाषा को नहीं जानते, उनके लिए दुभाषिया 
द्वार मुऊदमे के पहलू की जानकारी का प्रत्रत्य तथा न्यायात्य में अपनी भाषा में बोलने 
का अधिफार होगा । | 

धारा १११--सोवियर यूनियन के प्रत्येक न्यायालय मे मुकदमे की सुनवाई खुली 
श्रदालत में होगी, यदि कानून ने उस श्रेणी के मुकदमे के लिए, कोई दूसरा नियम न 
बना रक्खा हो | अपराधी को वकील रख कर सऊाई पेश करने का पूरा श्रधिकार होमा | 


धारा ?/२--जज स्वतत्न है, उन पर सिर्फ कानून की पावन्दी है। 


धोरा /--सोवियद यूनियन के प्रोक्युरेटर चीफ जज को सोवियट यूनियन के 
सभी जन-ऊमिस्सारो तथा उनके अधीन सस्यथाओं, सभी अधिकारियों और नागरिकों द्वारा 
कानूम की सख्त पात्रन्ठी की देख-रेख करने का सवोपरि अधिकार है | 


बारा 7/४--सोवियद यूनियन वी सुप्रीम-सोवियट सोवियट-यूनियन के प्रोक्युरेट्र 
प्रो सात वर्ष के लिए. नियुक्त करेगी। 


( बग्य३ ) 


धारा ११५--सब-रिपब्लिको, प्रदेशो, प्रान्तो तथा स्वायत्त जिलों के प्रोक्युरेट्रों 
की सोवियट यूनियन का प्रोक्युरेटर पाँच वर्ष के लिए, नियुक्त करेगा। 


धारा ११६-्षेत्र, जिला और नगर के प्रोक्युरेट्रो को सघ-रिपन्लिक के 
प्रौक्यु रेटर सोवियट यूनियन के “प्रोक्‍्युरेटर” की स्वीकृति से, पाँच वर्ष के लिए, 
नियुक्त करेंगे | 


धारा ११७--प्रोक्युरेटर अपने कतंव्य पालन में किसी भी स्थानीय अधिकारी 
के मातहत न होंगे। वे केवल सोवियट यूनियन के प्रोक्‍्यु रेटर के अधीन होगे । 


नागरिकों के मौलिक अधिकार और कतंव्य 


धारा ११८--सोवियट यूनियन के प्रत्येक नागरिक को काम पाने का अधिकार 
होगा--अर्थात्‌ सत्र को काम मिलने ओर परिमाण और ग़॒ुण के अनुसार काम का 
वेतन देने का कत्त व्य राज्य ने अपने जिम्मे लिया है । 


राष्ट्रीय अथ-सम्बन्धी समाजवादी सस्थाओ्रो और समाजवादी समाज की उपजाऊ 
शक्तियों की निरन्तर बृद्धि तथा आर्थिक उपद्रवो ( मन्दी आदि ) की सभावना के दूर हो 
जाने ओर बेकारी के उठ जाने के कारण प्रत्येक नागरिकता का काम पाने का अधिकार 


सुरक्षित हे । 


घारा ११६--सोवियद यूनियन के प्रत्येक नागरिक को छुट्टी और विश्राम पाने का 
अधिकार होगा । 


काम के घट की घय कर सात घण्य करके, पूरी तनख्वाह के साथ सालाना छुय्टी 
का इन्तजाम करके और देश भर में स्वास्थ्ययह, विश्राम घर और क्लगो का प्रतन्ध करके 
नागरिकों का यह अधिकार सुरक्षित किया गया है | 


घारा १२०--सोविय यूनियन के प्रत्येक नागरिक को बुढापे मे, त्रीमारी में वा काम 

रने के लिए अग्रोग्य हो जाने पर परवरिश पाने का अधिकार शेगा | 
राष्ट्र के व्यय से सामाजिक त्रीमा को व्यवस्था मुफ्त इलाज का प्रतन्ध और देश भर 

में स्वात््यघर्रो का इन्तजाम करके यह अधिकार सुरक्षित किया गया है । 
घोरा १६९१--सोवियद यूनियन के प्रत्येक नागरिक को शिक्षा पाने का अ्रधिकार 


होगा । 


३ कब्ज ? दे 
शिक्ा को अनिवार्य और निःशुल्क बनाकर, यूनिवर्सिस्वो और कालेजो के 
&घिव्गश विद्याथियों के लिए सरकारी छात्रइत्ति व्ग इन्तजाम करके स्कूलों में उसी प्रान्त 


( इप्४ ) 


की भाषा मे शिक्षा की व्यवस्था करके और फैक्टरियों, सरकारी खेतों, मशीन और ट्रेक्टर 
के स्टेशनों तथा सामूहिक खेतों में ्रौद्योगिक टेकनिकल ओर कृषि-सम्बन्धी मुफ्त शिक्षा 
का प्रबन्ध करके यह अधिकार सुरक्षित किया गया है । 

धारा १२२--सोवियट यूनियन में ज्ियों को श्रार्यिक, राजकीय, सास्क्ृतिक, 
सामाजिक और राजनीतिक जीवन के हर एक क्षेत्र में पुरुषों के समान अधिकार होंगे। 

स्त्रियों को पुरुषों फे वरावर काम करने तथा काम का वेतन, छुट्टी और विश्राम पाने 
की व्यवस्था करके, (वेकारी के खिलाफ ) सामाजिक वीमा ओर शिक्षा का प्रबन्ध करके; 
तथा राज्य की ओर से माँ और बच्चे की रक्षा, वेतन के साथ प्रसूतिगहों, बच्चाखानों श्रोर 
किश्रगाटनों की सर्वत्र स्थापना करके स्त्रियों का यह अधिकार सुरक्षित किया गया है । 

घारा १२३--राष्ट्र श्रौर जाति का कुछ भी ख्याल न करके आर्थिक, राजकीय, 
सास्क्ृतिक, सामाजिक और राजनीतिक जीवन ,के हर एक क्षेत्र में सोवियट नागरिकों के 
अधिकारों की समानता का अटल नियम रहेगा | 

इन अधिएाएं में प्रत्यक्ष या अप्रत्यज्ञ किसी तरह भी प्रतिबंध लगाना, अथवा 
इसके विरोध में जाति श्रीर रह्ञ का ख्याल कर के प्रत्यक्ष या अ्रप्रत्यक्ष रूप से नागरिकों 
के विशेष अधिकार की स्थापना और रघज्ञ तथा जाति सम्बन्धी मेद-भाव या घृणा और 
अपमान का प्रचार करना कानून से दन्डनीय होगा । 

धारा १२४--नागरिकों की मानसिक स्वतन्त्रता को रक्षा के लिए सोवियट यूनियन 
में वर्म का राज्य से और स्कूल का वर्म से कोई सम्बन्ध नहीं रहेगा । सभी नागरिकों को 
धार्मिक उपासना की और धर्म-विरोधी प्रचार की स्वतन्त्रता स्टेगी। 

धारा १९४--जॉगर चलाने वालों के ख्वार्थों के अनुकूल होने से तथा समाजवादी 
प्रथा को मजबूत करने के लिए. सोवियट यूनियन के सभी नागरिकों को कानूनन्‌ निम्न 
अधिकार प्राप्त होगे.-- 

( के ) भाषण की स्वतन्नता, 

(ख ) प्र स की स्वतंत्रता, 

(ग ) सम्मेलन और सावजनिक समा करने की स्वतंत्रता, 

( घ ) सडको में जलूस और प्रदर्शनों की स्वतत्नता। 

जाँगर चलानेवालों और उनकी सस्थाओं को छापे की मशीनो, कागज के गोदामों, 
सार्वजनिक इमासतो, सडको, यातायात के साधनों तथा इस अधिकार को उपयोग में लाने 


के लिए. आवश्यक अन्य चीजों जो देकर नागरिकों के ये अधिकार सुरक्षित जिये 
गये ह। 


( रे८५ ) 


धारा 2२६--जाँगर चलानेवालों के स्वार्थों के अनुकूल होने और साधारण जनता 
की राजनीतिक कमंशीलता तथा सगठन-सम्बन्धी प्रतिभा को विकसित करने के लिए 
सोवियट यूनियन के नागरिक निम्न सावजनिक सस्थाश्रों द्वास अपने को सगठित करने 
का अधिकार रखते हैं:-- 
( १ ) मजदूर सभा, 
(२ ) सहयोग-समिति, 
( ३ ) तरुण-सगठन, 
(४ ) खेल और सैनिक सगठन, 
(५ ) साझ्क्कतिक सभा, 
(5 ) टेकनिकल ( यत्र-विज्ञान ) समा, 
(७ ) वैजानिक सभा। 
इसके अलावा अत्यत ही जाग्रत और क्रियाशील मजदूरों और अन्य श्रमजीवियों को 
सोवियट यूनियन की कम्युनिस्ट पाटो में शामिल्र होने का अ्रधिकार है क्योंकि कम्युनिस्ट 
पार्ट ही समाजबाद को दृढ और उन्नत बनाने के प्रयास में श्रमजीवियों की अगुश्रा है । 
और वही मेहनतकशों की सावंजनिक सभा और राजक्रीय सस्थाओं का मूल केन्द्र है। 
घारा १२७--सोबियट यूनियन के नागरिकों को पूर्ण शारीरिक स्वतन्त्रता होगी। 
कचहरियो के फेसले या प्रोक्युरेटर की अनुमति के ब्रिना कोई भी नागरिक गिरफ्तार नहीं 
किया जा सकेगा | 
धारा १४८--किसी भी नागरिक के घर में किसी को जबदस्ती घुसने का 
अधिकार न होगा। नागरिकों की चिट्दी-पत्नी नहीं खोली जा सकेगी । 
घारा 7२६---श्रमजीवियों के हितो की रक्षा करने अथवा वेनानिक कामो पर राष्ट्रीय 
आजादी के युद्ध में भाग लेने के कारण सताये गयग्ने फ्ेसी भी विदेशी नागरिक को 
सोवियट यूनियन में शरण पाने का अधिकार है | 
घारा /३०--सोवियट यूनियन के प्रत्येक नागरिक का करव्य है, कि वह सोवियद- 
यूनियन के विधान के अनुकूल चले, कानूनों की पावन्दी करे, भम सम्बन्धी अनुशासन 
का पालन करे, इसानदारी के साथ अपने सा्जनिऊ कर्तव्य का पालन करे और समाज- 
वाडी मेल्ष जोल के नियमों को माने । 
घारा १३१--तमाज्वादी सावजनिक रूग्पत्ति वी सोवियद प्रणाली के एक पत्रिन्र 
ओर अचल आधार की भाति रक्षा करना ओर उसे दृद बनाना प्रत्यक्त नागरिक ज्य 
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( अ्य४ ) 


की भाषा में शिक्षा की व्यवस्था करके और फैक्टरियों, सरकारी खेतों, मशीन और ट्रेफ्टर 
के स्टेशनों तथा सामूहिक खेतों में श्रौद्योगिक टेकनिकल ओर कृषि-समबन्धी मुफ्त शिक्षा 
का प्रचन्ध करके यह अधिकार सुरक्षित किया गया है। 
घारा १२२--सोवियट यूनियन में ज्लियों को श्रार्थिक, राजकीय, सास्क्ृतिक, 
सामाजिक और राजनीतिक जीवन के हर एक क्षेत्र में पुरुषों के समान अधिकार होंगे । 
छ्तलियों को पुरुषों के वराबर काम करने तथा काम का वेतन, छुट्टी और विश्राम पाने 
की व्यवस्था करके, (वेकारी के खिलाफ ) सामाजिक बीमा और शिक्षा का प्रबन्ध करके; 
तथा राज्य की ओर से माँ और बच्चे की रक्षा, वेतन के साथ प्रसूतिणहों, बब्चाखानों ओर 
किंड रगाटनों की सर्वत्र स्थापना करके स्त्रियों का यह अधिकार सुरक्षित किया गया है । 
धारा १२३--राष्ट्र श्रोर जाति का कुछ भी ख्याज्ञ न करके आर्थिक, राजकीय, 
सास्क्ृतिक, सामाजिक और राजनीतिक जीवन ,के हर एक क्षेत्र में सोवियट नागरिकों के 
अधिकारों की समानता का अ्रट्लल नियम रहेगा | 
टन अधिकारों में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष किसी तरह भी प्रतिवर्ष लगाना, अथवा 
इसके निरोव में जाति ओर रह्न का ख्याल कर के प्रत्यक्ष या श्रप्रत्यक्ष रूप से नागरिकों 
के विशेष अधिकार की स्थापना और रघ्ठ तथा जाति सम्ब्न्धी मेद-भाव या घृणा और 
अपमान का प्रचार करना कानून से दन्डनीय होगा | 
घारा १६४--नागरिकी की मानसिक स्वतन्त्रता की रक्षा के लिए. सोवियट यूनियन 
में धर्म का राज्य से और स्कूल का धर्म से कोई सम्बन्ध नहीं रहेगा | सभी नागरिकों को 
धार्मिक उपासना की और धर्म-विरोधी प्रचार की स्वतन्त्रता रहेगी | 
घारा १२४--माँगर चलाने वालों के स्वार्यों के अनुकूल होने से तथा समाजवादी 
प्रथा को मजबूत करने के लिए, सोवियट यूनियन के सभी नागरिकों को कानूनन्‌ निम्न 
अधिकार प्राप्त होगेः-- 
( के ) भाषण की खतत्नता, 
(एप) प्रंस की स्वत्ता, 
(ग ) सम्मेलन और सावजनिक सभा करने की स्वतंत्रता, 
(घ ) सडकों मे जलूस और प्रद्शनों की स्वतच्ता। 
जाँगर चलानेवालों और उनकी सस्याओं को छापे की मशीनो, कागज के गोदामों, 
साबजनिक इमारतो, सटकों, यातायात के साधनों तथा इस अधिकार को उपयोग में लाने 
के लिए. श्ावश्यक अन्य चीजों जो देकर नागग्कों के ये श्रधिकार सुरक्तित जिये 
ग्रमे है। 


( रे८५ ) 


घारा 2२६--जॉगर चलानेवालों के स्वार्थों के अनुकूल होने और साधारण जनवा 
की राजनीतिक कर्मशील्ता तथा संगठन-सम्बन्धी प्रतिभा को विकसित करने के लिए 
सोवियट यूनियन के नागरिक निम्न सावजनिक सस्थाओं द्वारा अपने को संगठित करने 
का अधिकार रखते हैंः-- 

(१ ) मजदूर सभा, 

(२ ) सहयोग-समिति, 

( ३ ) तदुणु-सगठन, 

(४ ) खेल और सैनिक संगठन, 

(५ ) सास्क्ृतिक सभा, 

(६ ) टेकनिकल ( यत्र-विज्ञान ) सभा, 

(७ ) वैज्ञानिक सभा। 

इसके अलावा अत्यंत ही जाग्रत और क्रियाशील मजदूरों ओर अन्य श्रमजीवियों को 
सोविय यूनियन की कम्युनिस्ट पादो में शामिल होने का अधिकार है क्योंकि कम्युनिस्ट 
पार्य ही समाजवाद को हृद और उन्नत बनाने के प्रयास में श्रमज्षीवियो को अगुश्रा है । 
आर बद्दी मेहनतकशों की सावजनिक सभा और राजकीय सस्याओ्रों का मूल केन्द्र है । 


धारा १२७---सोवियट यूनियन के नागरिवों को पूण शारीरिक स्वतन्त्रता होगी। 
कचहरियो के फैसले या प्रोक्युरेटर की अनुमति के बिना कोई भी नागरिक गिरफ्तार नहीं 
क्या जा सकेगा । 

धारा १४८--किसी भी नागरिक के घर में किसी को जबदम्ती घुसने का 
अधिकार न होगा। नागरिकों की चिह्दी-पत्री नही खोली जा सकेगी | 


घारा /२६--श्रमजीवियों के हितों की रक्षा करने अथवा वेन्ानिक कामी पर राष्ट्रीय 
आजादी के युद्ध में भाग लेने के कारण सताये गग्रे किसी भी विदेशी नागरिक को 
सोतरियन यूनियन में शरण पाने का अधिकार है | 

धारा 7३०---सोवियट यूनियन के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है, क्लि वट सोवियद- 
यूनियन के विधान के अनुकूल च्ते, कानूना की पातन्दी करे, श्रम सम्बन्धी अनुशासन 
का पालन करे, ईमानदारी के साथ अपने सावजनिक कर्तव्य का पालन करे और समाज- 
वादी मेल जोल के नियमो को माने | 

धारा १११--समाजवादी सावजनिक सम्पत्ति वी सोदियट प्रणाली के एक पत्रिन्र 
और अच्ल आधार की भाति रक्षा करना और उसे दृढ बनाना प्रत्येक नागग्कि झा 

डर 


( अ्प४८ ) 


की भाषा में शिक्षा की व्यवस्था करके और फैक्टरियों, सरकारी खेतों, मशीन और ट्रेक्‍्टर 
के स्टेशनों तथा सामूहिक खेतों में श्रोद्योगिक टकनिकल ओर कृषि-सम्बन्धी मुफ्त शिक्षा 
का प्रबन्ध करके यह अधिकार सुरक्षित किया गया है | 

घारा १२२--सोवियट यूनियन में प्लियों को श्रार्थिक, राजकीय, सास्क्ृतिक, 
सामाजिक और राजनीतिक जीवन के हर एक क्षेत्र में पुरुषों के समान अधिकार होंगे । 

ह्लियों को पुरुषों के बराबर काम करने तथा काम का वेतन, छुट्टी और विश्राम पाने 
की व्यवस्था करके, (वेकारी के खिलाफ ) सामाजिक वीमा ओर शिक्षा का प्रबन्ध करके, 
तथा राज्य की ओर से माँ और बच्चे की रक्षा, वेतन के साथ प्रसृतिण्हों, बच्चाखानों ओर 
किड रगाटनों की संत स्थापना करके स्लियों का यह अधिकार सुरक्षित किया गया हैं) 

घारा १२२--राष्ट्र और जाति का कुछ भी ख्याज्ञ न करके आर्यिक, राजकीय, 
सास्कृतिक, सामाजिक और राजनीतिक जीवन ,के हर एक क्षेत्र में सोवियट नागरिकों के 
अधिकारों की समानता का अटल नियम रहेगा । 

इन अधिकारों में प्रत्यक्ष या अगप्रत्यज्ञ किसी तरह भी प्रतिबध लगाना, अथवा 
इसके विरोध में जाति और रह्ज का ख्याल कर के प्रत्यक्ष या अ्रप्रत्यक्ञ रूप से नागरिकों 
के विशेष अधिकार की स्थापना और रघ्ञ तथा जाति सम्बन्धी भेद-भाव या घृणा और 
श्रपमान का प्रचार करना कानून से दन्हनीय होगा । 


घारा १२४--नागरिकों की मानसिक स्वतन्त्रता की रक्षा के लिए सोवियट यूनियन 
मे वर्म का राज्य से और स्कूल का धर्म से कोई सम्बन्ध नहीं रहेगा । सभी नागरिकों को 
धार्मिक उपासना की और धर्म-विरोधी प्रचार की स्वतन्त्रता रहेगी | 

घारा १९४--न्ॉगर चलाने वालों के खा्थों के अनुकूल होने से तथा समाजबादी 
प्रथा को मजबूत करने के लिए, सोवियट यूनियन के सभी नागरिकों को कानूनन्‌ निम्न 
अधिकार प्रात होंगेः-- 

( के ) भाषण की स्वतन्नता, 

(ख ) प्रंस की स्वतचता, 

(ग ) सम्मेलन और सावजनिक सभा फरने की स्वतंत्रता, 

( थे ) सडकों में जलूस और प्रदर्शनों की स्वतत्नता | 

जाँगर चलानेवालों श्रौर उनकी सस्थाओ्रों को छापे की मशीनो, कागज के गोदामो, 
सार्वजनिक इमाखतो, सठकों, यातायात के साधनों तथा इस अ्रधिकार को उपयोग में लाने 


के लिए आवश्यक अन्य चीजों को देकर नागरिकों के ये अ्रधिकार सुरक्षित किये 
गये £। 


( शे८घ५ ) 


घारा 2९६--जाँगर चलानेवालों के स्वार्थों के अनुकूल होने और साधारण जनता 
की राजनीतिक कर्मशीलता तथा संगठन-सम्बन्धी प्रतिमा को विकसित करने के लिए 
सोवियट यूनियन के नागरिक निम्न सावजनिक सस्थाओं द्वारा अपने को संगठित करने 
का अधिकार रखते हैंः-- 


(१ ) मजदूर सभा, 

(२ ) सहयोग-समिति, 

(३ ) तरुण-संगठन, 

(४ ) खेल और सैनिक सगठन, 

(५ ) सास्क्ृतिक सभा, 

(६ ) टेकनिकल ( यत्र-विजान ) समा; 
(७ ) वैज्ञानिक सभा | 


इसके अलावा अत्यंत ही जाग्रत और क्रियाशील मजदूरों और अन्य श्रमजीवियों को 
सोवियट यूनियन की कम्युनिस्ट पादी में शामिल होने का अधिकार है क्योंकि कम्युनिस्ट 
पायी ही समाजबाद को दृढ ओर उन्नत बनाने के प्रयास में श्रमजीवियों की अ्गुथ्रा है । 
और वही मेहनतकशों की सावंजनिक सभा और राजकीय सस्थाओ्रों का मूल केन्द्र है | 


धारा १९७--सोवियट यूनियन के नागरिकों को पूर्ण शारोरिक स्वतन्त्रता होगी। 
कचहरियो के फैसले या प्रोक्‍्युरेटर की अनुमति के बिना कोई भी नागरिक गिरफ्तार नहीं 
किया जा सकेगा । 

धारा १श८--किसी भी नागरिक के घर में किसी को जबद॑स्ती घुसने का 
अधिकार न होगा। नागरिकों की चिद्यी-पत्री नही खोली जा सकेगी । 


घारा 7९६--श्रमजीवियों के हितो की रक्षा करने थ्रथवा वैज्ञानिक कामी पर राष्ट्रीय 
आजादी के युद्ध में भाग लेने के कारण सताये गये किसी सी विदेशी नागरिक को 
सोवियट यूनियन में शरण पाने का अ्रधिकार है। 

घारा 7३०--सोवियट यूनियन के प्रत्येक नागरिक का कर्नव्य है, कि वह सोवियद- 
यूनियन के विधान के अनुकूल चले, कानूनों की पावन्दी करे, श्रम सम्बन्धी अनुशासन 
का पालन करे, ईमानदारी के साथ अपने सावजनिऊ कर्तव्य का पालन करे और समाज- 
वादी मेल जोल के नियमो को माने | 


र्‌ 


धारा १३९१--समाजबादी साबजनिक सम्पत्ति वी सोश्यिट प्रणाली के एक पवित्र 
ओर अच्ल आधार की भागि रक्षा करना और उसे हद बनाना प्रत्य”» नागरिक छा 
४९ 


( डेप ) 


गराषा में शिक्षा की व्यवस्था करके और फैक्टरियों, सरकारी खेतो, मशीन और ट्रेक्टर 
टेशनों तथा सामूहिक खेतों में श्रोद्योगिक गेकनिकल और कृषि-सम्बन्धी मुफ्त शिक्षा 
बन्‍्ध करके यह अधिकार सुरक्षित किया गया है। 

घारा १२२--सोवियट यूनियन में जियो को श्रार्यिक, राजकीय, सास्क्ृतिक, 
जिक और राजनीतिक जीवन के हर एक क्षेत्र में पुरुषों के समान अधिकार होंगे | 


स्लियों को पुरुषों के वरावर काम करने तथा काम का वेतन, छुट्टी और विश्वाम पाने 
यवस्था करके, (बेकारी के खिलाफ ) सामाजिक बीमा ओर शिक्षा का प्रतनन्ध करके, 
राज्य की ओर से माँ और बच्चे की रक्ला, वेतन के साथ प्रसूतिणहों, बच्चाखानों ओर 
र्गाटनों की सर्वत्र स्थापना करके स्त्रियों का यह अधिकार सुरक्षित किया गया है । 
धारा १२३--राष्ट्र शोर जाति का कुछ भी ख्याल न करके आर्थिक, राजकीय, 
#_तिक, सामाजिक और राजनीतिक जीवन ,के हर एक क्षेत्र में सोवियट नागरिकों के 
कारों की समानता का अटल नियम रहेगा। 
इन अ्रधिकारं में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष किसी तरह भी प्रतित्रध लगाना, अथवा 
के विरोध में जाति और रज्ञ का ख्याल कर के प्रत्यक्ष या श्रप्रतक्ष रूप से नागरिकों 
वेशेष अधिकार की स्थापना और रह्ज तथा जाति सम्ब्न्बी मेद-भाव या घृणा और 
मान का प्रचार करना कानून से दन्हनीय होगा । 
घारा १९४--नागरिकों की मानसिक स्वतन्त्रता की रक्षा के लिए सोवियट यूनियन 
में का राज्य से और स्कूल का धर्म से कोई सम्बन्ध नहीं रहेगा | सभी नागरिकों को 
पक उपासना की ओर बर्म-विरोधी प्रचार की स्वतन्त्रता रहेगी । 
धारा १९५--जाँगर चलाने वालों के स्वार्थों के अनुकूल होने से तथा समाजबादी 
| को मजबूत करने के लिए. सोवियट यूनियन के सभी नागरिकों को कानूनन्‌ निम्न 
कार प्राप्त होंगे.-- 
( के ) भाषण की स्वतन्नता, 
(ख ) प्रेस की स्वतश्नता, 
(ग ) सम्मेलन और सावजनिक सभा ऊरने की स्वतत्नता, 
( घ ) सडक में जलूस और प्रदर्शनों की स्वतत्नता। 
जाँगर चलानेवालों और उनकी सस्याओ्ं को छापे की मशीनो, कागज के गोदामों, 
(हे छ जैक व ्ध्क 
जनिऊ इमास्ती, सठकों, यातायात के साधनों तथा इस अधिकार को उपयोग में लाने 
लिए. आवश्यक अन्य चीजों को देकर नागरिकों के ये श्रधिकार सुरक्षित किये 
ड्द। 


( रेफर ) 


धारा 27२६--जाँगर चलानेवालों के स्वार्थों के अनुकूल होने ओर साधारण जनवा 
की राजनीतिक कर्मशीलता तथा सगठन-सम्बन्धी प्रतिभा को विकसित करने के लिए 
सोवियट यूनियन के नागरिक निम्न सावंजनिक संस्थाओं द्वारा अपने को सगठित ऊरने 
का अधिकार रखते हैंः-- 

(१ ) मजदूर सभा, ४ 

(२ ) सहयोग-समिति, 

( ३ ) तरुण-संगठन, 

(४ ) खेल ओर सैनिक संगठन, 

(५ ) सास्क्ृतिक सभा, 

(६ ) टेकनिकल ( यत्र-विज्ञान ) सभा, 

(७ ) वैज्ञानिक समा | 


इसके अलावा अ्रत्यत ही जाग्रत और क्रियाशील मजदूरों और अन्य श्रमजीवियों को 
सोवियट यूनियन की कम्युनिस्ट पार्टों में शामिल होने का अधिकार है क्योंकि कम्युनिस्ट 
पायी ही समाजबाद को दृढ ओर उन्नत बनाने के प्रयास में श्रमजीवियों की श्रगुगश्रा है । 
ओर वही मेहनतकशों की सार्वजनिक सभा और राजग्रीम्र संस्थाओं का मूल केन्द्र है | 


धारा १२७--सोवियट यूनियन के नागरियों को पूर्ण शारीरिक स्वतन्त्रता होगी। 
कचहरियों के फेसले या प्रोक्युरेटर की अनुमति के बिना कोई भी नागरिक गिरफ्तार नहीं 
किया जा सकेगा । 


धारा १श८--क्सी भी नागरिक के घर में किसी को जबदस्ती घुसने का 
अधिकार न होगा | नागरिकों की चिटद्ची-पत्री नही खोली जा सकेगी | 


घारा /२६--श्रमजीवियों के हितो की रक्षा करने अथवा वेजानिक कामों पर राष्ट्रीय 
शाजादी के युद्ध में भाग लेने के कारण सताये गये स्सी भी विदेशी नागरिक को 
सोवियय यूनियन में शरण पाने का अधिकार है। 

धारा /२३०--सोवियट यूनियन के प्रत्येक नागरिक का कवव्य है, क्लि बट सोविवद- 
यूनियन के विधान के अनुकूल चले, कानूनों की पावन्दी करे, श्रम सम्बन्धी अनुशासन 
का पालन करे, ईमानदारी के साथ अपने सावजनिऊ कर्तव्य का पालन करे और समाज- 
वादी मेल जोल के नियमों को माने | 

धारा १३१--तमाजवादी साब्ंजनिक सम्पत्ति दी सोवियट प्रणाली के एक पवित्र 
ओर अच्ल आधार की भाति रक्षा करना और उसे हृद़ बनाना प्रत्येक नागरिर जा 

डर 


( रे८६ ) 


कर्तव्य है । उसका फज है कि सामाजिक सम्पत्ति को देश के धन श्रौर तल का खोत तथा 
सभी श्रमजीवियों के समुद्ध और सास्क्ृतिक जीवन का मूल श्राधार जान कर वह उसकी 
रक्षा करे | 

सार्वजनिक सामाजिक सम्पत्ति को हानि पहुँचाने वाला व्यक्ति जनता का शत्रु है| 

घारा १२२--सावंजनिक सैनिक-सेवा कानून है। 

लाल-सेना में सैनिक-सेवा करना सोवियट यूनियन के नागरिकों का पवित्र 
कतव्य है। 

घीौरां ११३१--पितृ-भूमि की रक्षा के लिए लडना हर एक सोवियट-यनियन के 
नागरिक का पवित्र कतंव्य है। देश-द्रोह--शपथ-त्याग, शत्र से मिल्न जाना, राज्य की 
सैनिक शक्ति को कमजोर करना, जासूसी करना--अत्यन्त भयकर अपराध हैं, और 
कानून उसके लिए, सख्त सजा देगा । 


निवाचन-प्रथा 


धारा १२४-मेहनतकशों के प्रतिनिधियों की सुप्रीम सभी सोवियटों--सोवियट 
यूनियन की सुप्रीम सोवियट, सघ-रिपब्लिक की सुप्रीम सोवियट, प्रदेश और प्रान्तों की जा० 
डि० सो० स्वायत्त-रिपव्लिकों की सुप्रीम सोवियट, स्वायत्त प्रान्तों, क्षेत्रों, इलाकों, नगरों 
श्रौर देहाती ( स्तानित्सा, गाँव, येला, किशलक आउल )-- के सदस्य निर्वाचकों द्वारा 
सावजनिक, समान और प्रत्यक्ष मताधिकार के साथ गुप्त मतदान द्वारा चने जायेंगे। 


धारा १२५--प्रतिनिधियों का चुनाव सावंजनिक है--सोवियट यूनियन के समी 
नागरिक जो १८ वर्ष के हो चुके हैं जाति, रक्न, धरम, शिक्षा की योग्यता, निवास 
उत्पन्न होने की श्रेणी, सम्पत्ति या पुरानी विरोधी कार्रवाइयों के विचार के बिना 
प्रतिनिधियों के चुनाव में वोट देने तथा खुद भी खढ़े होने का अधिकार रखते हैं, शर्ते 


यह है कि वे न पागल हों, और न कानूनी न्यायालय में उन्हें मताधिकार से वचित रहने 
का दड्ड दिया गया हो | 


धारा १२३- सदस्यों के चुनाव ( में समी ) बरात्रर हैं--हर एक नागरिक को 
एक बोट का अचिकार होगा । सभी नागरिक बराबरी के आधार पर चुनाव में भाग लेंगे | 


धारा १३७--पुरुषों के समान दी स्त्रियों को भी चनने और चने जाने का 
अधिकार होगा । 


घारा १३ं८--लाल सेना में काम करने वाले नागरिकों को बाकी सभी नागरिकों 
की तरद बरायरी के साथ चुननें और चुने जाने का अ्रधिकार होगा | 


( रेप७ ) 


धारा १३६--प्रतिनिधियों के चुनाव प्रत्यक्ष प्रणाली से होंगे--सभी श्रमजीवियों 
की सोविय, देहाती ओर नागरिक सोवियर्ओों से लेकर सोवियट यूनियन के सुप्रीम सोवियट 
तक नागरिकों द्वार प्रत्यक्ष बोट से चुनी जायेंगी । 


घोर १४०--सदस्यों के चुनाव में वोट गुप्त देना होगा । 

धारा १४१--चुनाव के लिए उस्मेदवार निर्वाचन-क्षेत्र के अनुसार नामजद 
किये जायेंगे | 

उम्मेदवारों को नामजद करने का अधिकार सावजनिक सस्थाओ्रों और मेहनतकारों 


की समाश्चो--कम्युनिस्ट पार्ट की शाखाओं, मजदूर सभाओ्रो, सहयोग-समितियों, तदण- 
सो और साल्‍्कृतिक समाओं--को होगा | 


छारा १४२--हर२ एक सदस्य का कतंत्य है कि वह अपने तथा अपनी सोबियर्टे 
के काम से निर्वाचकों को सूचित करे | वह किसी समय काबून द्वारा स्थापित तरीके के 
अनुसार अपने निर्वाचकों के “हुमत के निर्णय पर सदस्यता से हटा दिया जा सकेगा | 


हथियार, भन्‍्डा और राजधानी 

धारा १४२--सोवियट यूनियन का राज्य-चिन्ह होगा सूर्य की किरणों में चित्रित 
भूगोल के ऊपर रखा एक हंसुआ और एक हथीौडा, जिसकी सघ-रिपब्लिकों की भाषाश्रों 
म, “सत्र देशों के मजदूरों, एक हो जाओ !? के लेख के साथ गेहूँ की बालें घेरे हुई 
होगी । चिन्ह के ऊपर एक पेंचकोना तारा होगा | 

घारा (४४--सोवियट-राजभ्य का भन्‍्डा लाल कपड़े का होगा | उस पर डडे के 
पास ऊपरी कोने में सुनहले रह्ष से एक हँसिया और हथीडा बना होगा। उसके ऊपर 
एक पाँच कोने का लाल सितारा बना होगा जिसके किनारे सुनहले रख्ड से रंगे होंग। 
भल्डे की लम्बाई चौडाई की दूनी होगी । 

धार/ १४४--मास्की नगर सोवियट राज्य की राजधानी होगा । 


विधान से परिचतेन करने का नियस 
धारा १४६--सोवियट-यूनिवन के विधान का सशोधन सोवियट्-यूनियन को 
की जय वे एः न स्ज्पु न ० बे का 
मुप्रीम-सोवियट के निर्णय द्वारा ही हो सकेगा, सिर्फ़ सशोवन के पत्त में प्रत्येक सभा के 
कम से कम दो तिद्दाई सदस्यों का वोट आना चाहिए | 


( श्य८ ) 


कर्तव्य है । उसका फर्ज है कि सामाजिक सम्पत्ति को देश के घन और बल का खोत तथा 
सभी अ्रमजीवियों के समुझ और सास्कृतिक जीवन का मूल आधार जान कर वह उसकी 
रक्षा करे | 

सार्वजनिक सामाजिक सम्पत्ति को हानि पहुँचाने वाला व्यक्ति जनता का शत्रु है । 

घारा ११२--सावजनिक सैनिक-सेवा कानून है। 

लाल-सेना मे सैनिक-सेवा करना सोबियट यूनियन के नागरिकों का पवित्र 
क्ंव्य है | 

धारा १३३--पितृ-भूमि की रक्षा के लिए. ल्डना हर एक सोवियट-यूनियन के 
नागरिक का पवित्र कतंव्य है। देश-द्रोहइ--शपथ-त्याग, शत्र से मिल्ष जाना, राज्य की 


सैनिक शक्ति को कमजोर करना, जासूसी करना--अत्यन्त भयकर अपराध हैं, और 
कानून उसके लिए, सख्त सजा देगा । 


निर्वाचस-प्रथा 


धौरा १३४--मेहनतकशों के प्रतिनिधियों की सुप्रीम सभी सोबियर्णे--सोवियट 
यूनियन की सुप्रीम सोवियट, सघ-रिपब्लिक की सुप्रीम सोवियट, प्रदेश ओर प्रान्तों की जा० 
डि० सो० स्वायत्त-रिपब्लिकों की सुप्रीम सोवियट, स्वायत प्रान्तों, क्षेत्रों, इलाकों, नंगरों 
श्रीर देहाती ( स्तानित्सा, गाँव, गोला, किशलक ञ्राउल )-- के सदस्य निर्वाचवों द्वारा 
साबजनिक, समान और प्रत्यक्ष मताधिकार के साथ गुप्त मतदान द्वारा चने जायेंगे । 


धारां ११५--प्रतिनिधियों का चुनाव सावंजनिक है--सोबियट यूनियन के समी 
नागरिक जो १८ वष के हो चक्रे है जाति, रद्गठ, धम; शिक्षा की योग्यता, निवास, 
उत्पन्न होने की श्रेणी, सम्पत्ति या पुरानी विरोधी कारवाइयों के विचार के पिना 
प्रतिनिधियों के चुनाव में वोट देने तथा खुद भी खड़े होने का अधिकार रखते हैं, शर्त 


यह है कि वे न पागल्ल हों, ओर न कानूनी न्यायालय में उन्हें मताधिकार से वचित रहने 
का दड दिया गया हो | 


घारा १३६- सदस्यों के चुनाव ( मे समी ) बगबर हैं--हर एक नागरिक को 
एक वोट का अधिकार दोगा | सभी नागरिक बराबरी के आधार पर चुनाव में भाग लेंगे । 


पारा १२७--पुरुषों के समान द्वी स्त्रियों को भी चनने और चने जाने का 
खझधिकार होगा | 


घारा १३८--लाल सेना में काम करने वाले नागरिकों को व्राकी समी नागरिकों 
की तरह बराबरी के साथ चुनने और चुने जाने का अधिकार होगा | 


( रे८७ ) 


धारा १३६--प्रतिनिधियों के चुनाव प्रत्यक्ष प्रणाली से होंगे--सभी श्रमजीवियों 
ही सोविय्ट, देहाती और नागरिक सोवियर्यें से लेकर सोवियट यूनियन के सुप्रीम सोवियट 
क नागरिकों द्वारा प्रत्यक्ष वोट से चुनी जायेगी । 

घरों १४०--सदस्यों के चुनाव में वोट गुप्त देना होगा । 

धारा १४१--चुनाव के लिए, उम्मेदवार निर्वाचन-क्षेत्र के अनुसार नामजद 
किये जायेंगे | 

उम्मेदवारों को नामजद्‌ करने का अधिकार सावंजनिक सस्थाओं और मेहनतकारों 
की समाश्रों--कम्युनिस्ट पार्टी की शाखाओं, मजदूर सभाओं, सहयोग-समितियों, तरुण- 
सघों और साध्कृतिक समाओ--को होगा । 

धारा १४२--दर एक सदस्य का कतेज्य हे कि वह अपने तथा अपनी सोवियदों 
के काम से निर्वाचकों को सूचित करे | वह कित्ती समय कानून द्वारा स्थापित तरीके के 
अनुसार अपने निर्वाचकों के बहुमत के नि्णय पर सदस्यता से हटा दिया जा सकेगा । 


हथियार, मन्‍्डा और राजधानी 

धारा १४३--सोविबट यूनियन का राज्य-चिन्ह होगा सूय की किरणों में चित्रित 
भूगोल के ऊपर खखा एक हँसुथ्रा और एक हथीडा, जिसको सघ-रिपब्लिकों की भाषाओं 
मे, “सत्र देशों के मजदूरो, एक हो जाओ्रो !” के लेख के साथ गेहूँ की बालें घेरे हुई 
हंगी | चिन्ह के ऊपर एक पँचकोना तारा होगा | 

घोरा १४४--सोवियद-राज्य का भन्डा लाल कपड़े का होगा । उस पर डडे के 
पास ऊपरी कोने में सुनहले रड़् में एक हँसिया ओर इथोडा बना होगा | उसके ऊपर 
एक पॉँच कोने का लाल सितारा चना होगा जिसके किनारे सुनहले रख्ष से रंगे होंगे | 
भल्‍्डे की लम्बाई चोड़ाई की दूनी होगी | 

घार/ १४४--मास्को नगर सोवियट राज्य की राजधानी होगा । 

विधान में परिवर्तेन करने का नियम 

पारा १४६--सोविग्रव्यूनियन के विवान का सशोधन सोवियट्-यूनियन की 
सुप्रीम-सोवियय के निरणेय द्वारा ही हो सकेगा, सिर्फ सशोधन के पक्ष में प्रत्येक सभा के 
कम से कम दो तिहाई सदस्यों का वोट आना चाहिए | 


3 कर. ) 


धारा १३६---प्रतिनिवियों के चुनाव प्रत्यक्ष प्रणाल्ली से होंगे--सभी अ्मजीवियों 
की सोवियट, देहाती और नागरिक सोवियटों से लेकर सोवियट यूनियन के सुप्रीम सोवियट 
तक नागरिकों द्वारा प्रतनक्ष वोग से चनी जायेगी । 


घोष १४०--सदस्थों के चुनाव में वोट गुप्त देना होगा | 


धारा १४१--चुनाव के लिए उम्मेदवार निर्वाचन-क्षेत्र के अनुसार नामजद 
किये जायेंगे । 

उम्मेदवारों को नामजद करने का अधिकार सावंजनिक सस्थात्रों और मेहनतकारों 
की सभाश्मो--कम्युनिस्ट पार्ट की शाखाओं, मजदूर सभाओं, सहयोग-समितियों, तरुण- 
सघों और सात्कृतिक सभाओ--को होगा | 

धारा १०२--हर एक सदस्य का क्ेत्य है कि वह अपने तथा अपनी सोचियरों 
के काम से निर्वाचकों को सूचित करे | वह किसी समय कानून द्वारा स्थापित तरीके के 
अनुसार अपने निर्वाचकों के बहुमत के निर्णय पर सदस्यता से हटा दिया जा सकेगा । 


हथियार, भनन्‍्डा ओर राजधानी 


धारा १४२--सोवियट यूनियन का राज्य-चिन्द होगा सूर्य की किरणों में चित्रित 
भूगोल के ऊपर खखा एक हँसुथ्रा शोर एक इथौड़ा, जिसको सघ्र-रिपब्लिकों की भाणश्रों 
मे, “सत्र देशों के मजदूरो, एक हो जाओ !” के लेख के साय गेहूँ की बालें घेरे हुई 
हगी | चिन्ह के ऊपर एक पेंचकोना तारा होगा | 

धारा (४०४--सोवियट-राज्य का भनन्‍्डा लाल कपड़े का होगा। उस पर डड़े के 
पास ऊपरी कोने में सुनहले रड़ मे एक हँसिया और हइथीडा बना होगा । उसके ऊपर 
एक पाँच कोने का लाल सितारा चना होगा जिसके किनारे सुनहले रह से रंगे होंगे | 
भल्डे की लम्पाई चौड़ाई की दूनी होगी । 

धार। १४४--मास्की नगर सोवियट राज्य की राजधानी होगा | 


विधान में परिवर्तन करने का नियम 
धारा १ ४$--सोवियरर-यूनियन के विधान का सशोधन सोवियट्यूनियन की 
सुप्रीम-सोवियच के निर्णय द्वारा ही हो सकेगा, सिर्फ़ संशोवन के पक्त में श्रत्येक सभा के 
कम से कम दो तिहाई सदस्यों का वोट आना चाहिए | 


( बैप८ ) 


परिशिष्ट 
सोवियट-यूनियन की सुग्रीम-सोषियट के दशवें अधिवेशन में पास फानून 
( परिशिष्ट १) है 
सोवियट-यूनियन के रक्तात्मक साधनों को मजबूत बनाने के लिए, सोवियट-बूनियन 
की सुप्रीम-सोवियट फैसला करती है कि--- 
(१) सघ-रिपब्लिक अपनी श्रपनी सेनाये सगठित करेंगी | 
( २) सोवियट्यूनियन के विधान में नीचे लिखे हुए. सशोधन शामिल 
किये जाय :--- 
अ्र--सोवियट विधान की धारा १४ (छु) में “सोवियट यूनियन की सेना की 
संगठित करना ओर सभी सैनिक शक्तियों का सचालन करना” वाले वाक्य के बाद 
“संघ सिपब्लिकों में फौजी सगठन के लिए बुनियादी नियम बनाना”? जोड दिया जाय | 
इस प्रकार यह धारा यों हो जायगी--- “सोवियट यूनियन की सेना को संगठित 
करना, सभी सैनिक शक्तियों का सचालन करना और सघ रिपब्लिकों में फौजी सगठन 
के लिए बुनियादी नियम बनाना |? 
ब--सोवियट विधान में घारा श्८-ब को जोड दिया जाय-- 
धारा श्प-व 
“प्रत्येक सघ रिपड्ज्िक के पास अपनी फौजे होंगी |” 
स--सोवियट विवान की धारा ६० में नीचे दिया गया वाक्य जोडा जाय,-- 
“रिपश्लिकों म फौजों को संगठित करने के लिए सगठन की व्यवस्था की स्थापना 
करेगी ।”? 
३--रज्ता सम्बन्धी केन्द्रीय जन कमिसरियेट के रूप में सगठित किया जाय | 
एम्० कालनिन 
सोवियट यूनियन की सुप्रीम 
सोवियट की प्रेसीडियम के 
अच्यक्त 
ए० गं।रकिन 
सोबियट यूनियन की सुप्रीम 
सोवियट की प्रेसीडियम के 


की मंत्री 
ऋमलिन, मात्को 
१२ परवरी, १९४४ 


व्य६ ) 


( परिशिष्ट २ ) 

सोबियटयूनियन की संघ-रिपब्लिकों की विदेशों से सीधा सम्बन्ध स्थापित करने 
की आवश्यकता दिन प्रति दिन बढती जा रही है। दूसरे, सोवियट यूनियन के लिए भी 
अच्र यह नितांत आवश्यक है कि वह अतर्राष्ट्रीय क्षेत्र मे अपने सम्बन्धों को ओर भी बढाये। 
इन बातों को ध्यान में रखते हुए सोवियट की सुप्रीम-सोवियट फेसला करती है कि-- 

( १) सोवियट्यूनियन की सप्र॒ रिपग्लिक विदेशों से सीधा सम्बन्ध स्थापित 
कर सकेंगी और उनसे और सममौोते भी कर सकती हैं । 

(२) सोवियट-विधान में निम्नलिखित सशोधन शामिल कर विये जायें:-- 

क--सोवियट-विधान की धारा ( १४ क ) मे अतर्राष्ट्रीय सम्बन्धी के लिए संघ 
का प्रतिनिधि भेजना; “दूसरे राज्यो के साथ संधि करना” के जाद “सब-सिपब्लिफो 
और, विदेशी राज्यों के चीच के सम्बन्धों के लिए. समान नियम बनाया जाय” इस प्रकार 
यह धारा इस तरह पढी जायगी --- 

“अतर्राप्ट्रीय सम्बन्धो के लिए सब्र का प्रतिनिधि भेजना; दूसरे राज्यों के साथ 
संधि करना, सब-रिपव्लिको ओर विदेशी राज्यों के बीच के सम्बन्धों के लिए समान- 
नियम बनाना |” 

ख--सोवियट-विधान में धारा श्प-श्र जोड दी जाय--- 


घारा शण्न्अ 
“प्रत्येक सघ रिपव्लिक की विदेशी राज्यों से सीधा सम्बन्ध स्थापित करने, उनसे 
सधि करने ओर राज्य के प्रतिनिधि बुलाने ओर भेजने का अधिकार है |” 
ग--सोवियद-विधान की घास ६० मे निम्नलिखित वाक्य जोड दिया जाय -- 
“ज्त्तर्राष्ट्रीय ज्ञेत्रों मे संघ रिपब्लिक के प्रतिनिधित्व का प्रत्रध करेगा [? 
(३ ) सोवियट्यूनियन के वेदेशिक विभाग के जन-कमिसरियेट को संत्र रिपब्लिक 
जन कमिसरियट के रूप में फिर से संगठित किया जाय | 
एस० कालिनिन 
सोवियट बूनियन की सुप्रीम 
सोवियट वी प्रेजीडियम के 
अध्यक्ष 
ए० गोरक्नि 
प्रेजीटियम के मंत्री 
क्रेमलिन, माछो 
१ फरवरी, १९४४ 


रा न 
सनन्‍्द्रल प्रेस, लखनऊ 


